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विष)-सूर्यी 
१, प्रेट ब्रिटेन में स्थानोय सरकार का विकास १ 


(6 0०एश०एएशाए ए॑ [.0९8 60शाएशां | 
७ाए॥। ऐि/ा॥) 


ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सरकार की संस्थाओं का 
ऐतिहासिक विक्रास 
स्थानीय सत्ताओं के संविधान एवं शक्तियों से 


सम्बन्धित सुधार ३2३ 3३४ १५ 
बीसदीं शताब्दी में स्थानीय सरकार कै १८ 
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स्थानीय सरकार की सेवाओं का विकास * २३ 
([॥6 06ए८०फ्ाशा ० [0९४ 00एशशाएउथां 9शशे९९३) 
स्थानीय सरकार का महत्व २४ 


(7॥6 ॥॥7909॥06 0,0080 00फथ77थ॥) 
स्थानीय सरकार शभ्रौर राष्ट्रीय. सरकार का 


एकीकरण २६ 
(6 पराव्टराआं00 ण [0०४ 00५, शा0ं २४॥०ा)शे (0५४) 
सामाजिक परिवर्तनों का स्थानीय सरकार पर प्रमाव ३१ 
(शील्लि ०8०००) (87268 0॥ 4.008) (00५९777707) 
ब्रिटिश स्थानीय सरकार की विशेषताएं ४: ३४ 
(॥6 एाग्राग्णथांत्री०४ ए॑ शंशा 7,008 0090) 

२. स्थानीय प्रकार हा क्षत्र एवं बनावट... ४१ 
(6 #707 28०0 5॥ए०४ए९ ० ॥60व 60क्णपशा] 
उट श्य के धापार पर क्षेत्र का निर्धारण ४ डे 


(2चचाशगवशाण 0 #7९३ णा ॥06 8985 ० एए॥फ०४९) 
रपानीय सरकार के विभिन्‍न क्षेत्र 
(जॉतिया। #९35६ 0.003] 00एव०्याएव्पा) 


स्थानीय मर्व"र सीमा बायोग के कार्य 

[76 #ए्ाताला३ जी व.0०व 60007060( ऐ0पा0ए 
(00॥705906070) 

स्पागोय नत्ताप्रों के छे ब्र का भविष्य - शर्ट 
(#एणर छ 6055 ० ३०८2 हैपाणगा।65) 
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(0799॥॥ 05705) 
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स्थानोय प्तलाप्रों का शप एवं रचना . १०६ 


(वह रिश्वए९ 2700 (07५॥ए०70 ए॑ [.008 &0॥007॥९5] 


समितियों वा बोगदान 
(॥,६ #66६ तह ॥06 (6दगा/:-) 
समिति शब प्रध्रित्तारियों ऊेे दोंठड सम्दन | 
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रेट्स का उ्रगतान करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति ... 
(॥6 8९५००आणं6 पादासंठ०३५ 40 935 ५ २००७) 
स्थानीय कर के अन्य रूप 

(0[॥८: ₹0०775 ०,0०० 956७) 

व्यापारिक सेवाए' एवं प्रामदनी के प्रन्य खोत ४ 
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(॥6 87026 047,008 # ए07(605) 
प्रास्तरिक वित्तीय नियन्त्रण 
(ालावों सिं्रगाल॑॥ एगाएण) 

स्थानीय सरकार के वित्त पर मिमस्थगा 
((0700] 0[.009] 50ए९7॥7767 03706) 
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समितियों थी चैंदओं **- 

(॥6 ८८१९५ 06 (०07770८८5) 

मसदुनता समितिया हे 

(3०१00 (00!/प८८५) 
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बिल सम्बन्धी समग्शा 
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(: 8706 ता हटा (005 7८07:) 
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9. भारत में स्थानीय प्रशासत (968) 20.00 
(0९४ 60४. |7 ४५०) 
89 : शरण, प्रग्ञांकर टीभाएं।3 कराधाएव 


0. हगतलन्ड में स्थानोय प्रशासत (968) 20.00 
(0८ 00 ग टधिाशेवए१॥ 
287 : शिर्ण की 0. छाशा79 


]. फ्रांस में स्थानीय प्रशासन (4968) 20.00 
(7,0९8 6०॥, ॥7 7970९) 
2) £ ॥20ा उ्, (. 5&॥9377॥3 


2, श्रमेरिक्रा में स्थानीय प्रशासन (968) 20.00 
([.०९३] 007, 49 #7९८व) 
9 ; शिर्ण, 9 (८. 5ाशागात 


3. श्रन्तरप्ट्रीय सम्बन्ध (प्रथम भाग) 6.00 
(९८720709] २ ९)9॥075 07 9]9 0980 945) 


4. प्रन्तरप्ट्रीय सम्बन्ध (द्वितीय भाग) 6.00 
(470798॥0700] ३२९३8(॥0:5 77077 945 एए0० 65९४ 035) 


05, विश्व के प्रमुप संविधान (968) 6.00 
(3 एकाहयावारल 5304) ०7 9. 5. ., ०.७. ७. # , 
(छ. ॥( ध, #४772ट37र, उसस्‍उब बवर् 7/257९) 





र्‌ प्नंद ब्रिदेन में स्वानीय प्रभासत 
प्रंद् ब्रिदन की स्थानीय सरकार को भी विकास की विभिन्‍न थ्रे णिर्षो 

होकर गुजरना पड़ा है। वहां के राजनेतिक जीवन में जो उयल-पुयल हुई 
ओर जिस प्रकार निरंकुश राजाबाही ने संवबानतिक राजतन्त का रूप घरग्य 


किया और देश भें रक्तहीन क्रांतियां हुई, उसी प्रकार वहां स्थानीय सरकार 
के रूप में नी वांछित परिवर्तत किए माए। यदि हम ब्रद ड्िठेन की क््यानीय 
सरकार के वर्तमात रूप का अध्ययन करना चाहें तो उसके ऐतिहासिक 
विकास पर एक हृष्टि डालनी होगी । मि० जॉन जे० कलाक (उणाग 7 
(27:०0 ) के कवनानुसार किसी नी मानवीय संस्था को उस समय तक महों 
समझा जा सकता जब तक कि उसके ऐतिहासिक संघों का अध्ययन ते किया 
जाए। भविष्य की प्रगति की रेखादों पर विचार करते समय अतीत के 
विदास के मप्यार को ध्यान में रखना होता है । कछ-कुछ यही बाल दूसरे 
शब्दों मे मि० एच० गोल्टिय (7... 00072) ने कही है । उनके शब्दों में 
स्वानीय सरकार की वर्तमान व्यवस्था का अ्रध्ययन प्रारम्मिक काल से ही 
स्थानीय सरकार के विकास के शान द्वारा संगम दना दिया जाता है । स्था- 
नीव सरझार के स्वरूप एवं श्र्थ नो समयन्ममय पर बदलते रहते हैं । केन्द्रीय 
सरवार एवं स्थानीय निकाय दोनों के कार्यो के बीच पर्याप्त प्रसमानवाए 
बतंमान है । स्थानीय निकाय मुख्य रूप से जन-व्यवस्था की रक्षा, गरीदी हो 
मिद्धाना, आवश्यकतानुसार सदकों की रचना करना तथा जन सफाज 
बार्ग धझ्ादि से सम्बन्धित रहती है| जनमसंस्या बढ़ जानते में तथा बेज्ञानिश एप 
तदानीयी वियास हो जाते के वारग जो परिदर्तन गश्रार हैं नया ग्रौद्योगी- 
करगा ने झिने नयीन चुंगौवियों को हमारे सामने रुखा डे उसने सब के 
रेराप ग्रेट ब्रिटेन का सामादित परिवेध प्रत्यन्त जटिल हो गया ग्रोर इस४ 
परिगामरयरप साई एवं परिवतित सेबार आवश्यक समभी जने नंगी 
साथ ही उस्ों समस्त बरने थी मई तझनीशों का वित्ञास शिया गया 
स्थानीय थे से में जो डश भी दिशास हा वे सब ग्रावशयक रुप से रे 
सरतार वे विधय नी पे, उद्हरण णे लिए बडे ग्रर्यगातों ही स्था 
घेर भे एट गगारी होती है हथा वे बहा के जीवन का प्रा काग 775 


। 
विन रथानीय सला हारा ने तो उसओी घत मा प्रक्‍न्ध हिया छाोताह प्रार 
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ग्रेट ब्रिटेन भें स्थानीय सरकार का विकास प्र 


फ्रैन्क प्लेज व्यवस्था (गिश्वा: 76086 $95%थ॥) भी होती थी जो कि 
एग्लो-सेक्सन संविधान के अन्तर्गत दस व्यक्तियों की एक संस्था होता 
थी जिनके द्वारा शान्ति की रक्षा के लिए कार्य किया जाता था। 


प्रारम्भ में जहां ए ग्लो-सेक्सन लोग रहे वह मुर्य रूप से देहाती और 
कृपि से सम्बन्धित क्षेत्र था क््रोंकि रोम वालों ने जो कस्वे बनाए थे उनको 
नष्ट किया जा चुका था और उनके अवशेष भी समाप्त हो गए थे; किन्तु ज्यों- 
ज्यों जन-संख्या बढ़ती गई और कारीगरी का विक्रास होता गया त्यों (यों कस्बों 
को केन्द्रीय. महत्व प्राप्त होता गया । यहां के निवासी मुख्य रूप से औद्योगिक 
कार्यो में प्रवृत हो गए, यद्यपि कुछ लोग अब भी पशु चराने एवं खेती करने 
के कार्य में संलग्न थे । इन कस्बों का स्थानीय प्रशासन टाऊन मूट (॥0%7 
३००) द्वारा किया जाने लगा । बड़े कस्बों में जो मूट (१००५) कार्य 
करते थे वे वारो परिषद की तरह श्रौर जो छोटे कस्वों में कार्य कर रहे 
थे उनको नगर जिला परिषद (एकता ाशाांण ए०फणोी) का पू्वज 
माना जा सकता है। शभ्रास-पड़ोस के कई एक कस्बे मिल करके एक निकाय 
की रचना कर लेते थे जिसे हन्डरेड (#०॥०0/९१) कहा जाता था । 
अन्य नागरिक संस्थाश्रों की भांति इस संस्था का जन्म भी एक सैनिक 
संगठन के रूप में हुआ । इस संस्था का नामकरण यह क्‍यों हुआ-इसके बारे 
में कहा जाता है कि सम्मवतः यह उस क्षेत्र के नाम से निकला होगा 
जिसमें कि एक से भू-माग हों । उत्तरी काउन्टीज में इसको एक वाड्ड के 
स्काटिश नाम से पुकारा गया। उत्तरपर्वी काउन्टीज में इसे वपेनटेक 
(५४७०००॥७:०) नाम से जाना गया । व.ड प्रदेशों में प्रादेशिक प्रकृति या 
विभाजन का विशेष रूप से प्रयोग किया गया। याक॑ंशायर में हमें रिचमण्ड- 
शायर, रिपनशायर, हेलमशायर, श्राईजर्लण्डशायर, नारहमशायर श्र।दि देखने 
को मिलते हैं । इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता कि कस्खे 
से ऊपर के स्थानीय विभाजन को शायर ही कहते थे। स्थानीय सरकार के 
प्रारम्मिक इतिहास में हन्डरेड का स्थान टाऊनशिप (प70५॥५॥9 ) से तुरन्त 
ऊपर था। इनमें से श्रतेक को न्यायिक प्रशासन, शान्ति एवं सुरक्षा के लिए 
एक संघ में गठित कर लिया जाता था। हन्डरेड के स॒ विधान का निर्णय 
प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर किया जता था । प्रत्येक टाउनशिप में 
एक सौ मूट होते थे जिनका प्रतिनिधित्व इनके कस्वा-रीवी द्वारा किया जाता 
था तथा चार से लेकर दस तक कस्बे के व्यक्ति भी प्रतिनिधित्व करते थे । जब 
कंभी टाउनशिपों के बीच कोई कंगड़ा होता था तो उसे पंच फैसले के लिए 
* हन्डरेड मट में रख दिया जाता था। अश्रंधिक खतरनाक अपराधों तथा जीवन 
' भरंण के मामलों से सम्बन्धित फैसला इसी के द्वारा किया जाता था। इसे 
' हन्डरेड के लिए कानून बनाने का 8 ही श्रधिकार था जितना 
: कि प्रत्येक पृथक गांव के सम्बन्ध में गांवों के मूट को हुआ करत्/ ,। इस 
प्रकार से ए ग्लो-सेक्सन स्थानीय सरकार की व्यवस्था स्वंतन्त्र एवं प्रजा- 
. तन्त्र(त्मक थी । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थानीय सर- 
. कार का रूप इस व्यवस्था से बहुत कुछ मिलता-जुलत। सा है । यह व्यवस्थ 
इतनी अच्छी थी कि इसमें सुधार मुश्किल से ही किया था सकता है | व 


ट्‌ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशांसन 


मान समय में स्थानीय प्रशासन के पास कार्यपालिका न्यायिक कार्य नहीं हैं। 
यह एक अन्तर माना जा सकता है जो कि वर्तमान को अश्रतीत से भ्रतग करता 
है । श्राज यदि स्थानीय प्रशासन की शआाज्ञाओं या कानूनों का पालन नहीं 
किया जाता तो किस के लिए न्यायालय में श्रपील करनी होती हैं। ए ग्लो- 
सेक्‍्सन समय में यह प्रक्रिया श्रत्यन्त सरल थी । 


तार्मन काल 


जब विलियम नार्मन ने शासन सत्ता सम्माली तो उसने श्राम सभाओं 
[707 १००७५] को समाप्त कर दिया । उसने देखा कि शक्ति के स्थानीय 
केन्द्र बहुत प्रभावशाली हैं श्रौर इनके रहते हुए वह सत्ता का प्रयोग मनचाहे 
ढंग से नहीं कर पाएगा । टाउनशिप केवल गांव वन कर रह गये और शायर- 
मूट के स्थान पर मेनर न्यायालय []४क्याणः 00एा/] स्थापित किए गए 
जहां कि संचालक द्वारा मेनर लाडडं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया 
गया । इस स्ययालय के नर्णयों को वेलिफ [#शा्जी ] द्वारा क्रियान्वित 
किया जाता था । कभी-कमी वेलिफ की संख्या एक से अ्रधिक भी हुआ करती 
थी और ऐसी स्थिति में एक प्रमुख [॥४०|०] वेलिफ होता था जिसे केवल 
भेजर भो कह दिया जाता था | मेजर से ही वाद में मेयर [४४०] शब्द 
की व्युन्पत्ति हुई है। हन्डरेड न्यायालयों को समाप्त नहीं किया 
गया किन्तु उन्हें नियमित रूप से मिलने के लिए निर्देशित किया गया। यदि 
इनमें सदस्य अनुपस्थित रहते थे तो उनको दण्डित किया जा सकता था । 
सन्‌ १५६९४ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने हन्डरेड न्यायालयों के स्थान 
पर जिला परिषद [070 (00एाशों] की स्थापना की । ये न्यायालय 
बाद में चल: कर राजा के न्यायालय [7785 (०णा] वतन गए झौर वहां 
जो न्यायाघीजञ बैठते थे वे तथ्य की दृष्टि से नहीं तो कम से कम सैद्धान्तिक 
रूप में क्राउन के सेवक वन गए । जितने भी स्थानीय अ्रधिकार-क्षेत्र थे उन 
सभी का भ्रुकाव केन्द्रीय घक्तियों की ओर हो गया । 


सनू १३०० के वाद शेरिफ [आधा।] के अधिकार एवं 
स्तर धट गए तो शान्ति के न्याय [30४70८ ०१ #6 ?६४०४] ने सत्ता गृहण 
कर ली। यद्यपि नामंन काल में सेक्‍्सत काल की समी नागरिक ससस्‍्थाओों को 
वदल दिया गया किन्तु घामिक संस्थाएं प्रायः प्‌ वक्‍त: वनी रहीं। पेरिश 
का पादरी अपनी शिक्षा एव विशेषाधिकार के द्वारा जनता के अधिकारों पर 
पर्याप्त शक्ति रखता था । वह अपने सभी पेरिशवालों को चर्च में वुला सकता 
था जहां कि जमीनदार और किसान, स्त्री और पुरुष सभी समानता की 
दृष्टि से मिलते थे । यहां जनता की स्वतन्त्रताश्रों के वारे में विचार-विमर्श 
किया जाता था और पादरी से यह भ्राशा की जाती थी कि वह गरीबों का 
पक्षपाती बन कर उनके हितों का ध्यान रखेगा। चर्च की समाओं में इस 


प्रकार की बैठक करने का रिवाज एक सभा के प्रति उत्तरदायी था जिसे कि 
वेस्ट्री [ ८६४४] कहा जाता था । 


चौदहवीं शताब्दी में श्राकर नए श्रार्थिक परिवर्तवों ने राष्ट्रीय सामा- 
जिंक जीवन को प्रमावित करना प्रारम्भ किया | इसके परिणाम- 
स्वरूप स्थानीय सरकार के प्रशासन में भी भारी परिवर्तन हुए । 


ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सरकार का विकास ७ 


धीरे-धीरे सामन्तशाही व्यवस्था की ज्डो हिलने लगीं। मेनोरियल 
व्यवस्था में श्रमिक को सामन्तशाही मालिक की जमीन के साथ बांघ 
दिया जाता था ५ वह मेनर को छोड नहीं सकता था और नहीं बिना 
स्वीकृति के श्रपने व्यवसाय को वदल सकता था । इसके बदले में मजदूर 
को सामान्य भूमि का एक भाग और एक मोंपड़ी दी जाती थी । जब तक 
परिस्थितियां सामान्य वनी रहीं उस समय तक यह व्यवस्था भी चलती रही । 
विन्तु विदेशी भत्र ग्रों से रक्षा की आवश्यकता ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। 
चौदहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में जब इगलैण्ड में प्लेग फैला तो भारी संख्या 
में उससे मौतें हुई! । मेनरों के पास मजदूर नहीं रहें, मजदूरों की बहुत कमी 
श्रा गई । मांग और पूर्ति की शक्तियों ने मजदूरों को सौदेवाजी करने की 
शक्ति दी और वे श्रव श्रधिक रोजनदारी तथा अच्छी दशाओ्रं के लिए एक 
जगह से दूसरी जगह जाने लगे। परिवर्तन के ज्वरर को रोकने के लिए 
व्यवस्थापिका द्वारा प्रयास किए गये किन्तु सब असफल रहे । पुरानी परि- 
स्थितियों को दुवारा से लादने के लिए मजदूरों के सम्बन्ध में कई प्रकार के 
कानून वनाए गए । मजदूरों की मांगों पर रोक लगाने के लिए भुृस्वामियों 
ने वाई एक कदम उठाये । जमीन पर खेती नहीं की जाने लगी श्रौर उसे भेड़ 
चराने के काम में लाया जाने लगा । जो सामान्य भूमियां थीं उन्हें भी इसी 
काम में लिया गया; इसके परिणामस्वरूप ऊन का उत्पादन बढ़ गया । 
मजदूर लोग कस्बों की श्रोर मागने लगे जहां पर कि नए कारखाने खुल रहे 
थे । इस प्रकार एक कृपक फ्रान्ति ने जन्म लिया। इस श्रान्दोलन के परिणाम- 
स्वरूप राजपत्रित वारोज का विकास होने लगा । राजा द्वारा कस्वों को जो 
चार्टर दिये गये उनसे उसे पर्याप्त श्रार्थिक लाम हुआ; किन्तु शाथ ही बेरनों 
(89०58) की शक्ति बढ़ने लगी। राजा को दिए जाने वाले भुगतानों के 
कारण भगतान करने वाले को उन भुगतानों से स्वतन्त्र कर दिया गया जो 
कि सामन्‍्तशाही व्यवस्था से सम्बन्धित थे | निगम निकाय को जो विशेषा- 
घिकार मिले, उसने उनका दुरुपयोग किया श्रौर परिणामस्वरूप कुप्रशासन 
का जन्म हुग्ना | इसी से प्रमावित होकर सन १८५३५ के नगर निगम श्रदि- 
नियम द्वारा सुधार करने की श्र'्वश्यकता महसूस की गई । 


मध्य युग 


नामेन समय को प्राय: मध्य युग में ही सम्मिलित किया जाता है। 
नार्मन काल में शेरिफ की सत्ता इतनी वढ़ गई कि उसे प्रान्तीय वायसराय 
कहा जाने लगा । वह प्रायः एक काउन्टी का गृह - स्वामी होता था। वह्‌ 
राजा की जायदाद से होने वाली श्राय को इकट्ठा करता था। इसके श्रततिरिक्त 
प्रव्य बकाया एवं न्यायिक भुगतानों की भी उगाई करता था, साथ ही राजा 
के हितों का ध्यान रखता था । यद्यपि शेरिफ एक शाही अधिकारी था किन्तु 
कमी-पभी वह तानाशाही रूप में व्यवहार करता था । इस प्रकार मध्य युग 
पा ए गर्ुण्ड मुख्य रूप में ऋषि प्रघान था, औद्योगिक कस्बे वहुत कम थे श्रौर 
जनउंझ्या विस्तृत रूप से फैली हुई थी । स्थानीय सरकार की दृष्टि से पूरे 
देश को कई काउन्टियों में विभाजित किया जाता था; प्रत्येक काउन्टी का 
प्रशापन अब भी फ्राउन द्वारा नियुक्त नगराधिपया शेरिफ द्वारा किया जाता 


दर ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


था । वह यद्यपि पूर्णा रूप से प्रान्तीय वायस राय: नहीं-था किन्तु वहू सभी शायरों 
तथा फ्रीमेत्ों से बने काउन्टी न्यायालय की श्रध्यक्षता करता था। उसके 
कार्य आंशिक रूप से न्यायिक थे किन्तु वह मुख्यतः काउन्टी के लिए - स्थानीय 
सत्ता था । उसके बाद में हन्डरेड होते थे । प्रत्येक हन्डरेड में एक: हन्डरेड 
न्थायालय होता या जिसकी बैठकें प्रति माह होती हा । इसकी अ्रध्यक्षता 
जैसा कि पहले ही कह। जा चुका है बेलिफ द्वारा की जाती. थी जिसको कि 
नगराधिपति नियुक्त करता था । हन्डरेड व्यायालूय. जूमीन से सम्बन्धित फगढ़ों 
को तय करते थे और वे प्रारम्मिक फौजदारी कानून व्यवस्था श्रर्थात्‌ फ्रेत्क 
प्लेज को क्रियान्वित करने के लिए भी उत्त रदायी:थे | फ्रेन्क प्लेज व्यवस्था: 
के आधीन सभी व्यक्तियों को दस-दस की टोलियों में बांद दिया जाता थीं 
श्रौर प्रत्येक टोली के प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे. के साथ श्रच्छे व्यवहार के 
लिए पारस्परिक रूप से उत्तरदायी बनाया जाता था । नतग्राधिपति की यह 
एक कर्त्तव्य माना जाता था-कि वह प्रत्येक हच्डरेड-न्यायालय काबष में; दो 
बार निरीक्षण करे और यह देखे कि-क्या दस- व्यक्तियों, वाले समह (08) 
बने हुए हैं, क्या वे. पूर्णतः मजबूत हैं तथा यदि इसके किसी भी 
सदस्य में कोई अपराध. किया है तो क्ग्ा, उसकोउपयुक्त दण्ड दिया गया है। 
मध्ययुगीन स्थानीय सरकार के पदसोपान में सबसे छोटा क्षेत्र (विर्लो: 
(शा) था। प्र॒त्येक्त बिल क्षेत्र, प्रायः मेनर के. सहबृत होता था। 
जिन विलों को राजा द्वारा शाही चार्टर के श्राघारः पर विशेषाधिकार प्रदातत 
कर दिए जाते थे उसे बारो मात,लिया जाता था.। जब प्रत्येक. बारो की एव 
स'सदीय चुनाव क्षेत्र मान लिया गया प्रोर उसे कामन्स सभा के: लिए. एक 
सदस्य भेजते का भ्रधिकार दिया गया तो-यह प्रएन- अत्यन्त महत्वपूर्ण बन' गया 
कि भ्रमुक कस्बा बारो है या नहीं है । मध्य युग, के: उत्तर, काल में चाटर 
बारो का सर्वेसर्वा बन गया । मध्य युग के समाप्त होते हीं नगराधिपति . की 
शक्तियां खतरे में पड़ गई । सन ११६४ से काउन्टी न्यायालय: द्वारा वंगरा: 
घिपति की सत्ता को कम करने के लिए कोरोनरों- (000०/८४) को वियुर्वर्त 
किया जाने लगा । शाही त्यायालय की न्याय -के क्षेत्र में बढ़ी हुई शक्तियों ने. 
स्थानीय न्यायालयों, तथा प्रशासन के महत्व को;कम कर दिया । चौदहवीं 
शताब्दी को स।माजिक अव्यवस्था एवं तागरिक मुसीव्तों का समय माना 
जाता है। इसके परिणामस्वरूप जो अनुशासनहीनता एवं कानून के अमाईं 


की स्थिति पैदा हुई उसके कारण स्थानीय शान्ति, के. रक्षकों की निशुवित की 
जाने लगी । इक 5 ह 


एडवर्ड तृतीय-के. शासनकाल में विभिन्न काउन्टियों में. शान्ति की 
स्थापना का कार्य इन शान्ति रक्षकों को सौंपा गया. “व्यू ४र काल- झाते ही 
नगराधिप को स्थानीय सरकार के मुखिया पद से हटा दिया गया और यह 
पद शान्ति के. स्यायाधीशों (70७४००४ ० 7॥6 7८४०४) को सौंप दिया गया । 
, इन शान्ति के न्‍्यायाघीशों को अनेक प्रकार के प्रशासकीय एक, स्यायिक-कर्त्तव्य 
सौंप दिए गये | शान्ति के. न्यायाघीशों की नियुक्ति क्राउन- द्वारा-एक “विशेष 
कॉंउन्टी के लिये की जाती थी, श्र इनकी प्रीवी परिपद द्वारा नियन्तित- 
किया जाता था. कुछ वारोज को प्रपने न्यामाघीश.-निम्ुक्त करने' काः श्रथिं> 
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कार मिला हुत्ना था | सामन्‍्तशाही के समाप्त होने के कारण मेनोरियल 
न्यायालय भी शवितहीन वन गये श्रोर इनकी शक्तियां णान्ति के लिये न्‍्याया- 
धीशों को सौंप दी गई । चौदहवीं अताब्दी के पूर्वाद्ध के अन्तिम दिलों 
(१३४८-४६) में प्लेग के कारण देश की आर्थिक व्यवस्था ग्रस्त-व्यस्त हो 
गई । ऐसी स्थिति में शान्ति के न्यायाधीशों को ही यह कार्य सौंपा गया कि 
इस संकट के समय जो श्रमिक व्यवस्थापन किया गया है उसे क्रियान्दित करे। 
इसी प्रकार एलिजावेथ प्रथम के शासनकाल में जब गरीबों को सार्वजनिक 
कोप से मुक्ति दिलाने की व्यवस्था का विकास किया गया तो सरकार ने 
नई तीति के प्रभावशाली प्रशासन के लिए शान्ति के न्यायाधीशों की ओर 
देखा । प्रयारहवीं शताव्दी में शान्ति के न्यायाधीश का कार्यालय और 
भी श्रधिक महत्वपूर्ण वन गया क्योंकि उस समय स्थानीय न्याय काउन्ही का 
मूल भ्र।थार वन गया था । शान्ति के न्यायाधीश को मध्य युग से वर्तमान 
युग के संक्रमण काल का श्रधिकारी वताया जाता है। यह उस समय की 
विशेषता है जब कि सौलहवीं शताब्दी के वाद पेरिश (एशा7७॥) ने स्थानीय 
सरकार की इकाई के रूप में दुव्रारा स्थान ग्रहण कर लिया। ज्यों-ज्यों 
समय ग्रुजरता गया शान्ति के न्यायाधीश कामन्स सभा के सदस्य बनते चले 
गये | इस निकाय द्वारा जो कार्य सम्पन्न किये जाते थे वेपेरिश के क्षेत्र 
के लिए अपर्याप्त समके जाने लगे। इस के परिणामस्वरूप न्यायाधीशों ने 
कानून पास करके तथा पेरिश के वक्त व्यों को सम्पन्न न करने की श्रपनी 
प्रसमर्थत। को स्वीकार करके उन्होंने श्रपने ही न्यायालय के एक माग को नए 
एवं अधिक हिस्तृत कत्त ब्यों का निर्वाह करने का दायित्व सौंप दिया । इस 
प्रकार उन्होंने काउन्टी की सड़कों तथा पुलों की मरम्मत करने के लिए 
काउन्टी अश्रधियारियों वी नियुवित की तथा एक प्रकार से काउन्टी सरकार 
(0००७॥४ 0०५) की व्यवस्था को प्रारम्म किया । 


सबहवीं एवं श्रठरहवीं शताब्दो के श्रधिकांण समय में इगछण्ड की 
स्थानीय सरकार बहुत कुछ सीमा तक दुखपूर्ण स्थिति में रही। स्थानीय 
सरकार का मुख्य कार्य श्रमागों को राहत देना था श्रौर यह कार्य पेरिश पर 
छोड़ा गया । पूरे देश को लगभग १५००० पेरिमों में विम;जित कर दिया गया 
जिसमें कि ऐ्ेती करने वाली समाज की विखरी हुई जनता रहती थी । 
प्रत्येक पेरिश में प्रायः चालीस से साठ परिवार तक रहते थे। इसके जो 
निवासी वेरट्री के सदस्य होते थे जो हर ईस्टर को बैठक करते थे । वेस्ट्री 
(५८४७) उस क्षेत्र के समी निवासियों का प्रतिनिधि निकाय नहीं होता था 
पेरिश फे श्रधिका रियों में मुख्य रूप से चचीवार्न, कांस्टेबल, सड़कों का सर्वे- 
क्षणकर्ता और गरीबों पर दृष्टि रखने वाले होते थे। ये सभी श्रधिकारी 
प्रवेतनिय होते थे श्लौर ये सेवाएं प्रावश्यक होती थीं ! इसलिए पेरिण क 
प्रधिकांश लोग चर्चवार्डन के पद को छोड़ कर अन्य पदों को ग्रहण करने में 
हिचकिचाते ये | चच॑वार्डन के पद को थोड़ा सम्मान मिला हुआ था । पेरिण 
एक ऐसा क्षेत्र होता था जो कि चर्च के चारों ओर रहने वाली जनमंख्या 
का वेन्द्र होता था शौर इसीलिए दो, तीन या चार चच वार्डनो को घामिक 
एवं नागरिक क्षेत्रों में कुछ कार्य सौंपे जाते थे । इनको वेस्ट्री द्वारा प्रति वर्ष 
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निर्वाचित किया जाता था श्रौर इनका काम 'केवल चर्चा की मरम्मत 
करना अथवा उसे सजाना या उसमें सीटों का ठीक तरह से रखना ही नहीं 
था वरन्‌ यह गरीबों को राहत देने वाले पय वैक्षकों के साथ भी मिलकर 
कार्य करते थे । पेरिश कांस्टेबल की नयुक्ति न्यायाधीशों द्वारा की जाति 
थी तथा वह उनके निर्देशन में रहकर कार्य करता था । वह पेरिश में कानून 
और व्यवस्था की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता था। पेरिश वेस्ट्री द्वारा 
न्यायाघीशों को कुछ व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तुत की जाती थी जिप्तमें से 
न्यायाधीशों द्वार। सडकों के सर्वेक्षणकर्ता छांटे जाते थे। कुछ अ्रपवादों को 
छोड़ कर पत्येक पेरिशवासी को साल में छः दिन सड॒कों पर परिश्रम करना 
होता था । सडक सव क्षणकर्त्ताश्रों का यह कंत्त व्य होत। था कि वे देखें कि 
क्या ऐसा श्रम प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया गया है, जो नहीं करे उस पर 
जुर्माना विया जाना चाहिये । ये सभी अ्रधिकारी स्थानीय न्यायाधीशों के 
घनिष्ट पर्यवेक्षण के भ्राधीन कार्य करते हैं । यद्यपि इस संकठन में प्रजातन्त्रा- 
त्मक स्थानीय सरकार का रंग दिखाई देता हूँ किन्तु वास्तविकता यह है कि 
पेरिश वेस्ट्रियों की शक्तियां श्रत्यन्त सीमित थी ।-मुख्य नियन्त्रण न्यायाधीशों 
के हाथ में रहता था। न्यायाधीशों की नियुक्ति क्राउन द्वारा होती थी। 
वह अपनी खुशी से कभी भी इन्हें हटा सकता था । इन्हें प्रिवी परिषद द्वारा 
निर्देशित किया जाता'था । श्रसल में वे केन्द्रीय सत्ता के साधन मात्र थे जिनके 
हाथ में स्थानीय सरकार पर नियन्त्रण रखने की शक्तियां नहीं थीं | ग्रह युद्ध 
के दौरान स्थानीय सरकार पर प्रिवी परिषद कां शक्तिशाली केन्द्रीय नियन्त्रण 
बढ़ गया । जेम्स द्वितीय ने स्थानीय सरकार में कुछ परिवर्तन किये जिनके 
परिणामस्वरूप बारोज पर केन्द्रीय नियंत्रण बहुत बढ़ गया । किन्तु सन्‌ १०८८ 
की क्रान्ति के बाद यह एक निश्चित सिद्धान्त बन गया कि केन्द्रीय सरकार 
स्थानीय सरकार के मामलो' में कम से कम हस्तक्षेप करेगी । 


श्राठरहवीं शताब्दी में स्थानीय सरकार बहुत , कुछ स्वायत्तशासी बन 
गई'। न्यथयाधीशों को- उनके जिलों में प्रशासन की पूरी शक्तियां प्रदान की 
गई। राजा के बैन्च के न्यायालय ने उन पर केवल नाममात्र का नियंत्रण 
रखा । क्वार्टर सैशन अब भी एक मुख्य स्यायिक-निकाय था, किन्तु जन- 
संख्या की वृद्धि के कारण, व व्यापार उद्योग एवं यातायात बढ़ने के कारण, 
प्रकाश, सड़क पुल नालियों श्रादि की मांग के कारण इसको प्रशासकीय 
कत्त व्य भी सौंपे गये । इन समस्यायों पर विचार करने के लिए न्यायिक 
प्रक्रिया को श्रपर्याप्त समझा गया। श्रत: यह प्रथा प्रारम्भ की गई कि 
क्वार्टर सेशन पहले तो न्यायिक कार्य करे और उसके बाद न्यायाघीश काउन्टी 
का कार्य करने के लिए श्रापस में विचार-विमशे करे । इस शताब्दी में कुछ 
विशेष सेवाओं के लिए उन क्षेत्रों में स|मयिक सत्ताए' वनाथीं जिनसे कि 
वर्तमान स्थानीय सरकार के क्षेत्र मेल नहीं खाते । ससद ने भी स्थानीय 
भ्रधिनियमों द्वारा भायुक्तों के विभिन्न निकाय स्थापित किये जो कि आंशिक 
रूप से करदाताओं एवं यायाघीशों तथा नगरपालिका नियमों के अ्रधिकारी 
प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त किये जाते थे । इनके द्वारा ऐसे विपयों पर विचार 
किया जाता था जैसे गलियों की सफाई, सड़कें, जनता की सुरक्षा श्रादि । 
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ये कर लने की शक्ति भी रखते थे। ये जनसंख्या के उन नये केन्द्रों के लिए 
उपयोगी थ जो कि समय के साथ-साथ उदित हो रहे थे और जिनका 
कोई नगर-पानिक्ता संगठन या बॉरो स्तर नहीं था। 
स्थानीय न्यायाधीजों के श्रठारहवी शताब्दी के विभिन्न प्रकार के 
कत्त व्यों को देखने के बाद इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता कि उन्हें 
सर्वेरर्ता कहा जाता है। पांति के न्‍्यायाबीश काउन्दी के लार्ड लेफ्टीनेन्ट 
द्वारा नामजद किये जाने पर लाई चान्सलर द्वारा नियुक्त किये जाते थे । 
उनके ककत्तव्य प्रमासक्रीय, न्यायिक एवं व्यवस्थापत सम्बन्धी भी 
थे | ये श्रवेतनिक कायकर्ता वर्ष में चार बार त्र-मासिक सत्रों पर मिलते 
थ्र। देहाती क्षेत्रों में उल्लेखनीय न्यायाधीश क्लर्जीमैन होता था । न्यायाधीजों 
में स कुछ लोग सजग प्रशासक होते थे किन्तु इनमें से भ्रधिकांश संकीण 
मस्तिप्क वाले श्रकाय कुशल, कैथोलिक तथा ऐसे लोग होते थे जो कि कट्टर 
प्रत्वीकारात्मक प्रकृति के होते थे । शहरी क्षेत्रों में कुछ न्यायाधीश 


प्रकुगच॒ एवं श्रष्टाचारी होते हैं तथा न्याय का व्यापार करके 
कमाते हैं । 


जब मजदूरों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया और उनको 
प्रसुविधाए देने के लिए विभिन्न व्यवस्थापन किये गये तों उनकी हालत 
काफी हो गई । उनके घर और भूमि छुट गये । -केवल यही नहीं वरन्‌ 
उनकी जीविका के साधन भी पश्रनिद्ितत हो गये । इनमें से अनेक ने श्रपने 
घरवार पश्रौर गांव छोड़े तथा यहां से वहां पर्यटन किया । ऐसे लोगों के साथ 
मिलकर जहरूरतमन्द श्रोर प्रभावित व्यक्तियों मे भी समस्या को बदतर बना 
दिया । जब हैनरी तृतीय के शासनकाल में गोनास्ट्यों को समाप्त कर दिया 
गया, उपयुक्त एवं श्रनुपयुक्त सभी श्रमागे राष्ट के कंधों पर भार वन गये । 
इस बुराई को फैलाने के लिए उत्तरदायी श्र भी श्रनेक कारण थे । खराब 
फसल एवं मुद्रा के भ्वमूल्यन ने खाद्य वस्तुग्रों के मूल्यों को वहुत बढ़ा दिया । 
ऐसी स्थिति में गरीबों को राहत देने के लिए उठाये जाने वाले कदम महत्व- 
पूर्ण बठ गये। गरीबों के पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्याँकन किये गये । इस प्रकार 
जो कानून बनाये गये उन सबको मिलाया गया श्रौर गरीब-राहत श्रधि-- 
नियम ६६०१ (8806 43 शी2., "2-06 ९०० एेथांट #6| 
]90॥ ) द्वारा सशकत बनाया गया । श्रठारहवीं शताब्दी के प्रारम्म तक 
स्थानीय सरकार के विकास की गति अत्यन्त घीनी थी प्रौर वह मुख्य रूप 
से गरीदों को राहत देने से सम्बन्धित थे। उसके वाद उद्योगों में एक 
आश्च4व जनक परिवतत न प्राया जिसे कि श्रोद्योगिक क्रान्ति कहा जाता है ! 
प्रठारहवीं शताब्दी के प्रन्तिम तथा उद्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्मिक दिनों में 
फँविंट्यो का तीव्र गति से विकास हुग्नमा बोर नये बड़ कस्बे बनने लगे । 
प्रौद्यागिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप स्थानीय सरकार के कार्य बढ़ गये । 
इसके अतिरिक्त बीमारियां फैल जाने से, वज्ञानिक ज्ञान का विकास हो 
जाने से, औौर राजनतिक जीवन में परिवर्तत हो जाने से भी स्थानीय 
सरकार के उत्तरदायित्वों में परिवर्त न झाये। क॒ृपि प्रधान ग्रेट ब्रिटेन जब 
एक महाने मौद्योगिक शक्ति बना तो झनेक नयी समस्याएं पैदा हों गई 
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जिनको सुलभाने के लिए अश्रठारहवीं शताब्दी की स्थानीय सरकार की व्यवस्था 
पूर्ण त: श्रनुपयुक्त थी । जब श्रधिक्रांश जनसंख्या या्कशायर, लंकाशायर 
तथा मिडलैण्ड श्रादि श्रौद्योगिक नगरों एव नव-स्थापित फैक्दियों के नगरों 
में केन्द्रित होने लगी तो इससे अनेक गम्भीर प्रशासकीय कठिनाइयां उत्पन्न 
हो गई । स्थानीय सरकार की जिस व्यवस्था को बिखरी हुई जतसंख्या वाले 
देहाती क्षेत्रों के लिए संगठित किया गया थ। श्रौर जो ग्रपना कार्य करने 
के लिए श्रव॑ तनिक पैरिश अ्रधिकारियों पर निर्मर रहती थीं वह घनौमूत 
श्रौद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओ्रों को सुलभाने में सफल नहीं हो सकी । श्रव 
उस पर श्रवनेक नये उत्तरदायित्व आ गये, जैसे-प्रधिक मात्रा में शरण 
देना, बीमारियों को रोकना तथा नदियों को ब्रांघना, गन्दी बस्तियों को 
समाप्त करना, संगठित श्रत्याचारों को दबान। श्रादि। नये श्रौद्योगिक 
क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के पतन को रोकने के लिए यह जरूरी हो गया कि 
अधिक से श्रधिक सामयिक निकाय बनाये जायें । 


उनन्‍नीसवीं शताब्दी--इस शताब्दी को ब्रिटेन की स्थानीय सरकार के 
इतिहास में सुधार की शताब्दी कहा जाता है | १८३२. के सुधार अ्रधितियम 
के बाद स्थानीय सरकार के क्षेत्र में सुधारों की एक कडी को प्रारम्भ किया. 
गया । १८३२ के सुधारों के परिणामस्वरूप संसदीय: मताधिकार को बदल 
दिया गया ्ौर श्रनेक राजनैतिक बद्रुराइयों का दूर कर दिया गया। इसके परि- 
खामस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन की सरकार धनिक लोगों के ' हाथ से निकलकर 
मध्यम वर्ग के हाथों में चली गई । यह स्वामाविक था कि सुघार अधिनियम 
के पास होते ही स्थानीय सरकार व्यवस्था को श्रधिक प्रजातंत्रात्मक एवं 
कुशल भ्राघार पर विकसित करने की मांग की जाती ।.स्थातीय सरकार के 
सुधारों को १८५३४ के निधन भूमि सुधार श्रधिनियम (९0० [भा 
&ए0॥पगाधा ४८ ) के द्वारा प्रभावित किया गया तथा बारोज को 
पुनर्गंठित करने वाले नगरपालिका नियम द्वारा भ्रधितियम १८३४ ने मी इस 
दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य किया । इन -सब सुंधोरों को करते समय विहग 
(५४४४) सरकार मि० बेन्थम द्वारा दिये गये दार्शनिक कार्यक्रम से प्रभावित 
थी | मि० वैन्थम का विचार था कि ऐतिहासिक परम्पराओं को पूरी तरह से 
भुला दिया जाय और स्थानीय सरकार के क्षेत्रों का नियोजन पूणा त; व्यव- 
हारिक उपयोगिता के श्राधार पर किया जाय । उसने स्थानीय निकायों के 
जनप्रिय चुनाव का समर्थन किया, किच्तु साथ ही _इनकी क्रियाश्रों को 
केन्द्रीय विभागों द्वारा कठोरतापूर्वक निमंत्रित, निर्देशित श्रौर निरीक्षित करने 
की भी वात कही ।. रोयल कमीशन की रिपोर्ट के बाद १८३४ का गरीब 
कानून संशोधन श्रधिनियम पास किया गया। गरीबों से सम्बन्धित कानून 
में सुधार करने की बात बहुत पहले से चल रही थी । 


नेपोलियन के युद्धों ने देश के आर्थिक. जीव पर एक बड़ा मार डाला 
और इसके परिणामस्वरूप मूल्य -वढ़ें । १७६४ के वसंत में इन बंढ़ें हुए भावों 
के कारण देश के विभिन्न मांगों में खाद्य सम्बन्धी- आन्दोलन हुए। १७६५ 


के बाद काउन्टी के न्यायाधीशों के द्वारा कृपफ मर्जदूरों की रोज॑तदारी में 
एक निश्चित स्तर एर निर्धध सहायता को जोड़ना जरूरी हो गया । यह 
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सहायता रोटी के मूल्य और प्राप्तकर्त्ता के परिवार के श्राघार पर दी गई 
थी । १८३२ में रोयल कमीशन को गरीव कानून के प्रशासन -के सम्प्रन्ध में 
जांच करने के लिये इस कारण नियुक्त किया गया क्योंकि गरीब राहत के 
कार्यो पर खर्चा बढ़ता जा रहा था। इस श्रधिनियम में सुधार हो जाने के 

बाद पेरिस 7? जो कि ऐलिजावेंथ प्रथम के शासन काल से ही गरीब कानन 
प्रशासन की इकाई थी, श्रव वदल दिया गया श्रौर उसके स्थान पर पेरिसों के 
संघ या समन्वय को रखा गया। इसको प्रशासित करने वाले निकाय 
स रक्षकों का एक निर्वाचित मंडल था जिसे कि श्रपना कार्य सम्पन्न करने के 
लिए सर्व तनिक कार्य श्रधिकारी नियुक्त करने की शक्ति दी गई। अब _ तक 
स्थानीय सरवगर के कार्यो' का संचालन बहुत कुछ स्थानीय संस्था पर ड़ 
दिया गया था किन्तु १८३४ के श्रधिनियम के द्वारा गरीब कान न श्रायक्‍तों के 

रूप में एक णक्तिशाली. केन्द्रीय निकाय गठित किया गया । इसे सरक्षकों के 
स्थानीय मंडल पर निय त्रण की विस्तृत शक्तियां दी गई । यह आज्ञा का 
गई थी कि प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाने से तथा केन्द्रीय नियन्त्रण का 
बढ़ाने से गरीब कानन के प्रशासन में पर्याप्त मितव्ययिता हो जायगी। यह 
लक्ष्य श्रगले कुछ वर्षो में कुछ सीमा तक पूर। हुआ । १५८३४ के अधिनियम 
के हारा यह व्यवस्था की गई कि इगर्लुण्ड और विल्स के प्रत्येक पेरिस या 
निर्धन कानून संघ में एक सुयोग्य मेडीकल व्यक्ति नियू क्त किया जाय श्रौर 
सन, १८३६ में जन्म, मृत्य्‌, शादी श्रादि को पंजीकृत करने के बारे में एक 
ग्रधिनियम बनाया गया जिससे भ्रृत्यू, संख्या का सांख्यकीय प्रध्ययन सम्गव 
हो गया । 


जिस समय रोयल वामीणन निर्घत अधिनियम से सम्बन्धित जांच के 
बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा णथ। उसी समय वारोज के कार्यों की 
जांच करने के लिए एक श्रन्य रायल कमीशन नियक्त किया गया । हन नगर 
पालिकाग्रों में से श्रधिकांश नगरपालिकाएँ श्रवः भी उन चार्टरों पर 
निर्भर थी जो कि हैनरी अ्रष्टम और १६८८ की क्रान्ति के बीच में दिये गये 
थे । एक बारो को प्राप्त सामान्य विशेष श्रधिकारों में मुख्य उल्लेखनीय यह 
थे कि वे कामन्स समा को श्रपना प्रतिनिधि भेज सकते थे ब,जार खोल 
सवाते थे, व्यापारियों पर टाल (70॥) लगा सकते थे और वे स्त्रयं के 
न्यायालय चला सकते थे । न्यायालय न्याय का प्रशासन सवसे अधिक मल्य- 
वान प्रधिकार क्षेत्र समझा जाता धा क्योंकि इसमें वारो के न्‍्यायप।लिक 
प्रधिकारी ही मामलों को तय कर सकते थे तथा न्यायालय से सम्बंधित फीस 
या जुर्माना भी उन्हीं को प्राप्त होता घा । अधिकांश वारोज में प्रणशामकीय 
निकाय के सदस्यगण पूरे जीवन भर तक सेवा करते थे श्रौर उनके रिक्त 
स्थानों की पूर्ति सहवृत्ति द्वारा की जातो थी । बहुत कम वारोज को आवुनिक 
अथ॑ में प्रजातन्त्रात्मक नगरप.लिकाएं कहा जा सकता था | उनके जो सदस्य 
होते थे वे घार्मिक एव' राजनंतिक क्षेत्रों में कट्टर पक्षपात रखते थे । नगर 
पालिव्प्रों के दान से सम्बन्धित प्रशासन में भी पत्षेपात दिखाया जाता था। 
वारो के घनिकतन्त्र का सम्पन्व नुरुपर रूप से न्याय के प्रशासन निगम की 
सम्पर्ति के प्रवन्ध श्रादि से घा। स्थानीय सरकार के मुल्य कार्य उदाहरण के 
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लिए ये थे - गरोबों को राहत पहुंचाना, सड़कों की मरम्मत करना, जीवन 
और सम्पत्ति की रक्षा करना आदि | ये सभी, कार्य व्यक्तिगत पेरिसों के 
अव तबिक पेरिस श्रधिकारियों द्वारा प्रयुक्त किये जाते थे जिन में प्राय 
कस्बे को विभाजित किया जाता था। 


अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल में जिन बारोज की जनसंख्या - बढ 
रही थी वहां स्थानीय सरकार को कुछ श्रन्‍्य महत्वपूर्ण कार्या भी सौंप 
दिये गये । श्रधिकांश नगरपालिकाएं टोरी (7079) थीं और इसलिये ह्िंग 
सरकार ने सुधार से सम्बन्धित विचार करने में कोई समय नहीं लगाया।. 
१८३३ में निय क्‍्त रायल कमीशन में उन्नीस बैरिस्टर थे । इनमें से अधिकांश 
की सहानुमूति विग्ह के प्रति थी । इन्होंने पूरे देश का दौरा किया औौर सूचना 
एकत्रित की । नगरपालिकाओं से सम्बन्धित रायल कमीशन की रिपोर्ट में यह 
कहा गया था कि इंगलौण्ड और वेल्स में नगर निगमों के संविधान को 
निश्चित रूप से प्रभावित करना कठिन होगा | यह निश्चित है कि इन 
संस्थाओं में से श्रमेक की स्थापना व्यवहार में कानूत द्वारा निर्धारित होने से 
पहले ही हो चुकी थी। श्रायोग यह नहीं खोज पाया कि बारोज के छुताव 
क्षेत्र बनाने में किसी सामान्य सिद्धान्त को अपनाया गया हैं झौर न ही वह. 
यह जान सका कि क्रिसी भी काल में पूरे क्षेत्र के भ्रन्दर नीति की या सामान्य 
कानून श्रधिकार की एक ही व्यवस्था का प्रमुत्व रहा हो। नगरपालिका 
निगम अधिनियम १८३५ ने दो सो छियालीस कस्बों में से एक सौ श्रठहृत्तर के 
लिये सरकार की एक जैसी व्यवस्था की स्थ(पन्ा की । राजनैतिक बुराइयों 
को दूर किया गया, प्रशासकीय एवं न्यायिक शक्तियां पृथक-पृथक की गईं, 
व्यापार पर से एकाधिकार को हटाया गया, रेट देने वालों के मताधिकार 
को बढ़ाया गया श्रौर बारो शआआांडिट व्यवस्था को प्रारम्भ करके वित्तीय 
प्रशासन को पुनर्गठित किया गया । एक विशेष निरीक्षक समिति के श्राधीन 
बारो की पुलिस शक्ति को रखा गया । १८३४ के तगर तिगम भ्रधिनियम 
में प्रमेक सुधार किये गये श्रौर भ्रन्त में इन सब को श्य८प२ के नगर 
निगम अधिनियम में समृहीकृत कर दिया गया। १८३५ के 
अधिनियम ने त्तीन वर्ष के लिये पारषदों के निर्वाचन की व्यवस्था की । 
पारषदों के द्वारा ऐल्डरमेनों के निर्वाचन का भी प्रावधान रखा गया जिनंकी 
से रुया पारषदों की स ख्या का एक तिहाई थी । ऐल्डरमेन को छः वर्ष के 
लिए निर्वाचित किया जाता था। पहले वारो में शान्ति के न्यायाधीशों का 
निर्वाचन नगरपालिका द्वारा किया जाता था, बाद में: इस व्यवस्था को समाप्त 


कर दिया गया। अधिनियभ के भ्रनुसार इनको क्राउन के द्वारा नियक्‍्त 
किया जाता था। 


१८३४५ के बाद स्थानीय सरकार के कार्यों का क्षेत्र बढ़ गया किन्तु 
प्रनेक नई समस्याएं पेदा हो गई । नई सामयिक स्थानीय सत्ताएं बनाई गई 
झौर इन्हें स्थित ढाँचे पर थोप दिया गया । इस काल में स्थापित स्वास्थ्य के 
स्थानीय मण्डल, सड़क मडल, स्कूल मंडल तथा स्कूल उपस्थिति समिति श्रादि 
अनेक सामयिक सत्ताएं उत्पन्त हुईं, उनके वीच क्षेत्रों एव कार्यो की 
दृष्टि से अतिराव था। इन सत्ताओ्रों की वित्तीय व्यवस्था बहुत कुछ 
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भ्रसमन्वित थी और इनमें से कोई भी सत्ता स्थानीय रुचि को श्राकषित करने 
में पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं थी । १८८४ में स्थानीय सरकार की बनावट के 
सम्बन्ध में यह ठीक ही कहा गया था कि उसमें क्षेत्रों, मताधिकार 
सत्ताशों श्लौर रेट की उलभनें थीं । सामयिक सत्ताओं द्वारा जो 
प्रशासकीय प्रम पं दा किया गया था उसे मिटाने के लिये स्थाई स्थानीय 
सत्ताएं बनाई गई । १८८८ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने काउन्टीं परिषद 
श्रौर काउन्‍्टी बारो परिषदों की रचना की तथा १८६९४ के स्थानीय 
सरकार श्रधितियम ने शहरी एवं देहाती जिला परिषद, पेरिस परिपदों 
और पेरिस बेठकें स्थापित की । १६०२ के शिक्षा अभ्रधिनियम 
ने शिक्षा के उत्तरदायित्वों को स्कूल मण्डलो एवं स्कूल उपस्थिति 
समितियों से लेकर श्रन्य स्थानीय सत्ता को स्थानान्तरित कर दिया। 
१६२६ के स्थानीय सरकार श्रधिनियम ने गरीब कानून स रक्षको' को समाप्त 
कर दिया श्र उनके कार्यो" को काउन्टी परिषदों तथा काउन्टी बारो परिषदों 
को हस्तान्तरित कर दिया । काउन्टी सरकार के सुधार को उस समय परा 
माना गया जबकि बांरोज का पुनर्गठन कर दिया गया । है 


“सन १८३० के बाद शान्ति के न्यायाधीशो' को काउन्टी का 
प्रशासक वऩाने के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी; श्रौर १८५३४ तक न्यायाधोशो' 
को भ्रनेक महत्वपूर्ण अधिकारों से वंचित कर दिया गया | न्यायाघीशों की 
पझलोकप्रियता का मुख्य कारण यह था-कि काउन्टी सरकार के लिए प्रति- 
निधित्वपूर्ण रूप का भारी समर्थन किया गया। न्यायाघीशो' के स्थान पर एक 
निर्वाचित सत्ता को लाने का प्रथम प्रयास १८३६ में किया गया किन्तु देहाती 
जनता की गरीबी एवं अ्रशिक्षा के कारण यह प्रयास सफल न हो सका श्रौर 
वहां प्रजातन्त्रात्मक सरकार की स्थापना का कार्य अत्यन्त कठिन हो ' गया । 
फिर भी ट्रंड यूनियन वालों तथा सुधारवादी विचारकों के निरन्तर 
प्रयासों के परिणामस्वरूप यह भी स्पष्ट हो गया कि प्रतिनिधित्वपूर्णं मार्ग 
की ओर काउन्टी सरकार के सुधारों को अधिक दिन तक रोका नहीं जा 
सकता । १८८८ के स्थानीय सरकार अ्रधिनियम ने उन प्रशासकीय कार्यो को 
रेट देने वाले लोगो द्वारा चुनी गई काउन्टी परिषद को सौंप दिया गया 
जिनका प्रयोग पहले शांति के न्यायाघीशो' द्वारा त्रमासिक सत्रो में किया 
जाता था। पचास हजार से अधिक जनस रुया वाले कस्बो' को काउन्टी के 
नियंत्रण से बाहर कर दिया गया तथा उन्हें काउन्टी बारोज बना दिया गया | 
इनकी अपनी एक निर्वाचित परिषद होती थी । इन काउन्टी बारोज ने श्रपने 
क्षेत्रों में समस्त स्थानीय सरकार की सेवाओ्रो' का उत्तरदायित्व सम्माल 
लिया । 
स्थानीय सत्ताश्नों के संविधान एवं शक्तियों से सम्बन्धित सुधार--.. 
ग्रेट ब्रिटेन की स्थानीय सत्ताओ' के संविधान एवं शक्तियों के क्षेत्र में समय 
समय पर श्रनेक सुधांर किये गये। इस दृष्टि से. महत्वपूर्ण अधिनियमों म्रें 
सर्वप्रथम उल्लेखतीय १८८२ का नगर निगम अधिनियम हैं। १५३५ के नगर 
तनिंगम अधिनियम के वाद इसे समय तक वयालीस श्रधिनियम झ्रौर पास 
चुके थे । १८८२ के भ्रधिनियन ने उर्नें समी को और श्रन्य सभी श्रधिनियमों 
को आंशिक रूप से संयुक्त कर लिया। इस अ्रधिनियम द्वारा तत्कालीन 
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स्थिति में श्रधिक परिवर्तन नहीं किया गया किन्तु फिर भी इसका मूल्य इस 
बात में निहित है कि इसने सभी अधित्तियमों, को समूहीकृत. कर दिया। 
१८९६ के अधिनियम केवल उन बारोज पर लागू होता था जो कि उम्र 
भ्रधिनियम की 'ए! श्रौर 'बी' शनुसूचियों में दिये गये थे। १८७६ में उन 
बारोज की जांच करते के लिए एक रायल कमीशन नियुक्त किया गया, 
जितका कि सुधार नहीं हुआ, था । इस आग्रोग. ने सौ से भी भ्रधिक ऐसे क्स्बों 
को खोजा जिन पर कि १८३५ का अ्धित्तियम लागू नहीं होतोा' था। इनमें 
से ७४ पर अधिनियम के प्रावधान लागू किये जा, सकते थे और ३२ को 
बारोज के लिए उयय्‌ क्‍्त नहीं समका गया । १८८२ के नगर निगम श्रघि- 
नियम ने इन प्रस्तावों को कियान्वित किया श्रौर बारो सरकार की एक जेसी 


व्यवस्था की स्थापना की । 


दूसरा उल्लेखनीय भझ्रधिनियम १८८८ का स्थानीय सरकार अधिनियम 
था । इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार श्रौर बोर्ड के इतिहास में एक नये 
उग का प्रारम्भ किया। इस झधितियम के द्वारा शांति के न्यायाधीशों को 
अ्रशासकीय सत्ता निर्वाचित निकायों को देने के श्रतिरिक्त और भी कई महत्व- 
पूर्ण क.र्य किये गये । इसने सरकारी कोष और स्थानीय मत्ताओं के बीच 
वित्तीय प्रव॒न्धों का पुनर्गठन कियां । काउच्टी परिषदो' को 'यह शक्ति दी गई 
कि वे अपने कार्यों को सम्पन्न करने की शक्ति को समितियों श्रथवा ओतन्तरिक 
स्थानीय सता को हस्तान्तरित कर सकें । काउन्टी-कान्सटेबलों का निय॑- 
जरा काउल्टी परिषदों को नहीं सौंपा गया । इसे एक्‌ स्थायी संयुक्त समिति 
के हाथों में रखा गया जिसमें कि प्रै-भासिक सत्र द्वारा नियुक्त न्‍्यायाघीश 
होते थे तथा काउन्टी परिषद द्वारा निथुक्त पारषद होते थे । दोनों की संख्या 
को बरावर रखा गया । राजधानी प्रदेशों पर लागू करतें समंय इस भ्धितियम 
को संशोधित कर दिया गया । यह प्रावधान रुखा गया 'कि लण्डन में अलग 
से एक नगराधिप हो, एक शाँति का श्रायोग हो, एक त्रै-मासिक सत्र त््याया- 
लय हो और एक सर्वततिक सभापति हो । वैस्ट्री तथा जिला बोर्डों को 
श्रप्रभावित छोड़ दिया गया और इन पर १८६६ के लंदन सरकार श्रधिनियम 
में विचार किया गया ।.' | 


एक तीसरा महत्वपूर्ण भ्धिनियम १८६४ का स्थानीय सरकार भ्रभि- 
नियम था । इस अधिनियम का उद्देश्य उन प्रस्तावों को प्रभावपूर्णे ६2482 
जो कि १८८० के श्रधिनियम में रखे गये थे । इसके द्वारा काउन्डी जिलों में 
देहाती एवं शहरी जिला परिषदों की स्थापना की गई । इस अधिनियम को 
किसानों का चार्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पेरिस मिटिंग एवं 
परिपदों की व्यवस्था करके प्रजातंत्रात्मक स्थानीय सरकार का प्रचार किया 
गया । देहाती पेरिसों में यह प्राववान रखा गया :कि प्रत्येक पेरिस मीटिंग 
बुला सके जो कि उस पेरिस के मतदाताओ्रों की सभाएं होती थीं । श्रधिक 
जनसंख्या वाले पेरिसों में यह. व्यवस्था की गई कि पेरिस परिपदों का मिर्वा- 
चन किया जाय और उन्हें पेरिस मीटिंगों की शक्तियां सौंपने के प्रतिरिक्‍त 
कुछ शक्तियां भ्रोर दी जाय॑। स्थानीय सरकार के रूप एवं शक्तियों में 
सुधार की दृष्टि से १६६६ का-लंदन सरकार अधिनियम भी महत्वपूर्ण है 
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इस अ्रधिनियम का उद्देश्य यह था कि श्रनेक वैरिट्रयों एवं जिला वोर्डों के 
स्थान पर कुछ स्थानीय सत्ताएं बनाई जाय॑ जो कि स्थानीय सरकार के 
आधुनिक रिद्धान्तों के श्रनुरूप हों। लंदन को श्रठाईस राजधानी वारोजं में 
विभाजित किया गया । तयी बारो परिषदों का संविधान उन्हीं सिद्धान्तों पर 
आधारित था जिन पर कि प्रान्तीय बारो परिषद निर्मर थी किन्तु इनमें कुछ 
ग्न्तर था। एल्डरमव की संख्या पारषदो' की संख्या का छुटा भाग कर 
दी गई । परिषद में श्रधिक से अधिक दस एल्डरमैन और साठ पारषद हो 
सकते थे । पारपद में से एक-तिहाई प्रतिवर्ष सेवा निवृत्त हो जाते थे । 
लंदन, सूरे, फेल्ट, एसक्स, मिडिल सैक्स आदि की काउन्‍्टी परिषदों को लंदन 
क्षेत्र में किसी मी परिवर्तत को सुनने की शक्ति दी गई। क्षेत्र के श्रन्दर 
एवं बीच में भझ्राने वाले मंदिरों को नगर के अन्तरगंत ही माना गया । १८०२ 
में शिक्षा श्रधिनियम पास किया गया और स्कूल बोर्डों, तथा सकल उपस्थिति 
समितियो' को समाप्त कर दिया गया। १८२६ के स्थानीय सरकार अधि- 
नियम ने संरक्षको' की बोर्ड को समाप्त कर दिया और इस प्रकार स्थानीय 
सरकार के संगठन का कार्य सम्पन्न किया गया । 


लंदन सरकार श्रधिनियम १८६९६ के द्वारा लंदन काउन्टी परिषद को 
श्रजेक कार्यो के लिए उत्तरदायी ठहराया गया जैसे शिक्षा, कल्याण, वित्तीय 
स्वस्थ्य, नियोजन, बच्चों की देखमाल, अग्नि रक्षा, ग्रह निर्माण, गंदी 
बस्तियों की सफाई, बड़े पार्क, मुख्य नालियां और सार्वजनिक नियंत्रण के 
अनेक कार्य आदि | राजधानी बारोज को जो उत्तरदायित्व सौंपे गये वे थे 
ग्रह निर्माण, जन-स्वास्थ्य, पुस्तकालय, मनोरंजन, सड़कें एवं सार्गजनिक कार्य, 
छोटे खुले मैदान झ्रादि । इन्हीं के द्वारा रेट (कर) लगाये जाते थे। ये अपने 
अधिमातों में लूंदन काउन्टी परिषद की भझ्रावश्यकताओं का अ्रनुमनान लगा लेते 
थे। लंदन क्षेत्र में सामान्यत: लंदन सरकार के इलाके में श्राने वाली सेवाग्रं 
पर विद्येप प्रवन्ध किये जःते थे । राजवानी की पुलिस शक्ति का उत्तरदायित्व 
गृह सचिव पर होता था और इसे क्राउन द्वारा नियुक्त श्रायुक्‍त द्वारा भ्रान्तरिक 
रूप से प्रशासित किया जाता था। लगभग पंद्रह मील के घेरे पर तथा श्राठ 
मिलियन जनसंख्या पर इसका अधिकार था । 


इसके अतिरिक्त लंदन सत्ता का बंदरगाह (7॥6 ए०6( ० 7,00007 
&०(॥०१॥०85 ), थेम्प्त की बोर्ड (४8 पृपाभा6६ 00प8शए2॥0०ए छ0०20), 
लंदन यातायात कार्यपालिका [॥.णावणा ४7७०४ छ&5०८ण४०), 
राजघानी जल बोर्ड (76 ](०४०००॥४0 ए/थ 80श्१) आदि विभिन्‍न 
सत्त।ए लंदन के प्रशासन से सम्बन्धित कार्य करने लगीं। लंदन की स्थानीय 
सरकार साठ साल से भी श्रधिक समय तक अपरिवरतेंनशील बनी रही । इस 
समय में परिवर्तन एवं प्रसार की प्रक्रिया जारी रही । जनसंख्या बहुत बड़ी 
मात्रा में अद्ध शहरी इलाकों की ओर बसने लगी। सड़क और रेल के 
यातायात ने इस प्रक्रिया को सहारा दिया किन्तु जब सड़कों पर खतरनाक रूप 
से भीड़ रहने लगी प्रौर रेलों के द्वारा बढ़ती हुई श्रावश्यकताओं को पूरा नहीं 
"किया गया तो उद्देश्य पूरा न हो सका । जब. राजधानी का प्रसार हो गया तो 
* लंदन काउन्टी परिषद का क्षेत्र श्रवास्तविक वंन गया । वीसवीं शताब्दी के 
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मध्य में विशाल लंदन क्षेत्र की स्थानीय सरकार का उत्तरदायित्व श्रनेक 
सत्ताओं को दिया गया । इनमें छ: काउन्टी, तीन -कांउन्टी बारो, अठाईस 
राजधानी क्षेत्र बारोज तथा अनेक गैर-काउन्टी बारो श्ौर शहरी जिले थे । 
एक रायल कमीशन ने इस व्यवस्था में परिवर्तत के लिए भ्नेक सुकाव अस्तुत 
किये । इन सिफारिशों को बहुत कुछ स्वीकार कर लिया गया झौर १८६३ 
के लंदन सरकार श्रघिनियम में इन्हें मान लिया गया जिसके श्रनुसार विशाल 
लंदन परिषद्‌ की स्थापता की गई और ३२ बारोज बनाये गये । लंदन नगर 
को पुनर्गठित नहीं किया गया किन्तु केवल नयी व्यवस्था में संयुक्त कर लिया 
गया । एक सामान्य परिषद्‌ लूंदन बारो के कार्यों का. निर्वाह करती है। 
विशाल लंदन की सामान्य भ्रावश्यकताओं एवं सेवाओं का उत्तरदायित्व विशाल 
लंदन की परिषद्‌ को सौंपा गया । | 


बीसवीं शताब्दी में स्थानीय सरकार--स्थानीय सत्ताश्रों से सम्बन्धित 
कानूनों को सरलीकृत करके उनकी बनावट में पुनर्गठन किया गया । ब्रीसवीं 
शताब्दी में स्थानीय सरकार से सम्बन्धित जो श्रधिनियम पारित किये गये 
उनका विवरण कक्‍्लाक॑ महोदय द्वारा दिया गया है। इनमें से मुझ्य तिम्त 
प्रकार हैं :-- 


शिक्षा श्रधितियम (१६०२ से १६२१ तक)--सन्‌ १६०२ में मि० 
बाल्फर का शिक्षा श्रधिनियम पारित हुआ । इसने स्कूल बोड़ों एव स्कूल उप- 
स्थिति समितियों को समाप्त कर दिया और शिक्षा के नियन्त्रण को नयी 
स्थानीय शिक्षा सेवाओं को हस्तान्तरित कर दिया गया | उच्च शिक्षा से 
सम्बन्धित सभी विषयों के लिए काउन्टी तथा काउन्टी बारो फरिषदों को 
उत्तरदायी बनाया गया । प्राथमिक शिक्षा के लिए शहरी जिला परिपदें 
उत्तरदायी वनाई गई । कुछ मामलों में काउन्टी तथा काउन्टी वारो परिषदों 
को सभी प्रकार की शिक्षा के लिए उत्तरदायी वनाया गया । स्थानीय शिक्षा 
सत्ता ने एक शिक्षा प्रमिति नियुक्त करदी थी जो कि शिक्षा मण्डल द्वारा स्वीकृत 
प्रशासन दे कार्यक्रम के श्रनुरूप होती थी । जो व्यक्ति परिषद्‌ के सदस्य नहीं 
होते थे उनको भी 33220 में नियुक्त किया जा सकता था किन्तु समिति में 
बहुमत परिषद्‌ के सदस्यों का ही होता था। १६०२ से १६१४ तक शिक्षा 
सम्बन्धी विकास के क्षेत्र में विशेष सेवाएं सामने श्रायीं ॥ १६०६ में स्थानीय 
शिक्षा सत्ताओं को यह शक्ति दी गई कि वे जरूरतमन्दों के लिए भोजन को 
प्र वन्‍्ध कर सकें। १६०७ में उन्हें विद्यार्थियो के स्वास्थ्य एवं सुन्दर जीवन के 
लिये प्रयास करने की शक्ति भी दी गई। वे खेल के केन्द्र, स्कूल के स्नानगृह 
एवं बगीचे, कैम्प, वजीफे देना श्रादि कार्यो से सम्बन्धित कर दिये गये-। 
मेडीकल देखभाल का कर्तव्य मी उन पर डाल दिया गया । १६१० में उन्हें 
व्यवसायिक निर्देशन देने का प्रबन्ध किया गया । नानसिक कमजोरी अधि- 
नियग १६१३ के अन्तर्गत उन्हें यह शक्ति दीगई कि सात साल से ऊपर वाले 
ज दात्र मानसिक रूप से कमजोर हो उनकी सोलह वर्ष तक श्रलग प्रकार 
: खमाल की जाय । १६१६ के पुस्तकालय भ्रधिनियम द्वारा यह प्रावधान 
रखा गया कि काउन्टी आप वाहर यदि अधिनियम को लागू किया जाये 
त ऐसा काउन्दी की परिषदों द्वारा ही क्रिया जा सकता है। १६२१ के 
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शिक्षा अधिनियम ने संसद के लगभग बाईस श्रधिनियमों को एकीकृत 
कर दिया। ः 


स्थानीय सरकार श्रधिनियम, १६२६--इस श्रधिनियम का उद्दे श्य 
स्थानीय सरकार की तत्कालीन व्यवस्था में सुधार करता था । इसने स रक्षकों 
के मंडल को समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को काउन्टियों की परिषदों 
तथा काउन्टी बारोज को सौंप दिया। इसके श्रतिरिक्त निर्घन कानून सचों 
को भी मिटा दिया गया । इस प्रकार का प्रावधान रखा गया कि शिक्षा, 
मानसिक कमजोरी, भ्रस्पताल, बालकल्याण श्रादि से सम्बन्धित निर्घन कानून 
को भविष्य में हस्तान्तरित किया जा सके । 

निर्धन कानून अधिनियम, १६३०--निर्धन कानून व्यवस्थापन को 
एकीकृत करने का काय १६२७ के निर्घत कानूत श्रधिनियम द्वारा किया 
गया , १६२६ के श्रधिनियम द्वारा कई मौलिक परिव्तेन किये गये क्योंकि 
१६२७ के श्रधिनियम ने कई बातों को श्रघूरा छोड़ दिया था श्रौर उन्हें 
एकीकृत किया जाना -जरूरी था। ; 

स्थानीय सरकार प्रधिनियम, १६३३--सन्‌ १६३० में स्वास्थ्य मंत्री 
द्वारा स्थानीय सरकार और जन-स्वास्थ्य को एकीकृत करने वाली समिति 
नियुक्त की गई । इस समिति के प्रयासों के परिणामस्वरूप यह अश्रधिनियम 
पास हुआ । यह समिति स्थानीय सरकार पर॒रायल कमीशन के अध्ययन के 
परिणामस्वरूप नियुक्त की गई थी । इस श्रायोग ने यह सिफारिश की थी कि 
एकीकरण का कार्य शीघ्र ही हाथ में लिया जाय । यह अधिनियम सामान्यतः: 
लंदन पर लागू नहीं होता था । 

जन-स्वास्थ्य प्रधिनियम, १६३६--यह अधिनियम स्थानीय सरकार 
और जन-स्वास्थ्य एकीकरण समिति की दूसरी श्रन्तरिम रिपोर्ट के बाद पास 
किया गया । इस रिपोर्ट के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने जन-स्वास्थ्य विधेयक 
का प्रार्प भी जनवरी १६३६ में संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया । 

गृह निर्माण श्रधिनियम, १६३६--इससे प्‌वे गृह निर्माण के क्षेत्र 
में पास किये गये श्रधिनियम १६२५ में एकीकृत कर लिये गये थे. और बचे 
हुए भ्रधिनियमों को १६३६ में एकीकृत कर लिया गया । 

स्थानीय सरकार की सेवाश्रों का इतिहास 
[पा प्लांशणरए ० 4.0९०] 6०रशायाशा 50एशं९९५ ] 

स्थानीय सरकार द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो सेवाएं 
सम्पन्न वी जाती हैं वे सामाजिक एव' झ्राथिक नीतियों पर आ्राधघारित रहती 
हैं । इनको स्पष्टत: समझने के लिए इतकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समभना 
जरूरी है । स्थानीय सरकार की जो सेवाएं इस समय प्राप्त होती हैं उनमें 
से भ्रधिकांशत: तुलनात्मक रूप से नयी हैं किन्तु कई एक उन्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्मिक भाग में पैदा हुई हैं । यह कहा जा सकता है कि वे पर्णत: श्रौद्यो- 
गिक क्रांति के परिणाम हैं । कुछ सेवाए' ऐसी भी हैं जैसे-बाजारों की व्यवस्था 
या जल वितरण का कार्य आदि जो कि मध्य दा से ही चली श्रा रही हैं, 
कन्तु औद्योगिक क्रान्ति के बाद पनेक नयी सेवाओं की आवश्यकता हुई 

योंकि इस यान्त्रिक युग में रहन-सहन के नये तरीकों के अनुसार इन 
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सेवाओ्रों का होना जरूरी था । भ्रौद्योगिक यूग के प्रारम्मिक समय में स्थानीय 
सत्ताओं की सेवाएं दो विरोधी मार्गों पर विकसित हुई। सर्व प्रथम एक 
श्रौद्योगिक सभ्यता की कुछ अपनी श्रावश्यकताए होती हैं. जिनके अनुसार वह 
सरकारी सेवाओों की मांग करती है । उदाहरण के लिए प्रतियोगी व्यक्तिगत 
उद्यम उस समय तक कार्य नहीं कर सकते जब तक कि राज्य द्वारा जीवन 
झोर शम्पत्ति की सुरक्षा का प्रबन्ध न किया जाय । 


इसके श्रतिरिक्त उत्पादन की गति को तेज करने के लिए प्रकाश 
अच्छी गतियां श्रादि उपय कत दशाएं प्रदान करना भी जरूरी था। जब 
श्रौद्योगिवकरण के परिणामस्वरूप बड़े भ्राकार के शहंर बनने लगे तो इन 
स्थानों पर सफाई सेवाओं की श्रावश्यकता श्रत्यन्त महत्वपर्ण बन गयी । 
गरीब हों चाहे घतवान, समाज के हर व्यक्ति का श्रस्तित्व स्थित रहने लगा 
कि उसे सफाई की सेवाए पर्याप्त मात्रा में प्रदान की जा रही हैं या नहीं । 
नगरपालिका सेवाश्रों की स्थापना की एक दूसरी प्रेरणा उन सामाजिक 
ध्षुराइयों की प्रतिक्रिया से प्राप्त हुई जो कि श्रौद्योगिकरण के परिणामस्वरूप 
उत्पन्त हुई थी और व्यक्तिवादी श्राथिक सिद्धान्तों के फलस्वरूप” जिनका 
प्रसार हुआ था । यह ॒ प्रतिक्रिया उन्‍नीसवीं शताब्दी तक बनो रही । इसके 
परिणामस्वरूप श्रनेक सामाजिक सेवाए उत्पन्त हुई-इनमें से कुछ को राज्य 
के हाथों में सौंपा गया भौर कुछ को स्थानीय सत्ताओ्रों को दिया गया। इस 
प्रकार की सेवाओं की स्थापना के लिए पहल प्राय: स्थानीय सत्त/भ्रों द्वारा की 
गई भर निर्धन कानून तथा स्थानीय व्यक्तिगत श्रधिनियमों के सहारे उन्होंने 
श्रमेक प्रयोग किये । संसद ने बाद में इस प्रयोग को मान्यता दी श्रौर 
इन सामाजिक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया | श्राज ये सामाजिक 
सेवाएं विशुद्ध रूप से स्थानीय सरकार की ही विषय रही हैं । 


व्यवित्वादी विचारधारा के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसके परिणाम- 

स्वरूप स्थानीय सरकार की सेवाश्नों में एक नयी श्रेणी श्रौर जुड़ गई जिसे 
व्यापारिक सेवाएं कहा जा सकता है। इनमें जल-वितरण, गली -यातायात 
. श्रादि की लिया जा सकता है। ये उद्यम चाहे व्यक्तिगत्त हाथों में रहें श्रथवा 
कम्पनी के हाथों में, ये श्राथिक उद्यम होते हैं; इनको सार्वजनिक उपयोगिता 
के उद्यम भी कहा जा सकता है । इस प्रकार की सेवाश्ों का इतिहास उस समय 
प्रारम्भ होता है जबव॒ कि ओद्योगिक क्रान्ति वाले नये. नगरो' के लिए गैस 
तथा जल पहुंचाने का प्रवन्ध किया गया । व्यक्तिवब।दी श्राथिक विचारधारा 
से प्रभावित होने के कारण ये क्षेत्र व्यक्तिगत उद्योगों के लिए मी खुले छोड़ 
दिये गये । इसके परिणामस्वरूप एक ही गली में तीन या चार प्रतियोगी 
कृम्पनियां वन जाती थीं । यह प्रत्रिया इतनी श्रण्व्ययपर्ण रही कि व्यवित- 
वादी आर्थिक सिद्धान्त को इस क्षेत्र से वापस खींचना पडा । इस प्रकार की 
प्रतियोगिता होने पर सेवाझ्रो के मूल्य लागत से योड़े ही ज्यादा हो पाते थे । 
इस प्रतियोगिता का उस समय तक श्रन्त नहीं था जब तंक कि अश्रधिक सम्पत्ति 
वाली कम्पनी इस प्रकार एकाधिकार न करले | प्रतियोगिता के परिणाम- 
स्वरूप शीघ्र ही संयोग हुआ और स्थानीय एकाधिकार हों गया । इन सेवाधों 
का झन्तिम पहलू वह था जब कि उपमोक्ताशो ने स्वानीय सत्ताओ के माध्यम 


ग्रंट ब्रिटेन में स्थानीय सरकार का विकास २१ 


से संसद के एकाघिकार को विनियमित करने के लिए वाध्य किया | व्यक्ति- 
गत अ्रधिनियमों से उन्हों ने कम्पतियो' को खरीदने की शक्त प्राप्त करली 
श्रौर उन्हें स्वय ही संचालित किया। युद्धोत्तर राष्ट्रीयकरण की दिशा में 
किये जाने वाले प्रयासों में नगरपालिका का एवं कम्पनी के गैस तथा विद्युत 
उद्योगों को एकीकृत कर दिया गया शौर इन्हें राज्य के स्वामित्व एव स चा- 
लन में ला दिया गया । इस समय स्थानीय व्यापार सेवाशो का क्षेत्र पहले 
की श्रपेक्षा स कीर्ण है । - 


स्थानीय सरकार की सेवाश्रों फा विकास 
[7706 770लथ०्क्गाशा[ ता व.0०बर 60र₹थाएशा। 50४ं८९६६ ] 


प्रारम्भ में स्थानीय सरकार को मुख्य रूप से नियमन कार्य शक्तियों" 
एवं पुलिस श्रधिकार प्राप्त थे; किन्तु जब स्थानीय सरकार की इकाइयो में 
सुधार किया तो उनका कार्य क्षेत्र भी बदला | जब संशोधित नगरपालिका 
बारों का संगठन हुआ तो उसको प्रजातन्त्रात्मक रूप से नवनिर्वाचित बारों 
परिषदों का मुख्य कार्य प्रशासन का सौंपा गया। वे निरीक्षको की समिति 
हारा और नयी पुलिस सत्ता द्वारा इस कर्तव्य को पूरा कर सकते थे । यह 
कहा जाता है कि प्रारम्म में स्थानीय सरकार के कार्य केवल पुलिस कार्य 
ही नहीं थे वरन्‌ महारानी ऐलीजाबेथ के समय से ही चले श्रा रहे निर्धन 
कानून के अ्रंतगंत जो सेवाए' सम्पन्न की जाती थी बे पुलिस सेवाए' नहीं थी । 
यह कहना यद्यपि कुछ संत्यता रखता है किन्तु भश्रसल में इन सेव।श्रो' का 
प्रारम्मिक रूप भी सामाजिक सहायता या मानवता की भावना से प्रेरित होने 
की श्रपेक्षा अनुशासनात्मक अधिक था । बाद में नगरपालिका प्रशासन के क्षेत्र 
में किये गये विकासो' ने इसे मानवीय बनाया । 


स्थानीय सरकार की सेवाश्रो' का प्रसार सर्व प्रथम उस समय प्रारम्भ 
हुआ जब कि कस्बे की सफाई के लिए मि० चाडविक श्ौर साइमन [८॥80- 
जांण: & शंग्रणा] के नेतृत्व में श्रान्दोलन छेड़ा गया। परिणामस्वरूप 
१८४८ का जन स्वास्थ्य भ्रधिनियम पारित किया गया | १८६९ के सफाई 
आयोग ने इस विषय पर, कानून , बनाने के लिए ध्यान झकपित करने को 
कहा । अगले कुछ वर्षों में इस दिशा में अ्रनेक प्रयास किये गये । १८७५, 
१८६०, १६०७, १६२५ और १६३६ में जनस्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यवस्था- 
पून किया: गया । शहर की सफाई के लिए छेड़े गये बान्दोलन 
की भांति साव जनिक शिक्षा से सम्बन्बित श्रान्दोलन भी पर्याप्त 
प्रभावप ण॑ रहा । इस सेवा के लक्ष्य अनेक प्रकार के होते हैं; इनको श्रांशिक 
रूप से साम्प्रदायिक श्रौर सामाजिक सेवा कहा जा सकता है। 
ब्रारम्म में मजदूर वर्ग को स्वेच्छापूर्णं सरथानों द्वारा शिक्षा श्रदात की 
जाती थीं । स्वेच्छापर्ण शिक्षा व्यवस्था की जड़े पर्याप्त यहरी जम गई भौर 
कई शताब्दियो' तक शिक्षण की. नीति को दी जाने वाली सहायता के प्रसार 
से सम्बन्धित रखा गया । सन्‌ १६०२ के शिक्षा श्रधिनियम ने यह बताया कि 
स्वेच्छाप्‌र्ण स्कूलो' को कुछ सहायता श्रवश्य दी जानी चाहिए । सनू १६४४ 
के शिक्षा अधिनियम द्वारा भी स्वेच्छापर्ण शिक्षा व्यवस्था को बनाये रखा 
गया यद्यपि उसमें श्रनेक परिवर्तत कर दिये गये । 
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सिक्षा सेवाओ्रों के अतिरिक्त सामाजिक चेददा एवं मजदूर वर्ग के 
दबावों ने भी सामाजिक सेवाश्रों को जन्म देने के लिए श्रान्दोलन चलाया। 
इसके परिण/मस्वरूप वर्त मान शताब्दी में श्रनेक सेवायें पैदा हुई । सन्‌ १८६० 
में जब गृह-निर्माणु अधिनियम पास किया गया तो गृह-विर्माण के क्षेत्र में 
सेवाओं का प्रारम्भ हुआ । प्रथम विश्व युद्ध के वाद कई एक कारणों से 
मजदूर के लिए घरों की समस्या मुख्य बन गई। इस सम्बन्ध में संसद द्वारा 
अनेक अधिनियम पास किये गये । वर्त मान शताब्दी में ही अनेक ऐसी 
मेडीकल सेवाओं का प्रारम्म हुआ जिनका मूल उहं श्य समाज की रक्षा करना 
नहीं था वरन्‌ व्यक्ति का कल्याण करता था। छुंत की बीमारियों पर 
नियंत्रण के सम्बन्ध में १८७५ में अ्रधिनियम बनाया गया और उसके बाद 
स्कूलों की मेडीकल सेवा गर्भवतियों एव बालकों के कल्याण के लिए व्यवस्था 
श्रादि के सम्बन्ध में व्यवस्थापन किये गये । “प्लीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में 
गैस, जल, विद्युत .एवं गली-पातायात का नगरपालिकीकरण कर दिया 
गया । गैस और जज के क्षेत्रों में नगरपालिका सेवाएं व्यक्तिगत उद्यमों की 


समाप्त करने के बाद स्थापित हुईं । जल-वितरण का कार्य बहुत कुंछ 
स्थानीय सत्ताम्रीं के ह्माथ में भ्रा गया । ; 


नगरपालिका द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न 
सेवाओं को मुख्य रूप से चार मागों-में विभाजित किया जा सकता है। 
नगरपालिका सेवाओं के विकास के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इनमें 
औद्योगिक क्रान्ति के वाद से सामाजिक, आथिक एवं राजनैतिक शक्तियों 
का प्रभाव प्रतिबिम्बित होता है । यही झारण है कि इन सभी को एकरूप 
नहीं माना जा सकता । एक सेवा के सम्बन्ध में व्यवस्थापिका ने जो रुख अप- 
नाया वह दूसरी सेवा के सम्बन्ध में अपनाये गये रुख से भिन्न था। संसद ते 
स्थानीय सत्ताओं द्वारा इन सेवाओं के संचालन के लिए जो नियम बनाये वे 
भी एक जैसे नहीं थे । विभिन्न सेवाप्नों को जिंन समूहों में वांढा जा सकता 
है वे हैं-सुरक्षात्मक् सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं, सामाजिक सेवाएं एवं 
व्यापारिक सेवाएं । ; 


सुरक्षात्मक सेवाबों (?70(००४४७ 5शशं०८४) में पुलिस सेना तथा 
प्रग्निरक्षा सेवा को लिया जा सकता है | इनके भतिरिक्त इसमें वह्‌ विनियमत 
कार्यो एवं निरीक्षणात्मक कार्य भी श्राता है जो कि इनके द्वारा सफाई, 
अवन विनियमन, खाद्य वितरण का नियंत्रण, माप और तौल का निरीक्षण 
वथा ऐसे ही अन्य कार्यों से सम्बन्ध रखता है । पुलिस सेवाश्रों एवं झग्ति- 
रक्षक सेवाओ्रों के लिए शर्ते राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित की जाती हैं किन्तु 
इन शर्तो को स्थानीय सत्ताओं द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इन दोनों 
सेवाओं के व्यय का एक भाग राज्य द्वारा विनिमय किया जाता है और 
दूसरे भाग के लिए स्थानीय सत्ताएं श्रपने राजस्व में से प्रवन्ध करती हैं 2० 
भ्न्‍्य सुरक्षात्मक सेवाश्रों के संचालन का व्यय सामान्यतः स्थानीय सु 
पर ही पड़ता है और वे इतका प्रशासन करने में पुरी तरह से स्वतंत्र रहती 
हैं। इस सम्बन्ध में उन पर केन्द्रीय पर्यवेक्षण नहीं रहता । इसी प्रकार की 
सेवाएं सामुदायिक सेवाएं ((0ए/णपणांव] $0ए००५) हैं । इनको सामुदायिक 
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सेवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन सेवाश्रों की सभी स्थानीय निवासियों 
को आवश्यकता रहती हैं। ये सेवाएं उन सभी की सेवा करती हैं और 
सभी निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से इनका भुगतान किया जाता है । 
राज्य द्वारा केवल कुछ सड़को के सम्बन्ध में अ्रनुदान दिया जाता है। देहाती 
सफाई के सम्बन्ध में अनुदान दिया जाता है, इसके अ्रतिरिकत श्रन्य सभी 
सेव।ए वहां के निवासियों द्वारा ही प्रवन्धित की जाती हैं। इन सेवाओं में 
हम सार्वजनिक सफाई, साव॑ जनिक प्रकाश, नालियों की व्यवस्था, गलियों 
और सड़कों की व्यवस्था श्रादि को ले सकते हैं। इन सेवाओं के स्थानीय 
जनता द्वारा प्रबन्ध का एक ऐतिहासिक कारण है। ये सेवाएं शहरी जीवन 
की आवश्यक दशाश्रों को उत्पन्न करती हैं। ये प्रायः स्वेच्छापूर्ण संस्थारों 
द्वारा प्रारम्म की गई थीं, बाद में नगरपालिका क्षेत्र में ज्यों ज्यों विकास हुए 
इन सेवाओं की स्वेच्छापुर्ण प्रकृति को बनाये रखा गया । 


प्रारम्भ में इन सेवाश्रों का प्रबन्ध करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की 
संस्थाएं बनादी जाती थीं । ये प्रमुख व्यक्ति नगर-पश्रायुंक्त बन जाते थे और 
दी जाने वाली किसी विशेष सेवा के लिए रेट (कर) लगाने की शक्ति रखते 
थे। रेट को इसलिए रखा जाता था क्‍योंकि किए गये खर्चे को सही-सही 
श्रांकना बड़ा कठिन होता है; क्योंकि वह ॒ वास्तविक सम्पत्ति जिसका कि 
मूल्यांकन किया जाता है.और जिसके ऊपर रेट शभ्राघ,रित रहती है वह उप- 
भोक्ता द्वारा उपयुक्त की गई एवं उसके द्वारा चुकाये गये मुल्य, दोनों में 
झनुपात हो जाता है | ये सेवाएं उन पड़ोसियों के लिए प्रदान नहीं की जादी 
थीं जो इनका खर्चा सहन नहीं करते थे किन्तु उनके लिए प्रदान की जाती 
थीं जो इनका भार वहन कर सकते थे । उस समय श्रौद्योगिक क्रान्ति के नये 
कस्बों के अधिकांश निवासी भ्रत्यन्त गरीब होते थे श्र वे इन आरामदायक 
सुविधाओं को सहन नहीं कर सकते थे । घीरे-धीरे इस प्रकार की सेवाश्रों को 
पूरे कस्बे में संचालित करने की नीति बन गई । स्थानीय सरकार का ज्योंही 
विकास हुआ उसने इन सेवाओं पर लगाये गये अ्रभेक रेटस को एक हो 
सामान्य रेट में समूहीकृत कर दिया । इन सेवाश्रों ' को सामुदायिक सेवाएं 
इसलिए भी कहा जा सकता है क्‍योंकि समाज द्वारा प्रत्येक व्यक्ति 
की श्रावश्यकता के अनुसार उनकी संवा की जा रही हैऔर व्यक्ति 
बदले में भ्रपनी भुगतान करने की योग्यता के श्रनुसार भुगतान कर रहा 
है। एक बार स्थानीय अधिकार में दे देने के बाद इन सेवाओं का 
उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं पर ही श्रा जाता है श्नौर वे ही इन्हें श्रपनी 
इच्छानुसार प्रदान करती हैं-.। इनकी मात्रा भी स्थानीय आवश्यकता के 
पनुसार तय होती है । शहर से दूर के प्रदेशों में सेवाश्ों की इतनी भ्रावश्यकता 
नहीं होती । पूर्णतया देहाती इलाकों में प्रकाश की सेवा की आवश्यकता हो 
सकती है किन्तु वहां नालों की व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती । 

सेवाओं के तीसरे समूह को सामाजिक सेवाएं कहा जा सकता है । 
इसमें शिक्षा , सम्वन्धी सेवाओं. से. मिलती-जुलती सेवाएं श्राती हैं । गृह- 
निर्माण, वाल कल्याण तथा अन्यः कल्यारंशका री सेवाए जैसे ग़गे, वहरे, अधों 
एवं वृद्धों की रक्षा श्रादि । इस प्रकार की सेवाओं द्वारा जवता के एक बड़े 
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के शब्दों में इस देश में स्थानीय सरकार हमारी परम्पराग्रों में गहरी जड़ 
जमा चुकी है भ्ौर हमारे प्रजातंत्र की रचना का यह एक भाग है ।* ४ 
स्थानीय सरकार प्रोर- राण्ट्रीय सरकार का एकोकररंग 
(॥6 प्लाध्ट्रागा०प ण॑ ००४ 6०5६, बाते िज्षाणान्नं 50शापाए॥। ) 


स्थानीय सरकार महत्वप्‌ ण॑ है । यह समय की श्रावश्यकता श्रौर 
स्थानीय जनता की उपयोगिता की दृष्टि से अपरिहाय है । इतना होने पर 
भी इसकी कुछ अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयाँ हैं। स्थानीय सस्‍्थाश्रों में 
व्यवहार करते समय वहां के लोगों का दृष्टिकोण अपनी स्थानीय सीमाओं में 
सकुचित हो जाता है - और वे श्रागे की बात कम सोच -पाते हैं। उनके 
विचार का स्वरूप मुर्य रूप से त्ात्कालिक परिणाम एवं स्थानीय भावश्य- 
कताएं रहती हैं। भ्रपने क्षेत्र की जरूरतो' के बारे में सोचते-सोचते 
तथा उनको पूरा करने के लिए प्रयास करते-करते उनका ष्टिकोर इतना 
सकुचित हो जाता है कि वे समस्याप्रो' पर व्यापक एवं राष्ट्रीय दृष्ठिकोर 
से विचार नहीं कर पाते । कई बार राष्ट्रीय सरकार के हित, स्थानीय झाव- 
शयकताओं' एवं मुल्यो' से टकराते हैं। इस प्रक्रिया से देश का सामान्य 
विकास तो रुकता ही है किन्तु साथ ही देशप्रंम एवं राष्ट्रमक्ति की 
भावनाएं भी एक सीमा तक मर्यादित होती हैं। राष्ट्रीय सरकार एवं' 
स्थानीय निकायों के बीच भ्रनेक बातो' को लेकर मनमुटाव - पैदा हो जाता 
है। उदाहरण के लिये भ्राकार श्रौर क्षेत्र का औचित्य, वित्त कार्यो का 
प्रसार तथा स्थानीय प्रशासन का सामान्य स्तर श्रादि पर विचार करते 
समय यह मनमुटाव भ्ौर भी बढ़ जाता है। - 

स्थानीय निकायों में कार्य करने वाले पारषद एवं . श्रधिकारी लोग 
भी इस विरोधपूर्ण स्थिति से सजग रहने की भ्रपेक्षा भ्रधिक संदेहशील बन 
जाते हैं! वैसे यदि देखा जाय तो स्थानीय सरकार और राष्ट्रीय सरकार की 
कार्य -विधि में कोई स्पष्ट विमाजित रेखा नहीं है इसलिए . उनमें मनमुटाव या 
भेद-भाव उत्पन्न नहीं होता चाहिए । सरकार के दोनो स्तरों में वे ही 
नागरिक होते हैं, उनका श्रन्तिम लक्ष्य एक जैसा होता है श्रर्थात्‌ राष्ट्र को 
ऐसा बनाना जहां पर कि अच्छा जीवन पनप सके | स्थानीय सरकार को जिन 
स्थानों से सम्बन्ध रखना होता है वे साघारण रूप से प्रदेश या क्षेत्रीय नहीं हैं 
वरन्‌ ऐसे स्त्री और पुणुषो' के समूह जो कि पड़ौसियों की तरह से रह रहे 
हैं और यह भ्रनुभव करते हैं कि केन्द्रीय सरकार के शासन में रहने वाले भ्रन्य 
लोगो' से वे कुछ भिन्न हैं ओर इसलिए वे अ्रपनी वास्तथिक श्रावश्यकताओं 
एवं अपने विचारों के अनुरूप एक जैसे नियम वनाने को स्वेच्छा का दावा 
करते हैं । कई वार जब स्थानीय कार्यो में अव्यवस्था होने लगतो है तो उन्हें 
राष्ट्रीय सरकार हारा सम्माल त्रिया जाता & श्लौर दूसरे अवसरों पर जब 
राष्ट्रीय सरकार कुछ श्रसुविधा का ग्ननुमव करती है तो वह अपने कार्य 
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स्थानीय सत्ताग्रो' को सौंप देती है। सन १६४७ में कार्य से सम्बन्धित 
मंत्रालय के ग्रह निर्माण के कार्यो' की सभी लाइसेन्स देने की शक्तियां स्थानीय 
निकायों को हस्तान्तरित करदी गई थीं, क्योकि स्थानंय सरकार यथा- 
स्थान होने के कारण कालाबाजारी को रोकने में श्रधिक योग्य रहती है और 
लाइसे स से सम्बन्धित शक्तियों का दोहरे रूप से उत्पन्न भ्रम भी प॑ दा नहीं 
होने पाता । | . 

ग्राजकल कई कारणों से केन्द्रीयकरण की .श्रोर प्रवृत्ति बढ़ रही 
है, क्योंकि जब हम व्यवस्था की स्थापना करना चाहते ' हैं तो इसके लिए 
एक जैसे नियम बनाने होते हैं , ऐसे नियम बनाने की शक्ति केन्द्रीय संसदे 
को प्रदान करती होती है। तथा केन्द्रीय नागरिक सेवा श्रौर न्यायालय भी 
धीरे-घीरे महत्व में भ्राने लगते हैं इससे केन्द्रीय प्रवृत्ति प्रारम्म हो जाती है। 
ग्राधुनिक राज्य को जो विभिन्‍न प्रकार की क्रियाएं सौंपी गई हैं श्रौर प्रत्येक 
विशेष शाखा में जो उसकी रुचि जाग्रत की गई है उसके कारण केन्द्रोय 
सरकार को खत्रा बढ़ गया है; इसकी' प्रतिक्रियास्वहूप स्थानीय सरकार 
स्वतन्त्रता की मांग करती है । केन्द्रीयकरण के पक्ष में बचत का तके दिया 
जाता है किन्तु यह बचत सबसे ज्यादा हानिकारंक होती है। सरकारी 
कार्यो' में बचत का श्रर्थ होता है खर्चीले सेवको' को कम से कम संख्या 
में रखा जाय श्रौर उनके द्वारा सेवित व्यक्तियों की सख्या बढ़ा दी 
जाय । इसके पंरिणामस्वहप सरकार श्रपने आदेशों एवं परामर्शों 
को लिखित रूप में प्रदान करेगी । इस प्रक्रिया के द्वारा नौकरशाही का 
प्रभाव बढ़ेगा । इस नौकरशाही के खतरे को रोकने.के लिए स्थानीय सरकार 
मुख्य कार्यालय पर बहुत बड़ा स्टाफ निय्‌क्त कर लेंगी श्रौर स्थानीय स्तर 
पर भी इनकी संख्या को बढ़ा लेगी ' किन्तु ऐसा करने पर सरकार का व्यय 
बहुत वढ़ जायेगा । इस प्रकार केन्द्रीयकरण की हानियां तो हैं किन्तु फिर 
भी वर्तमान परिस्थितियों में यह स्वामात्रिंक सा होता जा रहा है । 


। स्थानीय एवं केनद्रीय सरकार के कार्यो में. कोई विभाजित 
रेखा नहीं है, क्‍योंकि केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती चली जा रही हूं 
और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में स्थानीय स्वतन्त्रता एव' स्वायत्तता की मांग 
.मी जं(र पकड़ रही है, क्‍योंकि राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों के बीच मन- 
मुटाव बढ़ता जा रहा ह श्ौर स्थानीय शअ्राजकता, एव' श्रव्यवस्था पर रोक 
लगानी है तथा इसी प्रकार के श्रन्य कारणों से आजकल यह जरूरी समझा 
जाने लगा है कि स्थानीय सरकार एवं राष्ट्रीय सरकार के निकायों का 
एकीकरण कर दिया जाय । 


केन्द्रीय एवं स्थानीय सरकारों के बीच मनमृटाव. के कई कारण हैं 

प्रथम तो यह है कि केन्द्रीय सरकार की नीतियाँ चाहे स्थानीय सत्ताशञ्रों के 

, कितने भी भ्रनुकूल क्यों न हो किन्तु उनके तरीकों एवं तकनीकों में श्रन्तर 
रहता ही हैँ । स्थानीय एव केन्द्रीय सत्ताओं में कार्य करनें वाले व्यक्ति श्रलग 

प्रलग प्रकृति, शिक्षा एवं श्रनुमव वाले होते हैं । किसी भी व्यक्ति को ऐसे 

तथ्यों एवं मतों को स्वीकार करने के लिए वाध्य- नहीं किया जा सकता 
जितमें कि वह स्वयं विश्वास नहीं करता । ज्ञान को विकसित किया जा 
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सकता है किन्तु रुचि को. बदलता बड़ा कठिन होता है। स्थानीय जीवन की 
सीमाश्रों में रहते हुए जिस सत्य का साक्षातकार होता है वह संत्य उससे 
भिन्न होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर के तथ्यों पंर श्राधारित है । दूसरे, स्थानीय 
एवं व्यक्तिगत परिस्थितियों में जो श्रन्त्र रहता है वह भी. श्रत्यन्त प्रंभाव 
डालता है । इस सम्बन्ध में हरमन फाइनर लिखते हैं कि मौगोलिक दृष्टि से 

आशिक हृष्टि से तथा व्यवहार, रीति रिवाज, बोलचाल एवं स्थोनीय- परम्पं 
राश्रों के सम्बन्ध में विभिन्नतापूर क्षेत्र में फैले हुये चालीस मिलियन लोगों 
के बीच उहेश्य, चरित्र एवं व्यवहार के भ्रन्तर रहना जरूरी है ।* इसका भ्रर्थ 
यह हुआ कि देश में जितने हजार स्थानीय प्रतिनिधि निकाय होंगे उन्ते बीच 
उतनी ही विभिन्‍नताएं होंगी । 


केन्रीय एव' स्थानीय संस्थाओं के बीच सदैव हितों का संघर्ष रहा है । 
केन्द्रीय सरकार श्रधिक स्ले अधिक नियन्त्रण रखने का प्रयास करती रहीं और 
स्थानीय सरकारें स्वायत्तता की मांग करती रही हैं। केन्द्रीय सरकार एंवं 
स्थानीय सरकार के बीच जो विरोध की भावनो है श्रोर कठुता उत्तन्त करने 
के कारण हैं उनको केवल तभी दूर किया जा सकता है जब क्रि दोतों 
इकाइयों का एकीकरण कर दिया . जाये.। स्थानीय सत्ताएं और केन्द्रीय 
सरकार एक ही सरकार व्यवस्था के श्रावश्यक भाग हैं। उत्तका आर्थिक 
सम्बन्ध, एक सावयवी में, भागीदार तथा सहयोगी का है.जी कि. एक सामार्स्य 
लक्ष्य रखते हें तथा उस उहं श्य को प्राप्त करने के लिएं एकीकृत संस्थाश्रों की 
व्यवस्था रखते हैं । यह वात तथ्यों से स्पष्ट होती है कि संथानीय सरकांर के 
निकाय सरकार की बनावट के एकीकृत भाग होते हैं तथा वें उन कार्यों में 
सहयोग प्रदान करते- हैं जो कि स्वयं उनसे भ्रधिक महत्वपूर्ण हैं। इस सन्दर्भ 
से भ्रध्तिक या वाहर उनका कोई कार्य नहीं होता तथा उनको एवं उनकी 
समस्याओं को केवल उनमें ही पहचाना जा सकता हूँ । सामाजिक एवं 
आर्थिक नियोजन के यू ग में स्थानीय सत्ताञों का यह एकीकृत रूप और भी 
अधिक मह॒त्वपूण बन जाता हूँ। केन्द्रीय स्तर पर जो सेवाए' प्रदान की 
जाती हैं वे श्रन्तिम रूप से स्थानीय जनता को ही. प्रप्त होती हैं ! 


इसके श्रतिरिक्त कई एक केच्धीय श्रधिनियमों में स्थानीय विषयों को 
समाहित कर लिया जाता हूँ । उदाहरण के लिए तत १६४४ के जल अधि- 
नियम को लिया जा सकता. हूँ जिसकी प्रथम धान! भे कहा गया था कि 
स्वास्थ्य मन्‍्त्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह जल के स्लरोयों की रक्षा एवं 
उचित प्रयोग को प्रोत्साहन दे तथा इ गर्ूण्ड और वेल्स थे एल वितरण का 
प्रवन्ध करें तथा उसके निर्देशन एवं नियन्त्रण में पाने हले जल उद्योगों के 
प्रभावशाली क्रियान्वयन:कों जल से सम्बन्धित राष्ट्रए दरीति के पबअ्ननुसार 
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संचालित करे। कहने का श्रर्थ यह है कि स्थानीय निकायों के कार्य पर 
केन्द्रीय निकायों का पर्याप्त नियन्त्रण एवं निर्देशन रहने का प्र।वधान है । 
इस वस्तु स्थिति से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि ग्रेट ब्रिटेन के स्थारीय 
निकायों के अपने स्वयं के कोई कार्य ही नहीं हैं प्रथवा उनका महत्व केवल 
उसी बात में है कि वे केन्द्रीय निकायों के सहयोग में कार्य करें । उनके स्वय 
के भी काय होते हैं किन्तु वे श्रपेक्षाकृत कम हैं तथा कम महत्वपूर्ण हैं। ग्रोट 
ब्रिटेन के स्थानीय प्रशासन का सही-सही विकास तथा उसकी वितीथ संस्थाओं 
को उस समय त्तक ठीक तरह से नहीं समका जा सकता जबकि हम यह मान 
कर चले कि स्थानीय सत्ताएं एक ही जीवित सावयवी के विभिन्‍न सेल हैं । 
यह दृष्टिकोण उनन्‍नीसवीं शताब्वीं में नहीं पाया जाता था। श्राज भी इस 
हृष्टिकोण का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जाता है | यदि किसी प्रतिवेदन 
प्रथवा जाँच में इसका उल्लेख भी किया जाता है तो बड़े श्रप्रत्यक्ष रूप में । यद्यपि 
स्थानीय सरकार के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्या समभे जाते है वे हैं शिक्षा, 
जनसहयोग, जनस्वास्थ्य,, पुलिस एवं सड़कों का प्रशासन, श्रादि | इन 
विभिन्न सेवाश्ों के क्षेत्र में स्थानीय निकाय श्रन्य सत्ताप्नों से श्रलग रहकर 
एकीकृत हृष्टिकोश अपनाए बिना कार्य नहीं कर सकती । यह सही है कि 
स्थानीय स्वतन्त्रता का अपना महत्व होता है किन्तु उतके कार्या एवं इच्छा 
एक स्वतन्त्र सीमा में रह कर ही सम्मव बन सकती है। 


हरमन फाईनर ने घार प्रमुख कारण ऐसे बताये हैं, जिनके परिणाम- 
स्वरूप ब्रिटिंश स्थानीय सरकार का श्रघिक पूर्ण एकीकरण सम्मव बनता है । 
इनमें प्रथम कारण है सरकार की विभिन्‍न सेवाओं के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान 
का विकास '। स्थानीय परिषदों द्वारा जो विभिन्‍न सेवाए प्रदान. की जाती हैं 
उन सेवाओं की मात्रा अत्यन्त व्यापक हो गई है । पहले इन सेवाश्रों का क्षेत्र 
व्यकितमत श्रधिक था । उदाहरण के लिए निर्घनों की राहत के क्षेत्र में सन्‌ 
१८३४ की स्थानीय सरकार इस मान्यता के झ्राधघार पर संच#लित होती थी 
कि कुछ लोग अभागे इसलिए हैं क्योंकि उनके कुछ व्यक्तिगत नैतिक श्रमाव 
हैं। और भभमागेपन के कारण व्यक्तिगत थे इसलिए उनका इलाज करने के 
लिए यन्त्र भी स्थानीय हो सकता था । किन्तु बाद में उप्नीसवीं शतःव्दी के 
उत्तराद्ध एवं बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में श्राथिक एवं समाजशास्त्री 
'विश्लपर्णों ने यह बताया कि अभ[च का कारण केवल व्यक्तिगत नहीं होता 
विन्ट यह भ्रनेक' प्रादेशिक दशाओं एव राष्ट्रीय परिस्थितियों से उत्पन्न होता 
है | ग्रकार्यकुशल शिक्षा व्यवस्था, श्रपर्याप्तः जन-स्वास्थ्य प्रशासन एवं 
राप्टीय 'तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम बाज़ार का विघटन झादि भी इसके काररा 
हो: # । जब किसी दोष के कारण स्थानीय नहीं है तो उनका इलाज 
कं -यानीय हो सकता है। ज्यों-ज्यों देश अधिक से श्रधिक घनिष्ट एकी- 
छत सर्ांज बनता चला जा रहा है त्यों-त्यों स्थानीय श्रकृति महत्वहीन 
वन ) चली जाती है । उचित सरकारी प्रवन्ध जल्दी या बाद में उसी व्यवस्था 
को पपनां लेता है जो कि व॑ज्ञानिक है । जब सन्‌ १६३४ में वेरोजगार 
सह “7 अधिनियम पास हुआ तो श्रनेक स्थानीय उत्तरदायित्वों को केन्द्रीय 
'पत्त 7 के लिए हस्तांतरित कर दिया गया । स्थानीय सेवाशें के एकीकररा 
का हहररणा स्वास्थ्य सेवाओं से दिया जाता है । 
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काउन्टी बारो क्षी रचना की जाए किन्तु ऐसा केवल तभी किया जा सकता है 
जब कि स्थित काउन्टी की सौसोलिक सीमाओ्रों पर आ्राघात किया जाए ] 
दूसरी भोर बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियाँ एगे दबाव, काउन्टी बारो के 
विकास को आवश्यक भी बना सकते हैं । ऐसा हो जाने पर काएस्टी का क्षेत्र 
घट जाता है, उसके करों की मात्रा कम हो जाती है और उसकी जनसंख्या 
भी कम हो जाती है । क्षेत्र कम हो जाने के बाद काउन्टी की सेवा के सम्बन्ध 
में जो प्रावधान थे उनके सम्बन्ध में कई कठिनाइयां उत्पन्त हो जाती हैं। 
एक मोटे श्रगुमान के झनुसार यह कहा जा सकता है कि जब से १८८८ का 
श्रधितियम पारित हुआ उस समय से काउन्टियों ने काउन्टी बारोज के प्रत्तार 
या निर्माण की वजह से लगभग श्राघी मिलियव एकड़ भूमि, लगभग बीस 
मिलियन पौंड कर का राजस्व तथा तीन मिलियत से भी भ्रधिक जनसंख्या को 
खोया है । ऐसी स्थिति में काउन्दी परिषद द्वारा पूरी तरह से नए काउत्टी 
बारोज बनाने या स्थित का प्रसार करते का प्रयास किया जाता है । 


ब्रिटिश स्थानीय सरकार की विशेषताएं 
[प॥6 एाक्ब्रलथाधरा० ण॑ फ्ंदुजा [०सतरो 600फ्रएशा। | 


प्रत्येक मातवीय संस्था देश, काल एवं परिस्थितियों के श्रनुसार अपनी 
स्वयं की विशेषताएं रखती है। ब्रिटिश स्थानीय सरकार की भी कुछ अपनी 
विशेषताएं हैं जो कि वहां के लोगों के चरित्र, आ्रथिक, सामाजिक एवं राज- 
नैतिक स्थिति तथा देश की भौगोलिक बनावट श्रादि से विर्धारित हुई हैं। 
वहां की स्थानीय सरकार की सर्वप्रथम विशेषता यह बताई जाती है कि इसकी 
प्रकृति विकासशीत्त है। भ्राज वहां स्थानीय सरकार का जो रूप हमें मिलता 
है वह सदियों के विकास का परिणाम है, यह क्रमिक गति से एवं धीरे-वीरे 
हुआ । ब्रिटेन की अन्य संस्थाओं की माँति स्थानीय सरकार को भी इतिहास 
का शिशु कहा जाता है । आरस्म में स्थानीय स्तर पर जो संगठन जिस रूप 
में भी कार्य करते थे उनसे स्थानीय सरकार का जन्म. हुआ । स्थानीय 
पत्ताझ का निर्माण भी विकास की विभिन्‍न श्रेणियों में होकर गुजरा है। 
डिस समय उसको स्थापित किया गया था उनका उद्देश्य एवं रूप कुछ भर 
ही था। वाद में समय की मांग एवं परिस्थितियों की आअभ्रावश्यकताओओं मे 
उनको श्रपने अनुकूल समायोजित होने के लिए प्रभावित फिया। इनमें से 
किसी भी संस्था को केन्द्रीय सरकार द्वारा एक दिन में या किसी एक कानन 
द्वारा नहीं बना दिया गया । कि 


प्रिटिश स्थानीय सरकार की एक दूसरी विशेषता यह मानी जाती 
है कि इसकी रचना लिखित कानून हारा हुई | संसद ने समय-समय पर अधि- 
नियम पाप्त कर के इनके संविधान एवं उत्तरदायित्वों का स्वष्प निर्धारित 
किया । प्रत्येक स्थातीय सत्ता जो भी कार्य करती है उसके लिए उसे संसद 
के कानून की सत्ता आप्त है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती ज्सि 
करने के लिए कानून हारा उसे शक्ति न सौंपी गई हो । 
मि० हृरमन फाईनर दाह. हा 
रेछ ऐशेप्ताए बताई गई हैं 
हद वशेपता- 
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मतानुसार ब्रिटिश स्थानीय सरकार केन्द्रीयकरण के गम्मीर खतरे के विरुद्ध एक 
प्रतिक्रिया है । इसलिए यह ध्वामाविक था कि इसका रूप विकेन्द्रित होता । 
मि०फाईनर के शब्दों में विक्ेन्द्रीयकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवध्था से है जिसमें 
सरकार के स्थानीय एबं केन्द्रीय प्रनेक केन्द्र होते हैं तथा प्रत्येक को स्वतन्त्र 
प्रस्तित्व एवं कार्यो का भ्रधिकार प्राप्त होता है ।* वर्तमान ब्रिटिश स्थानीय 
सरकार की रचना में काउन्टी वारोज को पूर्णतः स्वतन्त्र निकाय बनाया गया 
है । कुछ भ्रपवादों को छोड़ कर काउन्‍न्टी द्वारा शेष भाग की सेवा की जाती 
है । नगरपालिका बारोज को मी श्रधिकांश स्वतस्त्र शक्तियां प्राप्त हैं। उनके 
क्षेत्र में कुछ कार्य काउन्टी परिषद द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं जैसे कि प्राथ- 
मिक एवं माध्यमिक शिक्ष।, पुलिस, जनस्वास्थ्य तथा बढ़ी सड़कें ग्रादि | शहरी 
जिलों [ ए7७भ॥ 70970 ] में भी इन शक्तियों का प्रयोग काउन्टी परिषद 
द्वारा किया जाता है वरन्‌ वे स्वतन्त्र निकाय होते हैं। गैसे देहाती जिलों 
को भ्रपेक्षाकृत कम कार्य प्राप्त होते हैं । वे शिक्षा सेवाओं, पुलिस कार्यों एवं 
महत्वपूर्ण सड़कों के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं रखते हैं । पेरिस 
मीटिग्स तथा पेरिस परिषदों के पास पर्याप्त ज्ञान एवं झ्राथिक साधन नहीं 
होते हैं इसलिए उनको स्वतन्त्र शक्ति प्राप्त नहीं होती । 


विकेन्द्रीयररण की जो परिभाषा मि० फारईनर ने थी हैं उसके श्राघार 
पर वे कहते हैं कि यह संदिग्ध है कि इस प्रकार की व्यवस्था कभी इस 
देश में रही हो । प्रश्नल में विकेन्द्रीयकरण का यह रूप कानून श्रथवा व्यवहार 
की दृष्टि से यहां कमी मी नहीं रहा ! स्थानीय... संस्थाएं प्रपने प्रारम्मिक 
काल में उन दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी थीं जो कि केन्द्रीय 
सरकार द्वारा उसे सौंपे गए थे । यद्यपि यह सच है कि वे झ्रविनियमित क्षेत्र 
में बहुत कृछ स्वेच्छा एवं स्वतन्त्रता का प्रयोग करते थे । नगरपालिका बारोज 
में १८३५ में जब सुधार किए जाने पर जो स्थिति बनी वह इस कथन से 
भिन्न नहीं थी । फिर भी यह कहा जाता है कि यदि विफेन्द्रीयकरण स्थानीय 
प्रशासन की विशेषता नहीं है तो उसे होना चाहिए । इसी विचार के श्राधार 
पर समाज के लोग स्थानीय सरकार की स्वतन्त्रताओं का सम्मान कर 
पाए गे | ब्रिटिश स्थानीय सरकारों की स्थिति का सही वर्णव करते हुए 
हरमन फाईनर ने यह लिखा है कि हमारे यहाँ विद्धीयकरण नहीं है धरन्‌ 
पूर्ण स्वतन्त्रता का एक छोटा माग है, जो कि घुख्यतः राष्ट्रीय इच्छा पर 
ग्राधारित संगठित एकीकरण फे साथ मिल कर इसे स्वतन्त्र इच्छा द्वारा 
स्थानीय परिस्थितियों के प्रनुकूल क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। 
इस व्यवस्था को क्या नाम दिया जाना चाहिए हम नहीं जानते | 
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पांचवें, ब्रिटिश स्थानीय सरकार की एक श्रन्य विशेषता यह है कि स्था- 
नीय सत्ताएं अपने कानून एवं प्रादेशिक क्षेत्र में अन्य स्थानीय सत्ताश्रों के नियंत्रण 
से स्वतन्त्र रहती हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं । हरमसन फाइनर लिखते हैं कि 
इंगलैण्ड की स्थानीय सत्ताएं उन निकायों द्वारा नियबन्त्रित नहीं की जाती 
जो कि केन्द्रीय. सत्ता एवं उनके बीच में होती हैं ।* ये निकाय प्रत्यक्ष 
रूप से संसद श्र केन्द्रीय विभागों द्वारा नियन्त्रित होते हैं। इसके मुख्य 
रूप से ये अपवाद हैं-[] अधीनस्थ सत्ताओं द्वारा कुछ सामलों को प्रस्तावित 
करने के लिए काउन्टी परिषद की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। [॥] 
काउन्टी परिषद कुछ मामलों में स्थानीय त्त्ताओं की अवहेलता कर 
*सकती है चू कि इसे ऐसा करने का श्रधिकार है। [॥#] काउन्टी परिषद को 
'श्रन्य स्थानीय सत्ताझ्रों की भांति कुछ मामलों में समान श्रधिकार है| 
[१] काउन्टी परिषद विशेष मामलों में श्रघीनस्थ सत्ताओञ्रों पर सामान्य 
निरीक्षण रखती है। पदसोपान वाली एवं गैर-पदसोपान वाली स्था- 
नीय सरकार की व्यवस्थाश्रों में केन्द्रीय तथा स्थानीय सत्ताशों के बीच 
सम्बन्ध का भ्रन्तर होता है तथा यह शभ्रनुदान, श्राडिट एवं निरीक्षण भ्रादि 
प्रश्नों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। 


ब्रिटिश स्थानीय सत्ताओं की एक छूटी विशेषता यह है कि उनकी 
प्रकृति संयुक्त होती है; यहां तक कि शक्तिहीन पेरिस भी पर्याप्त संयुक्त 
प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करती है। इसका श्रर्थ यह नहीं है कि वे सारे 
कार्य स्वयं करती है किन्तु यह है कि वह विशेष रूप से किसी एक कार्य 
को करने के लिए बाधित नहीं है। उनको सामयिक [#0॥0ल्‍] तत्ताए प्राप्त 
नहीं है। श्राज ग्रेट ब्रिटेत की स्थानीय सत्ताएं पूरी तरह से या संयुक्त रूप से 
श्रनेक सेवाश्रों के लिए उत्तरदायी रहती हैं। यह स्थिति १८३४ से लेकर 
१६३० तक के विकासों का परिणाम है | १८३० तक स्थानीय सरकार की 
मुख्य सत्ताए जैसे काउन्टी बारो एवं पैरिस श्रादि कई एक मिलेजुले कार्य॑ 
करती थीं । इनमें से कुछ की तुलना श्राज के कार्यों से की जा सकती है | उस 
समय विशेषीकृत प्रकृति की केवल कुछ ही सत्ताएं थीं जिन्हें केवल विशे् 
कार्य सौंपे गये थे; जैसे विकास श्रायुक्त, चौकसी एवं प्रकाश मंडल, निर्धनों 
का संरक्षक मंडल आदि। १८३१ में स्वास्थ्य का स्थानीय मंडल बनाया 
गया । इसी प्रकार से प्रमावग्रस्तों की सहायता वे लिए, शहरी एवं ग्रामीण 
सफाई के लिए, सड़कों के लिए तथा शिक्षा के लि... शेप सत्ताओं का 
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संगठन किया गया | इनमें से प्रत्येक कार्य के लिए श्रलग-अलग प्रशासकीय 
निकाय बताया गया । इस प्रकार स्थानीय सत्ता के कार्यों को श्रनेक छोटे २ 
निकायों में बांट दिया गया जो कि अ्रधिकार-क्ष त्र एव' स्रोतों की दृष्टि से 
श्रल्प थे । इस व्यवस्था के अपने कई दुष्परिणाम रहे । प्रत्येक की वित्तीय 
व्यवस्था भ्रलग-अलग थी और उसमें समन्वय नही था | एक्क की नीति का 
प्रन्यों की नीति से कोई सम्बन्ध नहीं था। समन्वय के भ्रभाव में इसके 
सम्बन्ध केन्द्रीय सत्ता के साथ श्रावश्यक रूप से जटिल एवं भ्रमपर्ण थे। 
कोई सत्ता श्रपने आप में ऐसी नहीं कि वह पर्याप्त रूप से स्थानीय रुचि को 
प्राकषित कर सके | इस सारी स्थिति को देखने के बाद मि० गोसेन 
(60४८6) ने स्थानीय सत्ताश्रों के, केन्द्रीय सत्ताश्नरों के साथ वित्तीय एवं 
प्रशासकीय सम्बन्धों का वर्णन करते हुए यह उक्ति कही जो कि भ्रत्यन्त 
लोकप्रिय है कि हमारे यहां सत्ताश्रों के सम्बन्ध में उपद्रव है, रेट के सम्बन्ध 
में उपद्रव है, भ्ौर इन सब उपद्रवों से भी बद्तर क्षेत्रों के सम्बन्ध में 
उपद्रव हैँ 


इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का सही श्रध्ययच करतें हुए तथा उसके 
परिणामों से श्रवगत रहते हुए जॉन स्टूअटें मिल (>णा॥। &#एश )॥॥॥) 
ते श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रतिनिधि सरकारा (एिप्ए/८४०्काधांए८ 00रलवा- 
70९70) में जो कुछ मी लिखा वह श्रत्यन्त महत्वपूर्ण था। उन्होंने बताया 
कि मुख्य सिद्धान्त के श्रनुसार एक स्थानीय क्षेत्र में सभी स्थानीय कार्यों 
को करने के लिए एक ही निर्वाचित निकाय होना चाहिए; इसके विभिष्न 
भागों के लिए श्रलग-अलग तिकाय नहीं | श्रम-विभाजन का यह श्रथ्थ नहीं 
होता कि प्रत्येक »र्य को छोटे २ भागों में बांट दिया जाय। इसका भ्रर्थ 
केवल यही है कि एक व्यक्ति जिन कार्यों को अच्छी प्रकार से मम्पन्न कर 
सके उन्हें एक ही निकाय के हाथों में दिया जये श्रौर उन कार्यो को अलग 
कर दिया जाये जो कि दूसरे व्यक्ति द्वारा श्रच्छी प्रकार सम्पन्न किये जा 
सकते हैं । निर्वाचित निकाय का यह भञ्र्थ नहीं होता कि वह स्वर कार्य करे 
बल्कि उसक। कार्य तो केवल यह देखना है कि जो कार्य सौंपा गया है वह ठीक 
प्रकार से सम्पन्न होता रहे श्लौर किसी भी आवश्यक कार्य को बिना किए 
नहीं छोड़ा जाये ! एक ही निकाय में एक बस्ती के सभी कार्यों को एकीकृत 
करने का एक श्रन्य कारण भी है, वह यह है कि जब एक निम्न मानसिक स्तर 
वाले व्यक्ति द्वारा स्थानीय संस्थाओं को सदैव संचालित किया जाता है तो 
उनमें पर्याप्त श्रपूर्णता श्राजाती है श्रोर वे प्रायः श्रसफल हो जाते हैं। इसलिए 
यह उपयोगी रहेगा कि इन संस्थाओं की प्रकृति अनेकरूपी रहे । इसमे ये 
संस्थाएं श्रधिक लामदायक रहेंगी झर साथ ही ये नागरिकों की राजनंतिक 
सामध्यं एवं सामान्य बुद्धि के लिए एक प्रशिक्षणशाला का कार्य भी करेंगी । 
[प्6]8ए० 8. ला805 8$ ३९408 8एी0 ०5, 8 ०४४०5 85 
ए68श05 उ९5, क्षात॑ & एण5० 0808 गिशा 2/ 85 768805 
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जव कार्यों को भ्रलग-भ्रलग रखा जाता है तो उन्हें सम्पन्न करने के लिए किसी 
एक व्यक्ति को ढू ढना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, जैसे कि किसी नाला-प्रायोग 
के लिए या मार्ग निर्माता मंडल के लिए सदस्यों के स्थान पर सामाजिक या 
बोद्धिक दृष्टि से उच्च वर्ग के लोगों को नियुक्त नहीं किया जा सकता । यह 
उचित भी नहीं है क्योंकि जिन लोगों की ग्रोग्यताप्नों का पूरे देश को लाभ 
उठाना चाहिए या पूरे क्षेत्र को लाभान्वित होना चाहिए; यदि उनको एक 
कोने में डाल दिया जाय । * 


सन्‌ १८८८ के बाद इन सत्ताओं के वीच समन्वय की नीति ते जन्म 
लिया । यह विकास तत्कालीन भ्रम एवं फठिनाइयों को दूर करने के लिए 
किया गया । इसके अतिरिक्त पुराने निकार्यों को नये कार्य सपना अधिक 
सरल था अपेक्षाकृत इसके कि उन्हें करने के लिए नये निकायों की रचना 
की जाती। इसके वाद एक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि 
स्थानीय जनता के हितों की रक्षा तत्र अच्छी प्रकार की जा सकती है जब 
कि सारे देश में संयुक्त सत्ताओं की स्थापना की जाय । यह विचारधारा 
सामयिक [89॥0८] या कार्यात्मक सत्ता के विपरीत थी। इसके प्रनुसार 
स्थानीय सत्ताओों को छः वर्गों में विभाजित कर दिया गया, ये थे-काउन्टी, 
काउन्टी परिषद, नगरपालिका या गैर-काउन्टी बारो, शहरी जिले, देहाती- 
जिले श्रौर पैरित। यह स्थिति सन्‌ १६४७ तक काफी प्रभावशील 
रही । ः 


सातवें, ब्रिटिश स्थानीय लोक प्रशासन की विशेषता यह बताई जाती 
है कि यहां राष्ट्रीय एव स्थानीय स्तर की सत्ताओं के बीच समन्वय की 
दृष्टि से एकीकरण का जन्म हो रहा है। यह एकीकरण वतंमान परिस्थितियों 
की एक श्रनिवार्य उउज है । प्रारम्भ में स्थानीय सरकार एव' केन्द्रीय सरकार 
को परस्पर विरोधी समझा जता था किन्तु श्राज स्थिति बदल चुकी है श्ौर 
सरकार के इन दोनों रूपों को केवल विरोधीःही नहीं समझा जाता बल्कि 
एक दूसरे फा पूरक माना जाता है । केन्द्रीय सरकार की भ्रतिशय नियन्त्रण 
की मांग और स्थानीय सरकारों की प्रतिशय स्वतन्त्रता की मांग 
के बीच विरोध के कारण पहले जो स्थिति पैदा हो गई थी 
उसके फलस्वरूप इन दोनों इकाइयों के वीच पारस्परिक कटुता की भावना 
ने जन्म लिया | किन्तु समय के प्रमाव ने ऐसी स्थिति ला दी जिसमें कि 
ये दोनों एक दूसरे के सहायक श्रौर हिस्सेदार बन गये । दोनों ने राष्ट्रीय 
जीवन को श्वेत बनाना भपना उ्द श्य स्वीकार कर लिया ! 


ब्ेइ ब्रिटेन में स्थातीय सरकार का विकास ३६ 


स्थिति और काये। कार्यों के क्षेत्र में जो विभिन्‍तता होती है उनको पहचानना 
गड़ा मुश्किल पड़ता है, किन्तु भ्रन्य क्षेत्रों की विभिन्‍तताओं को आसानीम्से 
थाना जा सकता है। स्थानीय सत्ताओं के बीच जो संख्या एवं विभिन्‍नताप्रों 
का प्स्तित्व रहता है वह एक दृष्टि से श्रपरिहार्य माना जाता हैं| ये सभी 
एक भ्रव्यवस्थित ऐतिहासिक विकास के परिणाम हैं। शताब्दियों के लम्बे 
समय में इन सत्ता के भवनों में यहां तहां कुछ हिस्से जोड़ गये भोर कुछ 
ईटे' कुछ स्थानों से हूटाली गई । इस प्रकार एक लम्बे तिमोजत के परिणाम- 
स्वरूप इन सेवा्रों का वर्तमान रूप हमारे सामने झ्ाया । उननीसवीं शताब्दी 
का मायकाल गुजरने के बाद कुछ नये क्षेत्र बनाये गये जैसे शहरी और 
देहातो जिले सथा नगरपालिका बारो प्रौर काउन्टी बारो का प्रसार किया 
गया । 


तव॑, ब्रिटिश स्थानीय प्रशासत की एक भ्रन्य विशेषता यह है क्रि 
इसमें समिति व्यवस्था का अ्रतिशय प्रयोग किया जाता है। प्र ० 
सास्की (7.,88४) एवं श्रन्य के कथनानुसार ग्रंट ब्रिटेन की स्थानीय सरकार 
समितियों द्वारा एव समितियों के माध्यम से संचालित की जाती है । प्रो० 
फाइनर के मतानुसार समितियां स्थानीय सरकार के वास्तविक कारखाने होती 
हैं। इनका प्रायः समस्त कार्य समितियों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। 
स्थानीय निकायों की परिषद्‌ समितियों के माध्यम से कार्य करती है। ये 
समितियां प्रायः पांच भ्रकार की होती हैं - स्थायी समितियां (शिध्ाताहए 
(०णार९०४), सुभावदात्री समितियां (?श5प्र8आंप्र८७ (०ग्रार8६४), 
विशेष एवं सामयिक समितियां ($96०ंर्थ 890 /॥00 (०7५((०९७) , 
कानूनी समितियां (8$(8008077 (०णए/(८८७) श्रौर उप समितियाँ (800- 
(०0गफ्तां(००४) । इन समस्त समितियों के द्वारा स्थानीय सत्ताएं प्रपने 
विभिन्‍न उत्तरदायित्वों को सम्पन्न करने का प्रयास करती हैं । वित्तीय 
समितियों दवारा विभिन्‍न स्थानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित किया 
जाता है । 


दसवें, दलीय राजनीति को ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन की विध्ेषता 
कहा जाता है। वौसे सैद्धान्तिक रूप से कई बार इस वात का समर्थन किया 
जाता है कि स्थानीय स्तर पर दलीय राजनीति को सक्रिय नहीं बताना 
चाहिये, क्योंकि इससे लाभ होने की भ्रपेक्षा हानियां श्रधिक होने की सम्भा- 
वना होती है। क्षेत्रीय जनता दलीय आघार पर विभाजित हो जाती 
है भ्ौर स्थानीय विषयों के संचालन के लिए जिस एकता की श्रावश्यकता होती 
है तथा जो सहयोगपूर्ण प्रयास झनिवारय होते है वे सम्मव नहीं हो पाते । 
सैद्धान्तिक रूप से यह सब ठीक होते हुए भी व्यावहारिक रूप से उतना 
उपयोगी नहीं रहता श्र व ही व्यावहारिक रूप से सम्मव बन पाता है। 
ग्रेट ब्रिटेन में यह्‌ एक स्पष्ट तथ्य है कि कई एक स्थानीय सत्ताओ्रों में 
दलीय राजनीति सक्रिय रूप से कार्या करती है । उनमें राजनैतिक दल अच्छी 
प्रकार से संगठित रूप में प्राप्त होते हैं । इनाव प्रायः 250 बे आधार पर लड़ 
जाते हैं । ये दल (९४८४) झपने राजनैतिक संगठनों के दूवारा_ सदस्यों पर 
दलीय धनुशासन का प्रयोग करते हैं फिर मी कुछ संगठन राजनैतिक दलों के 
हस्तक्षेप से मुक्त रहते हैं। उदाहरण के लिये देहाती क्षत्र में एवं कुद् 
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काउस्टी परिषदों, किन्तु ऐसे संगठनों की संख्या बहुत कम है श्रौर 
सामान्य रूप से दलीय राजनीति का प्रभाव रहता है । बड़े श्रौद्योगिक क्षेत्रों 
की काउन्टियों में जो स्थानीय सरकार की सत्ताएं कार्य करती हैं वे राब- 
न॑तिक दलों से प्रमावित रहती हैँ । सन १६४५ के बाद. से ही राष्ट्रीय एव 
कुछ स्थानीय दल, स्थानीय चुनावों में श्रधिक रुचि दिखा रहे हैं 

ब्रिटिश स्थानीय सरकार की ग्यारहवीं विशेषता यह है कि इसमें एक- 
हूपता का श्रमाव रहता है। एक इकाई, दुसरी से संविधान एवं बनावट की 
द्रष्टि से पर्याप्त श्रन्तर रखती है । उनके नियम और उपनियम ग्रलग-बंतग 
होते हैं । कमी तो एक स्थानीय निकाय को जनसंख्या के भ्राधार पर संगक्त 
जिया जाता है और कभी प्रदेश के प्राधार पर । दूसरे अवसरों पर वित्त अपवी 
भ्रन्य कोई प्राघारों पर इन निकायों को संगठित किया जाता है । 

बारहवों, ब्रिटेन की स्थानीय सरकार के सम्बन्ध मे एक विशेष 
उल्लेख ीय बात यह है कि उसके विभिन्‍न निकायों का क्षेत्र परस्पर भरति- 
राव करता है| इस व्यवस्था में कई बार ऐसा हो जाता हैं कि एक काउन्दी 
वारो के वागरिक की समस्त सेवाएं उमकी काउत्टी.बारो परिषद द्वारा प्रदात॑ 
की जाती हैं जबकि एक बारो का नागरिक या शहरी जिले का नागरिक वह 
पाता है कि उम्की कुंछ सेवाएं. बारो या शहरी जिलों वालों दूवारा प्रदान 
की जाती हैं श्रौर अन्य सेवाएं काउन्‍्टी परिषद दूवारा प्रदान की जाती हैं। 
गे उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रों एवं कार्यो की हप्टि ये 
विभिन्‍न स्थातीय सत्ताश्रों के वीच स्पष्ट विभाजन नहीं है । 

तेरहवे, ग्रेट ब्रिटेन में शहरी एवं देहाती क्षोत्रों के प्रशासन के बीच 
पर्याप्त अन्तर है। दोनों क्षेत्री में सेवा के लियेपश्रलग भ्रलग सत्ताए प्रदान में 
जाती हैं । ऐसा कई हृष्टियों से आवश्यक माना जाता है जैसे कि पदात 
हुई सेव ए स्थानीय श्रावश्यकताओं के अधिक श्रनुरूप बन पाती हैं | के 
प्रार्थिक हृष्टि से गी कम खर्चीनी रहती है । देहाती क्षेत्रों के वित्तीय सा 
क्षीण एवं कमजोर होते हैं और शहरी क्षत्रो' की तुलना में उनकी सागर 
बहुत कम होती है । | । 

चौदहव, ब्रिटेन की स्थानीय सरकार के राजस्व का मुल्य 080 
रेट (कर) होती हैं । रेट एक प्रकार का स्थानीय कर है जो सम्पत्ति के 
वार्पिक मूल्य पर लगायो जाता है। जब किसी सम्पत्ति का व्यवित देवर के आ 
के साथ स्वामित्व किया जाता है तो स्थानीय सत्ता द्वारा उससे एक ४0 
का किराया वसुल किया जाता है। इस प्रकार के कर सव प्रथम गरीबों 
राहत प्रदान करने के लिए प्रारम्भ किये गये थे | सन १६०१ में महारानी 
ऐलिजावेय के शासनकाल में निर्धन अधिनियम पारित किया गया था लि 
श्रनुसार पय वेक्षकों दृवारा भ्रघिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करये का प्रयान 
करना था । स/मान्य रेट सब के लिए श्रावश्यक होती है । एक देहाती लि 
परिषद को विशेष रेट लगाने का भ्रधिकार होता है ताकि वह क्षेत्र क! 2७ 
रूपी आवश्यकताप्रों को पूरा कर सके । लगाये गये रेट की उपयुक्ततां पर 
न्याय पूर्ण ता को देखने के लिए स्थानीय मूल्यांकन न्यायालय होते हैं... 
नागरिकों की रेट से सम्बन्धित श्रपीलो एवं विरोधों को सुनते हैं ! 





स्थाताय सरकोर का जेज एवं 
 बंगीविकी 


[प्रकरश 426७ 8४ डफाट'एण़फऋ 067 7.0९8., 
607फपराधारापप] 
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स्थानीय सरकार के विभिन्‍न स्तर होते हैं। इन स्तरो' फे बीच प्राय: 
उच्चत्तर एव. निम्नतर का सम्बन्ध रहता है । यह सम्बन्ध प्रायः एक पिरा- 
मिड के समाव समझा जाता है और इसमें उच्चस्तर पर स्थित निकाय, 
निम्नस्तर वाले निकायों पर पर्यवेक्षण एवं नियत्त्रण रखते हैं; किन्तु यह 
स्थिति प्रत्येक अवसर पर जरूरी नहीं है, श्रर्थात यह श्रावश्यक नहीं है 
कि नीचे के स्तर पर उच्चस्तर का सदैव ही नियन्त्रण रहे । जब स्थानीय 
सरकार के विभिन्‍न स्तरों का वर्णन किया जाता है तो प्रायः इस प्रकार की 
निर्धाचित व्यवस्था को भी इंगित किया जाता है । उदाहरण के लिये मदि 
एक संगठन में तीन सूत्र (पथ) हैं तो यह हो सकता है कि निम्न सूत्र के 
निकाय का चुनाव उसी क्षेत्र द्वारा किया जाय श्रौर मध्यम निकाय के चुनाव 
निम्नत्म निकाय के निर्वाचित सदस्य करे तथा सर्वोच्च निकाय के सदस्यों 
का निर्वाचन मध्यम सूत्र के निर्वाचकों हारा किया जाय। ऐसी स्थिति में 
य्याप किसी भी स्तर का निकाय अपने उच्चत्तम के नियन्त्रण या निर्देशन में 
कार्य नहीं करता किन्तु फिर भी उनके बीच स्तर का विभाजन रहता है । 
ब्रिटिश स्थानीय सरकार में जब हम स्तरों की वात्त करते हैं तो वहां इसका 
भेर्थ न तो निर्वाचन सम्बन्धी संगठन से होता हैं भ्रौर ने ही नियन्चरण एवं 
पर्य वेक्षण वाली पूर्वा वरिण त व्यवस्था से वरन_ यहां जैसा कि मि०्झार०एम० 
जैक्सन (7२, !४. ॥80:5००) लिखते हैं, प्रत्येक स्तर उन शवितयों का प्रयोग 
करता हैं जो कि उसे कानून द्वारा सौंपी गई हैं श्रौर इन शक्तियों का प्रयोग 
चह प्रन्य किसी परिषद के पय वेक्षण के विना स्वयं के ग्रधिकार के रूप में 
करता है ॥| 





('गुत्न ए८ 5हपछांका ए060७ €४ण०ा एल टाटएां5९5 855ंशाल्त 
(0॥ 9५ 6 799छ9, शाते ७&शएं5८5 हट ए0फ़टा5 वध यॉड 


४२ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


ग्रेट ब्रिटेन में यह व्यवस्था है कि स्थानीय तिकायों को णो कार्य 
सौंपे गये हैं उनके सम्बन्ध में वे मंत्रालय से सीधी वार्ता कर सकते हैं। उन्हें 
मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करने के लिए मध्यस्थ इकाईयों की सहायता लेने 
की जरूरत नहीं होती । इन स्तरों को यहां चुनाव के लिए भी काम में नहीं 
लिया जाता । प्रत्येक स्तर पर जो परिषद चुनी जाती है उसके लिए प्रयक 
निर्वाचन होता है । सुविधा एव बचत की दृष्टि से पैरिस पद परिषद तथा 
देहाती जिला परिषद के निर्वाचन एक ही साथ कर दिये जाते हैं किन्तु उनके 
लिए अलग मत पत्र का प्रयोग किया जाता है | यहां एक बात ध्यान में रखने 
योग्य यह है कि.-कोई व्यक्ति एक समय -में पेरिस परिषद,- देहाती जिला परिपद 
एवं काउन्‍्टी परिषद का सदस्य हो सकता.है। इसे सौभाग्य का विषय 
समझा जाता है कि विभिन्‍न 'पयक दीजह को वीच परस्पर सम्बन्ध रहे । 
परियदों के कर्मचारी वर्ग मी पृथक!हीते/हैं ४ / 


प्रशासन की दृष्टि से ग्रेट ब्रिंटेन में स्थानीय सरकार की सत्ताम्रों को 
कई भागों में विभाजित किया गया हैजो:कि विभिन्‍न क्षेत्रों की सेवा करते 
हैं । एक स्थानीय निकाय का क्षेत्र कितना होना चाहिये, यह प्रश्न भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है श्रौर स्थानीय सरकार का संगठन करते समय इस प्रश्न की 
प्रवहेलना नहीं की जा सकती | वैसे इसका संतोषजनक उत्तर प्रत्येक देश की 
भौगोलिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं श्रार्थिक परिस्थितियों के श्राधार पर 
प्राप्त किया जाता है। फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ सामान्य सिद्धान्त हैं जो 
कि प्रायः प्रत्येक देश पर लागू होते हैं चाहे वहां की परिस्थितियां - किसी प्रकार 
की ही क्‍यों न हो । इस सम्बन्ध में एक सिद्धान्त यह है कि ' व्यावहारिक दृष्टि 
से एक छोटे स्थान द्वारा वे सेवाए' प्रदान नहीं की जा सकतीं: जो .कि एक बड़े 
स्थान द्वारा प्रदान की जा सकती हैं । इसका .एक स्पष्ट कारण यह है कि छोटे 
स्थानों के पास उनके अपने स्रोत नहीं होते और इन स्रोतों के विना उनकी 
थोजनाए तथा लोगों की श्राकांक्षाएं अबूरोी रह जाती हैं । इसलिए यह 
जरूरी माना जाता है कि स्थानीय संस्था का श्राधार कम से कम इतना हो कि 
वह भ्रपने कार्यो, एव उंत्तरदायित्वों को सम्पन्न करने योग्य साधन स्रोतों को 
उपलब्ध कर सके । स्थानीय निकायों के क्षेत्र एवं रुप के जारे में समानता 
के सिद्धान्त को नहीं भ्रपताया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर प्रदान की 
जाने वाली सेवाओ्ों के बीच पर्याप्त स्थानीय श्रन्तर श्रा जायेंगे श्रौर इस 
प्रकार छोटे स्थानों के जीवनस्तर में भारी अन्तर श्रा जायेगा। दूसरे, राज्य 
को ऐसे स्थानों के लिए सेवाए' प्रदान करनी. पड़ेगी जो. कि घनिष्ट रूप से 
बसे हुए हैं, जवकि कस्वों दुवारा ये सेवाएं इसलिए प्रदान की जाये गी क्योंकि 
वे स्थानीय सरकार का श्र ग है । तीसरे, आसपास के समाज आपस में मित्र 
कर संयुक्त रूप से एक ऐसी सेवा को प्रदान करने का प्रयास करेंगे जो कि उन 





05 पंशा। धा6त॑ जगिणा इएफ्धरशंत्रणा एड. थाए. गादा 
(00एाण!:' 


नी मई, 24८०, प्रा ४४णांपिधर ० [0०7 0076- 
70707, 3[30गरीधा & 00., 958, 7, 5, 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट ४३ 


में से कोई भी अकेले रह केर नहीं कर सकता । इस प्रकार विशेष उद्द श्य 
के लिए सत्ता की रचना करनी होगी । 


»  वतंमान काल में विश्व के प्रायः सभी देशों में यह मान्यता है फि एक 
ही देश के विभिन्‍न स्थानों पर नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुख 
सुविधाश्रों के बीच श्रधिक भ्रन्तर नहीं रहना चाहिए | उदाहरण के लिए एक 
वालंक को शिक्षा से सम्बन्धित सभी सुविधाये' प्राप्त होनी चाहिये चाहे उसके 
माता पिता की आमदनी कुछ भी हो श्रौर वह किसी, देहाती इलाके में 
रह रहा हो अर्थवां बढ़े शहर में । इसका प्र यह हुआ कि जिन सैवाञ्रों में 
भ्रधिक खर्चे की झ्ावश्यकता होती है वे या तो राज्य दवारा संचालित की 
जानीं चाहिए यां उन्हें पर्याप्त श्राकार वाली स्थानीय सत्ताओं को सौंप देना 
चाहिये कि भावश्यक संस्थाश्रों को चलाने के लिये श्रावश्यक घन का प्रवन्ध 
कर सके | 


ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सरकार की परम्परागत इकाईयां म्रुख्य रूप से 
काउन्टियां, चार्टर द्वारा निर्वाहित कस्बे श्रीर पेरिस. हैं । यदि हम कुछ 
समय के लिये चार्टर द्वारा घोषित कस्बों एवं बिना चार्टर के कस्बों तथा 
बड़े कस्बों;की विद्योप स्थिति को अलग रखदें तो हमें ब्रिटिश स्थानीय सर- 
कार की व्यवस्थ में तीन स्तर प्राप्त होतें हैं। इसका निम्न स्तर. गांव है, 
मध्य स्तर देहाती जिले हैं जिनमें अनेक गांव भोर साधारण कस्बे भी श्रा 
जाते हैं और सर्वोच्च स्तर काउन्टी होता है । सैद्धान्तिक दृष्टिसे काउन्टी परिपद 
बे उन सभी विषयों पर विचार करना चाहिये जो कि सम्पूर्ण .काउन्दी को 
प्रभावित करते हैं और प्रशासन एवं वित्तीय की दृष्टि से उसे वड़ से वड़े क्षत्र 
पर भ्रधिकार रखंनो चाहिए। मंध्य स्तर वाले देहांती जिलों श्रीर छोटे कस्बे 
को ऐसे विषंथों पर विचार करना चाहिये जो कि इन क्षेत्रों के लिए उपयोगी 
हैं तथा गांव को शुद्ध रूँपें. से उन विषयों से सम्बन्ध रखना चाहिये जो रे कि 
गांव के क्षेत्र से सम्बन्धित हैं । इस प्रकार इस व्यवस्था के श्रन्तर्गत गांवों में 
रहने वाले लोग यह पाये गे कि उनके ऊपर तीन सत्ताये' कार्य कर रही हैं, ये 
हैं पेरिस परिपद, जिलो परिषद, भ्रौर काउन्टी परिषद । जो लोग छोटे या 
वीच के स्तर के कस्बों में रहते हैं उनके ऊपर दो सत्ताएं कार्य करती हूँ 
परवे की परिषद श्र काउन्टी की परिषद । 

प्रोट ब्रिटेने में सूत्रों की योजना को दो तथ्यों द्वारा श्रत्वन्त जटिल 
बना दिया जाती है, इनमें. से प्रथम है वारों (80०0९) । बॉरी उस 
वस्वे को हां जांता. है जिसे कि शाही चार्टर दिया जा चुका है । चाटर देन 
की प्रक्रिया सदियों तक चली । इसके परिणामस्वरूप स्थिति ऐसी उत्पन्न हो 
गई कि श्राज वॉरों वाम सुन कर न तो किसी विस्तृत श्राकार का ही पना 


लगता है श्र न उनके महत्व के बारे में ही, केवल यटी जात 
होता है कि इतिहास के किसी चरण में इनको शाही चार्टर द्रिया 
गया होगा । सदियों पहले जो स्थान श्रत्यन्त महत्वपूण था श्रवह्ा सकता £ 
कि; उसका महत्व घट गया हो किन्तु यह एक तथ्य है कि उसका थर्गो मा 
दारो का स्तर दिया हुआ है | कई एक ऐसे वारोज हैं जिनकी जनसंस्वा पच 
हजार से भी कम है| दूसरी शोर भ्रनेक स्थानों को जनसस्या काका बड़े 


कक ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


चुकी है किन्तु भ्रमी तक उत्तको बारो का स्तर प्राप्त नहीं हो सका है। 
स्थानीय सरकार की दृष्टि से साधारण बारो एवं शहरी जिलों के बीच 
वहुत थोड़ा ही श्रत्तर है । दोतों के बीच केवल नागरिक सम्मान का भ्रन्तर है 
बारो में मेयर, एल्डरमेन, पार्षद तथा नागरिक - जीवन का एक. परम्परागत 
रूप होता है जबकि शहरी जिले में एक समापति और पार्षद ही होते हैं। 


स्थानीय सरकार की दृष्टि से बड़े आकार वाले कस्बों द्वारा अनेक 
प्रकार की समस्‍यायें उठाई जाती हैं । कई दृष्टियों से विचार करने के वाद 
यह निर्ण य लिया गया कि बड़े कस्बे काउन्टी परिषदों के शासन क्षेत्र में नहीं 
ग्राने चाहिये । बड़े कस्बे जिनकों कि काउंन्‍्टी बारोज कहा जाता है, 
अपने आप में स्वतन्त्र इकाई होते हैं। स्थानीय सरकार की दृष्टि से इन 
शहरों के चारों ओर दीवाल रहती है। ये भोगोलिक दृष्टि से तो काउन्टी में 
ही रहते हैं किन्तु वँसे काउन्टी परिषद के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह बाहर 
रहते हैं । कई बार काउन्टी बारोज को एकसूत्नीय संस्था कह दिया जाता है 
किन्तु यह शब्दों का गलत प्रयोग है क्योंकि सूत्र (7९) जहां भी होता है वहां 
कम से कम दो निकायों का होना जरूरी है । इत निकायों की स्थिति ब्रिटिश 
स्थानीय सरकार के श्रन्य स्तरों जैसे गैर काउन्टी बारो, शहरी जिले एवं गांव 
आदि से भिन्‍न होती है । कई सूत्रीय व्यवस्था में भ्रनेक प्रकार की परिषदें होती 
हैं । उनके बीच काय का स्पष्ट रूप से विमाजन किया जाता है। भ्रतः निकाय 
सामान्य उद्देश्य वाली सत्तायें (06 ?एवाए0$४ #एफाणाा) कही जा 
सकती हैं किन्तु काउन्टी बारोज सर्वोद्दि श्यी सत्ता (6॥ ए?प्राए086 8॥॥॥०- 
709) होते हैं । ह 


उद्देश्य के श्राघार पर क्षेत्र फा निर्धारण - 
(7शत्ागांए०ा ० 87९8 ० (९ छ4983 ए॑ एपएए905९६) 


क्षेत्र के आधार पर स्थानीय सत्ताओं के लक्ष्य कीः प्रवृति एवं प्रसार 
में मारी प्रन्तर आ जाता है । उद्देश्य की दृष्टि से स्थानीय “निकायों को प्रागः 
तीन प्रकार का माना जाता है । इन उद्देश्यों को हम स्थानीय सरकार के क्षेत्र 
निर्धारण का श्राघार भी कह सकते हैं । हम इसका प्रथम भाधार झ॒पत 
मान्यता को कह सकते हैं कि स्थानीय निकायों द्वारा इतनी सेवायें संचालित 
की जानी चाहिए जितनी कि की जा सके | एक सेवा, के लिए क्षेत्र को 
संतोषजनक होना चाहिए | एस प्रकार हम स्थानीय सरकार से सम्बन्धित 
एक-एक सेवा को ले श्रौर यह विचार करें कि इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र क्‍या 
रहेगा । दूसरे शैव्दों में हमें इस पर विचार करना . होगा कि केचमेन्ट क्षेत्र 
(४०७०० ४8४) क्‍या है । यह एक सामान्य पद है जिसका भ्रर्थ होता 
है एक ऐसा क्षेत्र जो कि किसी सस्या का पोषण करे (#&॥. श९३ ज्ञाणो 
86608 5०76 ॥श0॥0॥). - हन्‍ 


इस प्रकार एक स्कूल या श्रस्पताल का केचमेन्ट क्षेत्र वह कहलायगा 
जहां से कि विद्यार्थी या मरीज प्राप्त किये जा सके । अलग अलग प्रकार के 
स्कूलों के केचमेन्ट क्षेत्र भी अलग-मलग होंगे। सोचने का एक प्रत्य तरीका 
यह हो सकता है कि इन सस्थाओं के श्राकार के वारे में विचार करें कि क्या 
यह संतोष॑जनक रूप मेंपर्याप्त सेवा प्रदान कर सकेगा। एक स्कूल में इतना 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट ४५ 
योग्य एवं पर्याप्त स्टाफ होता चाहिए कि वह अध्यापक के दायित्व को सम्माल 
सके | यंत्रों एवं अन्य साथनों के अपनाने से सी क्षेत्र के आकार में पर्याप्त 
अन्तर थ्रा जाता है | वहुत वर्ष हुए तव यह माना जाता था कि अग्नि-रक्षकों 
का सं वित क्षेत्र छोटा हीना चाहिए ताकि अग्नि के इ जन को अग्नि तक शीक्र 
ही ते जाया जा सके, किन्तु प्रव स्थिति बदल चुकी है। प्राज भ्रग्ति बुझाने 
वाला यन्त्र एक जगह, से दूसरी जगह बिना अधिक समय लगाए जा सकते 
हैं । इसलिए यदि हम उसके कार्यकर्ताग्रों को बार्य में संलग्न रखना चाहते 
हैं तो इस सं वा के क्षेत्र को बड़ा बनाना होगा । प्राय: ऐसा रूम हो पाता है 
कि किसी भी सं वा के क्षेत्र में हम यह कह दें कि इसका सर्वश्रंप्ठ क्षेत्र यही 
है श्रौर इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़े गी । जल वितरण जैसी 
सेवा के कुछ स्वामाविक क्षेत्र होते है। हम यह कह सकते हैं कि पानी एक 
विशेष स्थान से प्राएया श्रौर उसे इस क्षेत्र मे वितरित किया जा सकेगा 
बिन्‍्तु श्रघिकतर संवाश्रों के सम्बन्ध में स्वामाविक क्षेत्र (िधाणाओं ८०) 
नहीं होता । उनके सही क्षेत्र का निर्धारण दो बातों के प्राधार पर किया जा 
सकता है। प्रथम है सम्बन्धित जनता की सुविधा और दूसरी है बचत एवं 
कार्यकुणलता के लिए फ्रियान्विति फा उपग्रुक्त स्तर । इस प्रकार के विषयों में 
प्रत्येक सेवा के लिए श्रलग सत्ता वी रचना करनी होती है । इस दृष्टि से 
हमें स्कूलों के लिए उपयुक्त प्रत्येक क्षे प्र के लिए एक स्कूल बोर्ड बनाना होगा, 
जल वितरगा उद्यम के लिए उपयुवत क्षेत्र के लिए जल मण्टल पनाना होगा 
भ्रौर इसी प्रकार यातायात मण्डल, अस्पताल मण्टल, प्रादि बनाने होंगे । 
ये मिकाय विश्येप उद्देश्य के लिए बनाई गई या सामग्रिका (॥4-0०) सत्ता 
फही जा सशती हैं। जब प्रलग-प्रलग क्षेत्रों में प्रदान वी जा रही स्यूल, जल- 
वितरण, यातायात एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेबाए छुछ सममझोता करके 
एक ही सत्ता के आपीन प्रा जाती हैं तब बहू सत्ता सामान्य उद्देश्य वाली 
सत्ता कहलाती है | इसे बहुउद्दे श्वीय सत्ता भी बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार 
स्थानीय मत्ताग्रों के बीच बहुउद्देश्यीय एवं विशेष उद्ेश्यीय के रुप में भ्रन्त 
किया जा सकता है । 


४६ -: “पट ब्रिटेन में स्थ्यनीय प्रशासन 


दूसरे, किसी विशेष सत्ता की रचना के प्रस्ताव पर प्रायः शीघ्र ही 
सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो जाती है । उदाहरण के लिए यदि कोई गांव कुंछे 
सुधार करना चाहता है श्रौर इस दृष्टि से वह जल-वितरण की व्यंवेस्थों 
» करना चाहता है तो उसके कुछ निवासी विशेष जल-वितरण सत्ता के संगठन 
की. मांग कर सकते हैं भौर वे कह सकते हैं कि इस सत्ता के क्षेत्र में किसी के 
द्वारा हस्‍्तक्ष प्‌ नहीं किया जाना चाहिए तथा इसको पानी काम में लाने वॉलों 
के भुगतान द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए ; ऐसे प्रस्ताव का सम्भवतः 


जज 


कोई भी विरोघ. नहीं करेगा | | 


तीसरे, जब विशेष उद्देश्य के लिए एक सत्ता की.रचना की जाती है 
तो यह सम्मव वन जाता है कि उसका प्रशासकरीय मण्डल कुछ हितों का 
प्रतिनिधित्व करेगा । नालियों से सम्बन्धित मण्डल में उस भूमि के स्वामी एवं 
उपमोक्ताश्रों को प्रतिनिधि बनाबा जा सकता है जिनकी भूमि की नालियों को 
साफ किया जाता है। दूसरी ओर सामान्य उद्देश्य वाली परिषद प्रायः 
निर्वाचित होती है श्रोर यह निश्चित नहीं होता कि विशेष हितों का प्रति- 
निधित्व किया जाएगा | 


चौथे, विशेष उह्द श्य वाली सत्ता को वहां भी श्रपनाया जा सकता 
है जहां के क्षेत्र य्रामान्य उहं दय वाली सत्ता के लिए श्रनुपयुवत हों । कुछ 
परिस्थितियों में विशेष उहँ श्य वाली सत्ता श्रपरिहायं बन जाती है। 
, .. पांचवें, विशेष उद्दे श्य वाली सत्ताओ्रों को कभी-कभी यह सोच कर 
बना दिया जाता है कि उनका प्रशासन विना दलीय राजनीति के सम्पन्न 
किया जा सकेगा । इगलेण्ड में प्रसारण के लिए राष्ट्रीय-मण्डल ौर राष्ट्रीय- 
उद्योग इसके उदाहरण , हैं । 

विशेष उदं शय के लिए बनाई गई सस्थाओ्रों के कुछ नुकसान भी 
होते हैं जो कि सामान्य उह्दे श्य के लिए बनाई जाने वाली सत्ता के लाम वन 
जते हैं । इनमें प्रथम है कि यदि विशेष उद्दं श्य वाली सत्ताओं को जनता 
द्वारा निर्वाचित किया जाए तो इसके लिए अनेक निवरचित करने पड़े गे शौर 
यदि इनको अलग-प्रलग समय कराया गया तो उनसे लगातार परेशानी बनी 
रहेगी प्रौर यदि उनको एक ही साथ कराया गया तो उनसे भ्रम पैदा हो 
जाएगा । दूसरे, विशेष उद्देश्यों वाली सत्ताभों के संगठन से जनता की 
भ्रसुविधा बढ़ जाती है । उनको यह पता नहीं रहता कि किस काम के लिए 
विस सत्ता के पास ज.ना खाहिए। उदाहरण के लिए एक बच्चे के मां-बाप 
स्पप्टताः यह नहीं जान पाते कि कुछ मामले शिक्षा विमाग के भब्रन्तर्गत श्रति 
है भ्रथवा स्वास्थ्य सेवाओं के युद्ध-कालीन अनुमवों से दह स्पप्ट ही गया था 
कि सारी सेवाए एक ही स्थान एवं श्रमिकरगा द्वाद्य प्राप्त करता सुविधा- 
जनक रहता है ) तीसरे, सामान्य उदृश्य वली सत्ता में विनिन्‍नसेवाए 


कः बढ 


परस्पर सम्बन्धित रहती है आर ऐसा रहने पर ही वे प्रभावित जदता की 


धच्दी प्रकार सेवा कर पाती हैं । यह सम्भव है कि यातायात, गृह-निर्माण, 
जल-वितरण एवं विद्यद आदि सेवाशों को अलग से रखा जाए और उनता 
प्रशासन विया जाए । विकास की इृष्टि से दनको समन्वित किया जाता 
जरूरी होजाता है । गृह-निर्माण में विज्ञान छा प्र होता हैं कि इसके लिए 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट है] 
भ्रधिक स्कूल तथा श्रन्य सुविधाओं की झावश्वयकता होगी । केवल सामान्य 
उद्द श्य वाली सत्ता रखने पर ही यह निश्चित रूप से माना जा सकता है कि 
उनके बीच समन्वय रहेगा । चौथे, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए यह जरूरी होजाता है कि लोग जिन कार्यो को करना चाहते हैं उन्हें 
करने के लिए उनके पास पर्याप्त घन हो | रहन-सहन का स्तर, घर की 
बनावट, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अस्पताल आदि के क्षेत्र में सुधार केवल तमी 
किए जा सकते हैं जब कि घन पर्याप्त मात्रा में हो; किन्तु ऐसा प्रायः नहीं 
होता भ्रौर यही कारण है कि अपने प्रतिदिन के कार्यो में स्थानीय सरकार 
को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी ही पड़ती हैं। प्राथमिकता की 
इस प्रक्रिया के मार्ग में विशेष उद्द एय वाली सत्ता व्यवस्था में भ्रत्यन्त कठि- 
नाई रहेगी श्रोर यह तय करना मुश्किल रहेगा कि प्रमार कहां किया जाना 
चाहिए। यद्यपि सामान्य उद्देश्य वाली सत्ता में कठिनाई वो होती ही है किन्तु 
यह कठिनाई शअ्रपेक्षाकृत कम रहती है। उन्‍नीसवीं शताददी में ग्रेट ब्रिटेन की 
स्थानीय सरकार में अनेक विश्येप उदंश्य वाली सत्ताएं थीं किन्तु धीरे-बीरे 
ये मिटती चली गई । 
स्थानीय सरकार के विभिन्‍न क्षत्र 
[एॉलिका #7ट८४5 ० [.०टबा 60सागाला। | हा 

ग्रंट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र पाए जाते 
हैं- इनमें प्रथम है काउन्टी, दूसरा है नगरपालिका बारों और तीसरा 
है पेरिण । फाउन्टी स्थानीय सरकार का सबसे व्यापक क्षेत्र है । यह सूत्रीय 
व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर माना जाता है । ब्रिटिण स्थानीय प्रशासन में क्षेत्र 
के सम्बन्ध में विभिन्‍न प्रश्न उठते हैं, जैसे इन क्षेत्रों की मूल विशेषताएं क्या 
हैं, इनका श्रापसी सम्बन्ध क्या है, क्‍या कार्य की दृष्टि से ये क्षेत्र उपबक्त 
हैं, इनमें विकास की दृष्टि से क्या किया जाना चाहिए । इन क्षेत्रों के वार में 
व्यापक रूप से अ्रध्ययन करने से पूर्व यह उपयुवत्त रहेगा कि इनकी विभिन्‍न 
सत्ताश्नों की एक सामान्य जानकारी प्राप्त करली जाए। इन संस्याप्रों को 
निम्त चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है-- 
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प्रत्येक काउन्टी में कई इकाइयाँ होती हैं किन्तु सन्‌ १८८८ के भ्रधि- 
नियम के बाद से ही काउन्टी वारोज पर इसका कोई नियन्त्रण नहीं रहता । 
काउन्टी वारोज स्तर की दृष्टि से काउन्टियों के समान होते हैं तथा इनके 
अधिकार क्षत्र से स्वतस्त्र रहते हैं । काउन्टी की परिषद पूरे काउन्टी के क्षेत्र 
पर अ्रधिकार रखती हूँ ।. किन्तु यह काउन्टी वारों की सीमा श्राते ही रुक 
जाता है नगरपालिका वारो एवं शहरी तथा देहाती जिलों तथा पेरिशों 
पर काउन्टी परिषद का पूरा नियन्त्रण रहता हैं। इसके कुछ अपवाद भी 
हैं। सन्‌ १६४६ तक काउन्टो परिषद नगरपालिका बारो की पुलिस के 
मम्बन्ध में कोई भ्रधिकार नहीं रखती थी | सन्‌ १६४४ तक प्रायमिक शिक्षा 
के सम्बन्ध में उसे कोई श्रधिकार नहीं था । काउन्टी वारोज पूर्णोतः स्वतन्त्र 
शक्तियों वाला निकाय है। उनके क्षेत्र में कुछ शक्तियों का प्रयोग काउन्टी 
परिपद द्वारा किया जाता है | इसके श्रतिरिक्त वे स्वतन्त्र रूप से.भ्रपनी 
शक्तियों का प्रयोग करते हैं। नगरपालिका बारो के क्षेत्र में जिन सेवाओं 
का सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, पुलिस, व्यक्तिगत स्वास्थ्य 
सेवाएं श्रादि से होता है वे काउन्टो परिषद द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं । 
शहरी जिलो में भी इन सेवाश्रों को काउन्टी परिषद ही सम्पन्न करती है । 
देहाती जिले छोटे निकाय होते हैं, इनकी शक्तियां भी कम होती हैं। इनको 
शिक्षा, पुलिस था महत्वपूर्ण सड़कों के बारे में कोई शक्ति श्राप्त नहीं है । 


नगरपालिका वारो, शहरी जिलों एव" देहाती जिलों को मिला कर 
पहले काउन्टी जिले का नाम दे दिया जाता यथा । इस प्रकार कुल मिला कर 
स्थानीय सरकार के तिकायों की संख्या छः हो जाती है। ये हैं--काउन्टी 
वारो, प्रशासकीय काउन्‍्टी, नगरपालिका या गैर काउम्टी बारो, देहाती 
जिला, शहरी जिला श्रौर पेरिश । लन्दन की काउन्टी परिषद में अमेक 
बारोज हैं जिनको राजधानी वारोज की सज्ञा दी जाती है। लमन्दन शहर में 
लगमग प्रट्वाईस राजधानी बारो परिपदें हैं। इसके श्रतिरिक्त लन्दन मगर के 
लिए एक निगम है। ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन में कार्या कर रहे विभिन्‍न 
निकायों के क्षेत्र सदियों के दिकःस को परिशाम हैं । सन्‌ १८३५ के नगर 
निगम श्रधिनियम ने बारोज को निर्वाचन के भाधार पर पुनर्गठित किया | 
सन्‌ १८८८ के ध्धितियम ने एक नए प्रकार के बारो की स्थापना की, 
यह था काउन्टी वारो । इस पब्रधिनियम में काउन्टी परिपरद्दे मी स्थापित थी । 
सन्‌ १८६४ के स्थानीय सरकार अ्रधिनियम ने शहरी, देहाती और पेरिण 
पर्पदें स्थापित की भ्ौर उनको नगरपालिका वारोज के साथ प्रशासकीय 
वाउन्टी के स्वरूप में निश्चित कर दिया | हब सन्‌ १८८८ में भ्रन्य वाउन्दी 
परिपदों की स्थापना की गई तमी लन्दन काउन्टी परिषद को भी बनाया 
गया बविन्तु राजधारों वारोज की स्थापना सतू १६०० में हुई। वर्लेमान 
स्थानीय सरकार की मूल विशेषता यही मानी जाती हैं कि बहां काउन्टी 
बारो की इकाई एव क्षेत्र प्रन्य इकाइयों से मिन्‍न हैं। 

सन्‌ (६२६ तक काउन्टी धारों की स्थायना के लिए कम से कम 
पचास हजार जनसंख्या का होना जरूरी था; किल्लु बाद में नए काउन्टी बारों 
की स्थापना के लिए कम से कम जनस रया परच्वद्त्तर दृहार कर दी गई। 
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सन्‌ १६४३ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने यह मात्रा एक लाख तक 
बार दी । भ्राज भी यदि कोई गैर काउन्टी बारो काउन्टी बारों का स्तर प्राप्त 
करना चाहता है तो उसमें कम से क्रम एक लाख जनम स्या का होना जरूरी 
है । प्राय: प्रत्येक गर काउन्टी वारों बह प्रयास करता है कि वह काउन्टी 
बारो बन जाए ताकि बढ़ जिस काउन्टी में स्थित हैं उसके अधिकार क्षेत्र से 
बच सके । विभिन्न काउन्टों बारोंज की जनस ख्या एवं आकार में नारी 
ग्रन्तर वर्तमान है । उदाहरण के लिए विरमिघम में ग्यारहु लाख छ: हजार 
जनस खझ्या ब्रीर ८० वर्ग मील क्षत्र है जबकि केन्टरवरी में तीस हजार 
जनस ख्या है श्रीर सात वर्ग मल का क्षेत्र है। काउन्टी वबारोज में से हो कर 
एक प्रशासकीय काउन्‍्टी के क्षेत्र में थासे वाले प्रत्येक नगरपालिका वानो, 
शहरी जिले एवं देहाती जिले तथा देहाती पेरियें काउन्दी परिषद के ग्रध्िक्नार 
क्षेत्र में रहती हैं । इन काउन्टी क्षेत्रों में सेवाओं को काउस्टी परियद, संगर- 
पालिका बारो परिषद, शहरी जिला परिषद, देहाती जिला परियद् शोर 
पेश्गों में बांठ दिया जाता है। सगरपालिका बारोज एवं जिलोंद्ारा 
टसना राजस्व इकट्ठा किया जाता है जो कि काउल्टों एवं उनके स्वस के 
लिए काम में आ सके । 

इस प्रकार काउन्टी बारो का एक नागरिक जो सेवाएं प्राप्त करता 
है थे केयल काउन्टी बारो परिषद द्वारा दी जाती है। किन्‍नु नगरपालिया 
बारो या णहरी जिलों का व्यवित यह पाता हैं कि उसे कुछ सेवाएं नगर- 
प्रालिका बारो या शहरी जिला परिषद द्वारा दी जा रहो है और गन्‍य 
भेबाए' काउस्टी परियद द्वारा। यदि वह जनता जो कि देहाती लिलों में 
रहे रही हो तो उसे ठुछ सेवाएं काउन्टी परिषद द्वारा दी जाएगो। कुछ 
काती जिला परियद दारा प्रीर प्रन्य सेवाएँ पेरिश परियदोंद्वाराया 
मभिटियों द्वारा दी जाएगी। नगरपालिया बारो शहरों जिले, देशागी जिसे 
और पैरिण परिषदें, यद्यपि थे सभी तगझन्टी परिषद के क्षेत्र में ताथ करते 
8 विगत ये उसके मासहत नहीं होते । काउन्टी छ्षत्र के ग्रन्तगंत प्रत्येदा प्रकार 
सी परिषद उसे सौपे गए कार्य को सम्पन्न करने के लिए स्वतन्प रूप मे 
उत्तरदायी है। 

ग्रेट प्रिटेन बे रघानीय सरकार के निकाय बनावट एवं कार्यों की 
दृष्टि गे. एतने जटिल होते है दिए उन्हें ममभना वाई बार बढ़ा कठिन बने 
जाता है । यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्त ऋरना चाहे कि ब्रिटिश स्थ नीय 
प्रशासन में जहर (८0%४) या वया रपाने हैं तो इसका उत्तर यही दिया 
जत्यगा कि रधान वारउविकता की दृष्टि से कुछ भी नहीं है । ग्रेट ब्रिटेन के 
बडे से बडे शहर जैसे लिदरपूल, मेनचेस्टर प्लादि में काउस्टी बारोज के 
घवतिरिया प्ौर कुछ भी नहीं है। इस प्रत्ञार नगर (टाए) शब्द केबल 
एव. सम्मान-सूचक पद है जो कि रघादीय प्रशासन की दृष्टि से कोई महत्व 
नही रखता । 

१६६० की दस्तुस्थिति दे अनुसार देश में ६२ प्रशामक्षीय काउस्टीड थी ! 

प्रशामरीय काउन्टी वह होती है डिसमे से काउन्टी दारोड को इलग निशाल 
लिए जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए दो ऐसी स्थिति में मौयोलिक 
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काउन्‍्टी की सीमाओं से मिलती हैं। लन्द्न एक भौगोलिक काउन्टी नहीं 

है। वल्कि प्रशासकीय काउन्टी है। राजधानी लच्दन सरकार, लन्दन 
काउन्टी परिषद के क्षंत्र की जनसंख्या ३२ लाख है। प्रान्तीय प्रशासकीय 
काउन्टियों में श्राकार की दृष्टि से पर्याप्त विभिन्‍मताएं वर्तमान हैं। लंका- 
शायर और मिडिलसेक्स ()५॥00]८5९७४) की जनसरूया दो मिलियन से 
श्रधिक है जब कि झरूटलैण्ड (७४०70) की जनस ख्या केवल २३ हजार 
है । तेरह काउन्टियां ऐसी हैं जिनकी जनसस्या एक लाख से कम है। 
काउन्टी वारोज की सख्या ८३ है । मविष्य में केवल उन्हीं प्रदेशों को काउन्टी 
वारो बनाया जा सकता है जिनकी जनस रूया कम से कम एक ल'ख हो । इस 
श्रेणी के लगमग ३४ कस्वों की जनस रुया इस म.त्रा से कम है। केन्टर- 
बरी की जनस ख्या केवल तीस हजार है। इनमें से लगभग बीस कस्बों की 
जनस रूया करीब दो लाख है । ये सभी मिले-जुल शहरी समाज हैं । 

नगरपालिका वारोज की संख्या ३१८ है श्रौर मैट्रोपोलिटन घारोज 
की स ख्या २८ है । इनमें से लगभग ३६ नगरपालिका वारोज की जनस छग्न । 
४००० श्रौर १०००० के वीच में है और करीव पचास की जनस ख्या 
५००० से नीची है तथा करीव पचास की जनस झ्था २५०० से भी कम 
है । मोन्टगोमरो में केवल ८८० निवासी रहते हैं। ये छोटे-छोटे कस्बे अधिक- 
तर प्राचीन केन्द्र रहे हैँ । इनको औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व पर्याप्त स्तर एवं 
सम्मान मिला हुआ था किन्तु वाद में नए कस्बों के बनने से ये क्षीण हो 
गए । दूसरी श्रोर लगमग १५ नगरपालिका बारोज की जनस झ्या एक लाख 
से भी ज्यादा है । यह सब वीसवीं शताब्दी के दौरान विशाल लन्दन शहर में 
श्रद्ध -शहरी विकास के कारण हुआ । 

शहरी जिलों की संख्या ५६४ है । इनमें से दो की जनस रुया एक लाख 
से भी ज्यादा है फिन्तु करीब २५४ जिले दस हजार से भी कम जनस स्या 
वाले हैं । इस वर्ग के निकायों में कई एक का झाकार श्त्यन्त छोटा है । १२२ 
शहरी जिले तो ५००० से भी कम जनस खझूया वाले हैं। देहाती जिलों की 
संख्या ४७४ !। इनमें से पांच का क्ष म्रफल दो लाख एकड से भी ज्यादा है 
जो कि छः काउन्टी परिपदों के व्यक्तिगत क्षेत्रफल से भी ज्यादा है । इनमें से 
किसी की भी जनस खझ्या गा एक लाख से भी श्रधिक नहीं है और इस ममह में 
झभ्राने वाली लगभग है इकाइयों की जनस र्या ५००० से लेकर तीस हजार 
तक है. किन्तु ३६ इकाइयां ५००० से मी कम जनस रुथा वाली है। कुछ 
ऐसे वेरिश्ञों की सझया ७५०० हैं जहां पर कि प्रशासन व्यवस्था परिषद द्वारा 
संचालित की जाती हैँं। दूसरी प्लोर करीब ३४०० पेरिशें बैठकों 
(१(०८९॥॥९५) टारा प्रशामित होती हैं। 

स्थानीय सरकार सीमा श्रायोग के कार्य 
[7706 एणालां0ए5 ता 76०8] 6०0 तराए्ता। 00700 (०नगगरांडघ्र्टा ] 

ग्रेट ब्रिटेन की स्थानीय सरकार का जो क्षेत्र निर्धारित कर दिया 
गया है वह प्रत्यन्त जटिल, अमपूर्स एवं उलला हुमा है। संत्‌ १८८८ में 
जबकि वर्तमान स्थानीय सरवार के रूप का निश्बय ज्यि गयाया उस 
समय यह झनुझंव किया गया कि समयन्सममय पर शत जह्से होग्रा कि 


स्थातीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट भ्१ 


सामान्य एवं झ्राथिक विकासों के सन्दर्भ में इस बनावट में परिवर्तत किए 
जाए । सन्‌ १८८८ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने, स्थानीय सरकार 
ल को स्थानीय सरकार के क्षेत्र में परिवतंन करने का कार्य सौंपा 
गया तथा यह भी शक्ति दी गई कि नई सत्ताएं बना सके और वर्तमान 
सत्ताश्ों को मिला सके। सन्‌ १६२६ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने 
यह प्रावधान रखा कि हर बीस साल के बाद इन सत्ताओ्रों की पुनरीक्षा कर 
लो जाए । इन दोनों भ्रधिनियर्मो 6ारा जो परिवतेव लाए गए व तीन गति 
से परिवर्तित होती हुई सामाजिक एवं श्राथिक परिस्थितियों के अनुकूल नहीं 
थे | सन १८८८ के बाद स्थानीय सरकार निकायों को कई नए उत्तरदायित्व 
सौंप दिए गए हैं । शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गृह निर्माण के क्षेत्र में इनकी 
शक्तियां बढ़ गई हैं। दूसरी श्लोर उनके श्रनेक उत्तरदायित्व छीन भी लिए 
गए है और इन्हें केन्द्रीय सरकार या राष्ट्रीय निगमों को दे दिया गया है। 


ग्रेट ब्रिटेन की स्थानीय सरकार की यह विशेषता मानी जाती है कि 
बढ़ां काउन्टी तथा काउन्टी बारोज के बीच सर्देव ही संघर्ष छिड़ा रहता है । 
सन १८८८ के अधिनियम ने ६१ कस्बों को काउन्टी बारो बना दिया। 
इनमें से प्रत्येक की जनस स्या ५०००० से ज्यादा थी । प्रधिनियम में यह भी 
कहा गया कि कम से कम इतनी जनस खझुया प्राप्त कर लेने के बाद भ्रन्य 
काउन्टी वारोज बनाए जा सकेंगे । काउन्टी बारोज की सीमा के प्रसार की 
भी 5:वस्था की गई । सन्‌ १८८८ से लेकर सन १६२६ तक अनेक वारोज 
को प्रवधित आदेश द्वारा काउन्‍्टी बारोज के रूप में पदोन्‍नत कर दिया 
गया, और इससे भी श्रधिक काउन्टी बारो की सीमा का प्रसार किया गया । 
जब किसी गर काउन्टी बारो को काउन्टी वारो का. स्तर दे दिया जाता तो 
इससे क।उन्टी परिपदों को बहुत द्व॒रा म।लमग होता था क्योंकि झव वे उन पर 
किसी जक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती थीं । उनके राजस्व के स्रोत भी कम 
हो गये थे अत: काउन्टी परिषद द्वारा किसी गैर काउन्टी बारो को 
काउ टी वारो का स्तर दिया जाना एक ऐसा वड़ा अ्रापरेशन समझा 
जाता थ। जिसकी मरीज द्वारा कमी भी क्षति-पर्ति न की जा सके | सन्‌ 
१६२६ के भधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भविष्य में कोई भी नया 
काउन्टी बारो केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही बताया जा सकता था | 
स्थानीय सरकार की सत्ताओं के बीच का मन-मुठाव श्रौर विरोध केवल 
काउन्टी एवं काउन्टी बारों तक ही सीमित नहीं था वरन शहरी श्रौर 
देहाती जिला परिपदें मी लगातार काउन्टी बारो सत्ताप्रों के हस्तक्षेप का 
विरोघ करती रहती थीं जो कि उनके श्रधिकार क्षेत्र भें हाथ डाल कर अपनी 
सीमाओं का प्रसार करना चाहते थे | देहाती एवं शहरी जिला परिषदों ने 
यह भांग की कि काउन्टी परिषदें काउन्टी जिलों को यथासम्भव कार्य हस्ता- 
न्‍्तरित कर दें किन्तु काउन्टी प्रिषदों ने श्रपने कार्या दूसरे सूत्र की सत्ताओं 
कोसौंपने में प्ररचि दिखाई । 


इन विभिन्न मत विरोघो' को दूर करने के लिए तथा स्थानीय सरकार 
की वगनावट को हमेशा देखते रहने के लिये १६४४ के स्थानीय सरकार सेवा 
झायोग स्धिनियम ने एक स्थानीय सरकार सीमा झायोग की स्थापना की । 


भर ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासव 
बह आयोग एक स्थाई आयोग था, इसे विस्तृत शक्तियां प्रदान को गई। यह 
स्थानीय निकायों के क्षेत्र में परिव्तेत कर सकता था, नई स्थानीय सत्ताओं 
को बना सकता था, नगरपालिका वारोज को काउन्टी वारोज के रूप में 
पदोन्नत कर सकता था तथा काउन्टी बारोज के पद को कम कर सकता था । 
अ्रधिनियम के श्रनुसार केवल एक लाख से अ्रधिक ननसंख्या वाले प्रदेश ही 
काउन्टी वारो बनने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते थे तथा साठ हजार से भ्रधिक 
जनसंख्या वाले काउन्टी वारोज के पद को नीचा नहीं किया जा सकता था। 
लन्दन को इस आयोग के श्रधिकार क्षेत्र से अलग रखा गया तथा यह आयोग 
मिडिल सैक्स की किसी भी काउन्टी के माग को काउन्टी वारो नहीं बना 
सकता था । सन १६४७ में इस झ्रायोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके 
ग्रनुसार इसके अधिकारी एवं सदस्यों को स्थिति का अध्ययन करने का अव- 
सर मिला। वे इस निर्णाय पर पहुचे कि स्थानोय निकायों की सीमाएं 
झावश्यक रूप से उनके कार्यो से सम्बन्ध रखती हैँ और उनके कार्य 
सीमा जायोग के श्रथिकार क्षेत्र से वाहर के विषय हैं श्रत: केवल सीमाश्रों के 
बारे में प्रस्ताव करना वेकार था। इस प्रकार १६४७ में आयोग द्वारा प्रस्तुत 
की जाने वाली रिपोर्ट के भ्रन्दर न केवल स्थानीय सरकार की बनावट से 
सम्बन्धित सुधारों का ही वर्णन था वरन_ स्थानीय सरकार के कार्यो के 
पुनर्वितरण पर भी विचार किया गया था । इनमें से कुछ प्रस्तावों को क्रिया- 
न्वित करने के लिए व्यवस्थापन की श्रावश्यकता थी । 


किसी सेवा का आकार निश्चित करते समय भ्रायोग का यह उहे एप 
ता था कि प्रशासन के क्षेत्र को इतना छोटा बना दिया जाय ताकि .एक 
कार्यकुशल सेवा प्राप्त की जा सके । इस सिद्धान्त को स्वीकार करते समय 
आयोग ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि स्थानीय हिझों की साधना करना 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है।। प्रतिवेदन में कहा गया कि प्रशासन को प्रभाव- 
शाली इकाई बनाने के लिए छोटी काउन्टियों को मिला देना चाहिये और 
बड़ी काउन्टियों को दो या भ्रधिक काउन्टियों में बिमाजित कर देना चाहिये 
ताकि प्रत्येक काउन्टी में दो लाख से लेकर देस ल,ख तक की जनसख्या रह 
से: । जो वर्तमान काउन्टी वारो दो लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं उनको 
काउन्टी वा सास दिया जाना चाहिए भ्रौर इस प्रकार एक्र नये प्रकार की 
स्थानीय मत्ता स्थापित वी जानी चाहिये | व।उस्टी बारो को उसके क्षेत्र की 


आफ मि क कार था > यारा मी फ्री पिल्रगहाएऊं नशा घ्ज्क्त ५ कीडओ ««-...- ८: 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट प््३ 


निर्णय ले लिया और १६४४ के भ्रधितियम को बदलने कौ सोची जो कि इस 
आयोग का आधार था । १६४६ के अधिनियम द्वारा ये दोनों बातें क्रियान्वित 
करदी गईं । इसके परिणामस्वरूप उन समस्याञ्रों को बिना सुलभी हुई 
छोड़ दिया गया जिम्हें सुलकाने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई थी , 
और इस प्रकार स्थानीय सरकार के सुधार को अ्निश्चय के हाथों में छोड़ 
दिया गया । 


स्थानीय सत्ताश्नों के क्ष त्र का भविष्य 
[ पाए ० ग्ाशड ए ].7९व३ 8000०ा[९५ |] 


स्थानीय सरकार की सत्ताओं का भविष्य क्‍या हो सकता है एस 
सम्बन्ध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए दो बातों पर ध्यान देना आधवे- 
श्यक है । प्रथम तो हमें अब तक हुए विकास के परिणामों को देखना होगा 
और दूसरे, यह देखना होगा कि वर्तमान सत्ताश्रों में संयुक्त कार्यक्रमों के लिए 
कौन कौन से प्रवन्ध किये गये और इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशों की गई। 
यदि हम ब्रिटिश स्थानीय सरकार का अध्ययन करे तो प.येंगे कि वहां स्था- 
तीय सत्ताओं ने छोटे क्षेत्रों से बड़े क्षेत्रों की ओर प्रगति की है। इसके 
भ्रतिरिक्त स्थानीय सत्ताओं के वीच किये गये कार्यो के वितरण में स्पष्टता 
नहीं थी। संयुक्त कार्यक्रमों के लिए जो प्रवन्ध किये गये श्रथवा बड़ी सत्ताओ्रों ने 
छोटी सत्ताश्ों को जो शक्तियां हस्तान्तरित की उससे पर्याप्त उलभने एवं 
भ्रस्पष्टताएं सामने आई । पुलिस सेवाएं पेरिश से लेकर काउन्टी तक संचा- 
लित होती थी । कुछ 80070 बारोज को भी थोड़ी सी शक्तियां 
सौंपी गई । शिक्षा स्कूल. बोर्ड जिलों से प्रारम्भ हुई थी और तीस साल के 
भ्रन्दर अन्दर यह काउन्टी तथा काउन्टी बारो के हाथ में चली गई। निर्धनों 
की राहत का काये पेरिशों से प्रारम्भ हुआ था। किन्तु बाद में पेरिसों के संघ में 
चला गया । उसके बाद उसे काउन्टियों एवं काउन्टी बारो के हाथ में दिया 
श्रौर अन्त में यह सरकारी विभाग के हाथ में चला गया। विद्युत वितरण 
का कार्य पहिले छोटी शहरी सत्ता के हाथ में था, वाद में इसे काउन्टी द्वारा 
प्रशासित किया जाने लगा और श्रन्त में विशेष विद्युत क्षेत्र स्थापित कर 
दिये गये । ऐसी भी कुछ सेवाए थीं जो कि प्रास्म्म से ही काउन्टी या 
काउन्टी बारोज के हाथों में रही । ेल्‍ 

यह विकास भ्रासानी से या बिना किसी मनमुटाव के नहीं 
इस विकास के.दोरान छीटी सत्ताओं ने विरोध एवं श्रसन्तोष बे माय 
तरह से प्रदर्शित किये-। एक लम्बे विकास के परिणामस्वरूप जिन कार्यों के 
लिए बड़े आ्लाकार के संगठन की श्रावश्यकता थी -उन्हें काउन्टी या काउन्दी 
बारोज को सौंप दिया गया, संरक्षकों जैसे विशेष निकायों को समाप्त किया 
.गया । छोटी सत्ताओं द्वारा जिन कार्यो' को कुशलतोंपू्व क किया जा सकता 
गा ४ एवं 30045 में सौंपा. गया । विकास 'के परिणामस्वरूप 

सों को इतना शक्तिहीन एवं कार्य हीन बना दिया कि 
में उनका कोई महत्व ही न रहा । हे विश 93303... 
. स्थानीय सरकार के क्षेत्र में सम्मवतः परिवतत्त की या बड़े 

परिवतेन की कोई आ्रांवश्यकता ही नहीं होती यदि स्थानीय सता गे हक 


ध्र्ड भ्रट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


पृ क उन्हें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग किया होता। यदि ये स्थानीय 
सत्तायं सदावना एवं सहयोग के साथ कार्य करती तो विना संसदीय 
हस्तक्षेप के या क्षेत्रों के पुनर्गठन के ही वे उन सेवाओं के संचालन के लिये 
ग्रावश्यक संयुक्त प्रवन्ध कर लेती जिनमें कि बचत एव तकनीकी की दृष्टि से 
एक बड़ क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सहयोग की यह समस्या श्र त्रेजी 
स्थानीय सरक्रार के विकास की एक मुख्य समस्या रही है । 


केन्द्रीय सरकार द्वारा संयुक्त कार्यक्रमों (उ0्ंत। $ल्लोशा३०७) की 
व्यवस्था की गई ताकि स्थित सत्ताएं इसे अ्रपना कर उन कार्यों को सम्पन्न 
करने के लिए पूर्ण एवं श्रात्मनिर्भर क्षेत्र बन सकें जिन्हें सम्पन्न करने के लिए 
बड़े क्षेत्र की जहरत होती है। इस व्यवस्था के कारण स्थित श्रपर्याप्त 
क्षेत्रों को भी बनाये रखा जा सकता है क्योंकि उनके सम्बन्ध में मावनात्मक 
प्र रणाएं उदित्त हो जाती हैं। इन कार्येक्रमों के द्वारा सत्ताओं को स्वयं का 
व्यक्तित्व बनाये रखने की सुविधा दी जाती थी, साथ ही कम दामों में श्रच्छी 
सेवाए भी प्रदान की जाती श्री । इस प्रकार के स युक्त कार्यक्रमों की सम्मा- 
वनाए तो प्रनेक थीं | इन्हें मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता 
है। इनके द्वारा सत्ताओं के उन विभिन्‍न वर्गों में भी संयुक्त कार्यक्रमों का 
प्रबन्ध कर दिया जाता था जो एक दूसरे से मिन्‍त्र रहते थे श्रौर एक ही वर्ग 
के विभिन्‍तर सदस्पों के बीच भी, चाहे वे पर्याप्त शक्तियां रखते हों भ्रथवा 
नहीं ये सभी कुद् भ्रपवादों को छोड़ करके स्वेद पपूर्णा थी। इन योजनाओं 
के इतिहास को आशावादी नहीं कहां जा सकता । इनमें से कई एक तो 
अनेक समको..] के वाद जन्म ले पाते ये श्रीर वह.मी ऐसी स्थिति में जयकि 
इन्हें न श्रपनाया जाता तो मारी हानि होने की सम्मावना थी । कई वार 
इन्हें न भ्रयनाने का प्रमाव अप्रत्यक्ष होता था अर्थात्‌ प्रशासकीय भकाये- 
कुशलता, परेशानी एवं करें में धृद्धि श्रादि बातें. पैदा हो जाती थी | इस 
प्रकार की संयुक्त योजनाओं के प्रति प्राय: स्थानीय जनता का विरोध ही रहता 
हैं। इसका सारण एक ने होकर झनेक है। इसका एक कारण यह 
है कि संयुफ्त योजना में सम्मिलित होते पर उन्हें यह डर रहता है कि एक बह्टे 
क्षेत्र की ग्रवश्यकृता के पीछे उनको अपनी कुछ श्रावश्यकताओं एवं कार्यों का 
वलिदान करना पड़ेगा तथा एक या दो कार्य किसी प्रन्य सत्ता को सौंपने को 
बाध्य होना पड़ेगा। दूमरे, उन्हें यह ढर भी रहता है कवि यदि वे संयुक्त 
प्रबन्ध में सम्मिलित हो गये तो इसका प्र्थ यह हुआ कि उन्होंने उस सेवा की 
प्रावश्यवता स्वीकार करती और पंग्ुक्त वोई के बहुमत के भाघार पर उन्हें 
नये सर्च करने के लिए वाध्य किया जा सकता है जिसका प्रथा होगा, श्रप्रिक 
कर लगाना । तीनरे, वे अपनी स्वतंत्रता के प्रति सजग रहते हैं । साथ ही उनमें 
पड्टीसियों के प्रति ईर्ष्या की मावता भी रहती है । इसके परिणामस्वस्प 
वे ज्िगी मयूकत प्रवन्ध में साम्मलित होने से पीछे हटते हैं । इस प्रकार के कार्व- 
प्र्मों में उचित नेतृत्व का भरम्माव रहता है शौर इसलिए इनमें पश्रधिक 
परेशानियां उत्तन्‍्न हो जाती हैं । 

स्थानीय सरकार के लेत्र के मम्दत्य में एक सबसे बड़ी कठिनाई यह 
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होती है शि इसके छत को संद्ठी रर में तद नहीं झिया जा सझता । बढ़े 
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देखना बड़ा कठिन है कि कौनसा क्षेत्र सबसे श्रधिक तकनीकी लाभ दे 
सकेगा | केवल कुछ संवाजं में ही इस निश्चित किया के सकता है किन्तु 
यदि हम शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करें तो स्पष्ट रूप में मालूम हो जायेगा 
कि हम यह नहीं कह सकते कि शिक्षा से सर्वश्रेष्ठ क्षत्र में रहने वाली 
जनसंख्या एक मिलियन हो, डेढ मिलियन हो या श्राधी मिलियन हो या केवल 
एक लाख लोग ही हों । कितनी जनस ख्या रहने पर कैसा परिणाम प्राप्त 
होगा हम यह निश्चित रूप से नहीं जान पाते | ऐस उदाहरणों में विभिन्‍न 
लोगों द्वारा सावंजनिक कार्यों में ली जाने वाली रुचि से एवं प्रशासकीय 
योग्यता की मात्रा से. बहुत प्रभाव पड़ता है । प्रो० फाइनर के मतातुसार 
स्थानीय सरकार का श्रनुमव यह प्रदर्शित करता है कि श्राप श्रपने क्षेत्र को 
चाहे कितना भी बड़ा कर लीजिये उसमें सीमा सम्बन्धी समस्याएं सदंव ही 
रहेंगी जब तक कि समी अपना सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र केन्द्रीय सत्ता द्वारा प्रशासित 
इंगलैण्ड को न बना लें। वे लिखते हैं कि इस प्रकार सं कोई क्षेत्र कभी पूर्ण 
नहीं हो सकता और स युक्त प्रबन्ध की झ्रावश्यकताओों को कमी दूर नहीं 
किया जा सकता ।* 


स्थानीय क्षेत्र से सम्बन्धित समस्याश्रों को सुलफाने के लिए 
क्षेत्रीय या प्रान्तीय प्रबन्धों का सुकफाव दिया जाता है। किन्तु यह सुझाव भी 
प्रनेक दोषों से पूर्ण है और इसलिए उसे भी मान्यता प्रदान नहीं की गई । 
कोई भी यह विश्व/स नहीं करता कि काउन्‍्टी बारो के लिए दो सूत्रीय कार्य- 
क्रम भ्रच्छा रहेगा या काउन्टियों के लिए तीन सूत्रीय कार्यक्रम श्रेष्ठ रहेगा । 
ग्रतः फाइनर के मतानुसार स्थानीय सरकार के क्षेत्र का भविष्य यह 
प्रदशित करता है कि भविष्य में कुछ संवाश्रों के केन्द्रीयकरण पर जोर दिया 
जायेगा, जिलों, काउन्टियों एव बारोज की पुन्तः रचना की जायेगी, मुख्य 
इक।इयों का श्राकार बढ़ा दिया जाबेगा भ्ौर उनके बीच श्रच्छा सहयोग 
उत्पन्न किया जायेगा । कुल मिला कर ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सरकार के 
क्षेत्र की समस्याएं इसी प्रकार बनी-रहेंगी जिस प्रकार कि श्रन्य देशों का 
स्थानीय सरकारों में बनी रहती हैं किन्तु इन समस्याश्रों के श्रसार एव प्रभाव 
को यहां तहां कुछ परिवर्तत करने के बाद कुछ कम किया जा सकता है और 
ऐसा बनाया जा सकता है कि वे श्रपने लक्ष्यों को अधिक से अ्रधिक स तोष- 
प्रद रूप में प्राप्त कर सकें । 


स्थानोय सत्ताग्नरों की बनावट 
(१॥७ 507८९ ण ॥,0०८॥ &ए007॥6७8 ) 
ग्रे ब्रिटेन की स्थानीय सरकार को विभिन्‍न इकाइयों का श्रध्ययन 
करने के बाद यह उपयोगी एवं श्रनियाये हो जाता है कि इन विश्लिल्त 
इकाइयों का संगठन, श्रधिकार क्षेत्र श्रादि के विषय में थोड़ा भ्रध्ययन किया 
जाय । यहाँ स्थानीय निकायों की रचना इसी सिद्धान्त के भ्राधार पर की गई 
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कु ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासत 
है । इस तम्य की यदि दूसरे रूप में कहा जाय वो अच्छा रहेगा क्योंकि झतल 
में इन निकायों की एक समय में किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं की गई 
है वल्कि ये घीरे-बीरे परिस्यितियों एवं आवश्यक्रताओं के परिवेश में विकसित 
हुई हैं । ऐसी स्थिति में यह कथन भी एक विरोघामास प्रतीत होता है कि 
स्थानीय सत्ता की रचना का गठत करते समय पूव निर्धारित एवं तकंपूर्ण 
मान्यताओं को आधार बनाया गया है। समय की परित्यितियाँ- अनिश्चित 
रहने के कारण उनसे प्रमावित कोई भी कार्य निश्चित सिद्धान्तों पर 
प्राधारित हो भी कैसे सकता है किन्तु फिर भी इतना अवश्य है कि 
पिछली शत्राब्दी में एक ऐसा रास्ता बन चुका था जिस पर चल करके 
स्वानीय सरकार की स॒स्‍्यथाएं अपना विकास कर सकें । 


स्थानीय निकायों के विकास में प्रथम मान्यता यह वन गई कि 
स्थानीय सत्तओं को सयुक्ारूपी होंना चाहिए श्रर्थात उन्हें कई एक प्रकार के 
कार्य करने चाहिए । केत्रल एक कार्य के लिए पृथक से किसी सत्ता की 
रचना करना गलत माना गया क्योंकि इस व्यवस्था के कुछ अपने दोष थे) 
दूसरे, स्थानीय सत्ताओं के क्षेत्र के रूप में कस्बों तथा काउन्टियों को मुख्य 
बनाया गया | दोनों ही क्षत्रों के लिए भ्रलग से सत्ताएं स्थापित की गई । 
ग्रौद्योगिक क्म्ति के द्वारा जिन सेवाग्रों एवं श्रभिकरणों के विकास को 
प्रावश्यक वनाया गया उर्हें जब कस्वरा और काउन्टी के श्राधार पर विकसित 
किया गया तो इस व्यवहार का भ्रधिक विरोध नहीं किया गया । तीसरे, जत्र 
स्थानीय श्राधार पर विभिन्‍न सत्ताग्रों की रचना की गई तो यह श्रविश्यक 
बना दिया गया कि इन सत्तात्रों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में 
होने वाले सर्चे का मार स्वानीय समाज पर ही डाला जाय । यह व्यववस्ता 
इसलिए की गईं क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र की श्रपनी कुछ विशेष झ्ावश्यकताए 
होती ह और उस क्षेत्र के लोगों को ऐसी विशेष सुविवाश्रों की जरूरत होती 
है जो कि श्रन्य क्षेत्र के लोगो के लिए कोई महत्व नहीं रखती । ऐसी स्थिति 
में उन लोगों पर अतिरिक्त सेवाग्रों का भार डालना उचित प्रतीत नहीं होता । 
इसी श्राघार पर देहाती एवं शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर किया गया। चोष, 
बाद में इस मान्यता का विकास हुश्ना कि वड़े कस्यों के बाहर संयुक्त यह 
ऐसा होना च हिए जो कि बड़े क्षेत्र के लिए ग्रावश्यक सेवाएं प्रदात कर सके 
साथ ही वह अन्य छोटे क्षेत्रों के लिए गझ्रावश्यक वियंत्ररग एवं प्रशासन का 
व्यवस्था कर सके । 


टन विश्रिस्र सिद्धान्ोों या मान्यताओ्रों को श्रपनाकर स्थानीय सरकार 
बई एक महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति की । स युक्त संगठनों के सिद्धाल्ों हा 
कर प्रशासन में बचत लाने का प्रयास किया गया क्योंडिठ्समें विभिन्न 
मेवायों को परस्पर समन्वित विया जा सकता था और संधतों की सम्सस्तदा 
एवं नये कार्यो के सम्बन्ध में लोचेशीलता के कारगा इस प्रकार की सत्ताओ 
में द्रध्ित उपयोगिता की सम्मावना थी। काउस्टी वारोड में डम मिद्धाल 
को पूरी तरह शाम में लाया गया क्योंकि वे बारोज स्वोह श्यीय सता हल 
दे | हरी एवं देहाती क्षेत्रों को मिला कर रखने की प्रश्निया से प्रगागद 
एद' सुविधा ही दृष्टि ले उपयोगी प्रदन्ध को ब्यदस्था वी गई । उदाद्रत £ 
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लिए काउन्‍्टी क्षेत्र में जो शहरी एवं उन्नत क्षेत्र थे उनको भ्रलग से काउन्टी 
बारोज का स्तर दे कर उनके व्यक्तित्व को श्रलग रखा गया । ये शहरी क्षेत्र 
यद्यपि छोटे थे किन्तु फिर भी यहां के तिवासियों के हित को ध्यान में रख 
कर इनके लिए पृथक ही प्रवन्ध किया गया | शहरी एवं देहाती इलाकों में 
कुछ भ्रन्तर इसलिए रखें गए ताकि ऐसी व्यवस्था की जा सके जिसमें शहरी 
क्षेत्र भ्रमे खर्च के लिए स्वय ही योगदान दें श्रौर जहां इन सुविधाशों की 
ग्रावश्यकता नहीं है वहां की जनता पर अतिरिक्त भार न डाला जाए। 


प्रशासकीय का उन्टी 
[776 407/ए॥॥४0४९ (20०प्रा९ ] 


प्रशासकीय काउन्टी ब्रिटिश स्थानीय सरकार का प्रादेशिक दृष्टि से 
सबसे वड़ा क्षेत्र है। इसका जन्म सन्‌ १८८८ के स्थानीय सरकार अधिनियम 
द्वारा हुआ था । इससे पूर्व काउन्टी सरकार, काउन्टी या शायर के पुराने रूप 
से मिलती-जुलती थी । सन्‌ १८८८ के अ्रधिनियम ने मुख्य रूप से दो उद्दे श्यों 
की पूर्ति की । इसने काउन्टियों में निर्वाचित परिषद को प्रशासकीय सत्ता के 
रूप में रखा। इसके भ्रतिरिक्त इसने ५०००० और इससे अधिक जनसंख्या 
वाले क्षेत्रों को नगरपालिका बारो के रूप में एक अलग ही स्वतन्त्र स्थानीय 
सत्ता बना दिया | साथ ही कुछ प्राचीन काउन्टियों को इसने अधिक प्रबन्ध 
योग्य प्रशासकीय काउत्ठियों में विभाजित कर दिया । इस प्रकार कुल मिला 
कर श्रग्रेजी स्थानीय सरकार में लन्दन सहित ६२ प्रशासकीय क्षेत्र बन 
गए । प्रशासकीय काउन्टी में जो क्षेत्र श्राता है वह संयुक्त प्रकृति का होता 
है श्रर्थात्‌ उसमें शहरी एव देहाती दोनों ही प्रकार के क्षत्र रहते हैं। विभिन्न 
काउन्टियों की परिषद की सत्ता, श्रधिकार एवं संगठन परस्पर पर्याप्त 
भिन्‍नता रखते हैं। उनकी विभिन्नता का श्राधार उनके स्थानीय प्रशासकीय 
निकाय का स्तर होता है | इसरे, काउन्टी एवं छोटे क्षेत्रों के बीच प्रदान की 
जाने वाली सेवाश्रों के सम्बन्ध में जो प्रवन्ध रहता है वह भी दोनों के बीच 
शस्तर का आधार है | काउन्टी बारोंकी जनससर्या के अनुसार उनकी 
पुलिस,शिक्षा,श्रादि सेवाश्रों के क्षेत्र में काउन्टी की शक्तियां निर्धारित होती हैं। 


जन्मकाल से ही काउन्टी द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पन्न किए 
जाते हैं। इन कार्यों की संख्या इतनी श्रधिक होती है कि इनका वर्णन करना 
सम्भव नहीं है। इसके श्रतिरिकत प्रत्येक काउन्टी की प्रगति के स्तर 
में प्रन्तर होता है इसलिए उन -.सभी की शक्तियां एवं अधिकार क्षेत्र भी 
एक जैसे नहीं होते हैं। एक काउन्टी को जो विभिन्न कार्य करने होते हैं 
उनमें प्रथम उल्लेखनीय कार्य शिक्षा है । काउन्टी बारोज को छोड़ कर प्रशास- 
कीय काउन्टी को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में पूरा-पूरा श्रधिकार 
रहता है । कुछ काउन्टियों में ननसहयोग को श्रधिक महत्व दिया जाता है 
श्रौर उनके द्वारा इन कार्यों पर श्रधिक खर्च किया जाता है। तीसरे, सड़कों 
एव' स्थापना से सम्बन्धित कार्य मुख्य रूप से काउन्दी.द्वारा किए जाते हैं । 
चौथे, पुलिस का नाम लिया जा सकता है जिसके सम्बन्ध में काउन्टी को 
महत्वपूर्ण श्रधिकार प्राप्त हैं । इन विषयों में श्राने वाली सेवाए', काउतच्टी की 
सेवाझ्ों का .६० प्रतिशत, भाग होती- हैं । इनके -भ्रतिरिक्त जनस्वास्थ्य के क्षेत्र 


प््८ध ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


में प्रत्यक्ष नियन्त्रण बहुत कुछ कम रहता है । इसलिए काउन्टी को इस 
सेवाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त रहते हैं। कुछ विपय जंँसे 
मेडिकल अधिकारियों का वेतन, उनका निरीक्षण, उनके कार्यो का मल्यांकन 
आदि कुछ सीमांगझों तक काउन्दियों द्वारा ही किए जाते हैं। काउन्टो द्वारा बड़े 
देहाती क्षेत्रों का प्रवन्च भी किया जाता है जैसे जानवरों की बीमानी आदि 
कार्यो पर भी इनके द्वारा खर्चे किया जाता है। इन समी कार्यो को काउन्टी 
परिपद द्वारा किया जाता है । इनके लिए वह उत्तरदायी होती है और इनमें 
वह खत करती है । इन सेवाग्रों में से कई एक सेवाएं प्रशासकीय तथा वितीय 
दृष्टि से काउन्टी परिपद एवं उसके क्षत्र में आने वाले स्थानीय निकायों के 
बीच वंटी रहती हूँ । काउन्टी द्वारा व्यापारिक सेवाए सम्पन्न नहीं की 
जाती । 


प्रत्येक कान्ठटी को जिन विभिग्न समस्याओं का सामना करना पड़ता 
है उनमें से कुछ तो उसके प्रान्तरिक समायोजनों से सम्बन्धित रहती हैं और 
कुछ का सम्बन्ध बाह्य समायोजनों से रहता है। काउन्टी की इन विभिन्‍न 
मस्याप्रों को तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समभने के लिए वाउन्दी के 
इत्तिहास का प्रवलोकन करना उपयोगी रहेगा । काउन्टी का जन्म सामने बाल 
के शायरों से ही हुआ है | श्राज भी कई एक काउन्टियों का ग्राकार एवं 
प्रकार प्रायः वही है जो कि उनका जन्म के समय था । वे देश की झाव- 
ए्यकताशों की प्रतिक्रिया के रूप में सैकड़ों वर्ष पूर्व उदित हुई | जो क्षत्र 
उस समय निर्वारित किए गए वे सैनिक उ्ंषश्य के लिए अ्रध्रिक थे, प्रणाम- 
वीय उहूं ए्य के लिए कम । क्षत्रों को निर्धारित करते समय श्रावागमन के 
साधनों का भी पूरा ध्यान रखा गया । चौदहवीं शताब्दी में स्थानीय क्ष भ्र के 
सैनिक, न्यायिक, कर सम्बन्धी सडक सम्बन्धी आदि अधिकार नगराधिपों 
में निहित थे जो कि बाद में शान्ति के न्यायाधीशों को सौप दिए गा । नगरा- 
घिप लोग केन्द्रीय मात के अधिकारी थे। उनका मस्य उ्ं श्य क्राउन और 
काउन्टी के टीच सम्बन्ध स्थापित बरना था। ये लोग काउन्टी के निवासी 
होते थे भ्रीर इनको वहां की जनता द्वारा मान लिया जाता था| काउन्टी के 
न्यायालय हारा जो दीवानी, फौजदारी एवं प्रणासकीय कार्य सम्पन्न किया 
जाता था उसमें नगरा।धिप उसवा प्रा-पूरा सहयोग करते थ। 


केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित करने के लिए राजा की परिषद एवं 
उज्ाज्ची होते थे । नियन्त्रण की यह व्यवस्था राजा श्रौर काउन्टियों के बोच 
मसतोपजनका सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाती थीं। इसी बारुण रिचाई प्रथम 
दारा सन ११६४ में शान्ति न्यायाबीशों की स्थापना दी गई। समस्त 
प्राचीन शक्तियां उनके हाथों में मय दो गई । स्थानीय न्याय एवं पुलिस का 
बार्य परी तरह से उनके हाथो में सौप दिया गया। चौदहवी छझताब्दा 
मध्ययाल से लेदर सनू १८८८ तक प्रिटिण स्थानीय प्रणासन में जो ध्यवग्थ 
चस रही थी वह यह थी कि क्यों एद पेस्णों के प्रशासन के रिए केद्ध द्वारा 
नियतक्त ऋघाादा छः मंगोवीत सदस्य पग्रदल न्यायाधथाश प्रशानकराय 


दरियरों वे नियस्ताण मे ह* काय नहीं हर सदत था उनको संटायरा -ः 
ड़ > 
जिए एश ८ द्िदधित वेतनिश स्टाझ होताया तथा वाटिय के हा 





॥द 
- #क॥ 
दर्ज 


स्थानोय सरकार का क्षेत्र एवं बतावट ५६ 


एक उचित संगठन रहता था । गरीबों से सम्बन्धित कानून के न्यायाधीशों की 
शक्ति और भी अ्रधिक बढ़ा दी थी | स्थानीय जनता को दिन प्रतिदिन की 
ग्रावश्यकताए' यद्यपि पेरिश और पेरिश-प्रधिकारियों द्वारा पूरी की जाती थी 
किन्तु इन पर न्यायाधीशों का निकट का नियन्त्रण रखा जाता था । जब 
उनके कार्य बढ गए तो नियमित अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी । 
इन अ्रधिकांरियों को प्रारम्म में फीस देने की व्यवस्था की गई श्र बाद में 
इन्हें वेतन दिया गया । प्रशासकीय कार्यों को यहां-तहां न्‍्यायाघीशों की समि- 
तियों द्वारा सम्पन्न किया जाता था। न्यायाघीश उच्चवर्ग के लोग होते थे 
' जो कि कामन्स सभा में संसद पर नियस्तरण रखते थे श्रौर लार्डस समा में 
न्यायाधीशों का कार्य करते थे । श्रपने संसद मित्रों के माध्यम से वे ऐसी 
व्यवस्था कर देते थे कि उन्हें काउन्टी के प्रशासन के सम्बन्ध में श्रकेला ही 
छीड़ दिया जाए । 


. औद्योगीकरण युग प्रारम्म होते ही सरकार के ऊपर भ्रनेक नए 
उत्तरदायित्व बढ़ गए । उनन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्म में इन बढ़ते हुए उत्तर- 
दायित्वों को काउन्टी के अतिरिक्त सत्ता द्वारा सम्पन्त किया जाना अधिक 
उपयुक्त समझा जाने लगा । जब काउन्टी को अ्रधिक शक्तियां सौंपी गई तो 
इसका एक मौलिक प्रमाव यह हुआ कि कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए 
इत सेवाओं के सम्बन्ध में नीति एवं व्यवहार सम्बन्धी एकरूपता तथा एक 
बड़े क्षेत्र को आवश्यक समभा गया । 


ब्रिटिश स्थानीय सरकार के क्षेत्र में काउन्टीज के कार्यो का जो 
वस्तार किया गया है उनकी कोई निश्चित प्रक्रिया श्रथवा रूप नहीं था । 
इनमें सुधार करने वालों की मुख्य समस्या यह. थी कि काउन्टी को केन्द्र 
द्वारा नियुक्त शान्ति के न्यायाधीशों द्वारा प्रशासित करने के तरीके को किस 
प्रकार समाप्त किया जाए श्रौर इनके स्थान पर स्थानीय जनता द्वारा निर्वा- 
चित परिषद को शक्तियां सौंपी जाए । काउन्‍्टी के विकास मार्ग की सबस्ते 
बड़ी बाधा को सन्‌ १८८८ के श्रधिनियम द्वारा दूर किया गया। इसके द्वारा 
काउन्टी कोन केवल कुछ कार्यों में स्वतन्त्र अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो 
गया वरन्‌ कुछ कार्यों को मध्यस्थ के रूप में केन्द्रीय सरकार तथा 
छोटी सत्ताओं के बीच प्रबन्धित करने के लिए इन्हें सौंप दिया गया ताकि 
स्थानीय निकायों पर नियन्त्रण रखा जा सके । काउन्टी को केन्द्रीय शक्तियां 
सौंपने के बाद केन्द्रीय संसद को कार्य भार से मुक्त कर दिया गया । सत्‌ १८८८ 
के बाद- अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिनके द्वारा काउन्टियों को 
सड़क, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, जन-सहायता, जिलों का पुनर्गठन, करों का मूल्यां- 
कन आदि क्षेक्षेत्रों में महत्वपूर्ण श्रधिकार सौंपे गए। काउन्टियों की प्रगति 
, एवं विकास की कुछ विशेषताएं हैं । प्रथम यह है कि इसकी शक्तियों का 
न केवल क्षेत्र ही बढ़ाया गया वरन्‌ भ्रन्य सत्ताओं की तुलना में इसकी सत्ता 
की कुल मात्रा भी बढ़ गई। दूसरे, इसकी शक्तियां इसलिए बढ़ाई गई 
क्योंकि बड़ क्षेत्र में वचतपूर्णा एवं कुशल सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं । 
तीसरे, इन्हें प्रशासनिक निदेशन की शक्तियां सौंपी गई तथा छोटी सत्ताश्रों 
को नियन्त्रित एवं पर्यवेक्षिंत करने का श्रघिकार भी सौंपा गया । यदि छोटी 


प्र्द ग्रंट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


में प्रत्यक्ष नियन्त्रण बहुत कुछ कम रहता है । इसलिए काउन्टी को इन 
सेवाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण श्रधिकार प्राप्त रहते हैं। कुछ विषय जैसे 
मेडिकल श्रधिकारियों का वेतन, उतका निरीक्षण, उनके कार्यों का मूल्यांकन 
भ्रादि कुछ सीमांझों तक काउन्टियों द्वारा ही किए जाते हैं। काउन्टो द्वारा बडे 
देहाती क्षेत्रों का प्रबन्ध भी किया जाता है जैसे जानवरों की बीमारी श्रादि 
कार्यो पर भी इनके द्वारा खर्च किया जाता है। इन सभी कार्यों को काउन्टी 
परिषद द्वारा किया जाता है | इनके लिए वह उत्तरदायी होती है श्रौर इनमें 
वह खचचे करती है । इन सेवाओं में से कई एक सेवाएं प्रशासकीय तथा वितीय 
दृष्टि से काउन्‍्टी परिषद एव उसके क्षेत्र में आने वाले स्थानीय निकायों के 
बीच बंटी रहती हैं। काउन्टी द्वारा व्यापारिक सेवाएं सम्पन्त नहीं की 
जाती । 

प्रत्येक कानउटी को जिन विभिग्न समस्याओं का सामना करना पड़ता 
है उनमें से कुछ तो उसके श्रान्तरिक समायोजनों से सम्बन्धित रहती हैं और 
कुछ का सम्बन्ध बाह्य समयोजनों से रहता है । काउत्टी की इत विभिन्‍न 
समस्याओ्रों को तथा उसके वास्तविक स्वरूप को समभमने के लिए काउन्‍्टी के 
इतिहास का अवलोकन करना उपयोगी रहेगा | काउन्टी का जन्म नार्मस काल 
के शायरों से ही हुआ है | श्राज भी कई एक काउन्टियों का आ्राकार एवं 
प्रकार प्रायः वही हैं जो कि उनका जन्म के समय था । वे देश की आव- 
श्यकताश्रों की भ्रतिक्रिया के रूप में सैंकड़ों वर्ष पूर्व उदित हुई । जो क्षेत्र 
उस समय निर्वारित किए गए वे सैनिक उहं श्य के लिए श्रधिक थे, प्रशास- 
कीय उहँ श्य के लिए कम क्षेत्रों को निर्धारित करते समय श्रावागमन के 
साधनों का भी पूरा ध्यान रखा गया । चौदहवीं शताब्दी में स्थानीय क्षंत्र के 
सैनिक, न्यायिक, कर सम्बन्धी सड़क सम्बन्धी आदि श्रधिकार नगराधिपों 
में निहित थे जो कि वाद में शान्ति के न्यायाधीशों को सौंप दिए गए । नगरा- 
घिप लोग केन्द्रीय भहृत्व के श्रधिकारी थे | उन्तका मुख्य उहं श्य क्राउन और 
काउन्टी के बीच सम्बन्ध स्थापित करना था। ये लोग काउन्टी के निवासी 
होते ये भर इनको वहां की जनता द्वारा मान लिया जाता थां। काउन्दी के 
न्यायालय द्वारा जो दीवानी, फौजदारी एवं प्रशासकीय कार्य सम्पन्त किया 
जाता था उसमें नगराधिप उसका पूरा-पूरा सहयोग करते थे । 


केन्द्रीय नियन्त्रण स्थापित करने के लिए राजा की परिषद एवं 
खजाजञ्ची होते थे । नियन्त्रण की यह व्यवस्था राजा श्रौर काउन्टियों के बीच 
संतोषजनक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाती थीं। इसी कारण रिचार्ड प्रथम 
द्वारा सन्‌ ११६५ में शान्ति के न्यायाधीशों की स्थापना की गई। समस्त 
प्राचीन शक्तियां उनके हाथों में सौंप दी गई । स्थानीय न्याय एवं पुलिस का 
कार्य परी तरह से उनके हाथों में सोंप दिया गया। चौदहवीं शताब्दी के 
मध्यकाल से लेकर सन्‌ १८८८ तक ब्रिटिश स्थानीय प्रशासन में जो व्यवस्था 
चल रही थी वह यह थी कि कस्बों एवं पेरिशों के प्रशासन के लिए केन्द्र द्वारा 
नियुक्त अधिकारी होते थे । ये मनोनीत सदस्य अर्थात्‌ न्यायाधीश प्रशासकीय 
परिषदों के नियन्त्रण में रह कर का नहीं कर सकते थे। उनंकी सहायता के 
लिए एक बड़ा नियमित वेतनिक स्टाफ होतां था तथा कार्यालय का भी 


स्थानोय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट प्र 


एक उचित संगठन रहता था । गरीबों से सम्बन्धित कानून के न्यायाबीशों की 
शक्ति और भी श्रधिक बढ़ा दी थी । स्थानीय जनता की दिन प्रतिदित की 
प्रावश्यक्ताए' यद्यपि पेरिश श्रौर पेरिश-भ्रधिकारियों द्वारा पूरी की जाती थी 
किन्तु इन पर न्यायाघीशों का तिकट का नियन्त्रण रखा जाता था। जब 
उनके कार्य वढ़ु गए तो नियमित अ्रधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। 
इन अ्रधिकारियों को प्रारम्म में फीस देने की व्यवस्था की गई ओर बाद में 
इन्हें वेतन दिया गया । प्रशासकीय कार्यों को यहां-तहां न्यायाघीशों की समि- 
तियों द्वारा सम्पन्न किया जाता था । न्यायाघीश उच्चवर्ग के लोग होते थे 
' जो कि कामन्स सभा में संसद पर नियन्त्रण रखते थे और लाडंस समा में 
स्यायाधीणों का कार्य करते थे । श्रपने संसद मित्रों के माध्यम से वे ऐसी 
व्यवस्था कर देते थे कि उन्हें काउन्टी के प्रशासन के सम्बन्ध में श्रकेला ही 
छोड़ दिया जाए । 


, औद्योगीकरण युग प्रारम्म होते ही सरकार के ऊपर श्रनेक नए 
उत्तरदायित्व बढ़ गए । उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इन बढ़ते हुए उत्तर- 
दायित्वों को काउन्टी के भ्रतिरिक्त सत्ता द्वारा सम्पन्न किया जाना अ्रधिक 
उपयुक्त समझा जाने लगा । जब काउन्टी को अधिक शक्तियां सौंपी गई तो 
इसका एक मौलिक प्रमाव यह हुआ कि कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए 
इन सेवाक्ों के सम्बन्ध में नीति एव व्यवहार सम्बन्धी एकहूपता तथा एक 
बड़े क्षेत्र को श्रावश्यक समझा गया । 


ब्रिटिश स्थानीय सरकार के क्षेत्र में काउन्टीज के कार्यो का जो 
वस्तार किया गया है उनकी कोई निश्चित प्रक्रिया श्रथवा रूप नहीं था। 
इनमें सुधार करने वालों की मुख्य समस्या यह थी कि काउन्टी को केन्द्र 
हारा नियुक्त शान्ति के व्यायाधीशों द्वारा प्रशासित करने के तरीके को किस 
प्रकार समाप्त किया जाए भ्रौर इनके स्थान पर स्थानीय जनता द्वारा निर्वा- 
चित परिषद को शक्तियां सौंपी जाएं । काउन्टी के विकास मार्ग की सबसे 
बड़ी बाधा को सन्‌ १८८८ के श्रधिनिथम द्वारा दूर किया गया। इसके द्वारा 
काउन्दी कोन केवल कुछ कार्यों में स्वतन्त्र अधिकार क्षेत्र प्राप्त हो 
गया वरन्‌ कुछ कार्यों को मध्यस्थ के रूप में केन्रीय सरकार तथा 
छोटी सत्ताश्रों के बीच प्रवन्धित करने के लिए इन्हें सॉप दिया गया ताकि 
स्थानीय निकायों पर नियन्त्रण रखा जा सके । काउन्‍्टी को केन्द्रीय शक्तियां 
सौंपने के बाद केन्द्रीय संसद को कार्य भार से मुक्त कर दिया गया । सत्‌ १८८८ 
के बाद- अनेक ऐसे श्रधिनियम पारित किए गए जिनके द्वारा काउन्दटियों को 
सड़क, शिक्षा, जनस्वास्थ्य, जन-सहायता, जिलों का पुनर्गठन, करों का मूल्या- 
कन आदि के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण श्रधिकार सौंपे गए। काउन्दियों की प्रगति 
एव' विकास की कुछ विशेषताएं हैं। प्रथम यह है कि इसकी शक्तियों का 
न केवल क्षेत्र ही बढ़ाया गया वरन्‌ भ्रन्य सत्ताश्रों की तुलना में इसकी सत्ता 
की कुल मात्रा मी बढ़ गई। दूसरे, इसकी शक्तियाँ इसलिए बढ़ाई गई 
क्योंकि बड़े क्षेत्र में वचतपूर्ण एवं कुशल सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं । 
तीसरे, इन्हें प्रशासनिक निर्देशन की शक्तियां सौंपी गई तथा छोटी सत्ताश्रों 
को नियन्त्रित एवं पर्यवेक्षिंत करने का श्रघधिकार भी सौंपा गया । यदि छोटी 


६० ग्रेट ब्रिदेन में स्थानीय प्रश,सन 


सत्ताए भ्रपने उत्तरदायित्यों को पूरा नहीं कर सकें तो इन्हें काउन्दी के लिए 
सौंपा जाता था । 

वर्तमान काल में काउन्टीज का विकास [इस प्रकार हुआ कि इन 
निकायों की परिपदों को अनेक विपयों पर प्रत्यक्ष नियन्मण की शक्ति प्राप्त 
हो गई । बड़ी सड़कों, पुलों, पृथक श्रस्पतालों, पागलखानों, नदी व्यवस्था, 
भोजन एवं दवाओं की बिक्री, म।प श्रौर तोल, विज्ञापन का विनियमन प्राव- 
घान, हवाई श्रद्ों की व्यवस्था, श्रन्धो' का कल्याण,. जानवरों की 
बिमारियां, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, विद्युत उत्पादन एवं वितरण, 
नालियों की व्यवस्था, गर्भवती एव बाल - कल्याण, सावंजनिक पुस्तकालय, 
नगर नियोजन, हैजा की व्यवस्था, श्रादि से सम्बन्धित विभिन्‍न उत्तरदायित्व 
एवं शक्तियां इन निकायों को प्राप्त हो गई' । बाद में विभिन्‍न श्रधिनियमों 
द्वारा इन शक्तियों के क्षेत्र में छोटे-मोटे विभिन्‍न परिवर्तन किये गये । 


काउन्टी परिषद को पहले जो पर्यवेक्षण सम्बन्धी शक्तियाँ प्राप्त थीं 
उनके क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई । यह कई विषयों के सम्बन्ध में देहाती 
एवं शहरी जिलों के क्षेत्रों पर नियन्त्रण रखने लंगी। ये' विपय थे -- 
इन क्षेत्रों की रचना एव रूप परिवर्तत, इनकी सड़के', देहाती ग्रह-निर्माण 
तथा अन्य दूसरे विषय । प्रारम्म में छोटी सत्ताश्रों द्वारा काउन्टीज को उनके 
एवं केद्धीय सरकार के बीच भध्यस्थ नहीं माना गया । उनको मध्यवर्ती के , 
रूप में कार्य करना चाहिये - यह बात संवंप्रथम संसद सदस्य लाडे रावर्ट 
भोनटेग्यू द्वारा रखी गई | सत १८८८ के श्रधितियम के दसवें भाग द्वारा 
स्थानीय सरकार म'डल को यह शक्ति दी गई कि वह समय-समय पर 
काउन्टी परिषदो के स्थानान्तरंण के लिये प्रावधिक श्रादेश जारी कर सके | 
काउन्टी बारोज ने काउन्टी परिषद की इस' शक्ति का विरोध किया और 
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी शक्तियों पर काउन्टी परिषद को 
नियन्त्रण का भ्रधिकार न हो तथा वे केन्द्रीस सत्ता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखे 
सके । दूसरी श्रोर काउन्‍्टी परिषद छोटी सत्ताश्रों के ऊपर स्वीकृति एवं 
नियन्त्रण की शक्ति रखने के पक्ष में थीं श्रोर इसके लिए पूरी तरह से सह- 
मत थीं । इस विषय पर केउन्‍्टी परिषद एवं अन्य छोटी सत्ताश्रों के बीच 
जो संघर्षपूर्ण, स्थिति पैदा हो गई वह कई कारणों से महत्वपृण थी । 
प्रथम, इससे यह जाहिर हो गया कि शहरी सत्ताए स्वतन्त्रता की 
सशक्त भावना रखती हैं तथा उतकी पारस्परिक ईर्ष्या 'हमेशां धवकती रहंती 
/ है किन्तु यह सम्भावना है कि बह किंसी मी समय लपट ग्रहण कर छे। दूसरे, 
- इससे यह भी जाहिर, हो गया कि छोटी स्थानीय सत्ताएं 'बड़ी स्थानीय 
- स्त्ताश्रों के नियन्त्रण की अपेक्षा केन्द्रीय संरकार का नियन्त्रण अधिक पसन्द 
करती हैं | तीसरे,-काउन्टीज. अधिक शेक्ति लेने के लिए इच्छुक थीं चाहे इसके 
' परिणमस्वरूप छोटी सत्ताश्रों की शक्वियां एवं स्तर कम क्यों न हो जाये। 
सन. १६०० के बाद सें क्षब तक सामान्प्र स्थिति” में अधिक प्रिंवर्तेन नहीं 
: झ्राया। सन्‌ १६२४ के करारोपण एव- मुल्यॉँकन श्रधिनियम के : द्वारा केरा- 
>शोपरणा व्यवस्था में परिवर्तत्‌ किए गये । सन्त, १९२९ की स्थानीय, सरकार 
पर शाही भ्रायोग के द्विंतीयं प्रतिवेदन मे जन-स्वास्थ्य के : क्षेत्र में * 'महत्वपूर्ण 
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परिवतंन किये तथा जिलों के पुनर्गठन को भी प्रभावित किया। जन-स्वास्थ्य 
प्रशासन में काउन्टी के भ्रन्तगंत मुख्य कार्यपालिका सत्ताए गैर काउन्टी 
बारोज श्रौर शहरी तथा देहाती जिले थे। का कारणों से क्षंत्र, ज्ञान, 
साव जनिक भावना एवं वित्तःभ्रादि के क्षेत्र भें श्रभाव की स्थिति वर्तमान 
धी और इस सब :का जन-स्वास्थ्य पर बुरा भ्सर पड़ा । ऐसी स्थिति में केवल 
तीन ही उपाय किये जा सकते थे । स्वयं. स्थानीय सत्ताओ्रों द्वारा एक एकीकृत 
व्यवस्था स्थापित की जा सकती थी किन्तु ऐसा नहीं किया गया। दूसरे 
केन्द्रीय सरकार एक नियन्त्रणकर्त्ता सत्ता को नियुक्त कर सकती थी किन्तु 
इसका विश्वास नहीं किया गया । तीसरे, स्वयं केन्द्रीय सरकार नियन्त्रण की 
शक्तियों का प्रयोग कर सकती थी । इस तीसरे विल्कप को अभ्रपनाया गया, 
इसके परिणामस्वरूप काउन्टी परिषद की शक्ति कुछ कम हो गई क्योंकि 
श्रव वह जिला सत्ताश्रों द्वारा किसी कार्य की श्रवहेलता का प्रतिवेदन मिलने 
पर प्रतिनिधित्व नहीं ,कर सकती थी स्वेच्छापूर्णगक तरीके से कोई भी 
स्थानीय सत्ता यह लिख कर नहीं दे सकती थी, भ्रौर न ही प्रार्थना कर 
सकती थी कि उसकी नालियां श्रौर नाले गन्दे पड़े हुए हैं। 


श्रनेक जिला सत्ताश्रों के पास केवल श्रांशिक समय के मेडीकल श्रघि- 
कारी थे जो कि श्राय: अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में व्यस्त रहते थे । जन- 
- स्वास्थ्य से उनका सम्बन्ध इतना निरन्तर एवं विस्तृत नहीं भा कि वे 
बीमारियों को रोकने में सफल हो पात्ने। इसके ग्रतिरिक्त श्रवहेलना से 
सम्बन्धित शक्तियां मी बहुत कम प्रयुक्त की जाती थी क्योंकि यदि किसी 
सावं जनिक निकाय के भ्रति अ्रवहेलना, करने का दोषारोपण .किया जाता था 
तो बड़ा महा लगता था।भौर किए जाने: पर उसकी सफलता की सम्मावनाए' 
भी कम होती थीं। काउन्दी के पास पर्यवेक्षण की सामान्य शक्तियां हैं इस 
विचार का नगर निगमों द्वारा. विरोध किया गया और काउन्टी परिषदों ने 
' कुशलता के साथ इसे पास नहीं किया । इसके श्रतिरिक्त अवहेलना होने पर 
किया जाने वाला कार्य इतना उलभा हुआ था कि इससे स्थानीय सत्ता को 
बडी जल्दी ठेस पहुंच सकती थी तथा केन्द्रीय एव" स्थानीय सत्ताओं ते यह 
अ्रधिक पसन्द किया कि कानूनी भगड़ों के लिए स्थानीय स्वायत्त सरकार के 
' प्राधार पर परस्पर सहयोग रखा जाये क्योंकि- यह हथियार श्रत्यन्त भारी था 
इसलिए, इसका श्रयोग नहीं किया ग़या । इस शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में 
शाही भ्रायोग के द्वितीय प्रतिवेदन में. पर्याप्त विचार: किया गया और अनेक 
महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये गये।.... 
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक प्रतिनिधि; डब्ल्यू० ए०. राबिन्सन 
(१) काउन्टो. परिषद की. मंत्रालय -के --लिए प्रतिनिधित्व है 
शवित का भ्राघार भ्रव-की तरह से स्वास्थ्य के जिला मेडिकल अधिकारी का 
* प्रतिवेदन नहीं होना चाहिए -वल्कि -इसे, सामान्य रूप- से. स्पष्ट किया जाना 
“ चाहिए । (२) “मविष्य में कानून द्वारा-यहःव्यवस्था-की जानी चाहिये कि 
मन्त्र अतिनिधित्व पर.. विचार- करे--और वह. स्थावीय जांच करे । 
(३) यदि . पर्याप्त +-जांच के: -- बाद- यह ज्ञात 'हो कि: किसी 
काउन्ड। जिले की; परिषद स्वास्थ्य - सेवा: -का- प्रशासन एक स्तर के 
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प्रनुसार नहीं कर रही है श्रौर यदि मच्त्ती की राय में परियद द्वारा उचित 
समय में कोई सन्‍्तोषजनक कदम नहीं उठाया गया है तो कानूतन उसे कुछ 
शक्तियां दी जानी चाहिये ज॑से काउत्टी जिला की परिपद काउन्टी परिषद 
की सहमति से और मंत्री की स्वीकृति से उस सेवा से सम्बन्धित अ्रपने उत्तर- 
दायित्वों को काउनन्‍्टी परिपद को सौंप दे या काउन्दी परिषद को यह शक्ति 
दी जाये कि वह आवश्यक कार्य सम्पन्न करे श्रौर ऐसा करने के लिए काउन्टी 
जिला परिपद द्वारा काउन्टी परिषद को कर्जे के रूप में रकम चुकाई 
जाये या उस सेवा से सम्बन्धित प्रशासन का उत्तरदायित्व मन्‍्त्री की श्राज्ञा से 
काउन्टी १रिषद को सौंप दिया जाये । (४) यह प्रक्रिया केवल उन कर्त्तव्यों 
पर ही लागू होनी “चाहिये जो कि काउन्टी जिलों की परिपदों पर डाले 
गए हैं न कि उत सेवाओं पर जो कि उनको सौंपी गई हैं । 


इसके श्रतिरिक्त यह प्रावधान रखा गया था कि काउन्टी परिषदों को 
काउन्दी जिलों के जल वितरण एवं नाली योजनाओं के बारे में योगदान 
करना चाहिये। इस कार्यक्रम के भ्रनुसार इस क्षत्र की योजनाए' स्वास्थ्य 
मन्त्रालय, काउन्टी परिषद एवं काउस्टी जिलों'द्वारा संयुक्त रूप से प्रवन्धित 
की जाओी थीं। इस प्रकार एक पर्यवेक्षणकर्त्ता सत्ता. के रूप में काउन्टी का 
स्तर बढ़ गया, उसे छोटी स्वास्थ्य सत्ताओं को वित्तीय सहायता देने की 
., शक्ति प्राप्त हो गई । काउन्टी जिलों में केवल. .दो ही महत्वपूर्ण शक्तियां 
रह गई स्वास्थ्य एवं गृह निर्माण; किन्तु इनके क्षेत्र में मी काउन्टी 
परिषदों को पर्यवेक्षणकर्ता एवं शिकायतकर्ता के भ्रधिकार प्राप्त थे। 


सन १६४५ के स्थानीय सरकार श्रधिनियम द्वारा काउन्टी के भन्त- 
गंत श्रामे वाले क्षेत्रों का पुनर्गठन कर दिया गया | इस. भ्रधिनियय .ने सन, 
१६२६ एवं सन १६३२ के स्थानीय सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित 
प्रतिक्रियाओं को प्रभावहीन बना दिया । काउन्दी परिपद जिले के प्रतिनिधियों 
का सम्मेलत करते के बाद एक कार्यक्रम बनाती थी जिसके श्रनुसार वह 
पेरिशों की सीमाओं को पारिभाषित कर सके, जिलों. और पेरिशों को एकीइत 
कर सके, जिलों या पेरिशों के भागों को दूसरों के लिए स्थ्गनान्तरित कर सके, 
देहाती जिलों या उनके भागों को शहरी जिलों में परिवर्तित कर सके श्रथवा 
इसका उलटा कर सके एवं नये जिले या पेरिश.बना सके । ये सभी काउच्टी 
एव गैर काउन्दी बारोज के साथ समायोजन के प्रबन्ध थे ) मन्‍्त्री को अत्येक 
विषय में अन्तिम शब्द कहने का श्रधिकार था । 


काउन्टीज का भाग्ग प्रगतिशील है। उसकी शक्तियों में निरन्तर 
. विकास होता रहता है । यह विक्रास काउन्टी की शक्तियों को श्रागे बढ़ाने की 
श्रोर होता है । यदि काउन्टीज को खुला छोड़ दिया जाये तो निश्वय ही वे 
अपनी शक्तियों को भौर भी अधिक बढ़ा लेगी । शाही श्रायोग के लिये 
उन्होंने यह्‌ प्रस्तावित किया था कि उनकी शक्तियों को उन सेवाश्रों ' के क्षेत्र 
में बढ़ा दिया जाये जो सेवाएं काउन्टी परिषदो' के श्रनुसार एक विस्तृत 
प्रशासनिक क्षेत्र की मांग करती हैं और जो कि संस्थाओं की रचना के 
प्रावधानों को श्रावश्यक बनाते हैं । इसके बाद परिषदों भ्रपनी शक्तियों की 
छोटी स्थानीय सत्ताश्रों के लिये हस्तान्तरित कर दें ।. इसके परिणामस्वरूप 
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भी काउन्टी परिपदों को अनेक पर्यवेक्षण की शक्तियां प्राप्त होने को थीं। 
इन प्रस्तावों का छोटी सत्ताओञ्रों ने विरोध किया और कहा कि काउन्टी परिषदों 
के पहले ही इतने कार्य हैं जिनको कि वे सन्‍्तोष्जनक रूप से सम्पन्त नहीं 
कर पाती' प्रत: अधिक शक्तियां देना उचित नहीं रहेगा। स्वास्थ्य भन्त्रा- 
लय ने भी काउन्टी परिषदो' की शक्तियों को बढ़'ने का विरोध किया श्रौर 
कहा कि कार्यो का विभाजन कर देने पर उनका संच;।लन सन्तोषजनक रूप 
से नहीं कर पायेगा । श्रसल में यह स्पष्ट था कि काउन्टी परिषद द्वारा जो 
रिद्धान्त प्रतिपादित किये गये उन्हें केवल तमी अपनाया जा सकता था जबकि 
सभी काउन्टी परिषदें कम से कम स्तर से ऊपर उठ जाये आर वे सभी 
वित्तीय दृष्टि से, प्रादेशिक रूप से तथा जनसंख्या की दृष्टि से पर्याप्त हों । हम 
यदि सन्‌ १८८८ से लेकर आज तक के काउन्टी प्रशासन के इतिहास को देखें 
तो पाए'गे कि ये शर्तें कमी प्री नहीं की जा सकीं ओर न की जा रही हैं । 


फाउन्टी बारोज 
((०ए7ा४ छ0०ए४) 

काउन्टी बारोज को भी सन्‌ १८८८ के स्थानीय सरकार अ्रघिनियम 
के द्वारा बनाण गया। जिस नगरपालिका वबारो की जनस रूपा पचास 
हजार से श्रधिक थी उसको काउन्टी बारो का स्तर दे दिया गया ग्रर्थात्‌ उनको 
काउन्टी परिषद के श्रधिकार क्षेत्र से पूर्णरूपेणा श्रलग कर दिया गया । अ्रब वे 
केवल केन्द्रीय सरकार की सत्ता के श्राधीन थे । यह केन्द्रीय सत्ता संसदीय, 
प्रसासकीय, न्यायिक भ्रथवा स्वायत्तशासी सत्ताए हो सकती थी । सन्‌ १६२१ 
में इतकी संख्या ५२ थी बाद में यह बढ़कर पर हो गई । बड़े श्राकार के 
संगठन के लाभो को प्राप्त करने के लिये इन वारोज ने श्रपने क्षेत्र को 
पर्याप्त विस्तृत कर लिया भ्ौर श्रपने क्षेत्र में अधं-शहरी तथा विभिन्न प्रकार 
की स्वतन्त्र सत्ताश्रो' को भी मिला लिया किन्तु ये मिलाए गए प्रदेश अलग 
अलग संस्कृति, श्र्थव्यवस्था एवं भूगोल विज्ञान वाले नहीं थे । काउन्टी 
बारोज का भ्रव तक का इतिहास पर्याप्त प्रशंसनीय रहा है। उनका प्रशासन 
कुशल एवं बहुत कुछ सन्‍्तोषजनक रहा है। श्रघिकांश बारोज को देखने के 
बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका क्षेत्र श्रपेक्षाकृत बड़ा होता है श्र 

जनस ख्या उसकी तुलना में कम होती है। 
सरकार के कार्य एव सामाजिक जीवन के विभिन्न उत्तरदायित्व जन- 
स'ख्या के एक विशेष वर्ग द्वारा सम्पन्न किये जाते हैँ ऐसी स्थिति में नागरिक 
जीवन की व्यापकता के लिये भश्रनेक श्रवसर प्राप्त होते हैं और निवासियों की 
रुचि सावंजनिक कार्यों में जागृत होती है। वे स्थाई रूप से सावंजनिक 
* महत्व के कार्यो में रुचि लेने लगते हैं। छोटी जनसंख्या होने के कारण 
प्रत्येक नागरिक के लिये सरल हो जाता है कि वह दूसरों को जान सके और 
दूसरों को यह सरल हो जाता है कि वे उसे जान सके । काउन्टी वारोज में 
एक श्रन्य सुविधा और होती है वह यह कि वहां कई एक ऐसे सम,चारपत्र 
. होते हैं जिनको कि राष्ट्रीय स्तर एवं सम्मान भ्राप्त होता है श्रौर वे स्थानीय 
समस्याझोों तथा उपलब्धियों के समाचार प्रकाशित करते रहते हैं। प्रोफेसर 
फाईनर लिखते हैं कि कुछ अपवादों को छोड़ कर काउन्टी वारोज श्र भ्रेजी 


६६ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


सरकार की एकाई के रूप में वे स्थानीय लोगों की स्थानीय श्रावश्यक- 
ताप्रो के परिणामस्वरूप उदित हुए शौर रांगठित होकर उन श्रावश्यकता्रों 
को पूरा करने का प्रयारा करने लगे। ये केन्द्रीय सत्ता की रचना नहीं थे 
यद्यपि इनको इसी के द्वारा नियगित किया गया एवं कानूनी रूप दिया गया 
स्थानीय लोगों के इस रामूह में रथानीय गर्ग, रामुद।य के भाव, प्रतिबन्धित 
एवं स्वतन्त्र महत्वाकांक्षाए विकसित हुई'। मि० स्टब्य (800005) ने 
बारो एवं टाऊन शब्दों की व्यूत्तत्ति का उल्लेख किया है । उनके मतानुसार 
वारो' शब्द को सेवसन युग के 'बर्ग! (छणाष्टा)) से लिया गया है। यह एक 
ऐसा प्रदेश होता था जिसकी पहाड़ों एवं खाईयों से किलेवन्दी की जाती थी। 
टाउन शब्द को टन! (०४) से लिया गया है जो कि एक कूपक की चार- 
दीवारी युवत भूमि होती थी ।* वारो प्रदेश से श्र्थ एक ऐसे प्रदेश से था 
जिसके लोग परस्पर घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हों। ऐसी स्थित्ति में यह स्वा- 
भाविक था कि युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण केन्द्र, समुद्री वन्दरगाह, महछियारे 
गांव, बाजार, भ्रौद्योगिक समूह, भ्रादि क्षेत्रों में वारोज की स्थापना की गई। 
वेब्स (७४८००५४) के मतानुप्तार बारोज उत्पादकों की संस्थाएं थीं जो कि 
ग्र।धिक उहं श्यों के लिए सामान्य रूप से नियमित होते थे, उनकी सामान्य 
सम्पत्ति होती थी । इनके धन्घे, व्यवसाय एव स्थिति भी प्‌ थक प्‌ थक होती 
हे इसी कारण प्रत्येक बारो का संविधान एवं बनावट अ्रलग-अ्र॒लग 

थी। ' 


एग्लो-सेक्सन समय से ही बारो के विकास की प्रक्रिया दोहरी रही है। 

वाह्यी रूप से इसे भ्रन्य स्थानोय सत्ताश्रों के अधिकार क्षेत्र से भ्रधिक स्वतन्त्रता 

प्राप्त हुई भौर श्रान्तरिक रूप से ये अधिक पूर्ण एव जटिल बनते चले गए। 

'प्रोफेसर फाईनर के कथनानुस।र इसका प्रशासकीय निकाय मेयर, एल्डरमैन 
श्रौर बगीज के रूप में संगठित हुये। एल्डरमन वे लोग थे जो 

कि गिल्डों के वरिष्ठ सदस्य .ये और वर्गीज वे थे जो कि विशेष 

श्रधिकार प्राप्त नागरिक थे । बारोज के विकास में एक नया. कदम बारोज के 

व्यक्तित्व को कानूनी मान्यता देता था । जब शाही चार्टर द्वारा उनको काबूनी 

मान्यता दे दी गई तो ये निगम के रूप में संगठित हो गये तथा सम्पत्ति के 

' स्वामी एवं प्रशासन के , संचालक बन -गये । श्रब यह मुकदमें 
चला सकती थी तथा इस पर - मुकदमें चलाये जा सकते थे। इस 

(काल में काउन्टी .बारोज नगरपालिका बारोज की तुलना में परिपक्व 
' थे श्लौर इनकी कई एक. विशेषताएं थीं, जैसे यहू .चार्टर द्वारा प्राप्त एवं 
“आशिक रूप से रीति रिवाज द्वारा प्राप्त प्रशासकीय शक्तियों का एक निकाय 
“रखती थी । दूसरे, यह एक. घरेलू सरकार का रूप- थी. जिसे विस्तृत रूप से 


कि 
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स्थानीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट ६७ 


चार्टर द्वारा परिमापित किया गया भौर व्यवहार द्वारा परिवर्तित किया 
गया । तीसरे, इसे संसदीय प्रतिनिधित्व का प्रधिकार दिया गया । चौथे, इनके 
शक्ति के प्‌थक अधिकारी होते थे जिनको कि क्राउन द्वारा नियुक्त नहीं 
किया जाता था किन्तु वे स्वयं के प्रशासकीय संगठन द्वारा नियुक्त होते थे। 
कुछ वारोज आशिक रूप से श्रौर कुछ पूर्ण रूप से काउन्टी न्यायाधीशों के 
भ्रधिकार क्षत्र से वाहर थे उनका स्वयं का संविधान और स्तर था और शांति 
बनाने के लिएं वे स्वतन्त्र शक्ति एव उत्तरदायित्व रखते थे । 


नगरपालिका निग्रमों की अपनी कुछ कमजोरियां तथा कुछ स्वा- 
माविक समस्याए थीं जिनके परिणामस्वरूप उनमें सुघार करना जरूरी हो गया 
सन १८३४ में नगरपालिका अधिनियम वनाया गया जिसके द्वारा इन दोषों 
को दूर किया जा सके । इस श्रघिनियम का श्रत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाव हुआ । 
'विभिन्‍त णहरी निकाय जो कि भ्रनेक विभिन्‍नताए' रखते थे उनको एक नाम 
दिया गया, कानूनी स्तर प्रदान किया गया और एक प्रशासकीय ढांचा वनाया 
गया । दूसरे, इस प्रकार से जो स्थानीय इकाईयां बनाई गई वे क्षेत्र एवं 
जनसंख्या को दृष्टि से झ्रनेकरूपी थीं। इनमें सबसे बड़ा क्षेत्र लिवरपल 
को दिया ' गया जिसमें एक लाख पच्चासी हजार लोग रहते थे श्रौर सब से 
छोटा क्षेत्र ब्र डफोर्ट को दिया गया जिसमें एक हजार पांच सौ लोग रहते 
थे। तीसरे, बारो परभम्पराश्रों, कर के मूल्यों तथा प्पने अधिकारियों की 
कुशलता की दृष्टि से पर्याप्त भिन्‍नताएं रखते थे ये विभिन्‍नताए पूरी 
उन्‍नीसवीं शताब्दी में व्याप्त रहीं । यही कारण है कि बारो शब्द कहते ही 
हमारे मस्तिष्क में कोई एक चित्र नहीं उमरता । चौथे, बारोज के निवासियों 
द्वारा बरावर यह मांग की ज.ती रही कि उनको काउन्टी एवं केन्द्रीय सत्ता से 
स्वतन्त्रता प्रदान की जाये.। यह भी मांग की गई कि अश्रघंशहरी क्षेत्रों को 
वारो के एकहरे भ्रधिकार क्षेत्र में ला दिया जाए। पांचवे, प्रकाश, निरीक्षण, 
सुधार आयुक्त, श्रांदि विशेष सत्ताये' यद्यपि उपयोगी थीं किन्तु फिर भी 
उन्होंने वस्वे की नागरिक एकता को तोड़ दिया श्रौर वे बहुत वर्षों तक 
ऐसा ही करती रहीं | बाद में बारो परिपद द्वार। उन्हें श्रपने में मिला दिया 
गया । 


सन १८३४ के भ्रघिनियम ने १७८ वारोज को नियमित किया श्रोर 
पझनेक को बिना नियमित किये छोड़ दिया | सन्‌ १८३४ से लेकर सन १८८२ 
तक व/रोज का विकास घार रूपों में हुआ । प्रथम विशेष झ्ायुक्तों को धीरे 
घीरे मिटाया गया । दूसरे, कुछ वारोज के श्रासपास के जिलों को उनमें मिला 
कर उनका ग्राकार बढ़ा दिया गया। तीसरे, नये बारोज बनाये गये। 
चौथे, एक के वाद एक श्रघिनियम पारित करके वारोज से सम्बन्बित श्रधि- 
नियम में संशोपन किये गए । सन्‌ १८७४ तक अविनियमित बारोज को भुला 
दिया गया । एक जांच प्रायोग बैठाया गया श्रौर इसके परिणामस्वरूप सन, 
१८८२ का प्रधिनियम पारित हुप्रा। प्रव तक वारोज को काउन्दी की सरकार 
से सम्बन्धित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, काउन्टी की भी पुन- 
रंघना नहीं की गई । तथा पुलिस, शिक्षा, सड़क, आदि विषयों में अधिक 
बड़े क्षेत्र की मांग नहीं की गई । 


६८ » ग्रेट ब्रिट्रेन में स्थानीय प्रशासन 


सन्‌ १५८८ में काउन्टी का पुनर्गठन क्रिया गया प्लौर उसमें लोकप्रिय 
निकाय का गठन किया गया। यह मान्यता जोर पकड़ने लगी कि काउन्टी को 
केन्द्रीय सत्ता और स्थानीय निकायों के बीव का प्रंग बनाया जाए | कई 
लोग इस बात का समर्थन कर रहे थे कि केन्द्रीय सरकार, की सत्ता का 
काउन्टियों में विकेन्द्रीयररण कर दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप कस्वते 
जागरूक हूँ गए। उन्होंने श्रपनी स्वतन्त्रता को यनाए रखने के लिए प्रत्येक 
सम्भव प्रयास किया | सन्‌ १८८८ के प्रधिनियम रचियता काउन्टी.को एक 
एकीकृत क्षेत्र बनाना चाहते थे जो कि स्थानीय जनता को आवश्यक सेव।ए 
प्रदान कर सके श्रौर इसी लिए देहाती एवं शहरी क्षेत्रों की स'युकत व्यवस्था 
को ग्रपनाया गया । - 


बारोज के सम्बन्ध में एक भुख्य समस्या उसके उचित एवं सन्तोष- 
जनक भ्राकार की है । कितनी जनसंख्या ,एवं क्षेत्र वाले प्रदेश को काउन्टी 
बारो का पद दिया जाए, यह एक पर्याप्त गम्भीर समस्या थी जिसका 
समाधान भी उतना ही गम्मीर एवं महत्वपूर्ण:-था | वारोज अपनी .स्वायत्तता 
पर इतना भ्रधिक जोर दे रहे थे कि काउन्टी परिपदें उनका पूरी तरह से 
विरोब करने के लिए कटिवद्ध हो गई । कस्बों -को यह डर होने लगा कि 
वित्तीय भार उन्हीं के ऊपर पड़े गा क्योंकि काउन्टियों में जो सुधार किए गए 
है ४ देहाती क्षेत्रों की प्रगति के लिए किये गए हैं इसलिए उनके हित खतरे 
| | 
जब सन्‌ १८८८ का श्रधिनियम प्रभाव में श्राया तो दो प्रकार के बारोज 
शठित किए गए-एक तो काउन्टी बारोज थे श्रौर दूसरे गेर काउन्ही बारो। 
काउन्टी बारोज तथा नगरपालिका बारोज के बीच मुख्य भ्रन्तर यह है कि 
काउन्टी बारोज के पस काउन्टी तथा कस्बे की संयुक्त शक्ति रहती है और 
वे काउन्टी परिषद की प्रशासकोय क्रियाप्नों से पर्णरूपेण स्वतस्त्.रहते हैं। 
दूसरी श्रार नगरपालिका बारोज काउन्टी के भाग होते हैं और उन्हें पुलिस, 
- प्राथमिक, शिक्षा, मुख्य सड़क भ्रांदि के लिए काउन्टी की श्रोर निहारना पड़ता 
है । कुछ श्रन्य विषयों में भी उन्हें क।उन्टी की सत्तां का मातहत होना पड़ता 
है | यहां इस बात क। उल्लेख करता भी उपयोगी रहेगा कि गैर काउम्टी 
बारोज एव' शहरी जिलों के बीच पर्याप्त अन्तर रहता है। दोनों यद्यपि 
शहरी क्षेत्र होते हैं तथा शहरी जिलों के ,ही भाग हैं-विन्‍्तुं फिर भी दोनों के 
बीच भ्रन्तर है । 
प्रथम बारोज का प्रशासन' भेयर; एल्डरमैत-तभा, नागरिकों के एक 
निगम द्वारा किया जाता है और जिले की परिषद 'का प्रशासन केवल सभापति 
आर पारषदों द्वारा किया 'जाता है। दूसरे,,बारोज. कोःयह शक्ति-होती. है कि 
वे उपनियम बना सेकते हैं ताकि कस्बे का श्रच्छा :ॉसन“कर सकें; --किन्तु 
शहरी जिलों को केवल कुछ ही क्षोत्रों में उपनियम्त प्नन्नामे.-की शक्ति है। 
तीसरे, नगरपालिका बारो के संविधान करे. लिए: एक; त़ियमों काानिकाय स्था 
'पित कर दिया गया है और-इत : नियमों के अनुसार :शहंरी-जिलों को नगर- 
पालिका वारोज के रूप-में विकसित:किया जां रक्ता है:।ये'नियम मुख्य -रूप 
से ये हैं कि उस क्षेत्र में कम से कम उममें.एक लोख उंक्ती जनसंख्या होनी 
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चाहिए, उनमें ऐतिहासिक तारतम्य व नागरिक हप्ट से एंबरूपता होनी चाहिए 
तथा जनस्वास्थ्य के विषयों मे प्रशासनिक श्र लेख भ्रच्छा रहना चाहिए। त्रौथे, 
नगरपालिका बारोज को सन्‌ १८८८ के अ्रधिनियम के श्रनुसार यह अ्रधिकार 
दिया गया है कि वे काउन्टी बारो के रूप में विकसित हो सकते हैं किन्त 
शहरी जिले श्रपत्ता विकास इस प्रकार नहीं कर सकते । रचना की हृष्टि से 
पर्याप्त श्रन्तर एवं श्रसमानताए होते हुए भी शहरी जिले पनेक ऐसी शक्तियों 
का प्रयोग करते हैं जिनको नगरपालिका वारोज द्वारा प्रयुक्त नहीं किया 
जाता.। कुछ उदाहरणों में उनका खर्च भी नगरपालिका वारोज की अपेक्षा 
प्रधिक होता है। दोनों सत्ताश्रों के वीच जनसंख्या एव' करों की दृष्टि से भी 
पर्याप्त श्रन्तर रहता है । यद्यपि दोनों ही वर्ग शहरी समाज होते हैं श्रौर दोनों 
में समान. वाश्रों की श्रावश्यकता होती है किन्तु भिन्नता भी स्वाभाविक है । 
दोनों के बीच मुख्य श्रन्तर स्तर का है। 


सन्‌ १८८८ के अधिनियम बनाने के बाद से लेकर सन्‌ १६२६ का 
अ्रधिनियम वनने तक नगरपालिका वारोज यह प्रयास करते रहे कि उनको 
काउन्टी बारो बना दिया जाए ताकि वे काउन्टी परिपद की भांति स्वायत्त 
' शक्तियों का उपयोग कर सकें । काउन्टी वारो बनने के लिए नगरपालिका 
बारो मन्‍्त्री को यह प्रदर्शशत करता था कि उसकी जनसंरूया ५०००० या 
उससे अधिक हो गई है तथा यदि उसे काउन्दी बारो बना दिया जाए तो यह 
जनहित में रहेगा । मन्‍त्री पहले यह देख लेता था कि प्रदेश कहीं ऐसा तो नहीं 
है जो कि समुद्री किनारे पर हो, जहाँ की जनसंख्या स्थायी नहीं होती श्र 
बहुत कम समय में ही बदलती. रहती है । इसके अतिरिक्त वह यह भी देखता 
था कि क्‍या परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि उसे काउन्‍्टी बारो बना 
दिया जाए। इसके लिए वह पूरी जांच करता था । जब कोई काउन्टी बारो 
श्रपने प्रदेश को बड़ा करना चाहता तो इसी प्रकार की प्रक्रिया प्रपनाई 
जाती थी । दोनों स्थितियों में निर्णय लेते समय मन्त्री जिस बात का घ्यान 
रखता था वे प्रायः एक जैसी थीं। श्राजकल को प्रवृति के भ्रनुस्नार मदि कोई 
तगरपालिका वारो उच्च स्तर प्राप्त करता चाहता है तो मन्त्री द्वारा इसके 
मार्ग में भ्रनेक बाघाए' उत्पन्न की जाती हैं। वह इस बात पर पर्याप्त 
सोच-विचार करता है कि यदि नगरपालिका वारो को काउस्टी से पूर्णहपेण 
स्वतन्त्र कर दिया गया तो काउन्‍्दी की सरकार को इससे हानि तो नहीं 
होगी । 


प्रमेके काउन्टी बारोज को जब एक वार बना दिया जाता है तो वे 
समय के साथ साथ-अपना क्षेत्र बढ़ा लेते हैं तथा उनकी जनसंख्या भी 
बढ़ जातो है । भ्रपनी वढ़ती हुई जनसंख्या को समायोजित करने के लिए ही 
वे भ्रपने प्रासपास के भ्रघ॑-शहरी-क्षे त्रों को अपनी श्रोर ले लेते हैं। श्रपना क्षेत्र 
बढ़ाने का इच्छुक काउन्टी वारो पूरे विस्तार के साथ स्वास्थ्य मन्त्री के लिए 
स्मृति-पत्र भेजता है जिसमें वह यह स्पष्ट करता है कि उसे ' अतिरिक्त क्षेत्र 
क्यों चाहिए + साथ ही “जिस क्षेत्र को वह मिलाना चाहता है उसके साथ 
उसके झ्ाथिक एवं श्रन्य सम्बन्ध क्‍या हैं, उसका भी वह पूरा-पूरा उल्लेख 
करता है. इस प्रार्थना पत्र की-प्रतियां प्रमावित् क्षेत्र की रत्ताओं को भेज दी 
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जाती हैं ताकि वे यदि धाहें तो भ्रपने विरोध प्रस्तुत करे सके | ऐसी स्थितियों 
में मन्‍्त्री तीन प्रकार के वैकल्पिक निर्णय ले' सकता है| प्रथम, वहू बिना आगे 
किसी प्रकार की जांच किए ही प्रावधिक श्रादेश जारी कर सकता है। ऐसा 
बहुत कम किया गया भर प्राय: उन्हीं श्रवतरों पर किया गया वहां कि योजना 
के विरुद्ध किसी ने कोई श्रापत्ति ही नहीं उठाई। दूसरा विकल्प यह हो सकता 
है कि वह सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्र में जांच के लिए एक निरीक्षक को भेज दे 
श्रौर उसका प्रतिवेदन श्रामे पर यह निर्णय करे कि प्रावधिक श्राज्ञा प्रसारित 
की जाए अ्रधवा नहीं । प्राय: इस प्रकार की जांच स्थानीय कानूती जांच की 
प्रारम्मिक ध्वस्था होती है । यह जांच उसी समय की जाती है जब कि मन्त्री 
को यह विश्वास हो जाय कि जांच के सम्बन्ध में खर्च किया गया घन उप« 
योगी रहेगा | इस प्रकार की जांच के लिए एक श्रभियन्ता निरीक्षक को 
भेजा जाता था जो कि जनता में इस प्रकार 'की जांच करता था। इस 
ग्रधिकारी ने क्षेत्र में जांच करने से पूर्व प्रायः, विस्तृत निरीक्षर का तरीका 
ग्रपताया । पर्याप्त पूछ-ताछ करने के बाद निरीक्षक द्वारा म॒न्त्री को अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता था। इसमें .गावाहों के निर्णय एवं विश्लेषण 
होते थे तथा स्वयं निरीक्षक का व्यक्तिगत मतः भी - रहता था कि प्रावधिक 
श्रादेश दिया जाए श्रथवा नहीं । निरीक्षक द्वारा की गई सिफारिश को मानने 
के लिए मल्त्री बाध्य नहीं था। वह उसे ठुकरा. भी सकता था। इस भ्रकार का 
निर्णय पूरी तरह से मन्त्री की स्वेच्छा पर ही ,निर्भर, रहते. थे । 


जब कोई तगरपालिका बारो, काउन्टी, बारो बनने की प्रार्थना करता 
था तो इसी सामात्य प्रक्रियां को भ्पनाया जाता 'था। जब मन्त्री किय्नी 
काउन्टी वारो का क्षेत्र बढ़ाता था तो वह्‌॒ मुख्य रूप से 'इन बातों पर विचार 
करता था कि क्या बढ़ा हुआ क्षेत्र झारथिक रूप से प्रशासित होने की सामर्थ्य 
रखता है ? दूसरे, क्षेत्र का प्रसार हो जाने के बाद क्या सम्बन्धित क्षेत्रों. में 
अच्छी एवं बचतपूर्ण सरकार कार्य कर सकती है ? तीसरे, काउन्टी बारो 
के क्षेत्र में सम्मिलित प्रदेशों के' निवासी क्‍या इस परिवर्तन से सहमत हैं? 
चौथे, वंया वह क्षेत्र काउन्‍्टी वारो का ही आगे का विकास है. ? पांचवें, यदि 
प्रसार नहीं किया गया तो क्या काउन्‍्टी बारो उन करों से वंचित रह जाएगा 
जो कि न्‍्ययिक दृष्टि से उसी को मिलने चाहिएः?, छठे, सम्मिलित किए 
गए क्षेत्र के साथ करों का जो समायोजन किया जाएगा क्‍या बह उचित है ? 
सातवें, क्या कस्बे को अच्छी प्रकार से प्रशासित किया गधा है ? श्राठवें, जिस 
क्षेत्र को मिलाया जाना हैं क्‍या उसके सामाजिक हित एक जैसे हैं ? नवें, 
क्या कस्बा इतना अधिक विकसित हो गया है कि उसके क्षेत्र को प्रशासित 
करने की श्राज्ञा दे दी जाएं ०. -+ ह 5: 2 


नए काउन्टी बारों बनाने एवं काउन्टी वारोज के क्षेत्र का प्रसार कंरने 

के प्रश्न ऐसे थे जो कि भ्रत्यन्त गम्भीर परिणाम वाले थे। इनके सम्बन्ध 
में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व पर्याप्त सोच-विचार करता जरूरी था । जब 
कभी ऐसा किया जाता था तो येह स्वाभाविक था कि जनसंख्या एवं करों की 
शक्ति उच्च सत्ताओं के प्रेशांसन से तिकल कर काउन्टी बारोज के हाथ में श्रा 

' जाती थी। ईन पंरिव्तेनों के परिणामस्वरूप सबसे श्रधिक हानि काउन्टी 


' के वीच सन्तुलन प्राप्त करने के लिए उचित क्षेत्र मिल जायगा 


जा सकता है कि काउन्टी में एंक 
; 8 5 
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परिपदों को होती थी और इसलिए वे इसका. सबसे श्रधिक विरोध करती थीं 
प्रौर करती हैं। हितों का विरोध होते के कारण काउन्टी तथा भ्रधिक विक- 
सित शहरी क्षत्रों के ृष्टिकोश में जमीन भ्रासमान का फर्क होता है। उनके 
दृष्टिकोश में विरोध की भावना स्वाभाविक थी । यदि विभिन्न जांचों की 
गवाहियों का निरीक्षण किया जाए तो हम पाए गे कि वे इनसे भ्रसन्तुष्ठ थीं, 
उनसे ईर्ष्या करती थींऔर उनके विरुद्ध भ्रयोग्यता का दोषारोपण करती 
घी(। काउन्टी यह चाहती थीं कि उनको शहरी विकास के प्रथवकरण वाले 
परिणामों के विरुद्ध गारन्टी दी जाए ; यहां तक कि उन क्षेत्रों की शक्तियों 
को भी ते बढ़ने दिया जाए । दूसरी ओर कस्बे यह चाहते थे कि उन्हें स्वाय- 
तता के लिए कम खर्चीला मार्ग बताया। जाए । दोचों ही अपने पक्ष के सम- 
थन में तके प्रस्तुत करते थे ।' 
ह काउन्टीज के तके-काउन्टीज ने यह बताया कित्तत्कालीन प्रक्रिया बहुत 
कुछ वस्वों के पक्ष में है भ्रतः इस प्रक्रिया की कोई भ्रावश्यकता नहीं है; 
धर्योंकि. काउन्टी स्वयं अपने . समस्त क्षेत्र को सहयोग एवं विकेन्द्रीयकरण के 
तरीकों से बड़ी श्रच्छी तरह प्रशासित कर सकती है | काउन्टीज का यह भी 


कहना था कि सन्‌ १८८८ का श्रधितियम कमी भी यह नहीं कहता था जो 
कि किया गया है | *ः ५3३ | 


- घाउन्टीज ने बताया कि शहरी स्वायत्तता का विकास एक गलत: विकास 
था श्रौर इसके परिणामस्वरूप श्रतेक बुरे परिणाम सामने श्राए' | संवप्रथम 
इसका एक परिणाम यह हुआ कि उन सम्पन्न क्षेत्रीं को बाहर ले लिया गया 
जो कि काउन्टी के वित्तीय- भ्राधार थे | ति्रमानुसार पहरी क्षेत्र प्राय: 
सम्प्न क्षेत्र होते हैं। यदि उतको स्वायत्त बना दिया जाए तो काउन्दी 
परिषद के पास प्रशासन के लिए केवल ऐसे क्षेत्र रह जाएंगे जो कि तुलन,त्मक 
रूप से गरीव हैं । इस व्यवस्था के कुछ प्रावश्यक परिणाम निकलेंगे | आय के 
साधत कम होने के कारण या तो काउन्ही को अपनी सेवाएं कम करनी 
होंगी भ्रयवा उसके श्रनुदान के लिए केन्रीय सत्ता की ओर निहारना पड़ेगा । 
ये दोनों ही विकल्प उचित तहीं हैं ।.भनुदान, के कारण स्थानीय सरकार का 
भूल कक भी समाप्त हो जाता है । -ब्रिटिश स्थानीय सरकार के इतिहास 
फो देखने के वाद यह कहा जा सकता है कि जब क्रेद्रीय सरकार श्रनुदान 
देती है तो वह पर्याप्त नियस्त्रण भी रखती है भ्रौर इस्त प्रकार स्थानीय 
जनता को कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं । के 
दूसरे, इसका एक परिणाम यह होगा कि ._ शहरी एव देहाती जिस 
पे क्‍्र 
के विचार में तथा उसके क्षेत्र में जो कि पर्याप्त बड़ा होता है जज 
की जनसंख्या रहती है। गरीब जिलों में जनसंख्या अपेक्षाकृत धर प्रकार 
सप से बती हुई होगी और अ्रत्य जिलों में जनसंस्या यहाँ तहां बसी होगी 
ऐसी का मे आह की सेंवाओं .का खर्चा सभी लोगों पर 4२... 
पड़ गा भर कुल मिला कर. इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप बराचर 
प्रधिक्र धनवान लोग गरीबों की सद्दायता करेंगे। दुसरे शब्दों बा के 
दी बचा के भरारीन शहर एक्क 
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रहेंगे श्रौर जो सेवाए' पूरे क्षेत्र में प्रदान फी जाएंगी उत्तके लिए पूरे क्षेत्र 
के लोगों द्वारा खर्चा प्रदान किया जायगा । इससे सेवाश्रों का सुगमतापवबेक 
संचालन सम्मद हो सकेगा । काउन्टी परिषद बड़े एंव मिले-जुले क्षत्रों के 
प्रशापक के रूप'में सर्वोच्च होती है तथा इसमें गरीब देहाती क्षेत्रों को 
घनवान शहरी क्षत्रो' के दम पर सहयोग दिया जाती है । 


तीसरे, एक तक॑ यह दिया जाता है कि प्रशासन में बचत एवं 
कुशलता लाने के लिंए यह जरूरी है कि सरकार का वड़ा क्षेत्र होना चाहिए । 
जब तक एक उपयुक्त श्राकार नहीं होंता उस समय तक संस्थाग्रो को बनाया 
नहीं जा सकतां, उनको क्रियांन्तित नहीं किया जा सकता | का न्‍टी द्वारा 
बचत की दृष्टि से यह तंक॑ दिया जाता है कि संयुक्त व्यवस्था में शहरी 
कस्बों हारा जो योगदान दिया जाता था उसमें उनके अतिरिक्त देहाती 
क्षेत्रों का भी प्रशासन / चलता था किन्तु अब जब कि वे श्रपना प्रवन्ध स्वयं 
करते हैं तो उन्हें उत्तना ही खर्चा करना होता है । काउन्टी तथा कस्त्रे दोनों 
के हित के लिए यह. जछूरी है कि संयुक्त व्यवस्था' श्रपनाई जाए। इस तके 
के विरुद्ध काउन्टी की तीन आ्रघारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रथम 
यह है कि यदि काउन्टियां बाहर किये गये कस्बों से” गरीब थीं तो उनको 
चाहिए था कि वे श्रन्य कस्वों के साथ मिल जाती । दूसरे, यंत्यपि केन्धीय 
प्रशासन के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है किन्तु इसका. श्र्थ यह नहीं 
कि काउन्‍्टी प्रशासन का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। तीसरे।एक कुशल सरकार का 
मापदण्ड केवल यह नहीं है कि वह. कम पैंसों में सेवाए' प्रदान करे। 
इसके लिए उन्हें यह भी देखना होताःहै कि। विशेष क्षेत्र एवं विशेष 
जनता के लिए उचित एवं आवश्यक सेवाए' प्रदानरकी गई हैं या नहीं । 


चौथे, काउन्टीज के द्वारा यह तक दिया गया'कि काउन्दी वारी 
व्यवस्था की अपेक्षा काउन्टी व्यवस्था श्रधिक स्थानीय स्वायत्त,सरकार है, 
अधिक प्रजातन्त्र- है क्योंकि काउन्टी में समी सेव।एं काउन्टी परिषद भ्रौर 
अनेक गैर काउन्टी बारोज तथा शहरी एवं देहाती जिलों में बंदी रहती हैं। 
यद्यपि यह कहना-सही है कि काउन्टी व्यवस्था में लोगों को प्रशासनिक कार्यों 
में भाग लेने का श्रधिक श्रवसर प्राप्त होता है किन्तु, जब 'हम वास्तव में 
मतदान करने वाले लोगों की संख्या का पता लगाते.हैं तो घोर निराशा 
होती है । रण ह 

पांचवें, कार्उन्टीज द्वारा यह तक॑ दिया गया कि स्वायत्त शहरी क्षेत्रों 
के प्रसार से न केंवल उनकी वित्तीय 'स्थिति 'चिन्तांजनक हो गई वरन्‌ 
प्रशासलिक दृष्टि से मी 'उन्तकी हालत नाजुक बत गई क्योंकि उन्हें एक-.ऐसे 
क्षेत्र का प्रणासन करना होता था-जो कि यहां से वहां फँला रहता था भर 
जिनके बीच' परस्पर श्रनेक विभिन्नताएं पाई जातीं हैं। क्षत्र के कुछ 
निवासी यहां रहते हैं कुछे वहां रहते हैं,.कुंछ बस्तियां घनी हैं कुछ अ्रंत्यन्त 
कम भ्राबादी वाली हैं मे ऐसी' स्थिति में उनको स्कूल, प्राथमिक शिक्षा, 
पुस्तकालय ' एवं पुलिस श्रादि सेवाए''किस प्रकार.प्रदान-की जा संकती हैं । 

छठे, कुछ भ्रन्य विचार. भी इस सम्बन्ध में किये गये जैसे कि 
परिवर्तन के परिणामस्वरूप काउन्टीज की विकास योजनाए' रुक जाएगी, 


स्थानोय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट ७३ 


उनके श्रधिकारीगण कार्य से विमुख हो जायेंगे। इसलिए काउन्टी सेवाए' 
स्थापित ही क्‍यों की जाए' जब कि कुछ दिनों वाद इन विषयों में बारोज 
अपने स्वामी स्वयं वन जायंगे । इसके श्रतिरिक्त संसदीय कार्यभार को केवल 
तमी कम किया जा सकता है जब कि काउन्टी को एक बड़ा क्षेत्र दिया जाय 
तथा उसे अश्रधिक प्रशासकीय एवं पर्यवेक्षण सम्बन्धी सत्ताएं सौंपी जाए । 


बारोज के तके--वारोज ने काउन्टी से स्वतन्त्र रह कर अपने प्रशासन 
को संगठित करने के क्षेत्र में कई तर्क दिये। सर्वप्रथम उन्होंने काउन्टी 
प्रशासन के लिए किए जाने वाले श्रपने वित्तीय योगदान का उल्लेख किया । 
उन्होंने यह तके दिया कि कई एक सेवाश्रों में उनके द्वारा प्राप्त सेवाओं की 
अपेक्षा अधिक घन प्रदान किया जा रहा है । इन सेवाझ्रों को वे भ्रपने प्रयास 
से भी प्राप्त कर सकते हैं तथा श्रपेक्षाकृत श्रधिक सस्ती प्राप्त कर सकते हैं 
प्रौर यदि सस्ते नहीं तो कम से कम वे उस ढंग से प्राप्त कर सकते हैं जिससे 
कि वे चाहें | उनका यह तक॑ था कि जो सेवाए' उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त 
नहीं हैं उनका मार उन पर क्‍यों डाला जाए श्रथवा वे दूसरे क्षेत्रों के लिए 
योगदान क्‍यों दें । उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि वे श्रपने भाग्य के विधाता 
स्वयं बनें तथा उन क्षेत्रों का वित्तीय भार अपने ऊपर न लें जिनके साथ उनकी 
सामान्यताए' बहुत कम हैं और जिनमें कि वे बहुत कम रुचि रखते हैं । - 


दूसरे, अपने क्षेत्रों के प्रसार के पक्ष में तक॑ देते हुए वारोज ने यह 
बताया कि इन अर्घ-शहरी क्ष भों ने श्रीद्योगिक एवं व्यापारिक विकासों के 
कारण तथा यातायात के समुचित प्रवन्ध के कारण अपनी सीमाओं का 
विकास कर लिया है तथा यहां के लोग काम के लिए केन्द्र की ओर दौड़ते 
हैं श्नौर बाद में आराम के लिए इन क्षेत्रों में श्राजाते हैं । इश प्रकार जीविका 
के साधन सांस्कृतिक रुचियां, नागरिक सुविधाएं, शहर का नियोजन, फैक्ट्री 
निवास स्थान, स्कूल, जल वितरण श्रादि समी हृष्टियों से यह क्षेत्र एक 
इकाई है । जव गलियां श्रौर सड़कें एक बस्ती से दूसरी वस्ती तक मुड़ कर जाती 
हैं तो दोनों की एकता के वारे में प्रश्न ही नहीं उठता । इसे शाप्ट्रीय दृष्टि 
से महत्वपूर्ण माना गया कि शहरी एकीकरण के श्राथिक महत्व को समझा 
जाए भ्ौर वारो के लिए प्रसार की सुविधाएं दे कर एवं उन्हें काउन्टी से 
स्वतन्त्रता प्रदान करके इस प्रवृति को बढ़ावा दिया जाए। 


तीसरे, जब यह प्रश्तत किया गया कि क्‍या काउन्टीं परिषरदें इन 
सम्बन्धित क्षेत्रों के बीच पर्याप्त सहयोग स्थापित करके बारोज की सेवाओं 
को प्रदान नहीं कर सकती तो वारोज ने तर्क दिया कि वे ऐसा करने में भ्स- 
भर्थ हैं क्योंकि श्रघं-स्वायत्त सत्ताश्रों के वीच सहयोग स्थापित करना प्रत्यन्त 
कठिन है क्योंकि वे अपनी सीमित स्वतन्त्रता के प्रति ई्प्यालु होते हैं | इसके 
अतिरिक्त यदि सहयोग प्राप्त भी कर लिया जाय तो एक मा कार्यक्रम 
का प्रवन्धित करना इतना सरल नहीं है जितना कि जन घन एव 
क्रियान्ययत के लिए उत्तरदायी इकहरी सत्ता होती है। काउन्टी द्वारा प्रदान 
की जाने वाली सेवाश्रों के वारे में यह कहा गया है कि काउन्टी परिषद में 
बड़े बारोज को चाहे कितना ही उदार प्रतिनिधित्व 22 प्रदान किया जाए किन्तु 
उसमें देहाती एवं छोटे शहरी जिलों के श्रति की संल्या हमेशा ज्यादा 
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होगी क्योंकि इस प्रकार के जिलों को वास्तविक संख्या प्रधिक, है। इसके 
परिणामस्वरूप काउन्टी परिषद शहरी विकास के 'प्रति श्रसहानुमूति पूर्णो 
बन जाती है। करों की दृष्टि से भी वे श्रपत्ती रुचियों में पक्षपातपूर्ण हो 
जाती है। 37 «8५ ६ 2097 बयुती कट "या 

चौथे, शहरी क्षेत्रों को यह स्पष्ट था कि स्थानीय सरकार वंहीं पर 
श्रेष्ठ कार्य कर सकती है जहां कि .एक क्षेत्र ' हो, उसका एक परिपद द्वारा 
प्रतिनिधित्व किया जाए, सभी पैवाशओ्रों के वित्त को एव' सैवाश्रों को समन्वित 
किया जाए ।'यह बहुत कुछ सही सिद्धान्त था । इसके विरुद्ध काउन्टीः परिषंदों 
का यह कहुता था कि वे यहू समभने में श्रसमर्थ हैं कि. ऐक निश्चित जनसंख्या 
वाला विशेष क्षेत्र. सभी सेवाओ्रों के लिए उचित क्षेत्र बन जाएगा श्रौर न ही 
यह तक किया जा सकता है कि काउन्टी का क्षेत्र और जनसंख्या श्रेंघिक 
उचित थे। असल में इन दोनों को ही एक स'रक्त सत्ता के आधीन प्रबन्धित 
किया जाना चाहिए था। काउन्‍्टी वारोज के पक्ष 'में एक अन्य महत्वपूंण 
बात उनका व्यक्तिगत सम्मान का भाव था | उनमें हमारा कस्बा, हमारी 
परिषद एवं अहम की भावनाएं पनपने के कारण प्रृथक्करण की नीतियों 
का प्रभाव बढ़ा। जप वा ० 

इस प्रकार काउन्टी की शोर से श्रनेक तर्क दिए गए और दूसरी ओर 
काउन्टी बारोज ने तर्क प्रस्तुत किए। दोनों श्रोर से जो वाद-बिवाद 
“उत्पन्न हुए उनके परिणामस्वरूप सन्‌ १६४५ में एक सीमा झायोग स्थापित 
करता जरूरी हो गया । १ रह ' 

8. जो शहरी जिले ' हे 
पा न, - [एशा 05006] कट आओ 
४675. एक प्रंशासकीय काउन्टी में स्थानीय सरकार की-जो विभिन्न सत्ताए 

रहती हैं शहरी -जिले उनमें से ही एक है । सन्‌. १९४४८ -में-शहरी जिलों की 
संख्या ५७२ थी । प्रत्येक काउन्टी- में शहरी जिलों “की संख्या बराबर नहीं 

थी किन्तु ये जिले मुख्य-रूप से स्वास्थ्य, सडकें;एव गृह-निर्माण से ,सम्बन्धित 

,सत्ताएं होती हैं। सन्‌ १९०१ में जिन शहरी जिलों की जनस रूया २०००० 

, थी उनको प्राथमिक शिक्षां का भी कार्य सौंपा गयां | वे यह कार्य सन्‌ १६४४ 
तक करती रहीं, बाद में ये शक्तियां काउन्टीज ' को दे दी गई । शहरी' जिले 
कुछ ऐसे थे जो कि उच्च रूप से केन्द्रित शहरी , क्षेत्र थे तथा उनमें कोई 
भी देहाती विशेषता नहीं थी । कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि. शहरी. बनाम: देहाती 
थे। उनमें एक या दो छोटी शहरी नाभियां 'थीं'-और” उनको 
चारों झोर से देहाती इलाकों ने घेरा हुआ था.। भ्राकार एवं व्यय के श्राघार 
पुर भी शहरी जिलों के बीच बड़े, मध्य के तथा छोटे. क्षेत्रों के बीच श्रन्तर 
था.। इनमें से कुछ कस्बे-तो पर्याप्त .सगठित थे तथा दूसरी शोर कुछ क्षत्र 
कम .ज॑नस रुपया वाले थे ।- इनके: निवासियों. का नागरिक जीवन परस्पर भिन्न 
था, .शहरी ज़िलों के निवासियों: का प्रशासन दो. सत्ताग्रों . द्वारा. किया जाता 
था । ये थीं--काउन्टी परिषद और शहरी जिला परिषद | काउन्टी परिषद 
के लिए क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधि चुने जाते थे जिनको जिले के प्रतिनिधि कहा 
जाता था यद्यपि कानून की दृष्टि से वे पारषद थे । 


स्थानीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट ७घ्‌ 


शहरी जिलों को विभिन्‍न कार्य सोंपे गए थे। किस शहरी जिले के 
द्वारा क्या कार्य किया जाता था यह एक्र विस्तृत ग्रध्ययन का विपय है। 
यहाँ केवल उन्हीं कार्यो का उल्लेख किया जा सकता है जो कि कानूनी रूप से 
इन निकायों को सौपे गए । सामाजिक एवं घन सम्बन्धी महत्व के कारण 
इन निकायों को जो शक्तियां सौंपी गईं वे मुख्य रूप से चार विभागों में 
विभाजित की जा सकती हैं । प्रथम भाग में वे शक्तियां ग्राती हैं जो कि उनके 
स्तर के कारण उन्हें सौंपी गई हैं, चाहे उनकी जनसंख्या कुछ भी हो । इनमें 
से कुछ शक्तियां स्वेच्छांपूर्ण होती हैं तथा ब'हयकारी होती है। जबकि 
प्रन्य सहमतिपूर्ण होती हैं मजदूरों के लिए घर बनाने की शक्ति 
एक उत्तरदायित्वपूर्"ण शक्ति है जब कि स्तानागार श्रादि का प्रावधान 
सहमतिपृ्ण शक्तियों का उदाहरण है । दूसरी श्रेणी में वे शक्तियां भ्राती हैं 
जिनका प्रयोग केवल एक ही निश्चित श्राकार वाले जिले ही कर सकते है । 
उदाहरण के लिए दस हजार से अधिक जनसंख्या वाले शहरी जिले एक ग्रण- 
विभाग समिति (8॥077स्‍०॥ 007०६) नियुक्त करेंगे जब कि बीस हजार 
से श्रधिक की जनसंख्या वालों को एक कस्बा नियोजन कार्य-क्रम बनाना 
चाहिए श्रौर प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रावधान बनाने चाहिए । तोसने वर्ग 
में वे शक्तियां ग्राती हैं जिनको कि वैकल्पिक रूप से या तो णहरी जिले काम 
में ले सकते हैं या काउन्टी परिषद ऐसी शक्तियों का सम्बन्ध सार्वजनिक 
पुस्तकालयों, खुले मंदानों की रचना एवं संस्थापन, एक गैस-परीक्षकफ की 
नियुवित भ्रादि से रहता है | चौथे, कुछ शवित्याँ ऐसो होती हैं शिनको कि 
मिलेजुने रुप से शहरी जिला परिपद अपने जिले के लिए तथा व ,उन्टी परिषद 
प्रशासफीय काउन्‍्टी के लिए सम्पन्त करती हैं | उदाहरण के लिए वे रांसद 
में व्यक्तिगत विधेयक को प्रोत्साहित कर सकती हैं या उसका विरोध कर 
सफती हैं श्रौर यदि भ्रावश्यक हो तो नदियों को गन्दा किए जाने से रोक 
सबाती हैं। णहरी जिलों की शक्तियों के बीच एक ही काउन्टी में आकार के 
भ्राधार पर विभिन्‍नताए होती हैं श्रोर एक ही भाकार के विभिन्‍न शहरी 
जिलों के बीच विभिन्‍न काउन्दियों में प्रन्तर होता है । 


शहरी जिलों की स्थापना सन्‌ १८६४ के स्थानीय सरकार श्रधिनियम 
द्वारा की गई थी । ये पर्ववर्ती शहरी जिलों पर ब्राघारित थे जिनको कि 
जम-स्वास्थ्य श्रधिनियम के श्राधीन निमित किया गया था । शहरी जिले जैसा 
कि एनके नाम से प्रतीत होता है, प्राकार की दृष्टि से प्त्यन्त छोटे होते हैं । 
एनमें दो या दो से प्रधिक छोटे कस्वे मिले रहते हूँ श्रववा ऐसे छोटे कस्चे 
होते हैं जो कि चारों ध्ोर से गांवों द्वारा पिरे हुए हो। विभिन्‍न शहरी जिलों 
वा क्षे प्रफत दो से ले कर चालौस वर्ग मील तक है प्रौर उनकी जनसंख्या 
एक लाख से लेकर लगभग सात सो पचास तक है 

देहाती जिले 
[एणश। 99705 ] 

देहाती जिलों की स्थापना सन्‌ १८६४ के स्थानीय सरकार प्रथि- 
नियम द्वारा की गई। ये पूर्ववर्ती स्थानीय सफाई डिलों हे प्राधारित थे । 
ऐसे डिलों वी संस्या ४७४ के लगभग थी । ये वाउन्टी के दिस्तृत क्ष श्र एव 


"७६ ' ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 
१० _ 7798 ४१ 5 ४६ ४. 7 हो सो पा ०४20० ६ | 

दूर बसी हुई जनता पर प्रशासन करते- थे । देहाती ' जिलों 'के क्षेत्र'तीन- से 

लेकर साढ चार सौ” वर्ग मील तक के थे'औौर जनसंस्वा की दृष्टि से' इनमें 


- । 


१५०० से लेकर १०२००० कि लोग रहते थे [४7 /ह अड पक । 
॥ प पैरिश | * के ६.३६ . ७ स्‍ े + 
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पेरिश स्थानीय सरकार की सबसे छोटी इकाई है । इसका एक लम्बा 
प्रौर एकीकृत इतिहास है । 'लगभग पांच सौ वर्ण तक विशेषकर ट्यूडर काल 
से उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारम्म तक ये पेरिशें स्थानीय सरकार.के सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण क्षेत्र थे । उसके बाद में व्यवस्थापन द्वारा इनकी: शक्ति. एवं 
महंत्व को कम कर दिया गया। निर्घन कानून का सुधार एवं सन्‌ १5३४- 
३४ में नगर निगमों की स्थापना:के कारण पेरिशों की: शक्तियां घटती चली 
गई' भ्रौर बाद में होने वाले मौतिक एवं अधिक विकास के परिणामस्वरूप 
इनकी शक्तियां श्रौर भी कम हो गई । इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 
यह आशंका होने लगी कि कहीं पेरिशें पूरी तरह से समाप्त न हो जाए श्रौर 
इसी श्राशंका के परिणामस्वरूप सन्‌ १८९४ में एक अ्रधिनियम पास करके 
पेरिशों को छोटी-मोटी शक्तियां सौंपी गई । पेरिशों को पूर्ण विताश से बचाने 
में तथा उनके भ्रस्तित्व को बनाए रखने में ग्राम्य प्रजातन्त्र एव कृषि-श्रम ते 
महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया । सन्‌ १८६४ के स्थानीय सरकोर अधिनियम ने 
देहाती पेरिशों के प्रशासकीय रूप को पूरी तरह से बदल दिया। उसके बाद 
भी शहरी पेरिशें कुछ धामिक कार्य करती हैं श्रोर कुछ पंजीकरण से 
सम्बन्धित कार्य करती हैं। इनके भ्रतिरिक्त उनका कोई मी कार्य नहीं है । 
सन्‌ १८९४ के अ्रधिनियम ने पेरिश मीटिंग तथा पेरिश परिषद की 
स्थापना की । देहाती जिलों के साथ सम्मिलित प्रत्येक देहाती पैरिश में 
पेरिश परिषद उस समय रहती थी जब कि उसकी जनस झूया ३०० से भ्रधिक 
हो भ्रथवा यदि उत्की जनसरुया १०० से ३०० लोगों के बीच में. हो तो यह 
पेरिश परिषद की स्थापना की इच्छ/ प्रकट कर सकती थी। यदि इसको 
जनस रुप। १०० से भी कम हो तो भी यह पेरिश परिषद्‌ का संग्रठत कर 
सकती थी यदि ऐसा करने के लिए उसे काउस्टी परिषद द्वारा झनुमति प्रदान 
कर दी जाए । जहां कहीं देहतती पेरिश के पास पेरिश परिषद नहीं होती थी 
वह पेरिश मीटिंग की स्थापना करती - थी ।:इ'गलैण्ड तथ/ वेल्स में देहाती 
पेरिशों की सझ्या, कुल, मिला कर लगभग १२५५०- है जबकि, शहरी 
पेरिशें १५२० हैं। पेरिश परिषदों की सझुयां ६२२० है। ये परिषद ७२०० 
पेरिशों से सम्बन्ध रखती हैं । प्रेरिश मीटिगों की से रुथा लगभग ५६५० है। 
इनमें से केवल ३५० ही प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय कार्यों को सम्पन्न करती हैं। 
काउन्टी परिषद की स्वीकृति से कुछ पेरिशें' मिल कर प्रपती एक ही पे रिश 
परिषद बना सकती थीं, ऐसा वे तमी करती. थीं जवकि- उनकी पेरिश 
मीटियों में ऐसा:करने. के लिय निर्णय. ले, लिया जाय । 


पेरिश मीटिंग में पेरिश' के स्थानीय -सरकार के निर्वाचक रहते हैं 
जो कि वर्ष में एक या दो बार निणंय लेने के लिए मिलते हैं वे ह0%: एक 
सभापति चुनते हैं। वह समापति एवं स्थानीय देहाती जिला परिषद में उनका 


स्वानीय सरकार का क्षेत्र एवं बनावट छछ 


प्रतिनिधि पेरिश के मान्य श्रधिकारी बन जाते हैं । सन्‌ १८६४ के भ्रध्विनियम 
तथा उसके बाद बनने वाले दूसरे भ्रधिनियमों ने पेरिश परिपदों एवं पेरिश 
मीटिंगों को कुछ शक्तियों एवं कार्यों के उत्तरदायित्व प्रदान किए । इनमें से 
कुछ वाध्यकारी थे श्रौर दूसरे स्वीकृति योग्य । पेरिश मीटिंग द्वारा दो कर 
सम्बन्धी सत्ताए' नियुक्त कर दी जाती थीं । यह पेरिश परिवद के चुनाव 
लिए प्रावधान बनाती थी | यह चुनाव हर तीसरे साल किए जाते थे । इन 
प्रनिवार्य कर्तव्यों के श्रतिरिक्त पेरिण मीटिगों के पास करने के लिए कोई 
महत्वपूर्ण कार्य नहीं था । एक महत्वपूर्ण शक्ति पेरिण मीथिगों के पास यह 
होती थी कि वे काउन्टी परिषद में देहानी जिला परिषद के विरूद्ध झिकायत 
कर सकती थीं कि परिपद के द्वारा देहाती गृह-निर्माण के कार्य-क्रमों के 
क्षेत्र में श्रवहेलना बरती जा रही है अथवा जल वितरण प्रावधानों था जन 
स्वास्थ्य बधिनियमों के बारे में वेपरवाही की जा रही है। 

पेरिश परिषद हर तीसरे वर्ष वापिक पेरिण मीटिंग में निर्बाचित की 
जाती थी। बह पेरिश मीटिंग से स्थानीय सरकार की सल्लाओं में स्तर 
की दृष्टि से कुछ उच्च होती है और इसलिए उसके पास प्रध्रिक शक्तियां 
होती हैं सत्‌ १८९४ के भ्रधिनियप्त ते पेरिण परिपदों को यह घक्ति दी 
कि वह श्रपने न्‍्यायोचित एवं वैधानिक खर्चों के लिए पेरिश मोटिंग को 
स्वीकृति से कर लगा सके । वास्तविक व्यवहार में पेरिश परिषद या पेरिण 
मीटिंग में एक पेरिशनर ऐसा होता था जो कि देहाती जिला परिषद का भी 
सदस्य होता ध( श्रौर एस प्रकार उच्चतर निकायों को निम्नतर निकायों 
फे साथ मिलाया गया। किन्तु यह केवल घटनावण ही हुआ क्योंकि देहाती 
जिला परिषद में जो पेरिश के प्रतिनिधि होते ह उनको पेरिश परिषद का 
सदस्य होना जरूरी नहीं होता । दोनों ही निकायों के बीच यदि पारस्परिक 
सम्बन्ध की व्यवस्था कर दी जाए तो निश्चय ही अत्यन्त उपयोगी गार्य 
समझा जाथग। क्योंकि उनके हारा किए जाने याले प्रणासकीय कार्य प्रायः 
परस्पर भ्रतिराव की स्थिति में होते हैं श्रौर उनमें श्रनावश्यक व्यय की 
सम्मावना अ्रधिक होती है । देश के विभिन्‍न भागों में देहाती जिला परियदों 
ने विभिन्‍न समितिया गठित की हैं ताकि इस प्रकार का एकीकरण स्थापिस 
दिया जा सके । 

देहाती पेरिणे स्थानीय सरकार में श्राज मी अपना योगदान करती 
है यद्यपि उनका योगदान श्रघिफ महत्वपूर्ण नहीं होता । जब स्थानोय 
सरकार पर शाही श्रायोग ने पेरिश परिषद एवं पेरिश मीदटिगों की कार्यवाही 
के सस्वन्ध में विशेष जांच की तो कई एक महत्वपूर्ण गवाहियों ने यह बताया 
कि एक पेरिश में जहां पर कि पेरिण परिषद नहों होती, पेरिश मोथिग 
ट्ारा गांवों के हितों शी रक्षा के साधन के रूप में ध्रत्यस्त मूल्यवान कार्य 
दिया जाता हैं। किल्तु इन हितों की रक्षा वे तमी करती है उब हि 
दिसी के द्वारा उनको चुनौती दी जाए, नहीं तो एक प्रशासक्ीय संगठन के 
रस्प में या गांव को सुधारने के कार्यक्रमों की पहल करने वाले के रूप से 
इनका महत्व बहुत कम होता है। जहाँ तक पेरिश्लन परिषदों का सन्दस्थ 
है वे धत्यन्त महत्वपूर्ण होती हैं भौर इनकों प्रधिक उपयोगों दतादे के लिए 
पभयास किया लाना चाहिए । 


हे 


र 
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ग्रेट ब्रिटेन की स्थानीय संरंकार में जो विभिन्न सत्ताए हैं तथा जिनको 
मिला कर स्थानीय का की सेवा करने का प्रयास कियां गया है उनके, द्वारा 
श्रनेक प्रकार की सेवाएं सम्पन्न की जाती हैं ॥ स्थानीय सत्ताश्रों द्वारा की 
गई सेवाद्रों की प्रकृति श्रनेक. प्रंकार की है 'भौर ये जीवन के प्रायः प्रत्येक 
पहलू में सम्बन्ध रखती हैं । केन्द्रीय सरकार एवं राष्ट्रीय निगमों द्वारा जो 
सैवाए' प्रदान की जाती हैं उनकी तुलना में स्थानीय सेदाएं श्रधिक विस्तृत 
क्षेत्र को अपने श्राप में समाहित 'करती हैं। 'काउन्टी बारो. परिपदें अपने 
क्षेत्र में स्थानीय सरकार की सभी सेवाश्रों के लिए उत्तरदायी होती हैं । 
दूसरी और काउन्टी परिषदें स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, अग्नि सुरक्षा, (नियोजन, 
बालकों की रक्षा आदि कार्यों के लिए. स्थानीय सत्ता के रूंप में ' उत्तरदायी 
होती हैं भौर साथ ही काउन्टीं के न्यायाधीशों से मिलकर पुलिस के ऊपर 
सयुक्त नियन्त्रण लागू रखने का कार्य करती हैं। काउन्टी जिलां परिषदों 
द्वारा अर्थात्‌ गैर काउन्टीं बारोज “की प्ररिषदों एवं शहरी तथा देहाती' जिलों 
की परिषदों द्वारा जो ,कार्य किएः जाते हैं उनमें सफाई ग्रह निर्माण, पार्कों 
की रचना, खूले मंदान वनाना श्रादि मुख्य हैं। पेरिश का सम्बन्ध मुख्य 
रूप से कम महत्व की सेवाश्रों के साथ रहता है। क्षुछ पेरिशें स्नातागार, 
घोबीघाट एवं पुस्तकालय श्रादि का कार्य भी करती हैं ? एकं ही स्तर वाली 
स्थानीय सत्ताश्रों द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं.वे एंक क्षेत्र से दूसरे 
क्षेत्र में कई श्राधारों पर भिन्न होती हैं। इनकी भिन्नता के कारणों में प्रथम 
यह है कि स्थानीय सत्ताश्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कुछ तो 
बाध्यकारी होती हैं जब कि अन्य ऐच्छिक ।॥..* हे 


बाध्यकारी कार्य (007820०9 #णा०ंां०ा8) वे होंते हैं जिनके 
सम्बन्ध में व्यवस्थापन करते समय यह कहा जाता है कि इनको स्थानीय 
सत्ता सम्पन्न करेगी हीं; (9॥8॥ 0०) दूसरी /भोर स्वेच्छाचारी शक्तियाँ 
होती हैं जिनके बारे में _व्यवस्थापन .द्वारा : यह “कहा | जाता है कि स्थानीय 
सत्ता इन कार्यों को कर संकती है (!४४४ 0०) :।जब “करेगी; शब्द का प्रयोग 





स्थानीय सत्ताशों के कार्य 3६ 


दिया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन कार्यो को सम्पन्न करना 
सत्ता का एक वंधानिक कत्तव्य है कित्तु जब सकती है” शब्दों का प्रयोग 
किया जाता है तो स्थानीय सत्ताएं उनको सम्पन्न करने था न करने के 
लिए स्वतन्ध होती हैं। वैधानिक ठत्तव्यों को लागू कराने के तर्तके कई 
होते हैं प्रीर जैसा कि मि० श्रार० एम० जेक्सन लिखते हैं यद्ति आप कहीं भी 
ध्यवस्थापन को करेगी! पाए तो बढ़ माल कर चलिए कि यदि वे कार्य 
नहीं किए गए तो कोई न कोई ऐसी सत्ता जरूर होगी जो कि उस कार्य 
को ने करते की स्थिति में काननी »यवाही कर सकेगी ।* जहां तक ऐच्छिक 
कार्यो का सम्बन्ध हैं उनको सम्पन्न करने के लिए स्थानीय सत्ता द्वारा कोई 
समिति नियुक्त की जा सकती है | जिन कार्यों को स्थानीय सत्ता की राय 
में समिति के द्वारा श्रच्छी प्रकार सम्पन्न किया जा सकता है, वे कार्य इस 
समितियों द्वारा प्रवन्धित एवं नियमित होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं । 
प्रधितियम द्वारा कुछ स्वेच्छापूर्णा शक्तियां इस प्रकार की भी सौंपी जाती 
हैं जिन पर कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं तथा कुछ सीमाएं निश्चित 
बार दी जाती हैं। इन शक्तियों को यह इस प्रकार नियुक्त समितियों को 
हस्तान्तरित कर सकती हैं। ऐसा करने में इसके ऊपर कोई प्रतिबन्ध या 
सीमा नहीं रहती किन्तु वह क्र लगाने या धन इकट्ठा करने की शक्ति किर्म 
समिति को नहीं सौंप सकती । 


थानीय सत्ताश्रों द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सेवाओं में अन्तर 
का एक दूसरा कारण यह है कि कुछ स्थानीय सत्ताप्रों को स्थानीय 
श्रधिनियम द्वारा सेवाश्रों का प्रशासन करने फे लिए श्रतिरिकत शवितयां प्रद 
कर दी जाती हैं। इन सेवाप्नों को वे सामान्य कानून के प्राधीन प्रदान नहीं 
फर सकते । इस प्रकार वर्मिघम नगर को सन्‌ १६१६ के अधिनियम द्वारा 
एक नगरपालिका बैंक स्थापित करने की प्रतिरिक्त शक्ति प्रात हो गई 7 । 
तीसरे, देन्‍्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्तिगत स्थानाय सत्ता ठत बट शाक्त 
सौंपी जा सवाती है जो कि सम|न्‍्य रुप से किसी प्रस्य गर्ग को सगनाय मना 
को प्राप्त होती । गृह निर्माण एवं स्थानीय सरकार गात्री द्वारा देध्ती शिला 
पर्पिद को वे शयितयां सौंपी जाती है गो कि वैसे गटदरी दिया परियय ह 
सौंपी जानी घाहिए थीं। चौथे, हत्मात्तरित बारते की एरियायों था प्रयोग 
पाछ गत्ताश्रों द्वारा भ्रग्यों की प्पेता प्रधिक दाम में लाथा यादा है | ददारर्श 
के लिए काउन्टी परिषद सड़क निमणि से सम्बन्धित शपता किया ही हपित 
को मर काउन्टी थारो, शहरी जिलों या देहाती खिला 7 पर्दा रा नाप 


गयायो है । जब एन शक्तियों को सीमित रूप में प्रयुवत शिया शायद सा 


$ 


उग्टी परिषद द्वारा प्नधिक सेवाों का प्रशासत ठिया दाता है जब: 
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८० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


दूसरी श्र जो काउन्टी परिषदें अपती श्रधिकांश शर्तों ,को हस्तात्तरित, 
कर देती हैं तो उनके स्वयं के पास प्रशासित करने के लिए श्रपेक्षाकृत कम 
सेवाए' रह जाती हैं । पांचवें, कुछ स्थानीय सत्ताशों को उसी श्रेणी की किन्तु 
कम जनसंख्या वाली स्थानीय सत्ताश्रों की श्रपेक्षा श्रधिक शक्तियां होती हैं । 
इस प्रकार कम से कम ४०००० जनसंख्या वाले नगरपालिका बारो श्रोर 
शहरी जिला परिषदों को भोजन एवं श्रौषधि से सम्बन्धित सत्ताएं भी बना 
दिया जाता है। छठे, कई बार कुछ स्थानीय सत्ताएं विशेष कार्यों को सम्पन्न 
कंरमे के लिए संयुक्त मण्डल बनाने को परस्पर मिल जाती हैं। उदाहरण 
के लिए इस प्रकार के श्रनेक मण्डल मिल सकते हैँ | इन सब कारों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि एक ही श्रेणी की स्थानीय सत्ताश्रों द्वारा प्रदात की 
2 8 सेवाएं भी विभिन्न स्थानीय सत्ताश्रों के सन्दर्भ में मिन्न हो 
सकती ह | ह न 7 80 


स्थानीय सत्ताओों को जो शक्तियां सौंपी जाती हैं उंच शक्तियों को 
उसी श्रधिनियम के द्वारा नियन्त्रित भी किया जा सकता है तथा उनको सम्पन्न 
करते का तरीका भी बताया जा सकता है ।-स्थानीय सरकार अ्रधिनियम 
सन्‌ १६४८ के श्रनुसार स्थानीय सत्ताओ्रोंको यह शक्ति सौंपी गई है कि वे 
नोट्यघर, सम्मेलन-घर एवं:- नृत्य घर-की व्यवस्था.कर सकते हैं। व. साज 
श्लौर संगीत का मी प्रबन्ध-कर सकते- हैं । वे ऐसे किसी. व्यक्ति या संस्था को 
भी सहायता दे सकते हैं जो कि इन सेवाओं को सम्पन्न ,कर रहा है ।. कोई 
भी स्थानीय सत्ता इन कार्यो पर कितना खर्च कर संकती हैं इसकी सीमाझ्रों 
को निर्धारण कर. दिया जांतां है यह- निधरिण "इन स्थानों से होन वाली 
श्रामदनी को-देख कर कियां जाता हूँ । व्यय-को- सीमित करने वोला ऐक् भ्रत्य 
प्रावधान नागरिक रेस्तरां... अधिनियम, १६४७ में प्राया' जाता: है.। इसके 
अनुसार स्थानीय सत्ताओों को रेस्तरी चलाने की शक्ति दी गई है. किन्तु 
उस सत्ता से यह शक्ति छीन ली जाएगी जो कि लगातार तीन वर्ष तक हानि 
उठाती रहें । एक मनन्‍्त्री को यह श्रधिकार दिया गया है कि यदि बह सोचे 
कि कुछ समय बाद रेस्तरां प्रपता खर्चा श्रपनी भाय में से निकाल लेगा तो 
वह रेस्तरां को जारी रखने की भाज्ञा दे सकता है। सम्‌ १६५४ में मन्त्री ने 
लन्दन काउत्टी परिषद को रेस्तरां चलाने से मना क्र दिया क्योंकि उससमें 
नुकसान हुआ था और मन्‍्त्री को यह भरोसा नहीं था कि यदि इसे जारी 
रखा गया तो यह भ्रपना खर्चा स्वयं निकाल लेगा.। अधिनियम में यह भी 
कहा गया था कि यदि किसी रेस्तरां की शक्ति छीन ली जाए भ्रौर बाद में 
थदि परिस्थितियां बदल जाए' तो मन्त्री उत शक्तियों को पुनः वापस कर 
सकता है । उर कि 
एक सामान्य प्रावधान के अनुसार कोई भी स्थानीय सत्ता कार्य केवल 
तमी कर सकती है जब कि वह मन्त्री से स्वीकृति प्राप्त कर ले । उदाहरण के 
लिए जब व्यय के हेतु धन उघार लिया. जाए तो. उस पर भन्‍्त्री की स्वीकृति 
ली बनाती है । यहां यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि मंल्त्री के पास में 
कोई रक्षित भ्रधिकार: नहीं होते जिनंको,कि वह स्थानीय सत्ताओं को सौंप 
सके | इस सम्बन्ध में उसकी शक्तियां केवल. उन्हीं शक्तियों तक सीमित हैं 
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च्स्ट 


घर ग्रेट ब्रिटेन में स्थ्यनीय प्रशासन 


भ्रौर स्रोदों के अनुकूल हो । यह सिद्धान्त तो उपयुक्त है किन्तु जब व्यावहा- 
रिक रूप में इसे प्रयुक्त किया जाता है तो कठिनाई उतन्न होती है 
विभिन्न स्थानीय सत्ताञ्रों के बीच कार्यो के वितरण की समस्या उप्त समय 
श्रत्यन्त सरल हो जाती जब कि कानूनी दृष्टि से एक ही श्रेणी में आने वाली 
सत्ताप्नों की जनसंझ्या एवं क्षे त्रफल एक जैसा होता किन्तु स्थानीय सत्ताग्रों 
के बीच प्रदेश एवं जनसंख्या का विभाजन इस प्रकार नहीं किया गया 
झ्राकार की दृष्टि से काउन्टीज श्रनेक प्रकार की होती हैं, इसी प्रकार जिले 
और गांव भी विभिन्नताएं रखते हैं। एक काउन्टी का एक जिला इतना बड़ा 
एवं महत्वपूर्ण हो सकता है जितनी कि दूसरी जगह एक काउन्टी होती है। 
इन विभिन्नताओं को समय-समय पर स्थानीय सरकार की वनावट में परिव 
तन करके भ्र्थात कुछ क्षत्रों को मिला करके श्र कुछ को अलग करके कम 
किया जा सकता है किन्तु इन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा 
सकता । 


स्थानीय सत्ताओं की बनावट में एकरूपता लाना श्रसम्भव है 

विभिन्न समाजों को कभी-कभी प्राकृतिक श्रवरोधों जेसे नदी, पहाड़, जल 
या जंगल आदि द्वारा अथवा सामाजिक या सांस्कृतिक विभिन्नताओं द्वारा 
अलग-अलग किया जा सकता है। इन अवरोधघों के प्रभाव को कम किया 
जा सकता है किन्तु पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सकता। हो सकता है 
कि दो स्थानों की संस्कृति में किसी प्रकार का अन्तर न हो कित्तु फिर भी 
उन स्थानों के निवासियों में स्थानीयता की भावना श्रधिक हो तो वे अपने 
श्रापको श्रलग इकाई रखने में रुचि लेंगे और वे न तो विभाजित होना चाहेंगे 
और न किसी में मिलना चाहेंगे। आकार भी किसी स्थानीय सत्ता को 
सामथ्य का स्पष्ट प्रतीक नहीं कहा जा सकता । हो सकता है कि एक वर्डा 
कस्वा एक विशेय सेवा को सम्पन्न करने में समर्थ हो विश्तु एक छोटा कस्व! 
अपने इतिहास, स्थानीय भावता, एवं परिस्थितियों के काररा उन्हीं सेवामों 
को सम्पन्न न कर पाये किन्तु फिर भी उन विभिन्न स्थितियों से दोनों को 
समान स्तर भिला हुआ है । यदि कानूव द्वारा काउन्टी को कुछ शक्तियाँ 
सौंपी जा रही हैं तो वे शक्त्यां छोटी काउन्टी को भी उसी प्रकार प्राप्त 
होंगी जिस प्रकार कि एक बड़ो काउन्टी को ; यह बहुत सम्मावित है कि बड़ी 
काउन्टी उन्हें हें आसानी से सम्पन्त कर सकेगी जब कि छोटी काउन्टी को 
ऐसा करने में कठिनाई आएगी और हो सकता है कि वह असफल रहे। 
फिर भी व्यवस्थापन द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि छोटे एवं कमजोर 
वर्गों को यह शक्ति न सौंपी जाए । 


स्थानीय सत्ताओं द्वारा विभिन्‍न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती 
हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित होने के कारण ये सेवाएं ही 
स्थानीय जनता को अपने कर्त्ता के श्रस्तित्व का ज्ञान कराती हैं। स्थानीय 
सत्ताश्रों की क्या शक्तियाँ हैं, उनके द्वारा कौन-कौन से कार्य सम्पन्न किये 
जाते हैं, आदि बातों की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होती । केवल वे 
ही लोग इनके वारे में जान पाते हैं जो कि स्थानीय सरकार की व्यवस्था 
में सक्तिय रूप से जुटे रहते हैं। सामान्य व्यक्ति को तो उनका मान तभी 


स्थानीय सत्ताश्रों के कार्य रे 
होता है जब कि उसे कोई सेवा प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए 
गलियों में चलने वाला व्यक्ति तो केवल यह जानता है कि नगरपालिका 
द्वारा उसके मार्ग में पड़ने वाली गलियों के कूड़ा-मण्डारों को साफ किया 
जाता है। यदि उस व्यवित से स्थानीय सत्ताग्रों के भ्रन्य कार्यो के बारे में 
पूछा जाय वो वह कुछ भी जवाब नहीं दे सकेगा; जब कि तथ्य यह है कि 
स्थानीय सरकार निरन्तर जनता की सेवा करती है। उसकी सेवाए' व्यक्ति 
के जन्म लेने से पूर्व ही प्रारम्भ होती हैं और उसकी मृत्यु के वाद तक नी 
चलती रहती हैं। इस प्रकार स्थानीय सरकार की सेवाओ्रों का क्षेत्र बड़ा 
व्यापक है, उनकी कोई सूची नहीं बनाई जा सकती । 


स्थानीय सत्ता के कुछ सामान्य कत्त व्य होते हैं। इनका प्रथम मुख्य 
काये यह है कि जनता को ये उन सेवाओं को प्रदान करे जिनके लिए कि 
इनको कर या रेट के रूप में घत दिया जाता है । स्थानीय सत्ता को यह शक्ति 
प्राप्त होती है कि वह रेट लागू कर सके झौर सार्वजनिक धन का व्यय कर 
सके । संसर द्वारा उसे ऐसा करने की शक्ति दी जाती है। इस शक्ति के विना 
कोई भी स्थानीय सत्ता कार्य नहीं कर सकती । स्थानीय सत्ता का एक 
दूसरा मुख्य कार्य यह है कि क्षेत्र में रहने वाली जनता की क्रियाओं पर 
आवश्यकता के अनुसार नियन्त्रण रखे । इस कर्तव्य क़ा निर्वाह करने के लिए 
स्थानीय सत्ता उप कानून बनाती है भौर जो लोग इन कानूनों का पालन 
करने में ग्रसफल रहते हैं उन पर दण्ड लगा सकती है । 


स्थानीय सत्ताओं की शक्तियों के बीच विभिन्न भ्रन्तर पाये जाते हैं । 

ये श्रन्तर केवल श्रेणी के श्राधार पर ही नहीं होते वरनू एक ही श्रेणी की 
स्थानीय सत्ताश्नरों के बीच भी अन्तर रह सकते हैं । इन श्रन्तरों के कारणों का 
उल्लेख पहले ही किया जा छुका है। इस प्रकार एक स्थानीय सत्ता का स्तर 
झ्रावश्यक रूप से इस बात का एक पूर्ण निर्देशक नहीं बन सकता कि वह 
सत्ता क्या कर रही है। ऐसी स्थिति में जब हम स्थानीय सत्ताओं के 238 
सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों का श्रध्ययन करें तो श्रेणीबद्ध रूप में हम 
ऐसा नहीं कर सकते भर्थातूं अलग-अलग विभाजन करके यह नहीं कहा जा 
सकता कि काउल्टी परिषद ये कार्य करती है, नगरपालिका बारो परिषद ये 
कार्य करती है श्रौर शहरी या देहाती जिला परिषद ये काय करती हैं। 
एक ही प्रकार की स्थानीय सत्ताओं के बीच शर्क्तियों ३208 विभिन्नता के भति- 
रिक्त स्थानीय सरकार की कुछ सामान्य शक्तियां मी होती हैं । स्थानीय 
सत्ताओं को नई शक्तियां सौंपी जाती हैं और पहले जिन शक्तियों का ये 
सत्ताए' प्रयोग करती थी यदि वे भ्रावश्यक बन जाय तो उनको समाप्त किया 
जा सकता है या उन्हें दूसरे प्रकार की स्थानीय सत्ता को सौंपा जा सकता 

है श्रथवा स्थानीय सरकार के बाहर के निकायों को वेदीजा न । 

वर्तमान प्रवृति के अनुसार काउन्टी जिला परिषदें मुख्य-मुख्य सेवाश्रों को 

काउन्टी परिषद के लिए सौंप देती हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक शिक्षा 

का नाम लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त काउन्टी परिषदें एवं काउत्टी 

बारो परिपषदें भ्रपनी सत्ता श्रन्य निकायों को सौंप देती है। उदाहरण के 


पं ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


लिए गैस के प्रसारण का कार्य श्राज कल गैस परिपद द्वारा ले लिया गया 
है। 
सेवाश्रों के प्रकार 
[ पाह परश्ाव् ण $0९90९९5 

संसद के कानून द्वारा स्थानीय सत्ताओं को समय-समय पर विभिन्न 
शक्तियां सौंपी गई हैं | ये शक्तियां जिस रूप में विकसित हुईं उसे क्रमिक एवं 
वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । किन्तु फिर भी समय समय पर जिन सेबाश्ों 
का विकास हुआ उन्हें सामान्य विशेषताश्रीं के श्राधार पर कुछ समूहों में वर्गी- 
कृत किया जा सकता है । मि० पी० स्टोन्स ने इन सेवाओं को चार समूहों में 
विभाजित किया है| उनके कथनानुसार प्रथम समूह वातावरण सम्बन्धी सेवाओं 
(थाज्राणाग्राधा।4।| $80ए०४४) का है। वे सेवाए' है जो कि पूरे समाज 
की भलाई के लिए संचालित की जाती हैं श्रौर इनका उद्देश्य रहने की 
दशशाओ्ों को स्वस्थ एवं आनन्ददायक बनाना है। ये लोगों को सामूहिक 
रूप से प्रदान की जाती हैं, ये सेवाये' बहुत भ्रनिवार्य होती हैं। पहले इनको 
स्वेच्छापूर्ण निकायों द्वारा सम्पन्न क्रिया जाता था । इन संगठनों में श्रठारहवीं 
शताब्दी के नवोदित कस्बों के गणमान्य व्यक्ति होते थे | यही कारण है कि 
इत सेवाओं का खर्चा भरुख्य रूप से रेट द्वारा दिया जाता है। सेवाओं के समूह में 
तालों की रचना, नालियों की सफाई, गलियों की सफाई, सावेजनिक प्रकाश, 
बेकार की चीजों को ठिकाने लगाना श्रादि वातें भ्राती हैं । 

सेवाओं का दूसरा समूह व्यक्तिगत सेवाश्रों (2०६०७) $८शं०६४) 
का होता है। इस समूह में वे सेव।ए' श्राती हैं जो कि मनुष्य के व्यक्तिगत 
लाभ के लिये प्रदान की जाती हैं । इस समूह में जित सेवाश्रों को समाहित 
किया जाता है वे हैं शिक्षा, गृह निर्माण, स्कूलों का भोजन, .ग्‌ गे, बहरे, अच्धे, 
अनाथ एवं बहिष्कृत बच्चों की देखभाल, भ्रादि । तीसरे प्रकार की सेवाएं 
व्यापारिक सेवाये ([780॥8 $श४४०३७) होती हैं । इनकी प्रकृति वाणिज्यिक 
होती है क्योंकि इन सेवाश्रों के सम्बन्ध में स्थानीय सत्ताश्रों को यह आशा 
रहती है कि वह उन्हें लाभ के साथ संचालित कर सकती .हैं और नागरिकों 
से उसे रेट लेने की जरूरत नहीं रहेगी । इन सेवाओं की सामान्य विशेषता 
यह है कि जो लोग इत सेवाओं से फायदा उठाते हैं वे इनके लिये भुगतान 
करते हैं मानों वे इन सेवाओ्रों को किसी व्यक्तिगत संस्था से खरीद रहे हों । 
इस प्रकार की सेवाओं में हम नागरिक रेस्तरां, होटल, तरण ताल, नागरिक 
रंगमंच एव नगरपालिका य तायात, उद्यानों आदि को ले सकते हैं। चौथे 
प्रकार की सेवाएं गर व्यापारिक सेवाएं (]३०॥ ]790778 $धशं००5 होती 
हैं । इस प्रकार की सेवाओ्रों पर खर्च होने वाला घन साव जनिक कोष से दिया 
जाता है तथा इन सेवाओं पर अनेक प्रकार क॒ नियन्त्रण एव नियमन रखा 
जाता है। इस श्रेणी में श्राने वाली सेवाओं के उदाहरण के रूप में _माप-तोल, 


भवन विनियमन एवं सफाई आदि को ले सकते हैं । 


। ें « 
सेवाशों का स्थानान्तररा - 
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स्थानीय संत्ता के विभिन्‍न रूपों में सत्ता का. स्थानात्तरण किया. जाता 


है । यह स्थानान्तरण छोटी सत्ता से बड़ी, सत्ताओं को. किया. जांता. हैं तथा 


स्थानीय सत्ताओं का कार्य घर 


स्थानीय सत्ताओं से केन्द्रीय सत्ताग्नरों को, छोटी सत्ताएं बड़ी सत्ताश्रों फो 
प्रपने काय॑ इसलिये हस्तान्तरित कर देती हैं क्योंकि समय क्री बदलती ई 
परिस्थितियों में उन सेवाग्रों का उनके लिए कोई महत्व नहीं रह जात । 
ज्यों-ज्यों देश की जनसंख्या बढ़ती जाती है और सामान्य संगठन जटिल 
बनता जाता है त्यों -त्यों छोटी सत्ताएं उनके लिए सौंपे गये कार्यो को 
सम्पन्त करने में भ्रधिक से प्रधिक श्रकार्यकुशल होती चली जाती हैं । 


जो सेवाएं पहले पेरिश द्वारा सम्पन्व की जती थीं वे समय 
गुजरने के बाद काउन्टी जिला परिषदों द्वारा ले ली गईं और पहले जिन 
सेवाओं को काउन्टी जिल। परिषद सम्पन्न करती थी उन्हें श्रब काउन्टी 
परिषद का उत्तरदायित्व बना दिया गया है। इस प्रकार की सेवाओं के 
उदाहरण के रूप में शिक्षा एवं निर्धन-अधिनियम को लिया जा सकता है। 
शिक्षा सेवाग्रों के सम्बन्ध में सन्‌ १८७० के अ्रधितियम ने उन पेरिशों 
एवं बारोज में स्कूल बोर्ड स्थापित्र किये जहाँ कि स्कूलों के लिए स्वेच्छ,पूर्णा 
प्रावधान अपर्याप्त थे । सन्‌ १६०२ के शिक्षा अधिनियम के श्रनुमार छोटे 
स्कूल बोर्ड क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया । इस अधिनियम के आ्राधीन 
काउन्टी परिषद श्रौर क्राउन्टी बारो परिषदों को स्थानीय शिक्षा सत्ताए 
बना दिया गया । श्रधिनियम के भाग तीन के श्रनुसार बड़े बारोज एवं शहरी 
जिला परिषदों को केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए स्थानीय शिक्षा सत्ताएं 
बना दिया गया । सन्‌ १६४४ के शिक्षा भश्रधिनियम के मांग तीन द्वारा 
स्थापित शिक्षा सत्ताग्नों को समाप्त कर दिया । वर्तमान समय में स्थ,नीय 
शिक्षा सत्ताए' काउन्टी परिषदें एव काउन्टी बारो परिषदें हैं। सन्‌ १६०१ 
के निर्घंन कानून अधिनियम ने पेरिशों को गरीबों की राहत हे के प्रशासन की 
इकाई बनाया किन्तु जब सन्‌ १८३४ में इस श्रधितियम में संशोधन किया 
गया तो इकाईयों का रूप बड़ा कर दिया गया अर्थात्‌ पेरिशों के सघ को 
इकाई बनाया गया। सन्‌ १८२६ के स्थानीय सरकार श्रधिनियम ने 
'पेरिशों के संघ को समाप्त कर दिया श्रौर निर्धन कानून के कार्यों को 
'काउन्टीज तथा काउन्टी बारोज की परिषदों को सौंत दिया । 


सेवाओं का स्थानान्तरण स्थानीय सरकार से केन्द्रीय सरकार के 
लिए भी किया गया । जब छोटी सत्ताएं कमजोर हुई तो उनके बड़े 
भाईयों ने भ्रपनी शक्ति वढ़ाली । इसी प्रकार से बड़ी स्थानीय सत्ताओं ने 
भी अपने श्रनेक कार्य केन्द्रीय सरकार श्रौर सरकारी निगमों या राष्ट्रीयकृत 
उद्योगों को सौंव दिए ।- ऐसा मुख्य रूप से सन्‌ १६४४५ के दौरान किया 
गया । - इस प्रकार के स्थानान्तरण के कई एक उदाहरण प्रस्तुत किए जा 
सकते हैं ।: इसका सर्नप्रथम उदाहरण सड़कों हु सम्बन्ध रखता है। सन्‌ 
१६३६ के ट्रक रोड अधिनियम ते ३६ मुख्य सडक को ट्रक रोड का नाम 
दे दिया और उनके उत्तरदायित्वों को काउन्टी परिषदों एवं काउन्दी वारो 
से लेकर यातायात मन्त्रालय को सौंध दिया ।, इन सड़कों की संरचन। के 
सम्बन्ध में. काउन्‍्टी परिषदें तथा काउन्टी बारो परिषदें मन्त्रालय- के प्रभि- 
-क्रण के-रूप में कार्य करेंगी ॥ सन्‌-१६४६ के ट्र|क रोड श्रधिनियम - ने: और 
मी कई सड़कों को ट्रक रोड घोषित कर दिया भर यातायात मन्‍्त्री को यह 


पद प्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


जप 


प्रधिकार दिया कि वह क्रिसी भी सड़क को दूंक रोड घोषित कर सके। 
दूसरे, सन्‌ १६२९ के स्थानीय सरकार श्रधिनियम ने गरीबों की राहत से 
सम्बन्धित कार्य काउन्टी परिषद तथा काउन्टी बारो परिपद को सौंपे। 
गे इस शक्ति का प्रयोग सन्‌ १९४८ तक करती रहीं जब कि राप्ट्रीय सहयोग 
अधिनियम ने नि्धेन कानून को ही समाप्त कर दिया। तीसरे, सत्‌ १९४६ 
के स्वास्थ्य सेवा श्रधिनियम ने स्थानीय सत्ता के श्रस्पतालों को स्वास्थ्य 
मन्त्रालय के लिए सौंप दिया । चौथे, सन्‌ १६४७ के विद्यत अ्रधिनियम ने 
विद्यृत वितरण के उत्तरदायित्व को स्थानीय परिपदों से लेकर केद्धीय 
विद्युत सत्ता को सौंप दिया । 


स्थानीय शक्तियों के इस केद्धीयकररा की प्रवृति का प्राय: विरोध 
किया जाता है किन्तु कई बार यह श्रपरिहर्य बन जाता है। स्थानीय सेव्रों के 
लिए बडे क्षेत्र की व्यवस्थ। का प्रबन्ध किया जाता है क्योंकि ऐसा करने 
पर ही वे सेवाश्रों के वित्तीय मार को गृहरा कर -पाती हैं। बड़े क्षेत्र. को 
यह सुविधा रहती: है कि वह कार्यों को सम्पन्न करने के लिए अ्रधिक योग्य 
एवं समर्थ व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। इसीलिए बड़ क्षेत्र का 
प्रशासन श्रधिक कुशलतापूर्वक संचालित होने की श्राशा रहती है। 
स्थानान्तरण की इस प्रक्रिया में यह डर रहता है कि छोटी सत्ताएं अपनी 
बहुत सी सेवाओं से गंचित रह जाएंगी और कुछ समय बाद स्थानीय सरकार 
को क्षेत्रीय सरकार का क्षेत्र मिल जाएगा । 


जिले की कुछ सेवाएं 
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जैप्ता कि वस्तु स्थिति से प्रकट है कि विभिन्‍न सेवाश्रों को स्थानीय 
सत्ताओं के आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता किन्तु फिर भी 
हम क्षेत्रीय आधार पर कुछ वर्गीकरण कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम एक 
ओर तो उन सेवाओं को ३2ख सकते हैं जो कि जिले की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
हैं तथा जिले की सत्ता द्वारा सम्पन्त की जाती हैं शोर दूसरी श्नोर कुछ 
ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें क्षेत्रीय महत्व का समझा जाता है। इन सेवाश्रों को 
सम्पन्त करने के लिए पृथक संगठनों की रचना करनी पड़नी है। जहां तक 
जिले की सेवाओं का सम्बन्ध हैं उनके द्वारा प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय विभिन्‍न 
समस्याएं उत्सन्त की जाती हैं। किसी विशेष सत्ता के क्षेत्र एवं कार्यों 
के बीच स्थित सम्बन्धों की जानकारी के लिए इन सेवाओं का श्रध्ययत 
किया जाना उपयोगी रहेगा । इनमें सबसे महत्वपूर्ण , सेवा जन-स्वास्थ्य से 
सम्बन्धित है। इस सेवा के लिए स्वास्थ्य के मेडिकल: श्रधिकारी की 
प्रावश्यकता होती है । इसके कार्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि सन्‌ ६५७९ 
से ही केन्द्रीय सत्ता ने स्थानीय स्वास्थ्य सत्ताओं को एक मेडिकल प्रधिकारी 
“नियुक्त करने को वाध्य किया । इस श्रधिंकारी की आ्रावश्यक योग्यताएं भी 
“निश्चिते कर दी गईं ! यह व्यवस्था करदी गई है कि मेंडिकल भ्रधिकारी 
अपना सारा समय जन सेवाओं में लगाएगे और व्यक्तिगत कार्य में अपना 
समय नष्ट नहीं करेंगे । रा 


स्थानीय सत्ताग्रों का कार्य प७ 


जब काउन्टी परिपदों को जन-्स्वास्थ्य प्रशासन के क्षेत्र में प्रेरक 
सत्ताएं बता दिया गया तो यह निर्णय ले लिया गया कि काउन्टो परिपद 
को ही इस वात के लिए उत्तरदायी बनाया जाए कि वह पूरी काउन्टी में 
पूरे समय कार्य करने वाले मेडीकल अ्रधिकारियों वी नियुक्ति का कार्यक्रम 
बनाए । जब कभी जिले में जगह खालो हो तो जिला परिपद पहले काउन्टी 
परिषद और किसी प्रन्य जिले की परिपद से सलाह लेगी भ्रौर उसके बाद 
पूयके रूप से श्रथवा काउन्टी परिपद या श्रन्य जिला परिपद के साथ संयुक्त 
रूप से मेडीकल श्रधिकारी की नियुक्ति करेगी। मन्त्री को यह श्रधिकार दिया 
गया है कि वह इस प्रक्रिया का श्रतिक्रमण कर सके | स्वास्थ्य मन्त्रालय ने 
काउन्टी को इस सम्बन्ध में कुछ और शक्तियां दी | यह बिना सामान्‍य कार्य- 
क्रम बनाए कहीं मी खाली जगह होने पर हस्तक्ष प कर सकती है और वहां 
नियुक्ति के लिए श्रावश्यक रूप से प्रवन्ध कर सकती है। इससे दोनों ही 
उद्देश्य परे हो जाते हैं श्र्थात्‌ू एक नियोजित व्यवस्था प्राप्त होजाएगी श्रौर 
पूरे समय के लिए सेवाएं प्राप्त हो जाएगी; किन्तु इस अ्रवस्था में जिलों को 
भ्रपनी स्वतन्त्रता के प्रति खतरा हो जाता है । 


काउन्टीज ने स्थानीय सरकार के विक्रास के दौरान उन सभी सेवाओं 
के श्रधिकार को प्राप्त करने का प्रयास किया जो कि जिलों में निहित है । 
काउन्टीज का तके था कि उन्हें शक्तियां छोटी सत्ताश्रों को हस्तान्तरित 
करने की क,नूनी श्राज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त शक्तियों का अ्रभ्रिम 
विभाजन उन्हीं के द्वारा क्रिया जाना चाहिए । काउन्टीज के द्वारा जो दावे 
किए गए और जो सिद्धान्त प्रस्तुत किए गए थे उनके विपरीत थे जिनका 
जिलों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। इसके परिणामस्वरूप श्रावश्यक जांच 
की गई भ्रौर संघर्षपूर्ण सिद्धान्तों के व्रीच समझौते की व्यवस्था का प्रयास 
किया गया । सेवाश्रों का निर्धारण करते समय सामानन्‍्यत: जिस सिद्धान्त को 
अपनाया गया उसका वर्णन स्थानीय सरकार पर शाही भ्रायोग के ट्वितीय 
प्रतिवेदन में किया गया है । किसी स्थ।नीय सत्ता को सेवा का उत्तरदायित्व 
सौंपते समय पहले उसके विशेष कार्य की प्रकृति को देखा जाता था जिसे 
कि सौंपा जाना है तथा उसके बाद उस काये को प्रश|सित करने वाली 
सत्ताश्रों की उपयुक्तता को परखा जाता था। इसके अतिरिक्त यह भी मह- 
त्वपर्ण माना गया क्रि कार्यों का निर्धारण इस प्रकार किया ज।ए कि प्रशास- 
कीय काउन्दी में विभिन्न सत्ताओं के बीच सहयोग एवं सदूभावना का विकास 
हो । आयोग का कहना था कि कार्यों के वितरण को पारिभाषित करते समय 
जनमंझ्या, क्षेत्र, वित्तीय स्थिति एवं कार्यकुशलता श्रादि का ध्यान रखा जाना 
चाहिए । यहां जिले के महत्व की कुछ सेवाश्नों क। वर्णाव किया जा सकता 
है। | 
. सकल से सम्बन्धित मैंडीकल सेवा को सन्‌ १६४४ तक प्राथमिक 
शिक्षा की सभी सत्ताश्रों द्वारा अ्रशासित किया जाता था । काउन्‍्टी हे परिषंद, 
काउन्टी वारो परिपद, नगरपालिका वारों तथा कुछ शहरी जिलों को इस 
सेवा की शक्तियां प्राप्त थीं। बाद में केवल काउन्‍्टी परिपद तथा काउन्टी 
वारों परिषद ही शिक्षा की एकमात्र सत्ताएं बन गई। फलत: , काउन्टी 


पद ग्रेट ब्रिटेम में स्थानीय प्रशासन 


परिषदों द्वारा स्कूलों का संचालन अपनी विभागीय कार्यपालिका द्वारा किया 
जाने लगा । यह काउन्टी परिषद की स्वेच्छा पर ही छोड़ दिया गया कि वह्‌ 
चाहे तो स्वयं ही स्कूल मैडीकल सेवाशों का प्रवन्ध करे श्रथवा उनको पूरी 
तरह या भ्रांशिक रूप से संभागीय कार्यपालिकाओं को सौंप दे । 


गर्भवती स्त्रियों एवं बालकों से सम्बन्धित सेवाओं का प्रशासन सन्‌ 
१६१८ के शभ्रधिनियम के श्रनुसार काउन्टो परिषदों तथा जिला परिपदों द्वारा 
विया जाता था। व्यवहारिक दृष्टि से जिले की सभी सत्ताओों के पास इससे 
सम्बन्धित कार्य क्रम होता है। जिला परिषदों में से लगभग २७६ के पास 
अपना कार्यक्रम होता है किन्तु इन जिलों के पास स्कूल सेवाए नहीं 
रहती | १ ग्रप्रैल, १६३६ को ३६४५ सत्तायें इस प्रकार की सेवाप्रों को 
सचालित कर रही थी । लन्दन को छोड़ कर सभी काउन्टी परिपरदे, सभी 
काउन्टी बारोज, सभी राजधानी वारोज, १५१ .गर काउन्टी बारोज, ५१ 
शहरी जिले तथा ३ देहाती जिले इस सत्ता को संचालित कर रहे थे | सन्‌ 
१६४६ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिनियम के श्राधीन काउन्टी परिषद तथा 
काउन्टी वारोज इस प्रकार की सेवाओं के लिए एकमात्र सत्ता वन गईं । 
वर्तमान प्रवृति इस भर है कि स्कूल मैंडीकल सेवाओं को बाल कल्याण 
सेवाओं की ओर आकेषिते किया जाये । 


जन्म” का अभिलेख रखने का कार्या काउन्दी परिषद द्वारा किया 
जाता था। जिले भी इस कार्या को सम्पन्न कर सकते थे। इस बात का 
निर्णाय केन्द्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है । इस सेवा का उद्देश्य सांख्यिकीय 
अभिलेख रखना है । दूसरे, मातृत्व एवं बाल कल्याण सेवाश्रों से सम्बन्धित 
सत्ताओं को जन्मों की सूचना देना है । कुछ क्षेत्रों को' इस सेवा का उत्तर- 
दायित्व सौंपा जाता था यद्यपि वे मातृत्व या शिंशुकल्याण सेवा से सम्बन्धित 
कोई भी कार्य नहीं करते थे । शाही आयोगं' ने इस सेवा के वितरण के 
सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दिया किन्तु उसने केवल यह कहा कि प्रत्येक 
सूचना की एक प्रतिलिपि शीघ्र ही मातृत्व एवं बालकल्याण सत्ताप्रों को 
भेज दी जानी चाहिए । १६४६ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रधिनियम के हारा 
यह शक्ति काउंन्टीज तथा काउन्टी बारोज को स्थानान्तरित कर दी गई है। 


दाईयों एवः नर्सो के पर्यवेक्षण का काय “१६०२ के अधिनियम के 
अनुसार काउच्टी परिषदों द्वारा किया जात था ? किन्तु ये अपनी शक्तियों को 
जिलों को हस्ताँतरित कर सकती थीं। सन्‌ १६१५८. में हे हस्तांतरण की यह 
शक्ति छीन ली गई किन्तु-इससे पूर्व किये गये हस्तांतरणों .को प्रमावहीन ही 
रखा गया । यदि काउन्टी परिषद केन्द्रीय सत्ता को अपील करें तभी कोई 
परिवर्तेत किया जा सकता था। अ्रधित्रियम द्वारा काउन्टीज को यह शक्ति 
सौंपी गई कि वे दाईयों (2४ा0फ्ञा7०७) की प्रशिक्षित करने में सहयोग दें 
तथा इस कार्य के लिए भ्रनुदान की व्यवस्था करें । १६३६ में इससे संवन्धित 
अधिनियम ने दाईयों के पर्यवेक्षण का पूरा उत्तरदायित्व काउन्टीज तथा 
काउन्टी बारोज को सौंप दियां । सन्‌ १६४६ के अंधिनियंम ने इस स्थानात्त- 
रण को मान्य बंना दिया । | जे | 


स्थानीय सत्ताश्रों के कार्य घ्ह्‌ 


पृथक अस्पतालों की व्यवस्था के प्रावधान के लिये बड़े क्षेत्र को 
प्राथमिकता दी गई ताकि छूत की बीमारियों के निवारणार्थ इन श्रस्पतालों 
की स्थापना के लिए पर्थाप्त स्थान एवं साधन प्राप्त हो सके तथा 
सेवित जनसंख्या भी पर्याप्त हो । यह एक ऐसी सेवा थी जिसे कि बाध्यकारी 
(00॥0भ09 ) होना चाहिये था। १५७४ के जन्न स्वास्थ्य श्रधिनियम ने 
इस सेवा को वाध्यकारी नहीं वनाया तथा शहरी एवं देहाती जिलों को इन 
सेवाप्रों के लिए मुख्य क्षेत्र माना गया । यह भी प्रावधान रखा गया कि दो 
या दो से भ्रघिक जिले संयुक्त प्रबन्ध कर सके । यदि जिला परिषद द्वारा 
ऐसा नहीं किया जा सके तो काउन्टी परिपद हारा ऐसे अस्पताल खोले जा 
सकते थे अ्रथवा केन्द्रीय सत्ता से यह प्रार्थना की जा सकती थी कि यह 
पूरी काउन्टी या उसके कुछ भाग के लिए इस प्रकार के अस्पताल का प्रवन्ध 
करे । 


माप भर तोल को प्रशासित करने वाले उचित क्षेत्र से सम्बन्धित 
समस्याझ्रों के द्वारा मी उन विभिन्न तत्वों को प्रकट किया गया जो कि 
पर्याप्त स्थानीय सरकार के क्षेत्र की समस्या्रों में उलभे हुए थे । सन्‌ 
१६२६ तक इन विभिन्न तत्वों का प्रभाव यह रहा कि दस हजार से अधिक 
वाली वारो परिषदों को इनका उत्तरदायित्व सौंपा गया । इस सेवा में तीन 
बातें मोलिक थीं-प्रथम थी यथा सम्भव क्षेत्र पर स्तर की एकरूपता। 
चीजों के खरीदार बाहर से भी आरा सकते थे, इसके भ्रतिरिक्त बेचने वाले भी 
बाहर जाकर अपना माल बेच सकते थे जहां कि स्थानीय सत्ता का निरीक्षक 
कार्य नहीं करता । दूसरे, क्षेत्र ऐसा होना चाहिये कि निरीक्षक एवं व्यापारी, 
जो कि स्थानीय पार्षद हैं, के वीच ऐसा स्वामी सेवक जैसा सम्बन्ध स्थापित 
न हो जाये कि निरीक्षकों की निष्पक्षता ही खतरे में पड़ जाये । तीसरे, क्षेत्र 
पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि सर्वश्रेष्ठ तकनीकी योग्यता वाला स्टाफ 
रखने का खर्चा सहन कर सके । शाही श्रायोग ने बताया कि इस सेवा को 
सम्पन्न करने के लिए काउन्टी वारो तथा काउन्‍न्टी बारो परिषद सवश्रष्ठ 
क्षेत्र हैं। ये कार्य पुलिस कार्यों से कुछ सम्बन्ध रखते हैं श्रतः इनको वितरित 
करते समय पुलिस कर्तव्यों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। श्रतः यह 
उचित रहेगा कि इस सेवा को काउन्टी परिषद, काउन्टी बारो परिषद तथा 
गैर काउन्टी बारो परिषद को सौंपा जाये जिसके पास प्रथक से पुलिस सेवा 
होती है तथा जोः पहले से ही इन कार्यों को सम्पन्त कर रहे हैं। गैर- 
काउन्टी वारोज जब कभी यह श्रनुमव करे कि वे इन कार्यों को सफलता 
पूर्वक सम्पन्त नहीं कर पायेंगे तो वे इन्हें काउन्टी परिषदों को सौंप सकते 
हैं । काउन्टी परिषदों को भी अपने ये कार्य स्वेच्छा पूर्वक जिला परिषदों को 
हस्तांतरित करने कीं शक्ति होती चाहिये । | ु 
वारोज तथा काउन्टीज के बीच इसी हे प्रकार का अबुद्धिपूर्ण प्रवन्ध 

भोजन एवं दवाइयों के प्रशासन के सम्बन्ध में भी था । - इसमें पुनव्य॑वस्था 
करने के लिए तीन सिद्धास्तों की आवश्यकता थी, भर्थात्‌: एकरूपता, योग्यता 
एवं स्व॒तस्त्रता। आयोग द्वारा सिफारिस की गई थी कि: इन कायों की 
शक्तियां काउन्टी परिषद तथा काउन्टी बारों परिषद को सौंपी जानी चाहिये । 


8५ ग्रेट ब्रिटन में स्थानीय प्रशासन 


जिला परिषदों को भी यह अ्रधिकार हो कि वे सीमित श्रथ॑ में इन शक्तियों 
का प्रयोग करें तथा काउन्टी परिषदों को यह शक्ति हो कि यदि थे उचित 
समभें तो जिला परिषदों द्वारा जो व्यय किया गया है उसे प्रदान करदें। 
सन्‌ १६३८ के भोजन एवं श्रौषधियों के कानुन द्वारा काउन्टी.बारो प्ररिषदों, 
नगरपालिका बारोज एवं.४० हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरी जिलों 
को इन सेवाओं के प्रशासन का अ्रधिकार सौंपा गया । वे इस श्रधिकार का 
प्रयोग उस समय तक कर सकते थे जब तक कि मंत्री की स्वीकृति प्राप्त न 
हो जाये । मंत्री चाहे तो इन क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार को छीन सक्रता 
था । साथ ही वह चाहे तो २० हजार की जनसंख्या वाले 'शहरी जिलों को 
भी इस श्रधिकार को सौंप सकता था । 


शाही आयोग द्वारा श्रन्य कार्यों के बारे में मी जांच की गई तथा 
स्थानीय सरकार की सेवाओं का वितरण करने के बारे में अनेक सिफारिसें 
प्रस्तुत क्री । 
क्षेत्रीय महत्व की सेवायें ह 
[96 $0एां९९5 ० रिशट्टांणानं। 009॥06 ] 


स्थानीय सरकार द्वारा सम्पन्न की जाने वाली कुछ सेवाएं क्षेत्रीय 
महत्व की होती हैं। इनका प्रशासन भी यदि क्षेत्रीय श्राधघार पर ही किया 
जाये तो श्रधिक भ्रच्छा माना जाता है। इनमें जिन सेवाओं को समाहित कर 
सकते हैं वे हैं जल-वितरण, नालियां, नदियों की सफाई, शहर नियोजन, गृह- 
निर्माण, पुलिस, सड़क, शिक्षा, विद्य्‌ त, निर्घन सहायता श्रादि-श्रादि | ये सभी 
स्थानीय सरकार की सेवाए' हैं। ये राष्ट्रीय दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण 
होती हैं जितनी कि स्थानीय दृष्टि से होती हैं। इनको तकनीकी प्रकार से 
गठित किया जाता है । वे-राष्ट्रीय श्रर्थव्यवस्था का -.एक महत्वपूर्ण भाग 
होती हैं श्रतः उनका संगठन एव प्रबन्ध विशेष रूप में करना होता है 
जैसे कि स्थानीय स्तर पर निकायों का नहीं किया जाता | वर्तमान युग में 
श्रनेक महत्वपूर्ण परिवर्तत हुए जिनका महत्व अनुलंघनीय है । तकनीकी, का 
तेजी के साथ विकास हो रहा है, संचार के साधन अधिक गतिवान होते जा 
रहे है. विज्ञान प्रगति कर रहा है, न्याय, क.यंकुशलत। एवं उच्च जीवन स्तर 
के मूल्यों के प्रति भारी चेतना जागृत हो गई है । यह सब बातें केवल तभी प्राप्त 
की जा सकती हैं जबकि भ्रधिक जागरूक एवं एकरूप सरकार केन्द्रीय रूप से 
निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करे । इन सिद्धान्तों को सामान्य रूप 
से नियोजन के रूप में जाना जाता है। इन सेवाश्रों को प्रद/न करते समय 
इनके क्षेत्र निर्धारित किये जा सकते. हैं। प्रशासन की दृष्टि से महत्वप्‌श 
सर्व प्रथम लक्ष्य एवं कार्य को समझा ज ता है उसके बाद बनावट का नाम 
श्राता है । संगठन की बनावट तो. गौण होती है, इसकी उपयोगिता एवं 
सार्थकता भी इस बात पर निर्मेर करंती है कि इसने लक्ष्यों की प्राप्ति में 
कितनी सफलता प्राप्त की ; इसलिए येहां कुंछ महत्वपूर्ण सेवाओं का भ्रध्ययन 


क्ियाजाना उपयोगी रहेगा। ६... |४£_ 
जल-दितरण [छ/५(० $णएए9 | -- सन्‌ १६४४५ के जल अधिनियम से 
पूर्व इस सेवा को सम्पन्न. करने के लिए किसी प्रकार का नियोजन नहीं किया 
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गया था। १८७५४ के अधिनियम ने शहरी एवं देहाती जिलों को यह श्रधि- 
कार सौंपा कि वे अपने जिलों में पानी की. व्यवस्था कर सके । सन्‌ १८७८ 
के भ्रधिनियम में यह कहा गया कि देहाती जिला परिषदें इस बात की 
निगरानी रखें कि उनके क्षेत्र में श्राने वाले प्रत्येक घर पर पानी की व्य- 
वस्था की जा सके। ये क्षेत्र केचमेन्ट क्षेत्रों (20॥0॥पा0। 68४५) की तुलना 
में अत्यन्त छोटे थे। प्रशासकीय भेद-माव एव' गड़बड़ी पूर्णा श्र्थ-व्यवस्था 
की मिटाने की गरज से संयुक्त जल-मण्डलों की स्थापना की कई किन्तु 
इनकी भी सख्या कम थी शौर आ्रावश्यक्ता को देखते हुए ये बहुत 
थोड़ी थीं । 
जल वितरण का कार्य या तो व्यक्तिगत जल कम्पनियों द्वारा किया 
जाता था अ्रथवा स्थानीय सत्ताश्रों द्वारा किया जाता था जो कि स्वय' के वित्त के 
आधार पर स्वय. की योजनाएं बनाती थीं। यह ब्यवस्था भी श्रपर्याप्त पाई 
गई तथा १६२६ के अधिनियम दारा काउन्टी को इन्हें सहयोग प्रदान करने की 
वात कही गई । भ्रत्येक सत्ता प्रायः अपनी ही. आवश्यकता में उलभी रहती 
थी. उसे भ्रत्य सत्ता के लिए ग्रावधान करने का समय ही प्राप्त नहीं हो पाता 
था। विभिन्न सत्ताओ्रों के बीच पर्याप्त समन्वय का भ्रभाव होने के कारण इन 
सत्ताओं में कई वार सहयोग की मावना का भ्रमाव देखने को मिलता था । 
सन्‌ १६२६ के अ्रधिनियम ने जन स्वास्थ्य के क्षेत्रों को विकसित कर दिया 
प्रौर इस प्रकार से कुछ क्षेत्रों में, जल-व्यय को काउन्टी तक बढ़ा दिया। 
" स्वास्थ्य मच्त्रालय मे .बड़े क्षेत्रों के समन्वय का; कार्य' सम्माल लिया। सन्‌ 
(६२३ मे विभाग के श्रन्तगंत एक जलः पर परामशंदाता समिति नियुक्त 
की गई । प्रति वर्ष मन्त्रालय के प्रतिवेदन द्वारा परिवर्तन का श्राभास प्राप्त 
होने लगा, इसके बाद भी बुद्धिपूर्ण स्तर को प्राप्त नहीं किया जा सका। 
इसके लिये एक क्षेत्रीय प्रतिनिधि समिति को श्रावश्यक समभा गया जो कि 
विभाग एव जल पर परामशंदाता समिति.के साथ मिल कर कार्या कर 
सके । सन्‌ १६३६ में नौ परामशंदाता समितियां बनायी गई। इनके भ्रन्तर्गत 
लगभग आधे नगरपालिका उद्यम पश्रागये । केन्द्रीय परामशंदाता जल समिति 
को देखने पर यह स्पष्ट हो जाता था कि ये क्षेत्रीय समितियां विभागीय 
. सम्पर्क रहने पर भी कमजोर थी । इनके कार्यों में देरी लगती थी तथा ये श्रपने 
से बड़ी सत्ताओं की शुभकामना पर बहुत कुछ निर्मर रहती थीं। सर्वंसम्मत 
समभोौते के श्रभाव में उत्का कार्य श्रसफल हो गया ।. 
केन्द्रीय परामशंदाता समिति ने यह सिफारिश की कि क्षेत्रीय समिति 

-को कानूनी रूप से लागू किये जा सकने वाले कोठा (0००७) द्वारा समथित 
किया जाये-तथा उनके समापति को मन्‍्त्री द्वारा नियुक्त किया जाये। इन 
समितियों को भ्रपत्ती कोई भी योजना बनाने से पूव॑ श्रपने उपयोक्‍ताओं से 
परामर्श भ्राप्त कर लेता चाहिए । इनको अपना वाधिक प्रतिवेदन प्रामशंदाता 
-समिति को देना चाहिए। इसके अ्रदरिक्त समिति ने एक महत्वपूर्णा सिफारिस 
यह की कि क्षेत्र की सीमाएं पानी गिरने की सीमाओं के एकरूप होनी 
चाहिए जिसमें कि सम्बन्धित जनसंख्या रहती है हे मन्‍्त्रो को यह भ्रधिकार 
दिया जाये कि वह नियोजन के लिए श्रथवाः क्षेत्रों में परिवर्तेत करने के लिए 
क्षेत्रीय समितियां नियुक्त करे। 
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कठिताई में पड़ जायेंगी; उनको कोई शक्ति नहीं रहेगी प्रोर परिणामस्वरूप 
समग्र क्षेत्र को इससे हानि होगी । ॥ 


शहर नियोजन सत्तायें जब कुछ समय तक अ्रकेले रूप में कार्य है करेंगी 
'तो वे निराश हो जायेगी । वे. एक निश्चित चौड़ाई वाली सड़कों की 
योजना बनाये गी भ्रौर उनके सीमावर्ती इलाकों में सकड़ी सड़के हैं, वे अपने 
घरों के लिए नालों का प्रवन्ध करेगी तो पड़ोसियों से भंगई। स्त्पन्न हो 
जाये गे, जब कभी वे अपनी घनी श्राबादी के विस्थापितों के लिए जगह 
चाहेंगे तो पड़ौसियों के-स।थ उनका मतभेद बढ़ेगा । इस प्रकार इन संयुक्त 
प्रवन्धों के मार्ग में ग्रनेक प्रकार की कठिनाइयां: उत्पन्न हो जाती है ऋत; यह 
उपयोगी रहेगा कि एक क्षेत्र के लिए स्वय॑ की कार्य पालिका सत्ता दनासी 
जाये | सम्मावित रूठिताई की स्वाभाविकता का वर्णा न करते हुए स्वास्थ्य 
मंत्रालय ने यह बताया कि योजना की क्रियान्विति सामान्य रे कानूनों तथा 
सफाई प्रशासन से इस प्रकार सम्बन्धित है.कि इन कार्यो के किसी भी 
गभ्मीर क्रायात्वयन से श्रतिराव एवं भ्रम पैदा होने का मय रहता है । दुसरे, 
यदि इस नियम का सशर्ते पालन किया जाये तो यह भ्रन्यावपूर्ण भी बन 
सकता है क्‍योंकि ऐसा भी हो सकता है कि योजना में पर्याप्त महत्व के 
कार्यों को किसी एक जिले के लिए रखा जाये जब कि यदि उसे भ्रन्य जिले के 
लिए रखा गया होता तो भ्रघधिक लामदायक होता । इस. प्रकार की कठिनाटयां 
: से बचने के लिए समिति ने एक जटिल संघीय व्यवस्था का सुझाव दिया। 
उसने बताया कि गृहनिर्माण एवं शहर नियोजन के कार्य के बीच पर्याप्त 
सम्बन्ध रखा जाये । 


सत्‌ १६३२ के शहर एवं देश नियोजन श्रधिनियम ने थे ग्रीय नियो- 
जन को कई प्रयासों से'सरल बना दिया | श्रवः जिला परिपर्दे तियोजन के 
अपने कार्यों को काउन्टी परिपदों को सौंप सकती थीं। दूसरे, म युक्त रामिति 
की निर्मायक सत्ताशों के बीच खर्च का वितरण श्रव लोचणीज़ बना दिया 
गया-। दीसरे, मंत्री को यह शक्ति दी गई कि! वह अ्पती श्रोर से पहल करके 
संयुक्त समितियों की रचना के लिए आज्ञायें जारी कर सके। श्रव भी नियो- 
! जन का मुख्य दायित्व छोटी स्थानीय सत्ताओों पर ही छोड़ दिया गया क्योंकि 
मन्त्री को हस्तक्षेप करने योग्य समय ही नहीं मिलता था। इस दिशा में की 
* गई प्रगति की गति धीमी थी । स्थानीय सत्तायें योजना तो बनाती थीं किन्तु 
उनका राष्ट्रीय श्रावश्यकताशों एवं पड़ौसियों के नियोजन से कोई सम्यन्ध 
नहीं. रहता था । 


यह स्पष्ट था कि; नियोजन: के क्षेत्र इस लक्ष्य की दृष्ट से वित्तीय 
व्यय की दृष्टि से, पूरे राष्ट्र: की श्रोवश्यकताओं. ' की दृष्टि से तथा उसके किसी 
भी क्षेत्र को दृष्टि से श्रत्यन्त छोटे ' थे । यदि नियोजन के द्वारा समग्र राष्ट्र के 
हितःकी साधना. करनी. है तो यह. जरूरी हो जाता है कि प्रत्येक स्थानीय सत्ता 
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'ह४ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 
को एक राष्ट्व्यापी सांचे में ढ़ाला जाये । इसके लिएं कुछ मौलिक सिद्धान्त 
बनाये ही जा चुके हैं जैसे-भूमि का कृषि के लिए तथा उद्योगों के लिए प्रयोग, 
श्रौद्योगिक तकनीक पर शभआाधारित शहर का ग्राकार एवं स्थान, श्ौद्योगिक 
विकेन्द्रीऊरण की सम्भावनायें, स्वास्थ्य, सुविधायें, ग्रहनिर्माण एवं जनता के 
यातायात की सुविधायें श्रादि । प्रत्येक सत्ता' जिसका सम्बंध नियोजन से था 
बह यह जानती थी कि उसके द्वारा' जो भी निर्णय लिया जायेगा उसका भ्रभोव 
पड़ौसियों पर श्वश्य पड़ेगा । ५) ३ ; 
प्रसल' में तियोजन की समस्या को अत्यन्त सरले करके देखा ग्रया तो 
क्षेत्रीय परिषद मुख्य नियोजन. सत्ता बन गईं । क्षेत्र की मुख्य श्रावश्यकताओं 
- को पूरा करने का' कार्य इसी के दृ"रा किया जाने लगा। कस्बा एवं देश के 
नियोजत पर जो अधिनियम सन्‌ १६४७ में बनाया गया उसकी मुख्य विशेष- 
तायें तीन थीं । प्रथम यह कि सभी संथानीय नियोजनों को राष्ट्रीय हित की 
दृष्टि से किया जाना चाहिए किन्तु इसे स्थानीय जनता के ज्ञान एवं पहल 
पर अ्र।धारित रहना चाहिए । दूसरे, नियोजन श्रेंब एक विधायी कार्य बन छुका 
है, यह भवांछतनीय विकास के लिए एक 'अवरोधक मात्र नहीं है। तीसरे, भव 
मुआवजे की कठिताई को प्र।यः समाप्त ही कर दिया गया है। 
झ्राजकल नियोजन का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल एक ही मंत्रालय 
- भर्भात्‌ शहर एवं देश नियोजन मंत्रालय पर ही श्रा. पड़ा है। स्थानीय स्तर पर 
नियोजन की शक्तियां जिले से काउन्टीज को और काउंन्टी बारोज को सौंप 
दी जाती हैं। “इससे निगोजन के लिए बड़े क्षत्र प्राप्त हो जाते हैं किन्तु 
मंत्री को यह भी शक्ति प्रदात की गई है कि वह यदि उचित समझे तो इन 
क्षेत्रों को भी परस्पर मिला दे | नियोजन .के- सम्बंध में पहल उन 
सत्ताओं द्वारा की-जाती चाहिए जिनको कि अधिनियम के पास होने के तीन 
साल के श्रन्‍्तर्गत-योजना बनाकर मंत्र।लय को अस्तुत करती है । इत 
के श्राधार पर कोई कार्य किया जाये इससे - पहले इन्हें मंत्रालय हर 
स्वीकार किया जाना चाहिए । उसके बाद ही- स्थातीय सत्तायें इनके अवुतार 
व्यवद्दार कर सकती हैं । ; हे 
... मंत्रालय को यह शक्तति प्राप्त है कि वह किसी भी क्षेत्र को एक नये 
कस्बे के लिए स्थान घोषित कर सकता है । इसको बनामे एवं नियोजित करने 
के लिए यह एक: भ्रस्थायी विकास निगम की नियुक्ति कर सकता है। यह 
निगम अपने किसी काम के लिए भूमि को” प्रावश्यक रूप से ले सकती हैं। 


पुलिस सेवायें [?20॥४ 50००5 | सन्‌ १६१८ में इज़ूलैण्ड' तथा 
वेल्स में लन्दत के बाहर १८६ अलग-अलग पुलिस सत्तायें थीं। काउन्टीज में 
इक थीं तथा १९८ काउन्टी बारोज में थीं। प्रथम को वाध्यकारी रूप से 
सन्‌ १८५६ के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था भौर काउन्टी वारोज 
में इसे १८३५ के तगर निगम भधिनियम तथा १८८२ के श्रघिनियम हीरा 
स्थापित किया गया । 


पुलिस सेवा में ब्ररती गई स्वतंत्रता, मितब्ययुता एवं कार्यकुशलता के कारण 


«ः एक हानिकारक तथ्य थी। अलेंग-प्रलग संगठित की ग़ई पुलिस सत्ता वेते 
कम होती थी किन्तु उसके भवन एवं प्रशासन पर जो भी खर्च होता था वह 


जा भी चुके होते थे । 
संगठित प्रव्यवस्था को मिटने के लाए ६६० में पुरम धर लय 

पारित किया गया जिसके अनुसार स्थानीय सलाझ्तो कहे झाकापक 4 है झमद 
परस्पर व्यक्तिगत उधार देने व लेने की शदित प्रदान को रई 
कई कारणों से सफल ते हो सकी । प्रथम बरुण गढ़ रथ वक रत दृशशव ना 
को कई एक स्थायी समभोते करने होते थे । एसा से कर्म यह घट साल था 
कि जिन सत्ताओं के साथ समभौता किया गया हे उसे रदप् 

व्यक्तियों की श्रावश्यकता है प्रयवा समय पड़ने पर दे प्रद्ाल मत चर माह । 
दुसरे, आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को भेजने के प्रस्ते पर दौलिशम समा 
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स्वीकृति लेता जहरी था और एस कार्य में पर्याप्त समय झगती था सोगरे, 
प्रनेक पुलिस सत्तायें इस प्रकार का समभीता करने मे महाराणा णा। 
बहुत कम अवसर प्राते थे जबकि वे इस प्रकार के समझते झर्दी 2 | दैछ। 
मूल करण यह था कि इन सत्ताश्रों को सदेव ही मह भय साया दा वि पढगी 
किसी भी ऐसे समय सहायता मांगी एज सब त्ी है जबकि ये प्सा ६४ ए4३ ४ 
असमर्थ हों । चौथे, पुलिस सत्तायें इस प्रकार की पारस्परिय गह स्लो था मूल्य 
पर एकमत नहीं हो सकी । डेसबॉरो (00890000ष) प्रतियेदल मे यह ४५ 
गया था कि स्वय मृहविभाग इस सम्बंध में मानक शर्तें एम सन्ापे सं 
करे | यहु सव १६१६ के श्रधिनियम एवं १६२० के नियम गया ईदी पे: 
द्वारा किया गया । जब छोटे वारोज की पुलिस शत्ताप्रों को भिलागा गया सो 
छोटी सत्ताश्रों द्वारा इस वात का विरीध किया गया । यह पक्का गया 7 एक 
सशक्त प्रशासन के लिए स्थानीय ज्ञान का होना जरूरी है | स्थानीय नियनाश 
से यह सम्मव बनता है कि क्षेत्र की विशेष समस्याओं की भ्रोर अधिक ध्यान 
दिया जा सके । दूरस्थ सत्ता के द्वारा प्रवन्ध किया जाना उचित नहीं है । 


समिति द्वारा यहूं सिफारिश की गई कि छोटी बॉरो शवितयों पे काउ- 
नदी का सत्ताओं में मिलां दिया जाये । वैसे समिति यह चाहती थी कि बारो की 
पुलिस के लिए एक लाख से भ्रधिक पुलिस सत्ता की सोमा रखदे डिस्तु भिर भी 
प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से उसने ' केवल गैर काउन्टी वारोज की प्रथक 
पुलिस सत्ता: को समाप्त करने की वात कही । किसी काउन्ी बॉरो में उस 
समय तक कोई नई सत्ता स्थापित नहीं होनी चाहिए जब तक कि गृह विभाग 
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६६ प्रंट ब्रिटेत में स्थातीय प्रशासन 


के कायलिय को यह सेंतोष न हो जाये कि पृथ्रक सत्ता की स्थापना के फल- 
स्वरूप निश्चित भ्रशासकीय लाम प्राप्त हो सकेगा। उसने यह सिफारिश की कि 
प्रबन्ध का प्रसार करने से व्यवस्था में कुछ लाभ हो सकता है, इसके लिए 
काउन्टी की कुछ छोटी. संत्ताओं को समूहीक्ृत कर दिया जाये । इन सिफारिशों 
के परिणामस्वरूप भी परिस्थिति का सामना तहीं किया जा सका भ्रतः 
समिति ने भर्ती, अनुशासन, प्रशिक्षण एवं वेतन आदि के वारे में नियमों को 
प्रभावीकृत करने के लिए भी सिफारिश की । पुलिस व्यवस्था की पुनस्थाप्रना 
के बाद छोटी सत्ताओं को मिलाने की नीति का पौलन किया गया। सन्‌. 
१८८२ में छोटे बारोज में. पृथक सत्ताश्रों की संख्या को कम करने के लिए 
यह व्यवस्था की गई कि किस्ती मी नये वारो को प्रथक पुलिस सत्ता रखने की. 
इजाजत न दी जाये जब तक कि उसकी श्राबादी बीस हजार से अधिक ते 
हो | गृह-मंत्रालय द्वारा भी यह शर्त रखी गई कि बॉरो को श्रपती शक्ति 
काउल्टी के साथ एकीकृत कर लेनी चाहिए। १८८८ तक जो ५७ बारोज 
बनाये गये उनमें से केवल सात को ही नयी पुलिस सत्ता,की अनुमति.दी गई । 
(८८८ के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि'उन सभी वॉरोज की पुलिस 
शक्ति १८८६१ में काउन्टी की शक्ति के साथ मिला दी जायेगी जो कि दस 
हजार से कम जनसंख्या रखते हैं । । 


मितव्ययता एवं पुलिस कार्यकुशलता के विचार से प्रमावित होकर 
सन १६३२ में पुलिस सत्ता: के संयुक्तीकरण पर एक प्रवर समिति की 
स्थापता की गई। इस समिति के प्रतिवेदन - को पुलिस क्षेत्रों की समस्या 
पर सर्वाधिक प्रशंसतीय विश्लेषण समभा णाता- है। इसमें बताया गया 
कि क्षेत्र श्रनेक होने. के कारण अमेक प्रकार की जेटिलतायें पैदा हो जाती ६। 
उतके बीच सीमा बन्ध्त लगाने पर स्थिति पभ्रौरः भी -प्रधिक खराब हो जाती 
है । इसके बीच परस्पर सहयोग स्थापित करने के बाद भी इनकी- कमजोरियों 
को दूर नहीं किया जा सकता । 


पुलिस सेवा में प्रशिक्षण केवल तभी ठीक प्रकार से प्रदान किया जा 
सकता है जबकि क्षेत्र का आकार पर्याप्त हो । छोटे क्षेत्र में यह बड़ा कठिन 
होता है कि व्यक्तिगत पंक्षपातपूर्ण भावनाओं को रोका जा सके । इसके 
अ्रतिरिक्‍त जब श्रतुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं उस समय भी यही दृष्टि- 
कोण रहता है। श्रतीत की तुलना में टेलीफोनों' के कारण अधिक पक्षपात 
एवं प्रभाव के लिए अ्रवसर हो गये हैं। बारोज. के अतिनिधियों ने उत तकों 
का विरोध किया जो कि विलीनीकरण का पक्ष ले रहे थे | उनका कहता था 
कि गृह मंत्रालय द्वारा जो समन्वय स्थापित किया जा रहा है वही पर्याप्त है | 
इसके अतिरिक्‍त-काउन्टी की पुलिस शक्ति-का प्रशासन 2० प्रधिक उच्च 
नहीं: कहा जा सकता, वह बारोज के-प्रशासत-से श्रेष्ठ नहीं था । गैरकाउन्दी 
बारोज ने यह शिकायत की कि उनका, काउन्टी परिएदों में बहुत थोड़ा सा 
प्रतिनिधित्व है । वे-काउन्टी परिषदों - को-रेटों के रूप में जो घन देती हूँ 
उसकी मात्रा:उनके-हारा प्राप्त सेवाओं से :पर्याप्त' श्रघिक है। उनका तक 
था(कि उस सिंकोय - का - नियन्त्रण - श्रधिक: प्रमावशेल रहता. है: जो फ्ि 
शिकायत करने की दृष्टि से नजदीक है तथा जनता में भ्रधिक विश्वास प्रेरित 


स्थानीय सत्ताओं के कार्य ६७ 


कर सकता है। एक दूरस्थ एवं ग्रज्ञात परिषद द्वारा यह सब नहीं किया 
जा सकता | 

गृह मंत्रालय ने उन सभी वारोज की पुलिस शक्ति के विलीनीकरण 
का सुझाव दिया जिनकी जनसंख्या ७५००० से नीची थी। कान्सटेब्ुलों के 
निरीक्षक इस मत से सहमत थे। १६४६ के पुलिस अधिनियम द्वारा 
संयुक्तिकरण के सिद्धान्त को और भी श्रागे ले जाया गया । एक अपवाद को 
छोड़कर ४६९ गर काउन्टी बारो पुलिस शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। 
ग्रधितियम ने गृहसचिव को यह अश्रधिकार दिया कि वह कितनी ही सत्ताओं 
के पुलिस निकायों को मिला सके । इस प्रकार के विलीनीकरण में कुछ 
शर्ते रखी गई । प्रथम तो स्वेच्छापुर्णा ति ,तीकरण का प्रयास किया गया 
किन्तु यह सफल न हो सका। दूसरे, ज कहीं कोई स्थानीय सत्ता यदि 
विलीनीकरण का विरोघ करे तो गृह र,' वव इस सम्बन्ध में जांच कर सकता 
थ।। इस सत्य का कामन्स सभा में विरोध किया गया और श्रन्त में इसे 
संशोधनकरके स्वीकार कर दिया। इस संशोधन के अनुसार कोई भी 
काउन्टी परिषद्‌ या काउन्टी बारों परिषद जिसकी संख्या एक लाख या 


इससे अधिक है उसे उससे (उच्च सत्ता) साथ “मिलने के लिए बाध्य नहीं 
किया जा सकता था । 


शिक्षा [7त7८४ा०णा |--सन्‌ १८७० में प्राथंमिक शिक्षा के सम्बन्ध 
. में ्रधिनियम पास किया गया । इससे पहले शिक्षा का कोई स्थानीय प्रशासन 
नहीं था। शिक्षा व्यक्तिगत उद्यमों' एव घामिक समाजों के हाथ में थी, 
किन्तु फिर भी राज्य द्वारा श्रनुदात देकर शिक्षा संस्थाश्रों की सहायता की 
जाती थी । इसके स/थ ही सनू १८३३ तक राज्य सरकार उसके नियमन 
एवं नियंत्रण का कार्य करती रही । इसके वाद शिक्षा के संबंध में एक के 
बाद एक सार्वजनिक प्रावधान रखा गया । १८७० में शिक्षा संवन्धी कार्य 
स्कूल बोर्ड कों सौंप दिए गए। १६०२ में जब कि प्रशासन का क्षेत्र ब्रदल 
गया तो इंग्लैंड श्ौर गेल्स को २५६०स्कूल बोड्डो द्वारा प्रशसित किया गया | 
उस समय तक शहरी जिले सार्गजनिक रूप से स्थापित नहीं हो सकते थे। इस 
प्रकार कुछ श्रपवादों को छोड़ कर श्रन्य क्षेत्र बहुत छोटे थे। १८८६ श्र 
१८६९१ के तकनीकी निर्देश भ्रधिनियमों ने काउन्टी परिषदों और काउन्टी 
ब।रो परिषदों तथा शहरी जिलों को कुछ सीमित शक्तियां दी । १९०२ में जो 
शिक्षा सम्बन्धी विकास किया गया उसमें ठौज्ञानिक रूप से विचार करके 
काउन्टीज तथा काउन्टीज वारोज को सी प्रक़ार की शिक्षा के लिए 
उत्तरदायी वनाया । किन्तु छोटे वारोज तथा शहरी जिलों में जो सत्ता 
पहले से ही कार्य कर रही थी वहू अपनी शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं 
थी । उनका तक था कि स्थानीय रुचि, ज्ञान एवं व्यक्तिगत सम्पर्क बनाए 
रखने के लिए यह जरूरी है कि क्षेत्र छोटा होना चाहिए। परिणाम- 
स्वरूप समभौतेपृूण दृष्टिकोण श्रपताये गये । प्राथमिक शिक्षा के लिए 
काउन्टी परिषदों को सत्ता बनाया गया, साथ ही काउन्टी वारोज श्लौर 
दस हजार से भ्रधिक की जनसंख्या वाले गर काउन्टीज फो भी यह शक्ति दी 
गई । अ्रधितियम के अ्रनुसार वारोज तथा शहरी जिले श्रपनी सत्ता छोड़ 
सकते थे । 2 
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उच्च शिक्षा काउन्टी तथा काउन्टी बारोज के हाथों में सौंप दी गई। इनमें 
४प शहरी जिला परिषदें भी थीं। १६०२ के अधिनियम के शभ्रनुसार बारोज 
तथा जिले श्रपनी शक्तियां काउन्टी के लिये दे सकते थे किन्तु व्यवहार में 
इस प्रावधान का प्रयोग बहुत कम हुआ । जिन सत्ताओ्रों नें अपनी शक्ति 
त्याग दी वे स्वयं तथा काउन्टीज दोनों-ही इससे लाभान्वित हुए क्योंकि बड़े 
क्षेत्र में श्रध्यापक योग्य मिल सकते थें श्ौर उसमें प्रति व्यनिंत खर्चा मी कम 
भाता था। कुछ काउन्टीज॑ भ्रपनी शक्ति को उच्च शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा 
के बारे में शहरी परिषदों को सौंप सकती थीं । काउन्टी बारो के माध्यमिक 
स्कूल जब श्रपना प्रबंध करते थे तो वे काउन्टीज .का उपयोग करते थे ।.इससे 
काउन्टीज को यह भय हुआ कि कहीं उंन पर काउन्टी ' बारोज का भ्रधिकार 
न हो जाएं। विभिन्न,अ्रधिनियमों में श्रनेक स्थानीय सत्ताओं को मिलाने की 
व्यवस्था की गई थी। १६१८ के अ्रधिन्रियम ने परिषदों को इस योग्य 
बनाया कि वे किसी भी कतंव्य एवं शक्ति के लिये झ्रापस में मिल सकें । 
इन प्रावधानों का भी श्रधिंक प्रयोग नहीं किया गया। कुछ काउच्टीज में 
संगठन का दोहरापंन पूर्णों रूप से किया गया । ज्यों-ज्यों दोहराबव हुआ त्यों-त्यों 
प्रमेक गम्भीर समस्याएं उठती गई। जि 
१६४४ के शिक्षा श्रधिनियम,के, द्वारा काउन्टी , और काउन्टी बारो 
परिषदें एकमात्र शिक्षा.संत्ताए बन गई | इस प्रकार १६६ सत्ताओं का 
श्रस्तित्व समाप्त.हो गया | इन सत्ताओं के बीच समभौता करने के लिए तथा 
इनके द्वारा किए गए कांयों की उपयोगिता की हानि को. पूरा करने के लिये 
अधिनियम में कुछ प्रावधान रखे गए । इनमें प्रथम यह था कि जहां कहीं 
काउन्दी बारोज या काउन्टी परिषदें बहुत गरीव हों श्रौर भ्रकेली रहकर ग्ायें 
न कर सकें तो वे एक ही संयुक्त शिक्षा मंडल. में मिल सकती थी । दूसरे, 
काउन्टीज के क्षेत्रों को सम्मभागाय कार्यपालिका क्षेत्रों में विभाजित करना था 
जहां कि सम्भागीय.कार्यपालिका को शिक्षा. सम्बन्धी सभी शक्तियां प्रत्यायो- 
.जित की जा सकती थीं । केवल कर लंगाने या उसे इकट्ठा करने की शक्ति 
'नहीं सौंपी जा सकती थी । तीसरे, साठ हजार से- मधिक जनसंरुया वाले 
बारोज या जिला पंरिषदें यदि श्रपील करें तो उनको उक्त विभाजन से मुक्त 
किया जा सकता था श्रौर वे छोड़े हुए जिले बन सकते थे । 


सड़कें (प्रांशाक्ष॥9५) :--१८६२ तक सड़कों का प्रशासन दो सत्ताग्रों 

: द्वारा किया जाता' था। ये थीं ट्नंपाइफ न्यास (7णाणए)०४ प7०७॥) और 
 व्येक्तिगंत पेरिसें । सन्‌ १८६२ के अधिनियम में, पैरितों को, सड़क जिलों 
' (म्राष्ठाप्ू४४७ /)$075) में समुड्रीकृत होने के लिए शक्ति प्रदान की । कुछ 
समय बाद रेलों के साथ प्रतियोगिता होने के कारण और कानून द्वारा व्यवस्था 

- करने के कारण टंनंपाईकन्यास को ' समाप्त कर दिया गुया। १८७८ में 
/ सड़कों को जिलों का उत्तरदायित्व दिया :गयां।. तमी यह भी निश्चित 
” क्र दिया गया कि मुंख्य सड़क क्या है श्लौर उसी के श्राध/र पंर उसे श्रनुदान 
“प्रदान किया जा सके | “१८८२ के बाद केन्द्रीय सरकार सड़क सत्ताओ्नों को 
. अनुदान देने लगी। १८८८ के स्थानीय संरकार श्रधिनियम ने काउन्टी परिषद 
को यह उत्तरदायित्व सौंपा कि वह काउन्दी की सभी मुख्य सड़कों की रचना 
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कराये । किन्तु यदि शहरी सत्ता यह चाहे कि श्रपने क्षेत्र की सड़क की रचना 
वह स्वयं ही करे तो उसे ऐसा करने का अधिकार था श्रौर उसका खर्चा 
काउन्टी परिषद द्वारा ही दिया जाना था । दूसरे, काउन्टी परिषद मुख्य सड़क 

की संरचना के लिए किसी भी देहाती या शहरी सत्ता से ठेका कर सकती थी । 

उसका व्यय-भार काउन्टी परिषद को उठाना पड़ता था। शेष सड़कें बारोज 
एवं जिलों के प्रधिकार क्षोत्र में श्राई ५ उस व्यवस्था के मुख्यतः दो दोष थे ।' 
प्रथम यह कि काउन्टी बिना किसी बाहरी प्रतिबन्ध के ही इस बात का निर्णय 
करती थी कि कौनसी सड़क मुख्य सड़क है | इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक 

काउन्टी में सड़क के प्रशासन के सम्बन्ध में पर्याप्त भिन्‍नता रही । दूसरे, ऐसी 
कोई सत्ता नहीं थी जो कि जिलों की नीति के बीच समन्वय स्थापित कर 
सके । यही कारण है कि राष्ट्रीय श्राधार पर सड़कों के सम्बन्ध में कोई एक 
जैसी नीति न भ्रपनायी जा सकी । 


काउन्टीज, ब।रोज तथा जिलों के बीच लगातार इस आधार पर 
सधप बना रहा कि सड़कों पर थे स्वयं ही नियन्त्रण रखे ताकि उनके स्वयं के 
स्थानीय लक्ष्य आसानी से पूरे किये जा सकें।. जब कभी सड़कें जिले से 
काउन्टी को दी जायें अथवा वे बारो प्रसार योजना में भ्रा जायें तो जिलों को 
उनके व्यय से मुक्त किया जाये तथा उनके लिए मुआवजा भी सौंपा जाये । 
काउन्टी परिषद को सड़कों से सम्बन्धित दायित्व सौंपने का सभी छोटी 
सत्ताओं द्वारा प्राय: विरोध किया गया । यद्यपि श्रनुभव द्वारा यह स्पष्ट था 
कि जहां कहीं भी इस प्रकार का स्थानान्तरण किया गया वहां विभिसन 
सत्ताओं के बीच मनमुटाव पैदा नहीं हुआ था । दूरवर्ती श्रावागमन के लिए सन्‌ 
१६०६ में एक सड़क मंडल की स्थापना की गई। इसका मुख्य लक्ष्य सड़क- 
सत्ताश्रों का विकास करना था ताकि सड़कों का सामान्य रूप से सुधार किया 
जा सके । १६१४ की करारोपरा पर विमागीय समिति द्वारा यह प्तिफारिस 
की गई कि मुख्य सड़कों को परिभाषित करने फी शक्ति सड़क मण्डल को सौंप 
दी जानी चाहिए जो कि इस शक्ति का प्रयोग करते हुए सड़कों का समय-समय 
पर वर्गीकरण करती रहे तथा उनके महत्व के श्राघार पर ही श्रनुदात की 
व्यवस्था करे | सनू १६२० में सड़क प्रशासन को सड़क-मण्डल से यातायात 

मस्त्रालय को स्थानान्तरित कर दिया गया। मन्‍्त्रालय द्वारा सड़कों का वर्गी- 

करण किया गया। मुख्य सड़क एवं श्रन्य सड़क के रूप में जो पुराना वर्गी- 
करण था उसके स्थान पर एक वेज्ञानिकः पहति को श्रपनाया गया कि सड़कें 
प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं . भ्रन्य प्रकार की होंगी । * 


यातायात मंत्रालय के कार्य के बावजुद भी मौलिक 
बनी रही कि जो काउन्टी सड़कें एवं राष्ट्रीय सड़कें थी उनका 552 एवं 
नियंत्रण छोटे क्षेत्रों द्वारा किस प्रकार किया जाये । जब तक यह समस्या ने 
सुलभादी जाती उस समय तक कोई मौलिक परिवर्तन नहीं श्रा सकता था 
सड़कों के सम्बंध में जो संयुक्त कार्यक्रम भ्रपनाया गया वह स्थानीय सरकार 
पर.-शाही भ्रायोग की प्रांलोचता फा पात्र बना । सन्‌ १६२६ के अधिनियम 
ने समस्या को एक नये-तरीके से ही 'सुलकाने का प्रयाप्त किया । इसने 
प्रशासन के क्षेत्र को बढ़| कर तथा स्थानीय सत्ताप्नों एवं यातायात मंत्रालय 


+ 
॥ 
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के बीच सम्बंध को.अ्धिक बढ़ा कर सुधार लाने का प्रयास किया । श्र तक 
सड़क प्रशासन के बारे में जो शक्तियां देहाती जिला परिषदों द्वारा प्रयुकत की 
जाती थी अरब उनको काउन्टी परिषदों को स्तौंप दिया गया। नगरपालिका 
बारोज की तत्सम्बंधी शक्तियों को भी काउन्टी परिषद के हाथ में दिया 
गया । इन सभी सड़कों को 'काउन्टी सड़क कहा जाने लगा । 


यात्री यातायात सेवायें (?855शाएश राश्रुण। $शशं९९४) -- 
कई एक स्थानीय सत्तायें ट्राम्वे, द्राली तथा पैट्रोन्न बस यातायात के उद्यमों 
का संचालन कर रही थी । कछुछे के द्वारा केवल ट्राम्वेज ही चलाई जा रही 
थीं। इनको धीरे-धीरे बसों द्वारा बदल लिया गया। कुछ स्थानीय सत्ताययों 
यातायात के उन सभी साधंनों का संचालन कर रही थी जो कि गलियों में 
चलाये जा सकते थे। यातायात के साधनों की दृष्टि से स्थानीय सत्ताओं के 
बीच पर्याप्त सहयोग की भावता वर्तमान थी । एक सत्ता के ट्रकों या बसों की 
आवश्यकता के समय दूसरी के द्वारा प्रयुक्त किया जाता था, संयुक्त प्रवंध 
किया जाता था किन्तु यह कार्य इतना सरल नहीं था । कई बार वर्षों तक 
प्रयास करने के बाद भी इसे कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी, यद्यपि 
इस प्रकार के प्रेबन्घों द्वारा मिंतव्ययता एवं सुविधा होती थी। एक 
' क्षेत्र में यातायात की सुविधाय तथा उनका प्रशासन क्षेत्र की आवश्यकताश्रों 
एवं परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है । क्षेत्र में श्रौद्योगिक स्थिति 
क्‍या है, विद्य त की सुविधायें कितनी प्राप्त हो सकती हैं, तथा उस क्षेत्र में 
कितने घर हैं श्रादि बातों का प्रंत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है ! 
लगभग नौ संयुक्त यातायात मण्डल बनाये गये जिनके कार्यों को 
देखने के बाद यह स्पष्ट ही जाता है कि इनकी उपयोगिता कितनी अधिक है। 


निर्धन राहत एवं प्तरक्षकों का मण्डल (200० एलुर्स ा0 ॥6 
छ0मा0 ० 6एक्षपं॥5)---सन्‌ १६२६ के स्थानीय. सरकार श्रधिनियम ने 
निर्घेत कानून प्रशासन का एके मौलिक पुनर्गठन तेयारं किया। इस अधि- 
नियम ने पहले की सामाजिक सत्ताश्रों को समाप्त कर दिया तथा (१६वीं 
शताब्दी के सिद्धान्तों तथा संस्थाओं का निराकरण कर द<दिया। ये सभी 
परिणाम उस समय तक स्पष्ट नहीं हो सके जब तक कि १६९०४ में शाही 
भोयोग द्व/रा समस्या की पूरी तरह जाँच नहीं कर ली गई॥ इस अयोग ने 
जाँच में प्राप्त दोषों को सुधारने के लिए उपाय सुभाये । सुभांये गये सुधारों 
के भ्राघार पर १६२६ में सुधार किये गये 4 इस क्षेत्र में सन्‌ १६९०५ से जो 
कुछ किया गया था उसको कई एक सोपानों द्वारा सम्पन्न किय। गया था जैते 
१८३४ के सिद्धान्त, उत पर बंहुमंत एवं श्रंल्पमत के मांयुक्‍्तों का दृष्टिकोण 
एवं वर्तमान अधिनियम की विषयवस्तु. १६३४ के सुघार १८३४ की 
रिपोर्ट पर भ्राघारित थे । इनको दो भागों में विमीजित करके देखा जा सकता 
है--प्रथम, प्रशांसन का यंत्र एव राहत -के सिंद्धान्त । .गरीब राहत को 
१५००० पृथक पेरिंशों में प्रशासित किया जाता था] अधिनियम ने गरीव 
कानून संघों को सर्माप्त केर दिया और इसके प्ररिणोम॑स्वरूँप लगभग ६४० 
संघों की सेत्ता कम हो गंई । यह सुवार इस तथ्य से प्रभावित होकर किया 
गया था कि पेरिंश एक अ्रेत्यन्त ही छोटा क्षेत्र होता है भोरे 'इसके द्वारा 


स्थानीय सत्ताप्रों के का 


पर्याप्त घत, कौशल, कार्य क्रम एवं राहत के लिए अन्य अवश्यह नीज 
उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं । दूसरे, एक निधेत कानूत आयोव हा सगे 
किया गया जो कि एक केरद्रीय सत्ता थी तथा जितका दार्य था गंस्क्षकों के 
मण्डल पर तिय त्रण रखना तथा निरीक्षकों की सहायता से यह देखते रहता 
कि पंरक्षकों द्वारा ठीक प्रकार से कार्य किया जा रहा है ग्रयवा नहीं । पीसरे, 
बोर्ड को चुनाव के श्राघार पर संगठित किया गया ह ग्रद्यपि सह चताब 
'एक व्यक्ति एक मत के सिद्धान्त पर गरधारित तहीं था फिर भी बसे 
प्रजातंत्रीय व्यवहार का प्रारम्भ तो मानना ही होगा । अपाहिजों को वावस्था 
का दायित्व परिवार पर ही डला गया, यदि परिवार ऐसा करने से सता 
कर दे तो राज्यकोष से उसकी व्यवस्था की जाती थी । 


राहत के सिद्धान्त एडम स्मिथ तथा माल्यस की विचारबारा एवं 
दैन्यम के राजनैतिक मनोविज्ञान पर श्राधारित थे । व्यक्तियों को यद्दि सूगम 
समय दिया जाये तो वे शीक्र ही स्वीकार कर लेंगे प्रौर यदि उनको कोई 
कृष्ट दिया जाये तो वे कम बुराई को छांटेंगे । गरीबों की संख्या कम करने 
के लिए यह उचिंत रहेगा कि निर्धन राहत द्वारा दिये जाने वाले लानों को 
कम कर दिया जाये । राहत को प्राप्त करना मजदूरी प्राप्त करने से भी 
ग्रधिक कठिन वना दिया जाये तो उसे केवल जहूरतमन्द ही लेना च हेंगे। 
इस सिद्धान्त की क्रियान्विति को इतना त्रुटिहित एवं स्वचालित वना 
दिया जये कि कोई भी बोर्ड, चाहे व कितना ही मूर्ख क्यों न हो पसे 
क्रियान्वित करने में गलती न करे । इसके लिए यह व्यवस्था की जे कि जो 
लोग आश्रम में रहें केवल उनको ही राहत प्रदान की जाये तथा आश्रम में 
प्रवेश पाने पर भी कठोर प्रतिवन्‍्ध लगा दिया जाये । श्राश्वम के सम्बन्ध में 
बज तीति श्रपनाने पर स्वत: ही अनुपय॒क्त श्रमागों की संस्या कम 
जायेगी । 


एक शताब्दी के प्रन्दर-अन्दर निर्वत कानुन सत्ताय १८६४ के 
सिद्धान्तों से पृथक हो गई तथा श्रमागों से सम्बन्ध रखने के नये तरीके प्रपन है 
लगीं । साथ ही नवीन स्थानीय सत्ताञ्रों का मी गठत किया गया जि का 
सामान्य लक्ष्य उचित परिस्थितियों में श्रमागों की समस्या पर ही स्लि ः 
करना था । १5रेड के ग्रायुक्तों ने जांच करने के बाद' उन सही सलाग 
को अलग कर लिया जो +कि श्रमागों के साथ गल॑त रूप' से मिल अर के 
के लाभों का उपयोग कर रहे थे। निर्धेन क्तून मण्डल (९००५ रा 
8०070) मे घीरे-बीरे श्रभागों के-विभिन्‍न' वर्गों के लिए पृथ्चक-पृ बज हज 
करने की व्यवस्था-को 4 यह व्यवस्था करते समय जिन सिद्धान्तों को (कल 
गया वे न तो श्रविक प्रतिरोधात्मक.कहे जा सकते ये श्रौर न ही हक 
योग्य । श्राश्षमों में वालकों की, शिक्षा, सामान्य मेडिकल दया, 3 
सम्माव की मावना का विकास, गरीबी से <उत्पत्त हीनता का विन व 
के लिए भी व्यवस्थाये की गई + . शी  म । 533 


“ (वीं शताब्दी का प्रोरेम्म होते ही व्यक्तिवादी विचारघारा पर 
प्राक्रमण होना प्रारम्भ हो गया तथा मजदूरों को मुआवजा देने, शिक्षा जन 


१०२ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 
स्वास्थ्य एवं भ्रन्‍्य अनेक साधनों का प्रबन्ध करने के बारे में राज्य का नियमन 
प्रारम्भ हो गया, समाज श्रपती मूल भूल एकता के प्रति जागरूक हो गया 
श्र प्रत्येक वर्ग के उत्थान एव" विकास के लिए. समान रूप से प्रयास किया 
जाना प्रारम्भ हो गया। निर्घनों एवं श्रमागों के कल्याण के लिए भी कई. 
एक संस्थायें गठित की गई । बाद में संसद द्वारा बृद्धों की पेन्शन पर विचार 
किया गया ताकि उनको. श्राश्रमों से भ्रलग रखा जा सके । घीरे-धीरे 
बरोजगारों, स्कूल के बालकों, भ्रादि की रक्षा के लिए उचित व्यवस्थायें की 
गईं । इस दिशा में केन्द्रीय एव स्थानीय सरकारों द्वारा जो प्रयास किये 
गये उनके परिणामस्वरूप श्रभागों एवं श्रपाहिजीं की संख्या को कम करमे. 
की दिशा में महत्तपूर्णो कायं किया गया क्योंकि अ्रपाहिजपन की सम्भावना के 
समय ही रोकने का प्रयास किया जा सकता था। इस प्रकार शारीरिक 
श्रपाहिजपन को तो रोका ही जा सकता था । इन सरकांरी संस्थाओं द्वारा 
उनका उपचारं किया गया जो कि बीमारी की सामाजिक दुर्घटना, छुत की 
बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था या बेरोजगारी के कारण अभागे बन सकते थे । 
प्रयास यह किया गयों कि समस्त प्रक्रिया प्रतिरोधात्मक बन सके श्रोर बजाय 
इसके कि अमागों का पालन-पोषण किया जाये, उचित यह समभा गया कि 
उनको प्राथमिक श्रवस्था में ही अभागे बनने से रोक दिया जाये । एक ही 
साथ दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थायें की गईं । एक ओर तो यह व्यवस्था 
की जो कि उन सभी नागरिकों के बारे में विज्नार करती थी 'जो कि भ्रभागे 
नहीं थे । भ्रन्‍्य एक विशेष सामयिक अपाहिज सत्ता थी । इन दोनों के बीच 
कोई प्रावश्यक्र सम्बन्ध नहीं था | दोनों के बीच कई जगह अतिराव उत्पन्न 
हो जाता था। संरक्षक मण्डल द्वारा श्रनेक संस्थाओं एवं श्रधिकारियों का. 
संगठन व नियुक्ति की जाती थी । ये गृह, अस्पताल, स्कूल, डाक्टर, श्रध्यापक. 
ग्रादि की नियुक्ति एव संगठन करते थे। इनका प्रसार नगरपालिका के 
समान ही था तो भी यह उससे स्वतन्त्र रह कर कार्य करती थी । ' 


१६०४५ में निर्धन कानून के सम्बन्ध में जो. शाही आयोग नियुक्त 
किया गया उसके कारण' श्रमागों की संख्या में कोई बड़ा या स्थायी घटाव 
नहीं हुआ । संरक्षकों द्वारा इस जटिल सेवा का अ्रबन्ध नहीं हो सका भर 
त ही वे अपने जैत्रों में अधिक काय कुशलता लाने के लिए. वित्तीय सहायता 
प्राप्त कर पाते थे। श्रायोग के का मत एवं अ्रल्पमत दोनों ही इस वात 
पर एकमत थे कि वे सभी सेवाए जो कि प्रं/श्रंम के बाहर सहायता की 
समस्या पर विचार करती हैं उनको उचित रूप से - व्यवस्थित किया जाना 
चाहिये । उदाहरण के लिए एक वृद्धावस्था पेन्शन कीाय क्रम हो, छझुकूलों में 
चिकित्सालय हों, एक राज्य मैडीकल सेवा हो, तथा श्रम विनिमय कार्यक्रम 
हों । १६१४ तक ये सभी श्रच्छी प्रकार कार्य' करने लगीं, यद्यपि इस 4 0/9 
ये पूर्ण नहीं थीं ॥ दूसरे, यह माना गया कि प्रशासन का क्षेत्र तथा 
काउन्टी बारो ही रहे, उनको विकेन्द्रीकरण 'की कुछ शक्तियां सौंप दी जायें । 
इस प्रकार से सेवा का क्षेत्र बढ़ जायेगा और वह निर्घनों को आवश्यक राहत 
“आसानी से प्रदान कर पायेगा । - 


स्थानीय सरकार के कार्य १०३ 


भ्रायोग कुछ बातों के सम्बन्ध में पर्याप्त मत भिन्नता भी रखता था । 
झ्ल्पमत का यह कहना था कि उनका श्रध्ययन तथा सामाजिक इतिहास इस 
बात को प्रमाणित करते हैं कि निधेन कानून सत्ता नाम की किसी चीज का 
श्रस्तित्व ही नहीं रहना चाहिये । इस सत्ता द्वारा जिस-जिस वर्ग डी सेवा 
की जाती थी उसे श्रब श्रलग-अलग समितियों को सौंप दिया जाये । काउन्टी 
तथा काउन्‍्टी बारोज की ये समितियां होंगी-पीड़ा समिति, शिक्षा समिति, 
जन-स्वास्थ्य समिति, पेन्शन समिति श्रादि-प्रादि । इस प्रकार जन्म के बाद 
से लेकर जीवन भर तक परयंवेक्षण बता रहे चाहे वह स्कूल हो या फैक्ट्री 
झ्रथवा कोई कार्यालय । स्थानीय सत्ता के कार्यों की दृष्टि से गरीब एवं 
सामान्य नागरिक के बीच किसी प्रकार का अन्तर न रखा जाये । श्रायोग 
का बहुमत इस वात से सहमत नहीं था कि नागरिक की नैतिकता की जांच 
की जाये । यह प्रश्न तो पहले ही आना चाहिए श्रर्थात्‌ सहायता देने पते पूर्व 
ही यह भली प्रकार से जांच कर ली जाये कि क्‍या सम्जन्धित व्यक्ति इस 
सहायता को प्राप्त करने के उपयुक्त हैं । सन्‌ १६९०९ से लेकर १६१४ तक 
प्रनेक स वैधानिक सुधार किये गये किन्तु श्रमागों से सम्बन्धित मूल समस्या 
को श्रछ्धृता' ही छोड़ दिया गया । हर ही 


१ भ्रप्न ल, १६३० को संरक्षकों के मण्डल का अन्त कर दिया गया 
तथा नि्धेनों की राहत का कार्य पूरी तरह से काउन्टी बारो तथा काउन्टी 
परिषदों को सौंप दिया गया। इसके श्रतिरिकत परिषदों. को श्रपमे कार्य 
सम्पन्न करने के लिए परस्पर संयुक्त होने की सुविधा दी गई । मंत्री को यह 
भ्रधिकार था कि यदि वह यह सोचे कि इन परिषदों को संयुक्त कर देने से 
खर्च कम हो जायेगा भ्रथवा जनता को इससे लाभ होगा तो वह ॒ श्रनिवार्य 
रूप से उन्हें परस्पर संयुक्त कर सकता था। इस प्रकार केन्द्रीय विभाग को 
हस्तक्षेप की शक्ति सौंप दी गई । परिषदों को स्थानान्तरित कार्यों को सम्पन्न 
करने के लिए प्रशासकीय योजना बनानी पड़ती थी । इस योजना को स्वीकति 
के लिए स्वास्थ्य मत्रालय को भेजा जाता था। स्वास्थ्य मंत्रालय को 

यह अधिकार था कि वह परिवतेन के साथ भ्रथवा परिवर्तन के बिना ही इस 
योजना को स्वीकार करें। सन्‌ १६२६ के स्थानीय सरकार अधिनियम ने कुछ 
बड़े क्षेत्र को प्रशासन का आधार बनाया । इसके परिणामस्वरूप कर-दात/ओं 
(9% 7०१८7७) की संख्या बढ़ गई । 


विद्यू त के क्षेत्र. [8०38 ० 80८07८५ | उन्‍नीसवीं शताब्दी के 

: प्रारम्भ तक बारोज तथा जिलों को ही विद्युत प्रसारण की शक्ति दी गई । 
. विद्युत प्रसारण का बड़ा क्षेत्र उसः समय तक सम्भव नहीं था जब तक कि 
सम्बन्धित क्षेत्रों की शक्ति श्रधिक न हो। इस सम्बन्ध में. १६१९, १ ९२० 

« १६२२, भर १६२६ में -प्रधिनियम पारित किये गये। जब शक्ति की 
* तकनीकी में क्रान्तिकारी विकास हुए तो अ्रधिक बड़ा. एवं उचित क्षेत्र 
प्र+प्त करने 'की समस्या जटिल - बन गई । यह , समस्या १६१६ के मिया 
प्रसारण  श्रघिनियम से सुलकाई गई। इस श्रधित्ियम .के द्वारा पिया 

: आयुक्‍त के रूप में एक निकाय को स्थापना की गई | यह निकाय यातायात 
। मंत्रालय के तत्वावधान में संयुक्त - विद्यूत॒ व्यवस्था:की स्थापना: का प्रयास 


१०४ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


करता था।. इस ,श्रयास का विभिन्‍न उद्योगों ने विरोध किया तथा केवल 
कुछ ही सत्ताएं आपस में मिल सकीं।. इसके लिए एक नया दृष्टिकोण 
अपनाया गया ।, विद्यूत 'से सम्बन्धित समस्या को दो भागों में बांटा गया 
श्र्थात्‌ विद्यत का उत्पादन और उसका वितरण श्रथवा विक्रय । इन दो कार्यों 
को पृथक पृथक रख कर देखा जा सकता था। 


विद्युत के उत्पांदन के लिए बंड़ क्षेत्र का रखा जाता सरल था 
किन्तु वितंरण के लिए बड़े क्षेत्र की श्रावश्यकता को उपयुक्त बताना कठिन 
था। १६२६ में एक विद्य त-वितरण-श्रधिनियंम पास किया गया जिसके 
अनुसार एक सरकारी निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रव्यापी विद्य॒त 
प्रसारण से सम्बन्धित यह केन्द्रीय विद्युत मंडल श्रत्यन्त भहत्वपूर्ों था । 
केन्द्रीय विद्यूत मंडल के कार्यों की श्राधारभूमि बनाने के लिए विद्य त आयुक्तों 
ने दस क्षेत्रों का नियोजन कियां जिसमें कि विभिन्‍नताओं का पर्याप्त ध्यान 
रखा गया । विद्युत के क्षेत्रीं के लिए ऐसा श्रांघांर भ्रत्यन्त श्रावश्यक था। 
विद्यू त को बचा कर नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह उपभोक्ता की श्रावश्यक- 
तानुसार बनती रहती है | श्रंत: यह श्रावश्यक, है कि विद्युत के निर्माण की 
ऐसी विधि हो जो कि सभी आवश्यकताश्रों को पूरी कर सके यदि विद्युत 
उत्पादन केडलिए बहुत बड़ा यंत्र लगा दिया जाये जो कि अधिक से भ्रधिक 
मांग को .पूरी कर पाये तो ऐस.यंत्र को उपयोगी बनाने के लिए यह भी 
जरूरी है कि क्षेत्र इतता बड़ा हो जो कि उसः:यंत्र को सदेव ही कार्यरत रख 
सके । क्षेत्रों का निर्धारण करते समय इस, विचार को ध्यान में रखा जाये 
और सभी .उद्योगों, समी. व्यापारिक संस्थानों तथा घरों का प्रकाश, ताप एवं 
अन्य आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा. जाये ।. शक्ति उत्पन्ने करने वाले 
क्षेत्रों में जो. सुघार सफलतापूर्वक कार्य कर सकते. हैं, यह जरूरी नहीं है कि 
वे सुधार शक्ति का वितरण करने के कार्य में- भी सफलतापूर्वक कार्य क 
सकेंगे । | है | 


१६३८ में ३६४ स्थानीय संत्ताएं एवं २३४ कम्पनियां ((णा- 
7०7८४) विद्युत वितरण का कार्य कर रही थी। वे श्लाकार, क्षेत्र, जन- 
संख्या एव उपयोग की दृष्टि से पर्याप्त विभिन्‍नताएं रखतो थी। इनमें से कुछ 
के वित्तीय स्लोत इतने कम थे कि प्रशांसन के नये तरीकों एवं योग्य श्रधि- 
कारियों को नियुक्त नहीं कर सकते थे | प्रति यूनिट वितरण का मूल्य 
उद्यम के आकार पर निर्भर करता था किन्तु फिर भी समर्थ प्रशासन एवं 
ब्रिकी की.नीतियां, कुछ ऐसे तत्व थे जो कि छोटे उद्यंम को वितरण का 
अधिक मूल्य दे सकते थे कार्य कुशलता भी छोटे क्षेत्र में अधिक रहती थी 
क्योंकि वह बिक्री से सम्बन्धित समस्याओ्रों पर भली प्रकार विचार कर 
सकता था और स्थानीय श्रधिकारियों पर उपरमेंक्ताओं का प्रभाव भी रहता 
था । श्रगस्त, १६३७ में विद्यूत आयोग ने श्रपने प्रस्तावों की रूपरेखा रखी। 
पच्चीस विद्य त जिलों को जिनमें कि अ्ड़सठ समूह ये यह सुकाया गया कि 
. उनकी स्थानीय सत्ताएं या कम्पनियां अथवां दोनों को ही नये वितरण क्षेत्र 
, बनाने के लिए. परस्पर मिला दिया जाय। प्रॉरेंम्म में इसकी प्रतिक्रिया 
, संतोष-जनक नहीं रही | नगरपालिकाएं कम्पनियों के साथ कोई समभोता 


स्थानीय सरकार के कार्य १०४ 


करने की इच्छुक नहीं थी। छोटे उद्यम भी श्रपनी कार्यकुशलता के कारण 
ऐसे ही बने रहना चाहते थे । सन्‌ १९४७ में विद्यूत अधिनियम द्वांरा विद्यत 
के वितरण को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया । श्रब एक केन्द्रीय निकाय भ्रर्थात 
ब्रिटिश विद्यूत सत्ता, विद्यूत के उत्पादन एवं बिक्री के लिए उत्तरदायी है । 
स्थानीय वितरण को चौदह क्षेत्रीय मंडलों के हाथ में सौंपा गया है । क्षेत्रीय 
मंडल द्वारा विद्यृत का वितरण, बिक्री भ्रादि की जाती हैं। श्रपने कार्यों में 
इनकी सहांयता परामशेंदाता परिषदों द्वारा की जाती है जिनको कि स्थानीय 
सत्ताओं द्वारा नियुक्त किया जाता है। 


8 


स्थानांग सत्ाक़ों का रूप एवं 
रबता 
[ एक्ता+ २५7'एए४४ ७४० ८0र5877ए7703 07 
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किपी भी देश की स्थानीय सरकार का अपना स्वतनत्र श्रस्तित्व नहीं 
होता । वह उस देश की केन्द्रीथ सरकार के संगठन का एक अभिन्‍न भाग 
होती है और उसी के द्वारा सौंपी गई सत्ता का प्रयीग करती है भौर दिये गये 
कार्यों को सम्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में स्थानीय सत्ताश्रों को अ्रपना 
संविधान स्वयं बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता । वे अपना कार्यक्षेत्र एवं श्रपने 
कार्यों की प्रकृति मी स्वयां निर्घारित नहीं कर सकते । यह व्यवस्था सही है 
या गलत है, लामदायक है या नुकसानदायक है श्रादि बातें कम महत्व रखती 
हैं । यदि रखती भी हैं तो कितना, यह एक विवाद का विषय है किशतु कानून 
इस सम्बन्ध में स्पष्ट है। स्थानीय सत्ताओं को कोई ऐसा श्रधिकार नहीं 
दिया जायेगा कि वे अपने आपको पृथक एवं स्वतन्त्र निकाय समभने लगें। 
स्थानीय प्रशासकीय निकायों को जो भी सत्ता सौंपी जाती है वह उतकी 
इच्छा से अथवा स्वतन्त्रतापूर्णक नहीं सौंपी जाती बल्कि इसे वे केन्द्रीय संसद से 
प्राप्त करती हैं ।फ़ाइनर का यहकहना सही है कि स्थानीय सत्ताश्रों की बनावट 
झ्रौर मतदाता, परिषद का आकार श्र कार्यकाल, क्षेत्र, समितियों का संगठन 
आदि से सम्बन्धित मौलिक सिद्धांत स्थानीय सत्ताशों पर थोपे जाते हैं-- 
कमी-कमी आज्ञा के रूप में श्रौर कमी कानून द्वारा निर्धारित सीमाश्रों के 


प्रन्तगंत अनुमति के रूप में ।* 
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स्थानीय सत्ताओं का रूप एवं रचना १०७ 


स्थानीय सत्ताश्रों पर संसद का व्यापक नियन्त्रण रहता है। वे क्या 
खर्च कर सकती हैं; क्‍या खर्च करना चाहिए. तथा वे क्‍या कार्य कर 
सकती हैं और क्‍या उन्हें करना चाहिए ग्रादि बातें संसद द्वारा तय की जाती 
हैं। संसद द्वारा निर्षारित सिद्धांतों को क्रियान्वित कराने की शक्ति कार्ण- 
पालिका को हस्तांतरित कर दी जाती है। स्थानीय निकायों का क्षोत्र चाहे 
कितना ही बड़ा हो, उनको श्राथिक स्थिति चाहे कितनी ही अ्रच्छी हो एक 
उनकी जनसंरुया चाहे कितनी ही श्रधिक क्‍यों न हो, किन्तु उनका स्वयं का 
कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं होता । स्थानीय सत्ताओं को उनका अस्तित्व एवं 
कार्य करने की सामर्थ्य बाहर से प्राप्त द्वोती है । 


स्थायीय निकायों के इस पराश्रयी व्यक्तित्व का झ्राधार संसद की 
सम्प्रभुता है। स्थानीय सत्ताए प्रायः कृत्रिम व्यक्तित्व होती हैं जिन्हें भ्रधि- 
नियम द्वारा कुछ विशेष पारिभाषित कतंव्यों एगं शक्तियों को सम्पन्न करने के 
लिए बनाया जाता है । 


स्थानीय सत्ताप्नों की रचना... 
(॥॥6 एमाईआपिंणा ० १००॥! 4ग्राएणणं९५) 


ग्रेट ब्रिटेन में जो भी स्थानीय सत्ताएँ कार्य कर रही हैं उंनका संवि- 
धान या रचना सम्बन्धी अश्रभिलेख एक स्थान पर प्राप्त नहीं हो सकते । इसका 
कारण यह है कि कोई भी स्थानीय सत्ता एक समय में एक श्रधिनियम द्वारा 
नहीं वन।यी गयी । इसके विपरीत प्रत्येक स्थानीय निकाय का विकास हुआ 
है । यदि हम स्थानीय निकाय की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना 
चाहते हैं तो हमें पहले उन सामान्य कानूनों का श्रध्ययन करना होगा जो 
कि सभी स्थानीय सत्ताओं से सम्बन्ध रखते हैं भ्रौर उसके बाद उस विशेष 
अ्रधिनियम को देखना होगा जिसका सम्बन्ध किसी व्यक्तिगत सत्ता से है। 
सामान्य कानून में यह बताया जाता है कि स्थ्यनीय स्तर पर कितनी प्रकार 
की सत्ताएं कार्य करेगी भ्र्थात्‌ काउन्दीज, कस्बे, जिले, गाँव या जो भी विभा- 
जन हों वे सभी स्पष्ट कर दिये जाते हैं, किन्तु यह सामान्य व्यवस्थापन प्रत्येक 
व्यक्तिगत सत्ता के सीमा सम्बन्धी एवं अन्य विशेष मामलों पर विचार नहीं 
करता । यह विचार उन भ्रन्य परिपत्रों द्वारा किया जाता है जो कि व्यवस्था- 
पन फी प्रकृति के होते हैं तथा जिनको 


हक को सामान्य कानुृन के द्वारा 
शक्तियों के श्राघीन प्रसारित किया जाता है। स्थानीय सत्ता एक मच 


इकाई होती है श्रोर इसलिए इसकी रचना की प्रक्रिया एक-नियम (2 
7800॥ ) जैसी होती है । एक निगम की भुख्य रूप से दो लिमेताए। होती हैं. 
प्रथम यह कि इसकी रचना किसी एक उच्च सत्ता हारा की जाती है श्लौर 
किसी वनाने वाले निकाय द्वारा इसे कभी “भी नष्ठ किया जा सकता है श्रथवा गे 
विकसित किया जा सकता है, , दूसरे,-इसके...विशेष भ्रधिकारों को प्रधिनियम 
द्वारा पारिभाषित कर दिया जाता है। यह “परिभाषा प्रतिबंधित रूप में होती 
है। हरमन फाइनर के कथनानुसार ब्रिटिश स्थानीय सरकार फो समस्त 
सत्ताश्रों को यही प्रकृति है चाहे उंनका जन्म चाढेर रा हुआ हो अथवा 


न 


डा 
रा 


१०८ :, प्रंढ ब्रिटेन से स्थानीय प्रशासन 


कानून द्वारा ।* 


ये सभी स्थानीय सत्ताएं अधीनस्थ व्यवस्थापिका एवं कार्यपालि 
निकाय हैं। वे भ्रपने भ्रापको गंठित 'करने एवं सक्रिय बनाने का निहित 
श्रधिकार नहीं रखती। स्थानीय संत्ताश्ों की मोगोलिक सीमाए होवी 
चाहिए। एक नयी स्थानीय सत्ता को बताने के लिए पृथक भू-माग 
की आवश्यकता होती है | यंदि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि बहुत सारी 
भूमि खाली पड़ी हुई है भर कोई नहीं रहता तथा लोग यहां वहां कही-कहीं 
रहते हैं, ऐसी स्थिति में यह सम्मव है कि स्थानीय सरकार को ऐसी व्यवस्था 
को अ्रपनाना पड़ो जो कि पूरे देश को समाहित नहीं करती । इसके लिए यह 
व्यवस्था भपनानी होगी कि जहां जनसंख्या है वहां स्थानीय सत्ता का संगठन 
कर दिया जाये और उन इकाईयों के बाहर की भूमि को खुला छोड़ दिया 
जाये जो कि किसी भी स्थांतीय सरकार के श्रधिकार क्षेत्र में न श्राये । 
राज्य इन क्षेत्रों का प्रशासंन स्वयं करेगा, उस क्षेत्र में हो कर जो सड़क 
निकलेंगी और जिन श्रन्य सेवाओं की झ्ावश्यकता होगी वें सभी राज्य के 
द्वारा प्राप्त होंगी । ऐसी, स्थिति में एक नई स्थानीय सत्ता की रचना कोई 
कठिनाई उत्पन्त नहीं करती। ज्वोंही 'एकं स्थान पर पर्याप्त जनसंख्या 
एकत्रित हो जाये त्योंरी वहां स्थानीय निकाय की स्थापना की जा सकती है । 


नयी भत्ता के द्वारा जिस क्षेत्र को आसानी के साथ प्रशासित किया 

जा सके उसके आधार पर उसकी सीमाए निश्चित करदी जाती हैं, क्योंकि 
भौगोलिक रूप में इस नयी इकाई को एक ऐसे क्षेत्र, से लिया जाता है जो कि 
स्थानीय सरकार की दृष्टि से किसी की भी भूमि नहीं है । यह स्थिति जितनी 
सरल है उतनी ही श्रप्राप्य भी है ;. क्योंकि प्रायः स्थानीय सरकार के उह्ं श्य 
से कोई ऐसी भूमि नहीं मिलती जो कि किसी के श्रधिकार में न हो । प्रत्येक 
स्थानीय सत्ता की सीमाए अ्रपनी पास वाली सत्ता से मिली रहती हैं भोर 
इस प्रकार पूरा देश मुख्य सत्ताझ्रों के जाल से ढका रहता है। स्थानीय 
सरकार के संगठन में यदि. सूत्र व्यवस्था को श्रपनाया गया हो .तो एक बड़ी 
सत्ता के क्षेत्र को छोटी संत्ताग्रों के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। 
ऐसी स्थिति में हम कोई प रिवंर्तद करंनां चाहें तो इसके लिए दो-तीन तरीके 
अपनाने होंगे--प्रधर्म तरीका यह है.कि. उनके सीमा में परिवर्त न कर दिया 
जाय । इसका भश्रर्थ यह है कि स्थानीय सरकार.की इकाईयों को तो ज्यों का त्यों 
रहने दिया जाय.भ्रोर एक सत्ता को भूमि कां कुंछ भांग दे दिया जाय तथा 
दूसरी से कुछ माग.ले लिया जाय ।, काउन्टी बारोज का प्रसार इसी प्रकार 
किया जाता है.। दूसरां तरीका यह है कि, स्थित सत्ताग्रों को समाप्त करके 
या उत्तको अपस में मिला-करके नयी स्थानीय सत्ता बना दी जाय । 
++श्ञहत6 जौक्चब्ण ये एणी थी सशीश 0० (0एचागराधां 
' ब्रपीणपाहड जशीलाहि गरंशाकषा।हवा 4. गरेधवर॑ंध, 0 था 4 
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स्थानीय सत्ताओों का रूप एगं रचना १०९ 


यह कहा जाता है कि जब दो नजदीक की जिला परिषदों के क्षेत्र का 
प्रशासन एक ही परिषद द्वारा बहुत भ्रच्छी तरह से किया जा सकता हो तो 
दो प्रिषदों को श्रनावश्यक रूप से क्यों रखा जाय श्रौर इसलिए उन दोनों 
मिकायों को मिला कर एक बना दिया जाय | किसी क्षेत्र के गठन की 
प्रक्रिया प्रायः जनसंख्या के परिवर्त न के बाद सम्मव होती है । जब बतंमान 
क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से श्रत्यधिक हो जाता है तो यह उचित समभा 
जाता है कि उसके एक भाग को अलग करके पृथक से ही एक इक।|ई बनादी 
जाय । एक तीसरा तरीका स्तर में परिवतन करने का है। एक गाँव श्रपने 
ग्राकार एव महत्व को इतना बढ़ा सकता है कि उसे कस्बा मानना पड़े श्रौर 
ऐसी स्थिति में वह काउन्टी के भ्रन्तर्गत जिला स्तर पर भ्रा जाता है । उसमें 
यदि श्रघिक वृद्धि होती है तो उसे श्रोर भी उच्च सत्ता बनाया जा सकता 
है। ये तीनों ही प्रक्रियाएं व्यवहार में भिन्न-भिन्न नहीं हैं। यह हा सकता 
है कि किसी सीमा के परिवर्तन का कारण स्तर का परिवर्तन हो :र दोनों 
ही प्रकार के परिवर्तन एक सोथ मिल जाय'। ये परिवर्तन जहां भी कहीं 
भ्रौर जंव भी कभी होते हैं इनके श्राधार पर नयी इकाईयां बन जाती हैं । 
जब कभी सीमाओं में परिवर्तत किया जायेगा श्रौर यदि एक स्तर की सीमा 
को बढ़ाया जायेगा तो यह स्वाभाविक है कि दूपरी सत्ता की सीमा घट 
जायेगी। इसी प्रकार से स्तर का परिवर्तन भी सूत्रों की बनावट में संतुलन 
को बदल देगा । जब एक इकाई को विभाजित किया जायेगा तो उसकी 
सम्पत्ति के त्लोत मी विभाजित हो जायेगे। इत सभी बातों को मैत्री एव' 
सहयोग पूर्ण समभोतों के द्वारा तय किया जा सकता है किन्तु वाद-विवाद के 
लिए एवं विरोध के लिए इनमें पर्याप्त ग्रुन्जाइश रहती हैँ । ऐसी स्थिति में 
यह जरूरी हो जाता है कि भगड़ों के बारे में जांच करने श्रौर उनको तय 
करने के लिए किसी यंत्र की स्थापना की जाय। इज्भलेण्ड की व्यवस्था भें 
देहाती एवं शहरी तथा जिला बारो एवं मुख्य संत्ताओं के बीच स्पष्ट 
विभाजन किया गया है। 


काउल्टी परिषदों को यह कत्तेव्य सौंपा गया है कि वे पेरिस की 
सीमाओं तथा. देहाती एवं शहरी जिलों का पय वेक्षण करें। उनके द्वारा यह 
कार्य दस साल वाद भ्रथवा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी किया जाता है | 
जब कभी क्षेत्रीय परिवरतन का कार्य करना होता है तो काउन्टी प्रिय 
स्थानीय जांच कराती है भ्रौर यहं देखती है कि-अधिकांश लोगों की य्या राय 
है। यदि वह येह देखती है कि प॑रिवर्तत किया जाना चाहिये तो वह इससे 
सम्बन्धित भ्रागे कार्य करके उसे स्वीकृति के लिए स्थानीय सरकार के पास 
भेजती है । यदि मंत्रालय को यंह ज्ञात हो कि प्रमाविंत परिषद्र द्वारा इस 
परिवर्तन का सा किया जा रहा का वह इसके संम्बन्ध में स्थानीय जांच 
को प्रवन्ध करता है। इस प्रकार परिवर्तन के बारे में श्रन्तिम निर्णय मं 
द्वारा ही लिया जाता है । । 3 23 

.  वारोजं वें 3 होते हैं. जिनको. शाही ;पा्र- ,आप्स हो चद 

होता है । ये चार्टर ० शी गये थे । कई एक को.तो राजा तोदे- 
बाजी के हूप में प्रंप्त किया गया। बारोज के निवासियों को सदैव ही कुछ 


११४ : ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 
विशेष प्रधिकार प्राप्त होते हैं जो कि अन्य तत्तीओं की जनता को नहीं होते । 
इनका एक महत्वपूर्ण विशेष अधिकार यह, मानः जाता है कि ये काउन्टी 
के सामान्य नियन्त्रण से बचे रहते हैं तथा इतकों अपने प्रशासन का भ्रधिकास 
स्वय' को ही होता है । पहले यह व्यवस्था थी कि किसी भी कस्बे के लोग 
राजा को प्राथिक सहायता प्रदान करके चार्टर प्राप्त कर सकते थे । श्रद्द कोई 
भी कस्बा उस समय तक बारो बनने का स्वप्न नहीं देख सकता जब तक 
कि उसकी एक निश्चित जनस रुया न हो तथा उसमें वह साम/जिक एकरूपता 
तथा सहयोग न हो जोकि उसे सुल्थापित कस्बो बना सके । भ्रव भी शाही 
चार्टेर ही प्राप्त करता होता है. किन्तु इसे व्यवस्थापन द्वारा विनियमित 
कर दिया गया है| इस प्रक्रिया में आज भनेक प्रकार की श्रोपचारिकताश्रों 
का निर्वाह किया जाता है। शाही चाटेर में स्रीमाये, परिषद का आकार 
एवं स्थानीय सरकार के संगठन के श्रन्यं कई विषयों का वर्ण न होता है । 


रे काउस्टी एवं का नदी बारोज को मुख्य सत्ताये कहा जा सकता है । 
ये' दोनों परस्पर पर्याप्त भिन्‍नताये रखते हैं। काउन्टी बारो एक सूत्र वाली 
सत्ता है तथा जहाँ तक काउन्टी से इसका सम्बन्ध है यह. एक चाहरदीवारी पे 
युक्त नेंगर होता है। इसका श्रथे यह है कि जेब भी कभी एक नया काउन्ही 
बारो बनाया जाता है. श्रथवा स्थित बारों का असार किया जाता है तो 
काउन्टी से ही प्रदेश लिया जाता है । ब्रिटिश स्थानीय परिस्थितियों के श्रतुसतार 
वहां धन प्राय: शहरों में ही प्राप्त होता है, वह भी बड़े शहरों में। दूसरी ओर 
जो घन व्यय करना होता है वह प्राय: देहाती इलाकों पर श्रधिक किया जाता 
है क्योंकि किसी भी सेवा को उस. स्थात के लिए आसानी से प्रदान किया 
जा सकता है जहां पर लोग परस्पर निकटता के साथ बसे हुए हैं। किन्तु जहां 
के निवासी दूर-दूर रह रहे हैं उन देहाती क्षेत्रों में सेवा की व्यवस्था करने में 
घन एवं श्रम भ्रधिक व्यय करना होता है | ऐसी स्थिति में यदि शहरी जन- 
संख्या को काउस्टी से बाहर कर दिया जाये तो वह साधनों की दृष्टि से कम- 
जोर हो जायेगी किन्तु उत्तरदायित्व उस पर श्रधिक हो जाये गे । इसी कारण 
नये बारोज की स्थापना या स्थिति बारोज के प्रसार का प्रश्न इतना अधिक 
5 समझा जाता है शौर उसे निर्शय के लिए संसद के सम्मुख रखा 
जाता है । इ 


स्थानीय सत्ता की रचता या उसके संविधान से हमारा श्र्थ उस 
तरीके से है जिसके द्वारा इसके प्रशासकीय निकाय का गठन किया णाता है 
तथा जिस ढंग से इसकी सदस्यता को संगठित 'किया जाता है । स्थानीय 
सत्ताओं की रचना परस्पर पर्याप्त भिन्नताये रखती हैं जिसका उल्लेख किया 
जाना भ्रत्यन्त महत्वप्‌ ण॑ प्रतीत होता हैं।. 


फाउन्दी परिषद की रचता--काउन्टी परिषद में एक सभापति 

एक उपसभापत्ति, एल्डर मेन तथा परषंद होते हैं। काउन्टी पार्षदों को 
स्थानीय सरकार के निर्वाचकों द्वारा चुना जाता है तथा वे तीन वर्ष तक अपने 

पद पर कार्यों करते हैं | तीन साल समाप्त होने पर में सभी सेवा मिद्वुत ह्टो 

जाते हैं। काउन्‍्टी के एल्डरमेनों को काउन्टो के स्थानीय मतदाताओं द्वारा 
-नहीं चुना 'जाला वरन्‌ इनका चुनाव काउन्टीं के पाप॑ दों हारा किया जाता 


स्थानीय सत्ताग्ों के रूप एगं रचना १११ 


है । ये छः वर्ष तक अपने पद पर काय करते हैं तथा इनमें से श्राघे हर 
तीसरे वर्ष श्रपने पद से हट जाते हैँ। एल्डरमेनों का पार्भद होना जरूरी 
नहीं है किन्तु उसमें ऐसा बनने की योग्यताये होनी चाहिए। एक परिषद में 
एल्डरमेनों की संख्या परिषद के कुल पाष दों की संख्या का एक तिहाई होती 
है। इस प्रकार ये एक चौथायी भाग होते हैं । 


समापति (टशशंएथ॥) का चुनाव पार्षदों एवं एल्डरमेनों द्वारा 
स्थित सदस्यों में से तथा ऐसी योग्यता रखने वाले सदस्यों में से किया जाता 
है । समापति एक वर्ष तक श्रपने पद पर कार्य करता है तथा प्रपने कायंकाल 
में वह शान्ति का न्यायाधीश होता है । सन १६४६ के प्‌ व॑ वह अपना कार्य - 
काल समाप्त होने के बाद भी एक वर्ष तक शान्ति का न्‍्यायाघीश- (305- 
(0० ० ९८३८८) रहता था किन्तु १६४९६ के शान्ति के न्यायाधीश सम्बन्धी 
कानून ने उसका यह ग्रघधिकार समाप्त कर दिया। उपसभापति छा चुनाव 
परिषद द्वारा श्रपने सदस्यों में से ही किया जाता है। वह एक वर्ष तक 
प्रपने पद पर रहता है। 


फाउन्टीज बारो परिषद की रचना--काउन्टी बारो परिषद में एक 
भेयर, एक उपमेयर ([0९ए00५9 )(३५० ), एल्डरमेन तथा पार्षद होते हैं । 
फाउन्टी वारो के पाषंदों का चुनाव इस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा किया ज,ता 
है। ये भ्रपने पद पर तीन वर्ष 'तक कार्य करते रहते हैं। इनमें से एक 
तिहाई प्रति वर्ष सेवा निवृत हो जाते हैं। ऐल्डरमेनों का चुनाव पार्षदों 
द्वारा उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार काउ'टी परिषद में किया 
जाता है; भर्थात्‌ उनको ऐसे व्यक्तियों, में से चुना जाता है जो कि या तो 
पाष द हैं श्रथवा पार्षद बनने की योग्यता रखते हैं। परिषद में मेयर 
(2४४५०) का वही स्थान होता है जो कि काउन्टी परिषद में सभापति का । 
उसका चुनाव पार्षदों एवं  एल्डरमेनों द्वारा वापिक सानान्य 
समा में किया जाता है। उसका पराषंद होता आ्रावश्यक तो नहीं है किन्तु 
उसमें पाप द बनने की योग्यताये' श्रवश्य होदी चाहिए । मेयर परिषद की 
बैठकों की श्रध्यक्षता करता है बा उसका मुख्य कार्य यह है कि वह अपने 
समाज का "प्रथम नागरिक' होता है। इंस 'हृष्टि से वह नागरिक गर्व की 
मावना रखता है। इसका महत्व उससे कहीं प्रधिक है. जितना कि यह समभा 
जाता है। मेयर भी भ्रपने काय काल में श,न्ति का. _न्वाय धात होता है । 


' गैर काउन्टी बारो परिषद की रचना--गैर-काउन्टी बागेज अ्रथवा 
. शध्य युग॑ की देन है जब क्रि ये काउन्टी 


नगरपालिका वारोज का विकास 
व्यवस्था से तृथक एवं उस सरकार की, व्यवस्था : के ,नियस्त् खा से स्वतन्त्र 
शहरी केन्द्र वन गये । उनकी शक्तियां उनके- संगठन . के चार्टर में श्रकित 
रहती हैं | गेर-काउन्टी बारो की परिषद में एक मेयर, उपमेयर, एहुडर मेल 
तथा पाष द होते हैं जिनका निर्वाचन काउन्टी बारो में इन पदाधिका रियों के 
“लिंवाधिन पे साध्य रखती हैं।. « ० हक 83 
शहरी एवं देहातो जिला परिषदों की रचना--शहरीःएवं देहाती: 
परिषदों की रचना १६९६४ के स्थानीय सरकार : 22 की. अ08 


ं भ्रधिनियंम-- द्वारा 
.इन दोनों के बीच, मुख्य भ्रन्तर यह है,कि शहरी जिल्ें: >क ० 


११४ ग्रढ्व ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


7.0700॥ ) । लन्दन शहर के नगर निगम का इतिहास, संविधान एवं शक्तियां 
इगलेण्ड एवं वेल्स में अन्य किसी स्थानीय निकाय से पूर्णतः भिन्‍न है। यह 
शताब्दियों से लेकर श्राज तक तीन प्रकार के न्यायालयों के माध्यम से कार्य 

करता श्रारहा है। * ये. हैं--- ४ 
सामान्य परिषद का न्यायालय [6 (०एा ए, (0णाता ए०च- 
थे। |--इस न्यायालय का सभापति मेयर होता है। उसके श्रतिरिक्त इसमें २५ 
भ्रन्य एल्डरमेन तथा १५६ सामान्य परिषद सदस्य होते हैं जो कि वापिक 
रूप से चुने जाते हैं। इनका चुनाव २४ वार्डों द्वारा भिन्न-भिन्न प्नुपात में 
विया जाता है। लगभग १३००० मतदाता इसमें भाग लेते हैं। निवर्चिक का' 
मत देने का श्रधिकार या तो उसके निवास-स्थान द्वारा तय. किया जाता है 
श्रथवा उस क्षेत्र में व्यवस।य करने के श्राधार पर दिया जाता है। यह 
निगम का मुख्य काय पालिका एवं -प्रशासकीय निकाय -है। इसके कार्यों में 
लन्दन बारोज द्वारा किये जाने वाले: सभी सामान्य कार्य श्रा जाते  हैं। 
इसकी वित्तीय व्यवस्था का ग्राधार रेट (१8(८४) होते हैं । ज्यों-ज्यों राज- 
घानी शहर का विकास हुआ है त्यों-त्यों इसके कार्यों में विशेष वृद्धि होती 
चली गई है । यह एक व्यवस्थापिका सभा भी है तथा यह अपना संविधान 
स्वय संशोधित करने का अधिकार रखती है। श्रपनी संस्थाओ्रों एवं रीति+ 
रिवाजों में मी इसके द्वारा परिवर्तत किया जा सकता है। इसके लिए एक 
विधेयक सामान्य परिषद में पढ़ा जायेगा: तथा संसद की ही तरह से उसके 

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वाचन होंगे । गा 

एल्डरमेन का न्यायालय [7॥० (०॥( रण 406शाशा |--एल्डरमेव 
के व्यायालय को इगर्लूण्ड में नगरपालिका के द्वितीय सदन (582०७ 
(#ऋध770९7/) का एक मात्र जीता-जागता उदाहरण . माना जाता है । इसमें 
२६ एल्डरमेन होते हैं जो कि प्रत्येक वार्ड द्वारा संसदीय रजिस्टर के भ्राधार 
पर चुने जाते हैं। ये अपने पद पर जीवन मर तक “कार्य करते रहते हैं । 
लाडे मेयर भी इनके साथ मिल कर कार्या करता है। उसका मुख्य कर्तव्य 
यह है कि वह न्यायालय को आहुृत करे ओर उसकी बंठकों की अध्यक्षता 
करे । उसकी उपस्थिति को अत्यन्त अनिवार्य .माना जाता है । सामान्य 
परिषद के कार्य बढ़ जाने के कारण इस न्यायालय -के कार्य श्रव कुछ कम 
हो गये हैं किन्तु श्रब भी थह स्वतन्त्रताओं,. चुनावों, कुछ कम्पनियों एवं 
न्याय के प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ अ्रधिकार रखता , है। इसके अतिरिक्त 
यह अपने पुराने श्रधिकार क्षेत्र की स्मृति के अ्रवशेष के रूप में भी महत्व- 
पूर्ण है। * | ५ यह 
फामन हाल का न्यायालय [7॥6 00ए7# रण एण्रणणा पिंगा | -- 
इस न्यायालय में लार्ड मेयर, शैरिफ, एल्डरमेन तथा ८४ पुरानी कम्पनियों 
के फ्रोमेन तथा लिवरीमेन होते हैं जो कि मध्यक्रालीन व्यापारी संघों एवं 

+॥6 00फ790ण४707 ०00॥6 लाए 0:7.,07007,; 
ह छ8..5., 7९. 4?64/65, 7. 3, 
ज8,0 ए6 ०0फएणथांणा  णी 7,.ग्रत0, एरणव एगंएश्थिश्ञए 

: ५ “2८४४, 950., 


स्थातीय सत्ताश्रों का रूप एवं रचना (१५ 


कलाकारों की संस्थाओं के भ्रवशेष हैं। एक नगर कम्पनी को लिवरी कम्पनी 
[[॥ए८५ 0००7एथ॥9] कहा जाता है । ये मौलिक रूप से तो किसी विशेष 
व्यापार के सदस्यों के निगम थे किन्तु श्राज जिस व्यापार का उनके साथ 
नाम जुड़ा हुआ है उससे वे बहुत कम या बिल्कुल ही सम्पन्ध नहीं रखते । 
लिवरीमेन वह होता है जो कि एक विश्येष प्रकार की पोशाक या कम्पनी की 
वर्दी पहनता हो । कामन हाल का मुख्य कार्य यह है कि लार्ड मैयर के 
कार्यालय के लिए दो सदस्यों को नामजद करे। श्रन्तिम चयन तो एल्डरमेन के 
न्यायलय द्वारा ही किया जाता है। कामन हॉल द्वारा भ्रन्य कुछ चयत 4 किये 
जाते हैं; उदाहरण के लिए नगराधिपों, नगर चेम्बरलेन, ब्रिजमास्टरों [टावर 
पल (॥0फए८ छेए68५), ब्लेक फेयर पुल, लन्दन पुल, साउथ वर्क पुल |, 
नगर श्राडीटर तथा निगम के श्रन्य ग्रधिकारी गण । 
स्थानीय सत्ताप्नों की निर्वाचन व्यवस्था 
[प6 छोण्टण व] 59560 ए ॥.0०॥ 8०766 | 

स्थानीय सत्ताप्नों का स्वरूप प्राय: निर्वाचित ही है । जे० एच० वारेन 
के कथनानुसार ब्रिटिश स्थानीय सरकार की इकाईयां एक श्रपवाद को छोड़- 
कर निर्वालित ही हैं | देहाती पेरिस में कुछ शक्तियां पेरिस मीटिंग के लिए 
संरक्षित रूप में रख. लीं गई हैं । यदि पेरिस परिषद भी स्थापित कर दी 
जाये तो इसके पास ये शक्तियां रहती हैं । जहाँ कहीं पेरिस परिषद नहीं 
होती वहां स्थानीय” सरकार की शक्तियों का प्रयोग पूरा तः पेरिस मीटिंग 
हारा ही किया जाता है | जहाँ पेरिस परिषद होती है वहाँ पर कुछ शक्तियों 
का प्रयोग पेरिस मीटिग करती है तथा भन्य का प्रशासन पेरिस परिषद को 
सौंप दिया जांता है.। इसको छोड़ कर श्रन्य जितनी -भी स्थानीय सत्तायें हैं, 
श्र्थात्‌ काउन्टी परिषर्दे, काउन्टी बारो परिषददे, बारो परिषदें, शहरी जिला 
प्रिपदें एवं देहाती जिला परिषदें आदि-श्रादि, ये सभी निर्वाचित निकाय हैं । 

पाषंदों के चुन।व के सम्बंध में स्थानीय सत्ताओं के बीच बहुत कम 
प्रन्तर पाया जाता है । सत्ता का रूप चाहे कुछ भी हो और क्षेत्र का श्राकार 
चाहे कुछ भी हो किन्तु उस पर प्रायः चुनाव से सम्बन्धित एक जैसे ही 
सिद्धान्त लायू किये जाते हैं । ग्रेट ब्रिटेन की स्थानीय सत्ताश्रों के चुनाव से 
सम्बंधित पूर्ण व्यवस्था प्राय: श्राधुनिक ही है । केवल लंदन नगर इसका श्रप- 
वाद है जहाँ पर कि परम्परागत नियमों को श्रपनाया जाता है। अगस्त 
१६६५ तक स्थानीय सत्ता के निर्वाचन का कार्य १६४९ के जनता के प्रतिनि- 
घित्व से सम्बंधित कानून के प्रवधातों के श्रनुसार ही किया जाता था । इसके 
श्रनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति को स्थानीय सरकार के चुनाव में मत देने का 
भ्रधिकार है जो कि २१ वर्ष या इससे भ्रधिक की आ्रायु वाला है, ब्रिटेन की 
प्रजा है भ्रथवा आयरिश नागरिक है तथा जिस क्षेत्र का चुनाव हो रहा है 
उसके लिए वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो चुका है । 
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श्श्द अ्रट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


स्थानीय .सरंकांर के .चुनाव में प्रत्येक उस व्यक्ति को मतदाता बना 
लिया जाता है जो कि एक निश्चित 'समय तक उस क्षेत्र में रहा हो भ्रथवा 
क्षेत्र में वह जमीन का स्वामी हो भ्रथवा उसने उसे किराये पर ही ले रखा हो 
तथा उसका वाषिक मूल्य १० पौण्ड प्रति वर्ष सेकम न .हो | एक क्षेत्र में 
किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक “वार पंजीकृत नहीं किया जा सकता। 
किन्तु यदि एक व्यक्ति'एक स्थान पर निवास स्थान 'सम्बंधी योग्यतायें 
रखंता है और दूंसरे स्थान पर इंसके 'श्रतिरिक्त योग्यतायें रखता है 'तो उसको 
दोनों. ही स्थानों प्र पंजीकृत किया जा सकता है, सभी 'मतदाताओं के नाम 
उस रजिस्टर पर लाने होते हैं जो कि पंजीकरण अधिकारी द्वारा साल में एफ 
बार तैयार किये जाते-हैं | इनकी निय क्ति श्रंर्धिनियम के ऑंधीन ही होंती है । 
यह कार्य प्राय: सत्ता के लिपिक ही 'करते हैं । 


स्थानीय सरकार की परिषद्रों में पार्षद के ,उम्मीदवार के रूप में वह 
व्यक्ति खड़ा हो सकता है जो कि ब्रिटिश राष्ट्रीयता. प्राप्त हो एवं २१ वर्ष या 
इससे ऊर्पर की उम्र की हो (तथा था तो बह उस क्षेत्र के मंतंदाता रजिस्टर 
में पंजीकृत -हो जहाँ कि वह उम्मीदवार होना “चाहता है अधवा चुनाव से १२ 
मांह . पूर्व से हीं वह लगातार उस क्षेत्र में रह है पेरिस परिष॑दों से सम्बद्ध 
तीन मील की सीमा में रह रहां-.हो अथवा रुवयं की'या किराये की-जमीत 
रखता हो । किसी भी व्यक्ति को उस स्थानीय र्सता के लिए नहीं चुनाजा 
संकता जिसकां कि वह 'कमचारी हैं। इसके श्रतिरिक्त अनेक कानूनी प्रतिबंध 
भीं हैं जो कि यह व्यवस्था करते हैं कि भ्रयीग्य ' व्यक्ति-चुनाव के लिए प्रत्याशी 
हीं न बन सके ।. उदाहरण के लिए दिवालिया, अ्रवंधानिक या भ्रष्ट चुनाव 
प्रक्रिया श्रपनाने का दोषी, पांच वे पूर्व तक तीन माह की सजा पाया हुमा 
श्रादि व्यवित चुन।व लड़ने का भ्रधिकार नहीं. रखते । 

शहरी क्षेत्रों में श्रधिकांश उम्मीदवार किसी.-मी : राष्ट्रीय राजनैतिक 
- दल के प्रतिनिधि के रूप में खड़ः होते. हैं, कुछ लोग, उन संस्थाप्रों के सदस्यों के 


 हप में खड़े होते हैं जो :कि किसी स्थानीय-हित का प्रतिनिधित्व करते हैं ।-कुछ 


सदस्य स्वतन्त्र रूप-से. भी खड़े होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को दो मत- 
दातांग्रों द्वारा नामजद - किया जाता--. है; . एक. उसका प्रस्ताव करता है श्र 
; दूसरा उसका समर्थन करता है । देहाती जिला:परिषदों: एवं, पेरिस परिपदों के 
चुनाव को छोड़-कर भ्रन्य प्रिपदों के <च्ुनाव में.. क्ष तर के - भ्राठ प्रन्य मत- 


» दाताओं को भी :स्वीकृति देनी होती है । यदि - उम्मीदवारों': की संरुंया-रिक्स 


स्थानों की संख्या से ज्यादा है तो: मतदान द्वारा चेयन-किया जाता है । 
स्थानीय सरकार: के. चुनावों में उम्मीदवार को. कुछ जमा नहीं कराना 
- पड़ता ।-वह अपने ब्ुनाव -” प्रचार में २५ .पौण्ड से -अधिक खर्च नहीं कर 
' सकता । यदि मतदाताझ्रों-की:संख्या पांच-सौ- से -अधिक- है तो : उम्मीदवार 
को २ डालर अधिक व्यय करने का और अधिकार प्रार्प्त हो जाता है । चुनाव 


. सम्बन्धी व्यय का पूरा-हिसाव्न चुनाव, : लिपिक के ; सम्मुख. रखना होता है । 


परिणाम घोषित होने के ३५'दिन के" सोतर>भीतर “यहःकरना होता है । 
मतदान गुप्त:मंत-पत्र, द्वारा ” जिया 'जांतो, है। मतदान सम्बन्धित 


रिटनिंग भ्रधिकारी द्वारा मतदान केन्द्रों पर प्रंव्न्धित किया जाता है। यह 


स्‍्यानीय सत्ताश्रों का रूप एवं रचता ११७ 


कार्या एक भ्रध्यक्ष क्री देखरेख में होंता है जो कि इसी ,का्य के लिए नियुक्त 
किया जाता है। काउन्टी परिषद के .सदस्थों के चुनाव के लिए रिटरनिद्ध 
श्रधिकारी .का कार्य -इस, पद.पर काउन्टी परिषद द्वारा :नियुक्त अधिकारी 
द्वारा किया जाता है । मतदाता. व्यक्ति स्वयं ही आकर मतदान करते हैं 
यद्यपि. यह व्यवस्था ;कीझई है,कि कर्मचारी मतदाता, + विशेषकर सशस्त्र 
सेनाग्रों के सदस्य, सप्लुद्रपार क्राउन द्वारा:नियुक्त सेवेक तथा उनकी पत्नियों, 
श्रादि यदि साथ ही रहःरही हों तो प्रोक्‍्सी द्वारा मतदान -कर सकते ६हैं । 
यदि कोई मतदाता ग्रपनी बीमारी के।कारण :भ्थवा : अपने कार्य की प्रकृति 
के कारण स्वय श्रा सकते,में श्रसमर्थ हो तो.वह डाक .द्वारा, मी मतदान कर 
, सकता है। प्रत्येक मंतदाता को. भ्रपने क्षेत्र के चुनाव में प्रत्येक सीट के : लिए 
' एक मत देने का अधिकार होता है। प्रत्येक उम्मीदवार को वह केवल एक 


हू 


: ही मत दे सकता'है। 


स्थानीय सत्ताश्रों का।चुनाव * करते .समय ?प्रुरे:क्षेतत्र को कई भागों में 
'बांटदिया जाता है। :स्थानीय “सरकार .का जब चुनाव/किया जाता है तो 
प्रायः प्रत्येक वारो को वार्डों:में विभाजित कर दिया, जाता है। लन्दन बारो 
को छोड़ कर ,प्रत्य 'समी बारोज के प्रत्येक वार्ड /से तीनः पार्षद लिए जाते हैं । 
ये तीन.से श्रधिक।भी :हो सकते हैं । शहरी जिले को चनावं-के लिए वार्डो में 
विभाजित किया जाये श्रथवा उसको एक इकःई के रूप में: ही छोड़ दिया जाये 
'इस वात का निर्णय काउस्टी परिषद-द्वारा किया जायेगा जो कि इस सम्बन्ध 
में प्रन्तिम-सत्ता: होती है । देहाती जिलों में प्रत्येक पेरिंश या 'पेरिशों के समूहों 
“ के लिए अलगःसे चुनाव'किये! जाते हैं । प्रत्येक पेरिशेः कें/लिएं देहाती जिला 
“पाषं दो. की संख्या :कोकाउन्टी परिषदों द्वाराःनिशिवित (किया जा सकता है 
या बदला जा सकता है ।- वह : पेरिशों . को . एक “सार्थ भी मित्रा सकती है 
श्रथवा उनको वार्डों में+मी बांट - सकती. है । «- भ्रधिकांश “पेरिश परिषदें पर्णा 
रूप में निर्वाचित की:जाती. हैं किन्तु. वाडे मी बनांये जा संकते हैं और कमी 
' कमी बना भी “दियेजजाते हैं । काउल्टी. परिषद के ।चुनोंवों: में वार्ड नहीं बन,ये 
जाते । इन चुनावों को एक-सदस्यीय मतदाता » सम्भांगों के आधार पर किया | 
जाता है -तथा ये गृह संचिव द्वारा-नियमित किये जाते हैं ।- विस्तृत लत््दन 
परिषद्‌ . (696६, ,णातणा (०एाटं]) के चनाव/जंब स्व प्रथम के ए भेतों 
प्रत्येक लन्दन वारो को चुनाव, क्षेत्र बना- दिया गया जिससे कि दो, शी 
- चार पाषद चुने, 33 थे ।' जब.लन्दन ' महानु /((ए४ह [.0०००॥ भें 
| 8 ६442५ 48 परिवर्तन किया, गया. तो यें ही उसंके मंतदान क्षेत्र 
बन गये ॥ प्रत्येकःक्ष तर ८ परिषद -.के : लिए एक पाह* 
है: 22033 महान लन्दन रेषद “के: 'लिए “एक पार्षद लिया 


मतदान के लिए एक दिन निश्चित कर दिया ज । 
के याजा 
“ मतदान-न्द्र पर-जाकर अपना सतःडाज्ते. हैं  ] 3 हो जात 
- है-तो मत -पेटियों को वहां ले जाया जाता हैः जहां; पहुकिइनको गिनता गो 
! ह - आय:परिषद, कार्यालय: ही 7होता+ है ज्यों-ही मंतदान मुगाण 
होता हु दि उसके-वाद-ज़ितना जप जल्दी से; :जल्दी;:सम्मवः “प्रसके ें 
- जात है-।-रिटरति ग-अधिकारी ,उम्म्रीड्वार-टएवं आर 588 


०१८ :. भ्रेंट ब्विटेन में स्थानीय प्रशासन 


स्थिति में मत प्रेटियों को खोलता है । ये मतगणनां प्रतिनिधि, उम्मीदवारों 
द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा उनका मुख्य कं।्या यह देखना होता है कि जो 

लोग सतगणना:कर रहे हैं वे यह कार्य इमानदारी केसाथ करे । यदि किसी 
. ते पत्र पर मत्त साफ रूप में तथा बिना गलतीःकिये हुए नहीं डाला गया है 

तो उसे रिटर्निंग अधिकारी के निर्णय के लिए रख लिया जाता है । वही इस 
बात का तय करता है किं मतदाता किस को मत्त देना चाहता होगा । जब 
प्‌ री मतगणना करली जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान का 
परिणाम घोषित कर दिया जाता है। .. ' 


आम चुनावों एव स्थानीय चुनावों का यदि तुलनात्मक भ्रध्ययत किया 
जाये तो ज्ञात होता है कि श्राम चुनावों में मतद्यत प्रायः ६०% रहता है 
जब कि स्थानीय चुनावों में यंह संख्या बहुत थोड़ी ही रहती है। उत्तरी 
क्षत्रों में मी जो कि भ्रधिक मतदान वाले क्षेत्र माने जाते हैं, मतदान की 
मात्रा कठिनाई से ही ५०% तक पहुँच पाती. -है। काउन्टी में मतदान का 
श्रीसत ३०% रहता है । सामान्य रूप से बारोज तथा शहरी जिलों की.जतता 
भत्तदान में भ्रधिक़ रुचि लेती है । यह उदासीनता केवल मतदाताओं तक: ही 
सीमित नहीं रहती वरन्‌ यह निर्वाचन के उम्मीदवारों पर- भी प्रभाव डालती 
है । अनेक सीटें ऐसी बच जाती हैं जिनके लिए: चुनाव ही नहीं लड़ा जातो। 
स्थानीय राजनैतिक दलों की एक मुख्य समस्या यह होती है कि वे लोगों को 
चुताव लड़ने को किस प्रकार तैयार करें। स्थानीय जनता में मतदान के प्रति 
रुचि के श्रभाव का एक कारण तो यह बताया जाता है कि स्थानीय जनता 
परिपदों द्वःरा किये जाने वाले कार्यों एवं सम्पस्स की जाने वाली सेवाश्रों 
से पूरी तरह संतुष्ट रहती है श्रतः वह मतदान करने की श्रावश्यकता ही मह- 
सूस नहीं करतीकिन्तु यह तके अधिक प्रमावप्‌र्ण प्रतीत नहीं होता । यद्यपि 
इसमें भी सत्यता का कुछ श्रश है किन्तु इतना .नहीं जितना कि कभी-कमी 
सोच लिया जाता है। इस उदासीनता का -एक. कारण यह हो सकता है 
कि स्थानीय त्रिकायों का कार्य कुछ ऐसी प्रकृति का होता है जिसमें कि 
स्थानीय भ्रमिरुचि जागृत ही न हो सके । स्थानीय सरकार का श्र कमी- 
कभी तो सप्ताह में एक बार कूड़ा-करकट के स्थानों को साफ कर देने मात्र 
से ही लगाया जाता है । ऐसे श्रवसर बहुत ही ..केम भाते हैं जब कि स्थानीय 
सरकार को स्थानीय जनता के लिए जीवन का एक नया तरीका देने वाला 
माना जाये। इस सम्बन्ध में स्थ(नीय सत्ताये! भी कम दोर की पात्र नहीं हैं । 
केवल कुछ ही सत्ताये! जन-सम्पर्क के कार्य' में रुचि लेती हैं। यदि कोई 
नागरिक गलती से या .अभ्वसरवश श्रपनी स्थानीय परिषद की किसी बैठक में 
22 भी हो जाये तो वह उसमें दुवारा जाने का प्रोत्साहन बहुत कम 
पा सकेगा । 


वर्तमान प्रवृति के अनुसार छोटी स्थानीय सत्ता के कार्य वड़ी स्थानीय सत्ता 
को भौर बड़ी स्थानीय सत्ता के कार्या स्थानीय सरकार के वाहर की सत्ताश्रीं 
को सौंप दिये जाते हैं। इस प्रवृत्ति ने स्थानीय जनता पर कुछ भच्छा प्रमाव 
नहीं ढाला । वह यह समझने लगी है कि स्थानीय सरकार की तत्ताये' 
सम्मवतः महत्व ही नहीं रखती वरन्‌ उनके पतन की प्रक्रिया का और प्र्य 
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ही क्या होता है । स्थानीय सरकार के कार्यों की श्रोर प्रेस द्वारा भी 
पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता । संसद के स्थानीय सदस्य की क्रियाये' प्राय: 
खबरों का विपय होती हैं तथा लोगों को उसकी स्थानीय स्थिति के बारे में 
गलत बताया जाता है। यही कारण है कि स्थानीय जनता अ्रपती उन 
समस्याझ्रों के वारे में मी संसद सदस्य को ही लिखती है जो कि उसके श्रधि- 
कार क्षेत्र में नहीं श्रातीं । संसद सदस्य को झ्पने निर्वाचन क्षेत्र से कई 
एक पत्र गृह निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होते हैं। यह उसका कार्य नहीं है 
किन्तु यह स्थानीय सत्ता का कार्य है तथा स्थानीय पार्षद द्वारा सम्पन्न किया 
जा सबता है जिसे कि इस प्रकार श्रवहेलना का पात्र बनाया जाता है । इस 
समस्या को सुलकाने के लिए एक सुझाव यह प्रस्तुत किया जाता है कि 
परिपदें अपने प्रचार एव प्रकाशन के साधनों का विकास करें तथा जनता 
को स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकार के कार्यो, का प्रशिक्षण प्रदान किया 
जाये । 
स्थानोय सत्ताश्रों के पदाधिकारी व्यक्तित्व .. 
[706 0वीट॑ंगरी एछ508060९५ ० ].009]) &॥(॥0०४॥९६ ] 


स्थानीय सत्ताग्नों का कार्य जिन पदाधिकारियों के द्वारा सम्पन्न 
किया जाता है उनका व्यक्त्वि भी श्रपने श्राप में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण होता 
हैं। उनकी योग्यता एवं कौशल पर ही इन सत्ताश्रों का सफल संचालन 
निर्भर करता है। ये अ्रधिकारी निर्वाचित सदस्य भी हो सकते हैं तथा उच्च 
सत्ताओरों श्रथवा स्वय स्थानीय सत्ताओं द्वारा नियुक्त उच्च कार्यकर्ता भी हो 
सकते हैं । विभिन्न स्थानीय सत्ताओं में निर्वाचित एवं पनिर्वाचित प्रमेक 
प्रकार के सदस्य होते हैं । इनमें मुख्य रूप से उल्लेखनीय पाषंद, एल्डरमेन 
मेयर, समापति तथा अन्य कानूनी श्रधिकारी हैं। ! 
स्थानीय सरकार की सत्ताओं में मुख्य 'परिषद” को माना जा सकता 
है जिपक्रे द्वारा प्रशासनिक, कार्यपालिका सम्बन्धी एवं व्यवस्थापन 
सम्बन्धी भ्रधिकांश कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। स्थानीय स्तर पर श्रपने क्षत्र 
में यही सर्वोच्च सत्ता होती है । परिषदों द्वारा विभिन्न समितियाँ नियुक्त की 
जाती हैं। ब्रिटिश स्थानीय सरकार में इन स्थातनोश्र परिषदों की समितियों 
पा भत्मन्त महत्वपूर्ं स्थान है तथा इनके द्वारा परिषद के प्रमुख दायित्वरों 
को सम्पन्न किया जाता है । परिषदों को श्रपने कार्य करने के लिए संगठन 
बनाने कौ पूरी-पुरी स्वतन्त्रता रहती है। इसके लिए. वे समितियों के श्रतिरिक्त 
अन्य अभिकरणों एवं संस्थाओं की नियुक्ति भी करती हैं। यहां एक बात 
उल्लेखनीय है वह यह कि ब्रिटिश स्थानीय सरकार की व्यवस्था में अलग से 
कोई #र्यपालिका निकाय नहीं होता जिसकी श्रपनी पृथक शक्तियां हों 
जो कि परिषद में से ही या उसके बाहर से नियुक्त हो कर उसके साय गाय 
काय «र। यहां कार्यपालिका सम्बन्धी दायित्व जिस निकाय द्वारा अत 
किये. जाते हैं उसके लिए अन्तिम रूप से परिषद ही उत्तरदायी होती है । ह 
स्थानीय सत्ता को अपता कार्य सम्पन्न करने के लिए 
का दचित रूप से प्रबन्ध करने के लिए -एक निगस. (00% 
: रेप दे दिया जाता है। इस प्रकार -यह एक व्यक्ति.का व्यक्तित्व 


'तैथा सम्पत्ति 
०४४०7 ), का 
त्व -घारण कर 


११० . प्रेट,ब्रिटिन में स्थानीय प्रशासन 
लेती है जिसके जीवन में निरन्तंरता रहती है, एकरूपर्ता रहती है तथा. जि्के 
तिर्मायक सेवीवर्ग में: परिवर्तत, करता जरूरी' नहीं, होता । यह एक व्यक्ति 
के रूप में सम्पत्ति का. स्वामित्व करती है। यह समभोतें या ठेके कर सकती 
है तथा भ्रत्य ऐसे कार्य कर सकती है जो कि कानून द्वारा भ्रावश्यक सममे 
जायें। मिगम के रूप में इसे एक वैधानिक व्यवितत्व भराप्त हो जाता है। 
बारोज की स्थिति ऐतिहासिक. दृष्टि से कुछ भिन्न है। शाही चार्ट द्वारा 
जब बारों की रचवा कीं जाती है तो मेयर, एल्डरमैन, नागरिकों 
या वगेंसीज (/007868825) भ्रादि को नाम।कित किया जाता है और वे मिल 
कर निगम की रचना करते हैं। कानून.द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि 
नगर निगमों को. जो शक्तियां सौंपी गयी हैं उनका प्रयोग बारों की परिषद 
द्वारा किया जायेगा, जो कि प्रत्यक्ष रूप में. इसे सौंपी. गई. शक्तियों का मो 
प्रयोग करेगी। इस. प्रकार यंह कहा जां सकता है कि स्थानीय सत्ता का 
रूप चाहे कुछ भी हो इसकी मुख्य शक्तियां १रिषद में निहित रहती हैं । 

यह इन कानूनी श्रुषिकारों, शक्तियों एवं कर्तव्यों का निर्वाह करती हैं। 
स्थानीय सत्ताएं निगम होती हैं इसका अर्थ यह हैं क्वि निममों से सम्बन्धित 
प्रत्येक कानून स्थानीय सत्ताओों पर लागू होगा, जब तक कि इससे मिन्न कोई 
प्रन्य व्यवस्था न करंदी जाय । इस प्रकार से स्थानीय सत्ताभों पर निगम 
की सभी सुपरिचित विशेषताएं लागू होती हैं अत ये स्थायी होती हैं तष। 
अनिश्चितकाल तेंके काये करती रहती हैं । एक पुरानी, कहावत के अनुत्तार 
ते तो उनके कोई शरीर होता है जिसे नेंष्ट क्रिया जा सके भ्रोर न ही भाला 
होती है जिसे बुरा-भला कहा जा संके । वे भ्रफ्नी प्रकृति के अनुप्तार वे का 
नहीं कर सकती जो कि एक भौतिक शरीर के लिए, श्रावश्यक सेममे बे 
हैं अर्यात्‌ व वे बन्दी बनायी जा सकती हैं, न उन्हें फांसी चढ़ाई जा सकती 
है श्लौर त ही इस प्रकार के भ्रन्य कार्य । इनका प्रतीक एक सामात्य मोहर 
होती है जो कि निगम के अत्यधिक श्रौपचारिक श्रधिनियर्मों को सत्तायुतत 
करने के लिए काम में ली जाती है। स्थातीय संत्ताओं के सम्बन्ध में जो 
कानून है उसका. क्षेत्र इंतंना व्यापक है कि उसके द्वारा श्रन्य निगमों पे 
सम्बन्धित कानूनों को श्रपनाने के लिए बहुत कर्म स्थात छोड़ा जाता है। 
स्थानीय सत्ताओं से सम्बन्धित व्यवस्थापत इतनों अ्रघिक हो सका है कि 
प्राय: प्रत्येक बात को कानून द्वारा ही स्पष्ट कर दिया गया है भौर जब कभी 
हम इनकी शक्तियों, कर्तव्यों एवं श्रधिकारों के बारे में जानता चाहें तो 
हमको इन कानूनों का ही भ्रध्ययत्त करना होगा ।' 


पारषद [0०गालो।0४)--परिषदों की बनावट एवं संगठन, स्थानीय 
सत्ता के प्रकार के भनुसार मिन्न-मिन्न होता हैं किन्तु उन सभी में एक 
सामान्य बात यह होती है कि वें तीन वर्ष के लिए छुने गये 533 पारपदों की 
निकाय होती हैं । पारषदों की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता यह मान जाती है 
कि इस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्षेत्र का स्थानीय निंवासी हो । 
एक सामान्य प्राविधान के अनुसार वह पारपद के रूप में उम्मीदवार होने का 
तभी भ्रधिंकारी मांवा जायेगा जब कि वह उस क्षेत्र का मतदाता हो । ए४ 
बारो के किंसी मी वार्ड का मतदाता उसी बारो के किती भन्‍्य वाह पे 
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उम्मीदवार बन सकता है । यह भी हो सकता है कि वह एक निर्वाचन सम्भाग 
में रहता हो औौर दूपरे निर्वाचन सम्माग में जाकर चुनाव लड़ किन्तु यह 
नहीं हो सकता कि वह एक काउन्‍्टी को छोड़ कर दूसरी काउन्टी में चला 
ज ये । इग्ुण्ड के कानून के भ्रनुसार कोई भी व्यक्ति उस स्थानीय सत्ता का 
सदस्य हो सकता है जिसमें कि वह सम्पत्ति का स्वामित्व करता हो श्रश्वां 
उस क्षेत्र में वह बारह महीने से रह रहा है। निवास के कारण से प्रपना 
ताम स्थानीय मत-दाताश्रों की सूची में लिखा लेना चाहिये । काउन्‍्टोज, 
राजघानी वारोज और देहाती पेरिसों में पारषद हर तीसरे वर्ष अपने पद से 
हट जाते हैं, किन्तु वारोज में ये पारषद हर तीसरे वर्ष एक साथ नहीं हटते 
वरन्‌ इनमें से एक तिहाई प्रत्येक वर्ष हट जाते हैं श्र इस प्रकार मतदान 
तीसरे वर्ष न हो कर प्रतिवर्ष किया जाता है । 

शहरी एवं देहाती जिलों में भी व्यवस्था बारोज जैसी ही होती है 
विन्तु वे इस व्यवस्था को श्रपने दो तिह,ई बहुमत से तथा काउन्टी परिषद 
की स्वोकृति से बदल सकती हैं । इन दोनों ही व्यवस्थाओं के अपने-पश्रपने 
लाम हैं। जब निर्वाचन प्रतिवर्ष किया जाता है तो स्थानीय सत्ता बदलती 
हुई नयी आावद्यकताश्रों के श्रनुरूप श्रपनें श्रापकों ढाल पाती है। इसके 
अतिरिक्त इसमें प्रतिवर्ष लगातार कुछ श्रनुभवी पारषदों का एक केन्द्र बन 
जाता है किन्तु यह व्यवस्था कभी कभी नुकसानदायक भी प्रतीत होती है 
क्योंकि इसके द्वारा परिषद के कार्यो में देर होने का मय रहता है | काउन्टीज 
को प्रिपदों के सम्बन्ध में कानून ने कोई विकल्‍प नहीं छोड़ा है। वहां यह 
सम्मव भी नहीं है कि प्रतिवर्ष चुनाव कराये जाए । वारोज में वार्ड के रूप 
में चुनाव सम्बन्धी विभाजन किया जाता है। यह व्यवस्था की जाती है कि 
एक बाड़ में से लिये जाने वाले तीन पारपदों में से प्रतिवर्ष एक को सेवा 
निवृत्त कर दिया जाय, किन्तु काउन्टी परिपद में ऐसा नहीं किया जा सकता 
क्योंकि वहां चुनाव क्षेत्र को इतना वड़ा रखा जाता है कि यदि एक क्षेत्र 
से तीत सदस्य लिये गये तो काउन्टी परिषद की संख्या प्रवन्ध किये जाने 
योग्य न रहेगी । विभिन्न स्थानीय सत्ताओ्रों के कार्य का वर्ष समाप्त होने की 
तिथियां भी भ्रलग श्रलग हैं । 

१६४६ से पूर्व एक वारो का संवेधानिक वर्ष १ नवम्बर से प्रारम्भ 
होता था तथा निर्वाचन १ नवम्बर को किये जाते थे। जिलों का संवैधानिक 
वर्ष १४५ भ्रप्न लसे शोर काउन्टीज का १६ गार्च से प्रारम्म होता है किन्तु 
१६४८ के जन प्रतिनिधित्व भ्रधिनियम ने सभी सत्ताओों के लिए चनाव तथा 
वापिक वैठफों के हेतु एक ही मौसम निर्धारित कर दिया है। पेरिस परिपद 
का चुनाव हाथ उठाकर किया जाता था। पेरिस की वापिक बैठक में या 
तो इस तरीके से भ्रथवा मतदान द्वारा निर्वाचन क्रिया जाता था किन्तु 
१६४८ ऐ जन-प्रतिनिधित्व पभ्रधिनियम ने इस व्यवस्था को समाप्त कर 
दिया गौर प्रव समी स्थानीय सत्ताप्नों के निर्वाचन ग्रुप्त मत पत्र द्वारा किये 
जाते हैं । 

यद्यपि पारपदों की योग्यताएं एवं अ्रयोग्यताएं कानून तथा व्यवहार 

द्वारा निर्धारित करदी गई हैं किन्तु फिर भी ये इतना महत्व नहीं रखती । 
मुख्य तथ्य यह है कि उम्मीदवार का मतदाताम्रों में कैसा सम्मान है, 
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वे परिषद और इसकी समितियों में क्या कार्य करेंगे तया उन्हें उनके 
श्रम के लिए भुगतान या मुंझावजा दिया जाय श्रथवा नहीं, श्रादि। पार- 
षदों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे प्रतिनिधि होते हैं, 
इसका श्रर्थ यह है कि वे डेलीगेट (70थां288०) भअ्रथवा एजेन्ट (88०) 
नहीं होते । मि० जैकसन (32८८४07) के कथनानुसार स्थानीय सरकार के 
पारषद किसी भी निर्वाचित सदस्यों वाले निकाय को मांति प्रतिनिधि प्रजातंत्र 
के क्षेत्र में श्राते हैं। जब वह एक परिषद की बैठक में जाता है तो वह 
मतदाताओं को कोई सूचना या निर्देश दे कर नहीं जाता श्रथवा उस बहुमत 
से पूछ कर नहीं जाता जिन्होंने कि उसको सफल बनाया है। यह सच है कि 
चुनाव लड़ते समय व व्यक्तिगत रूप से श्रथवा अपने राजनैतिक दल की ओर 
से अनेक वायदे करता है । यदि निर्वाचन से पूर्ब किये गये वायदों को एक 
सदस्य पूरा करता है तो यह उसकी सज्जनता मानी जायेगी किन्तु ऐसा करने 
के लिए वह बाध्य नहीं है । सिद्धान्त के अनुसार प्रतिनिधियों को उनके स्वयं 
के निर्णायों क, प्रयोग करने के लिए चुना जाता है तथा बे सभी परिस्थितियों में 
अपना श्रघिक से अधिक योगदान करते हैं । यदि परिस्थितियां समान रहें तो 
प्रतिनिधि को वे ही कार्य करने चाहिए जिनको पूरा करने के लिए उसने 
चुनाव से पूर्व वायदा किया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि युद्ध की 
परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर विकास सम्बन्धी सभी योजनाओ्रों को रोकना 
पड़ता है श्रौर सारी शक्तियां, हथियार एवं अन्य युद्ध सामग्रियों के निर्माण 
में लगानी होती हैं । किन्तु इस सबका श्रर्थ यह नहीं है कि प्रतिनिधियों का 
मतदाताश्रों के प्रति कोई कतंव्य ही नहीं होता । बे सैद्धान्तिक रूप से सम्पूर्ण 
समाज के प्रति उत्तरदायी हैं तथा उन्हें अपने: किये हुए वायदों पर टिकना 
द्वोता है। यदि मतदाता उस तरीके को पसन्द न करें जिसके द्वारा कि एक 
उम्मीदवार द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वे अगले चुनाव तक प्रतीक्षा 
कर सकते हैं श्रौर चुनाव आने पर उसके स्थान पर वे किसी अन्य को चुर 
सकते हैं। मतदाताओं को श्रपना उम्मीदवोर वापस बुलाने का श्रधिकार 
नहीं होता । 

इस प्रकार प्रत्येक प्रतिनिधि एक निर्वाचित सदस्य होता है भ्रौर 
भ्रपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति का वह प्रतिनिधित्व करता है तथा 
उनके प्रति उसके कुछ कर्तव्य होते हैं) इसका एक स्वाभाविक परिणाम. यह 
है कि उम्मीदवार को श्रपने मतदाताओं से समय-समय पर पूछताछ करते 
रहना चाहिये, उनकी समस्याओं के वारे में जानकारी रखनी चाहिये भ्ौर 
अ।वश्यकता पड़ने पर उन्हें पूरी सहायता देनी चाहिये। वह प्रतिनिधि 
अपने पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे उन लोगों को 
आ्रावश्यकताशों का भी घ्यान रखना होता है जिन्होंने कि उसे मत रहीं 
दिया था । ः 


एक पारपद को वेतन दिया जाय अ्रथवा नहीं, इस प्रश्न का निर्णय 
उसके कार्यों के आघार पर ही किया जा सकता है। वैसे इखड्भलैण्ड की 
परम्परा के अनुसार पारपद को उसकी सेवाओं के लिए न्पोई वेतन नहीं दिया 
जाना चाहिये किन्तु श्रव इस सम्बन्ध में कुछ परिवर्तद हो गये हैं। ये परि- 
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वर्तन कैसे आये, इसका एक लम्बा इतिहास है। शताब्दियों पव स्थानीय 
सरकार की महत्वपूर्ण इकाई पेरिस थी। अपने जन्म के समय यह एक 
घामिक इकाई थी किन्तु कालान्तर में पेरित्त नागरिक प्रशासन की एक इकाई 
बन गई तथा इसने प्ननेक कानूनी कतंव्य सम्भाल लिये; उदाहरण के लिए 
सड़कों की रचटा एवं गरीबों को राहत देता श्रादि कार्या | ये कतंव्य पेरिस 
के श्रधिकारियों द्वारा सम्पन्न किये जाते थे । जो व्यक्ति इत पदों पर काय 
करते थे उनको किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। इन पदो के 
लिए जो व्यवित निर्वाचित किये जाते थे वे एक वर्ष तक कार्य करते ये । 
फ्रमानुसार इन पदों पर क्षेत्र के सम्पन्न एवं उत्तरदायी निवासियों को रखा 
जाता था । जहां कहीं कार्य करने की आवश्यकता होती थी वहां सामूहिक 
श्रम द्वारा काम चलाया जाता था। पेरिस का प्रत्येक निवासी श्रपनी सेवाए' 
प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था। पेरिस की इस व्यवस्था के 
ऊपर शांति के न्यायाघीशों की संस्था होती थी जिसमें क्राउन द्वारा नियुक्त 
योग्य व्यक्ति होते थे । उनके कार्य प्रशासकीय एवं न्यायिक, संयुक्त प्रकृति 
के होते थे । उन्हें भ्रपनी मुख्य बैठकों में उपस्थित होनें के लिए कुछ घन देते 
की व्यवस्था थी किन्तु इसे प्रायः कोई लेता नहीं था और वे स्वेच्छापुर्व क कार्य 
फरते थे । इस व्यवस्था में यदि किसी सड़क को बनवाना है तो इस काम के 
लिए नियुकत्र निरीक्षक समय निश्चित कर देगा श्रौर स्थानीय 
निवासी भ्राकर इस कार्य को सम्पन्न करेंगे । काउन्दी के उप्त भाग का शांति 
फा न्यायाधीश इस बात की जांच रखेगा कि कार्य भली प्रकार सम्पन्न किया 
जाय; यदि ऐसा नहीं किया जा रहा है तो वह श्रपने साथी न्यायाघीशों से 
शिकायत कर सकता है। कार्य को सम्पन्त कराने के लिए उन्हें यह शक्ति 


प्र।प्त थी कि कर्तव्यों की श्रवहेलना करने वाली स्थानीय जनता पर वे 
जुर्माना करदे । | 


कार्य कराने की उक्त व्यवस्था देहाती इलाकों में उस समय तक 
चलती रही जब तक कि वे समय के परिवत न के साथ-साथ नवीन विचारों 
से प्रभावित नहीं हुए। किन्तु श्रौद्योगीकरण के साथ साथ इज्लैण्ड में लगा- 
तार शहरों का विकास होने लगा और इसके साथ ही श्रवत्तनिक बाध्यकारी 
सेवा तथा सामाजिक श्रम की व्यवस्था भ्रनुपयुवत वन गईं। शहरों में जहां 
पर कि फंविटरयों में काम करने वाले लोग रहते हैं श्रौर ऐसी परिस्थितियों 
वाले प्रन्य कर्मचारी रहते हैं वहाँ सामाजिक श्रम सम्भव तहीं होता । इसके 
अतिरिवत कार्य का क्षेत्र इतना बढ़ गया हैं कि उसे कुशल रूप से संपादित 
करने के लिए सर्व तनिक एवं उचित योग्यता प्राप्त श्रधिंकारियों का होना 
परमावश्यक है। वर्तमान समाज को अपनी सुविधाओं के लिए एवं बिमारियों 
से बचने के लिए जिन सेवाओ्ों की आवश्यकता है वे सेवाए तभी प्रदान की 
जा सकती हैं जब कि नागरिक श्रमियंताओं एवं मजदूरों को लगातार सेवा 
में व्यस्त रखा जाय । यदि भ्रव॑तनिक कार्यकर्ताओं के स्थान पर सर्व तनिक 


कार्यकर्ता रखे जायेंगे तो यह जरूरी है कि उन पर नियंत्रण गैकों 
को सशक्त वनाया जाय । आम 
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वर्तमान समय में यह मांग काफी बढ़ती जा रही है कि पाषंदों को 
वेतन दिया जाना चाहिये । इसके समर्थन में दो प्रकार के तक भ्रस्तुत किये 
जाते हैं प्रथण यह्‌ कि जब तक किसी प्रकार का पेमेन्ट (९89०7) नहीं 
किया जायेगा तब तक कोई मी व्यक्ति पार्षद नहीं वनता चाहेगा क्योंकि 
परिषद का सदस्य बनने के बाद व्यक्ति को भआने जाने में काफी खर्चा करना 
पड़ेगा और उसे बैठकों में उपस्थित होने के लिए अपना समय भी लगाना 
होगा । एक दूसरा तक यह है कि हमें यह आशा नहीं करनो चाहिए कि कोई 
व्यक्ति बिना किसी मतलब के कोई कार्य करेगा । यह तर्क किया जाता है 
कि सावेजनिक कारें भी एक प्रकार से कार्य ही हैं और यदि इस कार्य को 
उचित छप से सम्पन्न कराना है तो इसके लिए उचित दाम दिये जाने 
च।हिऐ । प्रोफेसर लास्की का मत है कि ध्यानीय सरकार की सेवाओं को भी पूरे 
समय की तथा श्रबेतनिक (+णा। प्र्रा० &70 ?क0) वना दिया जाये । एक 
सदस्य के सम्मुख जो विषय तिर्णय के लिए आते हैं उन पर विचार करने के लिए 
पर्याप्त बुद्धि एवं समय लगाने की श्रावश्यकता है ।- भन्य कार्यों में उलभा हुआ. 
व्यक्ति यह सब नहीं कर पायेगा । यदि स्थानीय सरकार के कार्य को अवेतनिक 
बना दिया गया तो घनवान वर्ग के लोग इन संस्थाओं में ग्राजायेंगे और उनका 
कारये लोगों की आवश्यकताश्रों से प्रभावित नहीं होगा वरन्‌ वह स्थानीय 
। सरकार के कार्य को श्रधिक्राधिक सस्ता बनाने के लिए. संचालित किया 
जायेगा । लास्की के शब्दों में वे लोग योग्यतापूर्ण - नाली व्यवस्था प्रदान 
कर सकते हैं किन्तु अपर्याप्त शिक्षा. देगें, श्रच्छी सड़कें दे सकते हैं किन्तु 
पुस्तकालय नहीं देगें | वे उन मनोवैज्ञानिक तत्वों को महत्व नहीं देंगे जिनसे 
कि गरीबों का मस्तिष्क प्रभावित होता है । 
पाषंद को कुछ दिया जाय श्रथवा नहीं दिया जाय, इस प्रश्न पर 
विचार करने से पूर्ण उन योग्यत्ताश्रों को देखना उपयुक्त रहेगा जो कि परिपद 
के सदस्यों में होनी चाहिए । एक पाषंद से यह शभ्राशा नहीं की जाती हैं कि 
वह उन विषयों में विशेषज्ञ होगा जिनसे कि परिषद सम्वन्ध रखती है । 
विशेषज्ञतापूर्णा ज्ञान एवं प्रशासत का भअ्रनुमव॒ उन सेवाओं द्वारा प्रदान किया 
जाता है जो कि गैतनिक स्लाफ में प्राती हैं। निवाचित सदस्य का मुख्य 
उहूं श्य जनता का प्रतिनिधित्व करना होता है जो जनमत का द्योतक है। 
उसका हृष्टिकोण एक गरं-विशेषज्ञ का दृष्टिकोण होता है ) वह यह देखता है 
कि किसी काये के प्रति साधारण जनता की प्रेतिक्रिय/ क्‍या है, प्रशासक नहीं 
बल्कि प्रशासित लोग उन कार्यो के बारे में क्‍या सोचते हैं ? वे सर्वेतनिक 
स्टाफ के साथ मिलकर कार्य करते हैं ताकि कार्यो को मली प्रकार से सम्पन्न 
कर सकें। 
एक वार पार्षद के उत्तरदायित्वों को सही रूप से निमाने के लिए किसी 
विशेष प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण दी श्ावश्यकता नहीं होती, एक ग्रच्छे 
प्रतिनिधि के ग्रुण जीवन के किसी मी क्षेत्र में रहकर प्राप्त फ्रिये जा सकते 


4"फ€ए शा ज़ाठ्शं56 छूण्शीशां तशं]826 900 7 30९पृए४९ 
€00८2॥07, ९000 70805 ४ैपा 900 ४9भां2५ 
-मकवांव॑ >> 76+4, 5 (एाश्चाशारा जी ?200/05, ?, 46 
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हैं । जब हम परिषद के सदस्यों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाश्रों 
के लिए भुगतान करना चाहते हैं उस समय यह भी देखना होगा कि यह 
भुगतान किस प्राघार पर और कितना किया जाय । यदि प्रत्येक सदस्य को 
उसकी सेवाश्रों के लिए उतना घन दिया जाय जितना कि वह; श्रपने व्यवितगत 
जीवन में प्राप्त करता है तो विभिन्न प्रकार के पाषंदों के झ्राधार पर श्रनेक 
विभिन्नताएं दो जायेंगी श्रौर उस परिषद के पास में स्थानीय कोप पर्थाप्त 
रहेगा जो कि पूरी तरह से रोजनदारी पाने वाले मजदूरों द्वारा गठित है । इस 
मान्यता को अ्रपनाने पर एक ही कार्य के लिए दिये जाने वाले घन की मात्रा 
में भ्रत्यंत परिवर्तत होगा । ग्सल में वेतन की एक मापक दर निश्चित करना 
होगी विन्तु यह किस गधार पर तय की जाय । वेतन निश्चित करने का 
एक सामान्य तरीका यह. होता है कि एक पद के लिए कम से कम वेतन 
निर्धारित किया जाय जो कि उस पद पर सही योग्यता वाले व्यक्तियों का 
प्राकपित कर सके । वेतन को निश्चित करने का यह तरीका भी कार्य न/ 
करेगा क्योंकि ऐसा कोई निश्चित बाजार नहीं होता जहाँ कि ऐसी विशेश 
योग्यता प्राप्त व्यक्ति मिल सके । 

एक व्यक्ति जो कि वास्तव में प्रथम श्र णी का पार्षद है वह किसी भ्रन्य 
परिपद का सदस्य होने के लिए प्रार्थना नहीं करेग। क्योंकि यह एक ऐसी 
भ्रिया जो कि किसी व्यापार या व्यवसाय से भिन्न है | यदि परिषद 
के सदस्य का बंठक के श्रनुसार या मासिक श्रथवा वाधिक रूप से वेतन निश्चित 
कर दिया जाये तो यह हो सकत्ता है कि कुछ लोग पार्षद बनने के लिए आक- 
पित हों, दूसरे लोग इसे साधारण वेतन श्रौर श्रन्य लोग इसे श्रावश्वकता 
से भी कम समर्भ । यदि इस प्रकार वेतत निश्चित कर दिया जाय तो पार्प॑द 
के पद पर (जी प्राकपित हो पायेंगे जो कि बहुत कम वेतन पाने वाले 
मजदूर या कर्मचारी लोग होते हैं किन्तु मध्यम व के अ्रथवा घनवात लोग 
इनकी तरफ श्राकपित नहीं हो पायेंगे | इस प्रकार पार्पद क। पद एक ऐसा 
पद हो जायेगा जिसे पाने वाले लोग वे होंगे जो कि श्रपनी जीविका के साधनों 
वी तलाश में है । उनमें विशेष योग्यताए' या प्रशिक्षण होगा श्रथवा नहीं होगा 
यह्‌ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । चुनाव में जीतना उतना ही महत्व- 
पूण बन. जायेगा जितना कि व्यवसाय प्राना । जब कि चुनाव सिद्धान्तों के 
प्राधार पर लड़ा जाना चाहिए, चुनाव उम्मीदवार के व्यक्तिगत व्यवसाय का 
विषय हम >यिगा । वतमान में व्यवहार यह है कि एक पापंद यात्रा, निवाश्त 
एवं भनन्‍्य खर्च लिए भत्ते के श्रलावा आबे दिन के लिए पन्द्रह शिलिंग श्रौर 
पूरे दिन के लिए तीस शिलिग की माँग कर सकता है। किन्तु इसके लिए 
उसे यह प्रमाणित करना पड़ं-गा-कि सचमुच उसे इतने धन की हानि हुई है । 
याप्रा के सम्बन्ध में नियम है कि जहाँ सरकारी वाहन प्राप्त हो सक॑ वहां 
उसका उपयोग किया जाय श्रौर जहाँ यह -प्राप्त नहीं हो सके वहाँ स्वयं की 

फोर का प्रयोग ते के 

कद या शवोप के या आई को गाड़ी का आयोग करते बात आय 

कस्दे में रहकर को जाने -वाली यात्राओं- के लिए तथा झपने घर 
पे तीन मोल दूर की यात्राधों के लिए वह किसी अकार का यात्रा व्यय नहीं 
ले सकता । झद्यपि पाषंदों के श्रधिकतर व्यय का निर्वाह करने के लिए ये 


+ 
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यह हो जाता है तो ज्यक्तिगत भावनाओं में जो फिरके पड़ जाते हैं वे नहों 
हट पाते । यह व्यवस्था सम्भवत: तग्रेरपालिका अधिनियम १६३४ के द्वारा 
प्रतीत के चार्टर यूक्त नियमों की थोती के रूप में ' प्रोरम्म की गई जिसमें कि 
एल्डरमेन आवश्यक भाग थे जो कि सेवीवर्ग की दृष्टि से कुछ एकरूपता एवं 
नीति की निरन्तरता रखते थे। जहां पर तीन वर्ष बाद चुनाव कराये जाते 
हैं तथा हर तीसरे वर्ष सभी पार्षद श्रेपने पंद से हट जाते हैं वहां पर एल्डरमैनों 
की संख्या निश्चय ही मृल्यवान प्रतीत होती है ।' किन्तु इस प्रकार का तर्क 
बारोज पर लागु नहीं होता जहां कि चुनाव वापिके रूप से कराये जाते हैं तया 
सभी पार्षद ' एक साथ नहीं हठते किन्तु, केवल एक-तिहाई पाषंद ही प्रतिवर्ष 
सेवा निवृत हो पति हैं ।  <म पी 


इस प्रकार कुल मिलाकर देखा जाये तो एल्डरमैन के कार्यालय को 
प्रशंसा एवं आलोचना दोनों का ही पात्र बनाया जाता है। जो लोग इसको 
प्रशंसा करते हैं उनका कहना है कि यह पद श्रेत्यन्त प्राचीन पद है तथा इसकी 
परम्परायें गहरी हैं। इनके रहने से यह लगता हैं कि परिषद की नीति एवं 
सेवी वर्ग में कुछ निरन्तरता रहेगी। यद्यपि यह व्यवहार में प्रायः कभी नहीं 
होता किन्तु सैद्धान्तिक रूप से तो संभव ही है कि सेवा निवृत होने वाला कोई 


मी पाषंद चुनाव में पुन्निवाचित ही न हो। इसका अर्थ यह होगा कि हई 


काउन्टी परिषद में ऐसा कोई भी नहीं होगा.जिसेके श्रनुमव॒एग॑ परामर्दा के 


' ग्राधार पर परिषद को संचालित किया जा सेके । ऐसी स्थिति में एल्डरमेन 


: पर्याप्त उपयोगी सिद्ध होते हैं क्योंकिः-उतमें से केवल भ्राधे ही प्रति तीसरे वर्ष 


सेवा नियत होते हैं। इस पद के पक्ष'में एक तके यह भी दिया जाता हैकि 
ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जिनमें परिषद सदस्य के रूप में कार्ये करने की मारी 
योग्यतायें होती हैं किन्तु जो कई कारणों से चुनांवों .की पचड़ेबाजियों में नहीं 
पड़ना चाहते ऐसी स्थिति में थोग्य व्यक्तियों की एल्डरमेन के रूप में परि- 
पदों में लिया जा सकता है । 


इस पद के विरोध में भी भ्रनेक तर्क दिये जाते हैं। स्व प्रथम यह 
कहा जाता है कि इसका रूप प्रप्रजातांत्रिक है। यह तके दिया जात/ है कि 
निर्वाचित प्रतिनिधियों का परिषद पर पूरा नियंत्रण होना चाहिये तथा परिषद 
के किसी भी सदस्य का चुनाव इस प्रकार श्रप्रत्यक्ष रूप से नहीं: किया जाना 
चाहिये । यदि ऐसे भ्रालोचकों को सैद्धान्तिक तकों :से संतुष्ट कर दिया जाये 
तो वे यह कहते हैं कि इस व्यवस्था का प्रयोग गलत किया जाता है। 
यदि इस व्यवस्था का प्रयोग सही रूप में किया जाये तो स्थानीय परिपरदे योग 
एवं कुशल व्यक्तियों के ज्ञान तंथा कार्यों से लामान्वित हो सकती है किन्तु 
इस व्यवस्था को उचित रूप से कमी कार्यान्वित ही नहीं किया जाता। इसका 
प्रयोग कमी-कभी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी कर लिया जाता है 
जिस्ते कि मतदाताग्रों द्वारा भ्रस्वीकृत कर दिया गया था। जो व्यक्ति प्रपने दत्त 


: का माना हुआ व्यक्ति पश्रथवा नेता है भोर चुनावों में वह हार चुका है तया 


यदि उसके दंल की 5 3 अक में बहुमत हो जाये तो उसका दल उसे एल्डरमैन 
के रूप में निर्वाचित करके परिषद में प्रवेश दिला सकता है। इस प्रकार मत 
दाताओं की इच्छा की भवहेलना की जाती है । जहां कहीं मी कड़ा दलीय संघर्ष 
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होता है वहां बहुमत वाला दल सर्देव ही यह प्रयास करेगा कि अ्रपती शक्ति 
को और बढ़ाने के लिए एल्डरमेन का चुनाव भी ग्रपने ही पक्ष में कराले । 
तथ्यपूर्ण भ्रध्ययन के वाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अनेक परिपदों द्वारा 
एल्डरमन की व्यवस्था का दुष्परयोग किया गया है। सरकार द्वारा भी उनकी 
हालत को सुधारने की दिग्ा में श्रथिक कुछ नहीं किया जा सकता है । 

मेपर एवं सभापति [6 ॥४५४०' थाए एशथशांएाभा ] -+नियप्ता- 

नुसार प्रत्येक परिषद को एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना होता है जो कि 
उसकी बैठकों की अध्यक्षता कर सके | इस प्रकार से निर्वाचित व्यक्ति को 
सनापति या मेयर कहा जाता है। अन्य परिषदों में यह समापत्ति है किन्तु 
बारोज में यह मेयर बन जाता है। यह परम्परागत रूप से एक श्रध्यक्ष से 
श्रधिक कार्य सम्पन्न करता है। जेक्सन (॥30०८5०॥) महोदय के कथनानुसार 
एक मेयर अथवा सभापति द्वारा मुख्य रूप से दो कार्य किये जाते हैं | वह 
परिषद की बैठकों की भ्रध्यक्षता करता है तथा वह रधानीय जनता के उत्सव- 
पूर्ण कार्यो एबं साव॑ जनिक कार्यों में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेता है । एल्डर- 
मेन की भांति यह जरूरी नहीं है कि समापति को परिषद के सदस्यों में से ही 
चुना जाग्रे। उसे बाहर से भी चुना जा सकता है किन्तु उसमें एक पार्षद बनने 
को योग्यतायें होती चाहिये । समापति या मेयंर का चुनाव परिषद के सभी 
सदस्य प्रर्यात्‌ पार्पद एव एल्डरमेन मिलकर कंरते हैं। काउन्टीज में तथा 
वारोज में जब एल्डरमेन सेवा निवृत हो जाते हैं, तो वे छुनाव में भाग नहीं 
ले पाते क्योंकि नये एल्डरमेन का छुनाव समापति या मेयर के चुनाव के बाद 
किया जाता है । 

ट गर्लूण्ड में मेयर युक्त वारोज तथा समापति युक्त भ्रत्य परिषदों के 
बीच पर्याप्त प्रन्तर होता है। नोम॑न काल में राजाओरों का यह लक्ष्य रहता 
था कि शाही शक्ति को पूरे देश में व्याप्त रखा जाये । इसके लिए उन्होंने 
काउस्टीज में एक शाही कार्यालय की श्रावश्यकता का भ्रतुमव किया जिप्तकी 
प्रिय्ाप्रों को शाही न्यायाधीशों द्वारा समय-समय पर चैक किया जा सके । 
पहले भुख्य काउन्टी भ्रधिकारी नगराधिप (शाक्षीं) था। जब काउन्दी 
परिषद ने वर्तमान रूप ग्रहणा किया तो उसका सभापति काउन्दी का एक 
प्रमुप व्यक्तित्व नहीं वन पाया क्योंकि यह पद तो पहले से ही तगराधिप को 
प्राप्त था। वारोज के लिए जो चार्टर प्रस्तुत किया जाता था उसमें उसके 
प्रशागगैय निकाय के रूप का भी वर्ण न कर दिया जाता था। कई वर्ष बीते 
भ्रव मेयर का चुनाव 2 परिषद द्वारा किया जातां है। इसके चुनाव में परिपद 

के सभी सदस्य जिनमें कि एल्डरमैन एवं पारपद सम्मिलित होते हैं, भाग 

लेते हैँ। क्राउन को यह अ्रथिकार है कि वह किसी विशेष बारो को यह 

हि के शब्द का अन्तर है बैसे लाई भेयर को भेयर की 

भ्रपेक्षा कुछ ग्रतिरिक्त शक्तियां प्राप्त नहीं होती । केवल एक श्रन्तर है वह 

यह कि जब लाड' मेयर को व से 

न वा पक सम्बोधित किया जाता है तो कहा जाता है 
माई लाई मेयर प्रोर मेयर के लिए केवल “मि०्मेंयर! कहा जाता है । 

अयर का कार्यालय बारो के आघारे पर निश्चित किया जाता है । 


छोटे वारोज में मेयर अपने खाली समय में परियद के कार्यों में भी सक्रिय 
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भाग ले सकता है भश्रौर अपने समौ सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह कर सकता 
है। दूसरी भ्रोर बड़े बारोज में मेयर का सारा समय व्यतीत हो जाता है । 
प्रतिदिन इतने श्रधिक कार्य होते हैं जिनमें उसकी उपस्थिति श्रनिवायं है । 
वह भ्रनेक संस्थाश्रों को देखता है, बैठकों में बोलता है, विशेष आगन्तुकों का 
स्वागत करता है और अन्य महत्वपूर्णा कार्य करता है / - अपने कार्यकाल में 
वह स्थानीय राजा से कम नहीं होता। बड़े शहरों में जो उसे श्रधिकृत 
निवास स्थान दिया जाता है वह एक शाही महल से सादृश्यता रखता है। 
वह जब भी कभी सार्वजनिक भ्रवसरों पर उपस्थित होता है तो कार्यालय की 
श्रपनी सुनहरी जन्जीर पहनता है और अधिकतर मुख्य श्रवसरों पर वह गाउन 
पहन कर निकलता है । उसकी सेवा के लिए शहर का लिपिक होता है तथा 
उसके साथ एल्डरमैन एवं अन्य नागरिक सम्मान वाले व्यक्ति चलते हैं। 
जब वह परिषद के कक्ष में प्रवेश करता है तो मेस (]॥४४८०) उसके सामने 
चलती है भ्ौर उसकी कुर्सी के सामने रखी जाती है। जब मेयर को इतने 
श्रविक महत्वपूर्णा कार्य करने होते हैं तो परिषद के कार्य को विस्तारपूर्वेक 
करने के लिए उसके पास अ्रधिक समय नहीं बच पाता । वह यद्यपि परिषद 
की सभी बंठकों की भ्रध्यक्षता करता है और परिषद के कार्यों के बारे में 
उसके अ्रधिकारियों से वार्ता करता रहता है। वह प्रत्येक समिति का एक 
पदेन सदस्य होता है किन्तु वह इन सभी में उपस्थित नहीं हो पाता भार 
, केवल कुछ कार्यों को छांट लेता है जिनमें कि वह श्रपना अधिक ध्यान दे 
सके । इस प्रकार बढ़े बारो का मेयर श्रपने कार्यो में बहुत श्रधिक शक्ति एवं 
श्रम खर्च करता है। उसका कार्य पूरे समय का कार्य है। एक सामात्य 
प्रम्परा के अनुसार उस व्यक्ति को प्रायः पुतः निर्वाचित नहीं किया जाता । 
इसलिए यह उचित समभा जाता है कि वह अपना सारा कार्य एक ही वर्ष 
में समाप्त कर दे। कई एक बारोज में ऐसी परम्पराएं बन ज.ती हैं जो कि 
मेयर के चुनाव को विनियमित करती हैं। एक सामान्य व्यवहार के अनुसार 
परिषद के प्रत्येक सदस्य को यह अवसर दिया जाता है कि वह वारी-बारी से 
मेयर नामजद कर सके चाहे उनका परिषद में मत कितना भी क्‍यों नहो। 
राजनैतिक दलों द्वारा नामजदगी करते समय वरिष्टता को पर्याप्त महत्व 
दिया जाता है । इसके परिणामस्वरूप जो व्यक्ति परिषद का सदस्य बना 
रहता है उसके मेयर वनने के भ्रवसर बढ जाते हैं । 


एक वारो श्रथवा काउन्टी वारों के मेयर का निश्चित योगदान 
उन नागरिकों द्वारा सरलता से नहीं समझा जा सकता जिनमें कि वह कार्य 
करता रहता है। इसका कारण यह है कि कानून के श्रनुमार इसके 
कार्यालय का जो रूप है वह एक पृथक चीज है श्रौर वास्तविक व्यवहार में 
परम्पराओं द्वारा इसका जो रूप निर्धारित हो गया है वह एक' श्रलग चीज 
है। मेयर के वारे में लिखते हुए मि० जैे० एच० वारेन [7 रे. 
४7९१) ने वताया है कि यह कार्यालय लम्बी परम्पराशों, - उच्च सम्मान 
एवं भ्रच्छे प्रमाव के लिए व्यापक क्षेत्र रखता हैँ. किन्तु मेयर जो कुछ भी 
करता है वह अपने कार्यालय के सम्मान के सहारे करता है -तथा अ्रपने 
व्यक्तिगत प्रमाव के सहारे करता है। वह इस सव के लिए कानूनी शक्ति 


स्थानीय सरकार का रूप एवं रचना १३१ 


का महारा बहुत कम लेता है ।* मेयर द्वारा समापति 38. के रूप में परिषद की 
प्रश्यक्षता की जाती है । वह परिपद की स्थाई श्र के अनुसार परिषद 
दी प्रक्रिया एवं बाद-विवाद को निर्देशित करता है। अपने शहर के 
नागरिक नेता एवं मुख्य नागरिक के रूप में मेयर को मुख्य स्थान प्राप्त 
होता है । उसका मुरुष कार्य शहर में नागरिक भावता का प्रसार करना है । 
वह शहर में परिषद का प्रतिनिधित्व करता है और श्रावश्यकता पढ़ने 
पर परिषद में शहर का प्रतिनिधित्व करता है। वह विशेष भआागन्तुको 
एवं' बाहर वालों के लिए शहर का वैंयक्तिकरण करता हैं। इन लक्ष्यों को 
प्राप्त करने के लिए वह शहर के प्रत्येक वर्ग में प्रपनी पहुंच है । 
इस कार्य में उसका बहुत समय व्यतीत हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह 
स्वानाबिक है कि अपने कार्यकाल के समय में वह परिषद के कार्यो में 
सक्रिय भाग न ले सके । यदि वह स्थानीय राजनीति में उलक जाए श्रथवा 
एक पारपद के रूप में वह शहर का एक सक्रिय कार्यकर्ता हो तो श्रपने 
कार्यकाल के दौरान उसे ये सब कतंव्य छोड़ने होते हैं। उसे कुछ काल के लिए 
स्थानीय संगठनों से प्रपना सम्बन्ध तोड़ना होता है ।* 


केवल यह सोचना गलत होगा कि मेयर का प्रेभाव एवं तम्मान केवल 
उसके बाहरी कर्त्तव्यों से ही महत्व रखता है। इनका मूल्य उस समय 
भी पर्याप्त होगा है जब कि परिषद नीति एवं प्रशासन सम्बन्धी निर्णय लेती 
है। मेयर का सम्मान एवं प्रभाव का मूल्य तमी रह पाएगा जब कि इसका 
प्रयोग उचित प्रवसर पर किया जाए। सामान्य रूप से भेयर का कार्य यह 
नहीं है कि चह स्थानीय सत्ता के प्रशासन भें अधिक उलके । वह अपने अधि- 
कारियों को निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि वे समितियों के माध्यम से परिषद 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं। समितियों के समापत्ति अधिकारियों से निकट 
सम्पयं रखते हैं श्रौर श्रावश्यकता के समय उनसे विचार-विमर्श करते हैँ । 
ऐसी स्थिति में जरूरी है कि मेयर सजग रहे और पतमिति के सभापति के 
फार्यों को न दोहराएं । कई बार ऐसे श्रवसर भ्राते हैं जब कि घरेलू वाद- 
वियाद में मेयर को मध्यस्यता करनी होती है। वह इस कार्य को भली 
प्रदार निभा सकता है । मेयर का प्रमाव सर्देव 


5 ही उस समय श्रधिक रहता 
€ जेब कि वह उसका प्रयोग कम से कम करे। यदि वह परिषद के वाद-- 
विवाद से परे बना रहे तो उसका प्रभाव भ्रधिक रहेगा । इसी वात को घ्याव 


में रख कर कई एक परिपदें अपने स्थायी श्रादेशों द्वारा 


््ट्‌ 


परिषद का 
मुर॒प झ्धिकारी । ऐसी स्थिति में यह उपयुक्त समझा जाता है कि भध्य- 
रपता दे) काय उत्ती के द्वारा सम्पादित किया जाए। 


गे पपने स्था यह व्यवस्था कर 
देती है कि मेयर अपने कार्यकाल में किसी समित्ति का सभापति नहीं 
रहेगा । टाउन बलके मेयर का मुख्य परामर्शदाता होता है श्ौर प 





+ '[॥6 0088 006 0॥078 घपंत07, शंष्ठा एा०जाीए९, 8च्त6 
पे 5009४ 0ि 8006 7[[0000९; 006 9॥3/०५९३ 3 'र8ए०९ 
७0८५ 6 ग्राएश 60 99 [086 75०78 40 


_ [ 08750 (0९7९९ ॥6. €ए९अं५८३ 
गाव, ल्‍0 ४6 75 ण०7९6 शाप 6 ॥682] बएत09," 


जैं थ, ॥#०7०, 09, (7, ?, 92, 


१३२ ग्रेंट ब्रिटेन में स्थ्णनीय प्रशासन 


मेयर के द्वारा अधिकारियों के मनोरंजन में, शहर के भ्रतेक स्वेच्छा- 
पूर्ण संस्थाओं की सहायता. में तथा अनेक व्यक्तिगत कार्यों में- बहुत भ्रधिक घन 
खर्च करना होता है । इसीलिए यह प्रावधान किया गया: है कि इस घन का 
भुगतान परिषद द्वारा किया. जाएगा । इसके भ्रतिरिक्त उसे कार्यलिय की भ्रोर 
से कार दी जाती है तथा भ्रन्य श्रावश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है । वैसे 
कानून में यह नहीं, कहा गया. है कि मेयर को दिया जाने वाला घन उसके 
द्वारा किए जाने वाले व्यय का भत्ता, है.। इससे यह भी कानूनी समझा 
'जाएगा कि मेग्नर जो प्राप्त करे - वह श्रपनी सेवाशों के बदले में प्राप्त करे 
किन्तु सामान्य रूप से यह समफ़ा जाता है कि जो भीः घनमेयर को प्रदान 
किया जाता- है वह उसके व्यय , के अनुपात. में होता:है और उसे वेतन नहीं 
.कहा जा सकता ।-वेतनःन होने के कारण मेयर को कोई भी घन स्वतः ही 
प्राप्त नही होता । जब वह अपने पद से सम्बन्धित कार्यों पर खच्चे करता है 
तो उसके सम्बन्ध-में वह प्रमाण-पत्रः प्रस्तुत करता-है जिंसके शभ्राधार पर उसे 
धन दिया जाता है। अबुमान के अनुसार घन की. मात्रा अधिक से. अ्रधिक 
रखी जाती है | यह भी हो सकता है कि मेयर श्रपने. सी भत्ते को खर्चे न 
करे । कुछ वारोज ने यह भी समस्या रखी है कि वहां मेयर द्वारा अ्रपने परम 
-परागत कार्य उस समय तक पूरे नहीं किए जाते जब तक कि भत्ते की मा 
न बढ़ा दी जाए। इसका अर्थ यह हुभ्ा कि मेयर- पदं पर केवल वही व्यक्ति 
भरा सकेगा जो कि श्रपनी जेब से खर्च कर सके । . .... 
कार्यो, के अनुसार मेयर को परिषद के-सदस्यों में.से भी चुना जा 
सकता है भौर बाहर से भी । केवल एक ही शर्तें.है वह यह कि मेयर स्था- 
नीय व्यक्ति होना चाहिए । एक. परिषद -कभी-कभी बाहर - के व्यक्ति को भी 
मेयर नियुक्त कर लेती है किन्तु यह सामान्य. व्यवहार: नहीं है क्योंकि ऐसा 
करने पर परिषद के वरिष्ठ सदस्यों को बारी-बारी से मेयर बनने का 
अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा । एक छोटे थवारो में जहां . कि परिषद में कुछ 
ही सदस्य होते हैं; एक व्यक्ति को दो या तीन-वर्ष तक.मेयर पद पर रखा 
जा सकता-हैं। इगरलंण्ड में एक छोटा वारो ऐसा है जिसमें कि एक प्रसिद्ध 
सदस्य को इसका कई वर्ष तक मेयर बनाएं रखा गया, यहां तक कि उस्त 
व्यक्ति का नाम ही मेयर पड़ गया।. 
मेयर द्वारा लिखित रूप . में एक उप-मेयर (70570% 7४8४०). की 
नियुक्ति की जा सकती है। वह अपने पद पर उस समय तक कार्य करता हैं 
जब तक कि मेयर कार्य करता. रहता है | वारोज के अतिरिक्त अन्य सत्ताग्रों 
में मेयर. की नियुक्ति परिषद द्वारा.की जाती है। मेयर एवं उप-मेयर दोनों 
का पद कानूनी रूप से . एक जैसा नहीं है.। मेयर के श्रभाव में उप-मेयर स्वतः 
ही परिषद का अ्रध्यक्ष नहीं-वन जाता ऐसे-श्रवसर पर पंरिपद- श्रपना भ्रस्थायी 
समापति चुनती है जो कि प्रायः एल्डरमेन में से होता हैं जौर यह जरूरी नहीं 
है कि उप-मेयर एल्डरमेन हो। उप-मेयर पद का. गहत्व यह है कि इसके 
द्वारा मेयर की सहाग्रता-की-जाती है. और ,जव, मेयर वीमर पढजाता है तो 
उप:मेयर परिपद के बाहर:के. उस दायित्व. को सम्माल़ता हैं । ऐसी स्थिति 
में उचित यह. रहेया कि उप-मेयर की तियुक्ति मेयर :दाटा-ही की जाए ताकि 
. वह उसमें; विश्वास रख-सके झौर वांछित सहायता प्राप्त कर सके । उप-मेयर 
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का चयन मेयर द्वारा किए जाने के पक्ष में एक श्रन्य तक॑ यह दिया जाता है 
कि परिषद के चयन में दलीय राजनीति की उलभरनें, उत्पन्न हो सकती हैं 
जो कि मेयर एवं उप-्मेयर के वीच संघर्षा उत्पन्त करने का कारण वन 
सकती हैं। 


वारोज के भ्रतिरिक्त सभी स्थानीय परिपदें सभापति नियुक्त करती 
हैं। समापतियों का चुनाव मेयर की भाँति प्रतिवर्ष परिषद: द्वारा किया जाता 
है । चुना जाने वाला व्यक्ति या तो परिषद का सदस्य हो भ्रथवा सदस्य बनने 
वी योग्यता रखता हो । परिषद के समापति के पास मेयर की अ्रपेक्षा श्रीप- 
चारिक चिह्न कम होते हैं। वह कार्यालय का एक बिल्ला लगाता है किन्तु 
उसके पास गाउन, जन्जीर या मेस आदि चीजें नहीं होतीं। उनके कार्यो के 
सम्बन्ध में कोई विशेष उत्सव भी नहीं मनाया जा सकता | एक सभापति को 
भी प्रनेया सामाजिक कर्त्तव्य करने होते हैं किन्तु उनकी संख्या और महत्व 
मेयर के कर्त्तव्यों की तुलना में बहुत कम होता है | अपने पद के नाम के 
प्रनुसतार बह परिषद का समापति होता है। समापति का पद सम्मालने के 
बाद भी वह परिषद के कार्यो. को करता रहता है। जब. कभी महारानी 
शहर को देखने श्राती है तो उनका स्वागत उन सभी. प्रसाधनों द्वारा किया 
जाता है जिन्हें कि वारो उपस्थित कर सके। काउन्टी. परिषद्र के समाप्ति 
को भी उपस्थित होने के लिए बुलाया जाता है किन्तु परिषद के प्रमुख सत्ता 
होने के बाद भी मेयर का नाम. पहले आता है। इस सबके बारे में मेयर 
प्रौर सदापति के वीच कोई ईए्या नहीं रहती, यह पूर्णतः परम्परागत रूप से 
होता हैं श्ौर काउन्टीज इन पुरानी व्यवस्था को समाप्त करना नहीं चाहती । 
एक क्षेत्र में जहां कि काउन्दी के समान क्षे.त्र का कोई अध्यक्ष नहीं होता 
वहां इसका कोई कारण नहीं कि परिषद के समापति को बारो के मेयर से 
क्रम महत्व प्राप्त हो । समापति को मी जो ओ्रौपचारिक एव उत्सव सम्बन्धी 
कार्य करने होते हैं उनके भ्राघार पर उसका सम्मांन काफी बढ़ जाता है । 
एन निर्वाचित लोकप्रिय निकाय का अध्यक्ष होने के कारण समापतति पर्याष्त 
सम्मान एवं गौरव का प्रतीक बन जाता है । 


पा समापत्ति का चुनाव प्रति वर्ष किया जाता है किन्तु उसे पुनः निर्वा-- 
चत भी किया जा सकता है। एक सामाग्य परम्परा के अघार पर उसे एक 
या दो बार पुनः निर्वाचित किया जाता है ताकि उसे. दो-तीन साल को 
प्रमुशव ा किया जा सके। इस सम्बन्ध में भी स्पप्ट समभौता नहीं 
रहता कि राजनंतिक दलों को समापततित्व का अवत्तरः क्रमानुसार दिया 
जाएगा । इसका मुख्य कार्य यह है कि उन क्षेश्रों की परिषदों में रूढिवादी 
दृष्टिकोण बा बहुमत रहता हैं । परिषद में दलीय. संगठन.या तो लात, ह्ठी 
नही ६ भोर होता भी है तो वहुत कमजोर होता है। कई एक सदस्य तो 
घपने आपको राजनैतिक मानने से भी अस्वीकार करेते हैं। ऐसी स्थिति में 
प्रत्येक नियुक्ति किसी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखे विना की जा सकती है | सभा ऐप 
पति व चुनाव प्रायः तव होता है जब कि पहले. उप-समापत्ति- का चुनाव 
बार लिया जाए। सामान्य धारणा यह रहती-है. कि इसलिए उप-समापत्ति 
शो ही सभापति बना लिया जाए । यह चुनाव उपयुक्तता एवं वरिप्ठता के 
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आधार पर किया जता है। काउल्टी परिषद को यह श्रधिकार है कि वह 
'अपने समापतियों को घन दे सके किन्तु जैसा कि मेयरों के बारे भें होता है 
यह घन किए गए खर्चे के भुगतान के रूप में होता है। शहरी एव' देहाती 
जिला परिषदों में कानून के अनुसार समापति को कोई श्राय नहीं दी जाती 
किन्तु उप्तके द्वारा किए जाने वाले सर्चो' का भत्ता मान्न प्रदान किया जाता 
हैं । छोटी सत्ताओं को छोड़ कर अन्य स्थानों पर परिषद के सभापति को 


परिषद कार्यालय में एक कमरा दिया जाता - है प्रौर वह झ्ाफिस की कार 
का उपयोग कर सकता है । के हट 


उच्च श्रधिकारी [प्रांहाश 0#085 ]|--ऐतिहासिक. विकास के 
प्रारम्मिक .युग के ही कुछ उच्च भ्रधिकारी इ गलैण्ड की नागरिक सरकार के 
संचालम में सहायता करते हैं। वतंमान व्यवस्थापन द्वारा स्थानीय सत्ताम्रों 
को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनीं श्रावश्यकता के प्रनुसार ऐसे 
स्टाफ की नियुक्ति कर सके । व्यवस्थापन द्वारा इन भ्रधिकारियों की नियुक्ति 
के सम्बन्ध में निर्देश दिए जाते हैं। पेरिश परिषद को छोड़ कर सभी स्था- 
नीय सत्ताए' एक लिपिक की नियुक्ति करती हैं जिसे कि बारो में टाउन कलक॑ 
कहा जाता है। इसके साथ ही वे एक खजान्ची तथा एक स्वास्थ्य मेडीकल 
श्रधिकारी की भी नियुक्ति करती हैं। पुलिस सत्ता द्वारा एंक मुख्य 
सपाही और शिक्षा सत्ता द्वारा एक मुख्य शिक्षा श्रधिकारी 
नियुक्त किया. जाता है। इनके अ्रतिरिक्त कई और भी मुख्य भ्रधि- 
कारी होते हैं जो कि बड़ी स्थानीय सत्ताश्रों हारा नियुक्त किए जाते हैं। 
कानूनी रूप से इनमें से किसी भी श्रधिकारी की शक्तियों को स्पष्टतः 
पारिभापित- नहीं किया गया है । बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायो- 
जन को सम्मव बनाने के लिए लोदशीलता रखी जाती है। 


क्लर्क या ठाउन क्लक मुख्य श्रधिकारी समभा, जाता ई और सन्‌ 
१६२८ के स्थानीय सरकार के शाही श्रायोग ने यह बताया कि ऐसा ही 
समझा जाना चाहिए । वर्तमन समय में स्थानीय सत्ताप्नों के संगठनों ने 
क्लक को मुख्य प्रशासकीय एव' कार्य पालिका श्रधिकारी का पद देना स्वी- 
कार कर लिया क्ल्के श्रथवा टाउन कलर श्रावश्यकता के अनुसार परिषद 
एवं उसकी समितियों के सचिवालय सम्बन्धी कार्य के लिए उत्तरदायी होता 
है। वह स्थानीय सत्ता का कनूनी श्रधिकारी भी है । वह प्रायः सभी प्रशासत- 
कीय भ्रवन्धों पर दृष्टि रखता है और प्रशासकीय मामलों पर परामर्श देता है । 
किन्तु वह प्रशासकीय व्यवहार में श्रन्य विभागीय भ्रध्यक्षों के कार्य पालिका 
सम्बन्धी दायित्वों में हस्तक्षेप नहीं करता । परिषद के मुख्य परामएदाता के 
रूप में वह उसके नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर भी विचार करता है। स्थानीय 
सत्ता को इस पद पर उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त करना चाहिए, उस्तकी योग्यताएं 
निर्धारित नहीं की गई हैं। यद्यपि कलर के कर्त्तव्य बहुत व्यापक होते हैं 
किन्तु उसे एक श्रौद्योगिक या व्यापारिक संगठनों का सामान्य प्रवन्धक नहीं 
कहा जा सकता। 


. _ खजान्ची परिषद का मुख्य वित्तीय श्रधिकारी एवं लेखाधिकारी होता 
है; किन्तु कुछ जिलों में यह प्रवन्ध वड़ा ही भ्रस्पष्ट हैं जहां पर बैंक मैनेजर 
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को एक खजास्वी नियुक्त कर दिया जाता था श्रौर पृथक से एक लेखाधिकारी 
की नियुक्ति कर दी जाती थी। बैंक के लिए यह गैर-कनूनी था कि 
बह एक खजास्बी की नियुक्ति करे । किन्तु अनेक बैंक स्थादीय प्रबन्धक को 
स्थानीय सत्ता का खजान्वी नियुक्त करने के बारे में सहमत हो गए। छोटे 
जिलों में पहले एक क्लर्क को ही लेखाधिकारी या मुख्य वित्तीय श्रधिकारी 
बना दिया जाता था किन्तु यह प्रवन्ध भ्रव समाप्त होता जा रहा है क्‍योंकि 
इसके प्रति गहरा अ्सन्तोप हैं । खजान्ची और लेखा अधिकारी के बीच श्रन्तर 
किया जाना जरूरी हैं । खजान्ची लेखा अधिकारी के आ्राधीन रह कर वारो के 
काप की रक्षा से सम्बन्धित कानूनी उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता हैं जब 
कि लेखा अधिकारी एक सग्रहकर्ता, वित्तीय परामशंदाता एवं लेखापाल के 
फर्त्त्य्यों का निर्वाह करता हैँ। वित्तीय कर्तव्यों का वास्तविक उत्तरदायित्व 
नेखापाल पर श्रा कर पड़ता है। एक सुविनियमित स्थानीय सत्ता में यह्‌ 
प्राणा की जा सकती है कि खजान्वी ही स्थानीय सत्ता का मुझ्य लेखा 
प्रधिकारी होगा । इध्री के द्वारा प्राप्तियां एवं भुगतान किए जाए गे तथा वही 
वित्तीय मामलों में परामर्श देगा । 


सर्वेक्षक वा कार्यालय संवैधानिक दृष्टि से विशेष रूप में उल्लेखनीय 
नहीं है । सर्वेक्षक ही सत्ता का नागरिक अभियन्‍्ता होता हैं और कभी-कभी 
उसका भवन निर्माता भी । कुछ शहरों में वह 


द् ह जल श्रमियन्ता भी होता है। 
एक मध्यम ब्राकार को सत्ता में इस भ्रधिकारी के कार्य अत्यन्त सयक्‍त एव 


विस्तृत प्रकृति के होते हैं । बड़े शहरों या काउन्टीज में कार्य बढ़ जाने के 
बगरण यह जझूरी हो गया है कि इस अधिकारी के कार्यों" को कु भागों में 
विभाजित कर दिया जाए ॥ 


जन-स्वास्थ्य निरीक्षक का कार्यालय कुछ प्रथक उत्तरदायित्व रखता 
है। व्यवरथापन द्वारा उसे ये उत्त रदायित्व सपे जाते हैं। कानन के अनुप्तार 
एस निरीक्षयकों सामान्य मेंडीकल श्रधिकारी के झाधीन कार करना 
घाहिए। स्वास्थ्य का मेडीकल श्रधिकारी स्थानीय सत्ता कौ स्वास्थ्य से वाञ्रों 
का पष्यक्ष होता हैँ । यह क्षेत्र की सफाई से सम्बन्धित दशाओं की देख-माल 
परसा है । 

सामान्य रूप से स्थानीय सरकार के श्रधिवारी उस समय ठक अपने पद 
पर वाय करते है जब तक कि उन्हें नियुक्त करने वाली परिषद च.हे 
परिषद: और एन भ्रधिकारियों के वीच जो स्दामी-सेवक का रुम्बन्ध विकसित 
एुपा उसके परिशामस्वरुप ये अभ्रधिकारो दलीय राजनीति में उलभले 
लगे । इसी कारण संसद द्वारा यह व्यवस्था की गई कि किसी भी अधिकारी 
को एटाने से पूर्व संसद पी स्वीकृति ली जाए। इस प्रकार एक काउन्टी के 
बल दघा मेटल श्रपिकारी ग्रौर बारोज तथा जिलों के मेडीकल श्रधिकारी 
तपा इन-रवास्घ्य निरीक्षक. एवं पुलिस सिपाहियों को हटाने से पर्व संसद 
बी स्वीकृति लेना जरूरी होता है। इस सम्बन्ध में पर्याप्त व्यवस्थापन किया हि 
गया घ्यैर इस सभय कोई ऐसा चिह्न दिखाई नहीं देता जिसके अधिकार 
पह पा डा सके कि भ्रधिकारीगंण और प्रधिक केन्द्रीय. नियन्त्रण चाहते हैं हर 
वैन्टोप निपल्षण भी अधिकारियों कौ रक्षा की दृष्टि से कुछ अ्रधिक नहीं 

प्‌ 
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कर पाता क्योंकि यदि किसी प्रधिकारी को पद से-हटाने की धमकी दी जाए 
तो केन्द्रीय हस्तक्षेप मी उसे उसके पद पर “बनाए रखने में सफल नहीं हो 
सकता । कभी-करमी मन्त्रियों का नियन्त्रण अनुप्युक्त नियुक्तियों का कारण 
भी बन जाता है। शिक्षा मन्त्री का मुख्य शिक्षा अधिकारी के चयन पर 
निणेष करने का श्रधिकार और गृह सचिव को बाल-अ्रधिकारी के सम्बन्ध में 
ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त गृह-सचिव मुख्य कांस्टेबुलों की 
नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर्रता है । जहां -कहीं यह नियुक्ति पदोन्‍लति 
के माध्यम से होती है वहाँ यह स्वीकृति जरूरी नहीं समझी जाती । 

वारो के श्रकेक्षणकर्त्ता [छणणाष्ा /00॥0७]--जिस बारो में 
परिषद अ केक्षण के लिए न व्यावसायिक तरीका अ्पनाती है. और न सरकारी 
ही वहां नगरप/लिक के लेखों का श्र केक्षण करने के लिए बारो के श्र केक्षण- 
कर्ता नियुक्त किए जाते हैं । ये भ्रवेतनिक श्रघिकारी- होते. हैं | ये मतों 
परिषद के कर्मचारी होते हैं और न ही निगम के निर्मायक भ्रंग ही । इनमें 
से दो को निर्वाचित ग्रकेक्षणकर्त्ता कहा जाता है | इनको प्रतिवर्ष मार्च के 
महीने में स्थानीयं सरकार के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष .रूप से चुना जाता है। 
इस पद के उम्मीदवार में पारषद की योग्यताएं होनी चाहिए किन्तु वह 
न तो परिषद का सदस्य होता चाहिए श्रौर न ही उसका भ्रघिकारी । तीसरा 
श्रकेक्षणकर्त्त मेयर का प्र केक्षणकर्त्ता (४३४०४ 40००॥07) कहलाता है। 
इसकी नियुक्ति परिषद के सदस्यों में से मेयर के द्वारा की जाती है। यह 
व्यवस्था नगरपालिका के श्रतीत की निशानी है भ्रौर अनेक बारोज में यह 
समाप्त भी हो चुकी है चाहे लेखों का अ केक्षणं सरकारी हो, व्यावसायिक हो 
ग्रथवा निर्वाचित इन सभी में कुछ छोटी सत्तात्रों को छोड़ कर यह एक मापक 
अभ्यास है कि खजान्ची या मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा योग्य स्टाफ की 
सहायता से श्रान्तरिक श्र केक्षण भी किया जाए । 


प्रधिकारियों फा पोगदान [706 70९ ० 6 0[8005 |-स्थानीय 
सरकार के कार्यों पर केन्द्रीय नियन्त्रण पर्याप्त मात्रा में रहता है किन्तु जहाँ 
तक स्थानीय सरकार के भ्रान्तरिक संगठन का प्रश्न है वहां यह रुक जाता 
है। स्थानीय सत्ताओं को अपना कार्य सम्पन्न करने के लिए मार्ग छुनने 
एवं साधन श्रपनाने की पूरी स्वतन्त्रता होती है | स्थानीय सत्ता का यंत्र चाह 
कितना भी विकसित क्‍यों न हो वह मुख्य रूप से समितियों की स्थापना एव 
ग्रधिकारियों तथा स्टाफ की नियुक्ति पर श्राधारित रहता है। जब कमी 
स्थानीय सत्ताओों के संगठन के बारे में कोई व्यवस्थापत किया जाता हैवों 
उसका सम्बन्ध मुख्य रूप से इन दो पहलुओं के साथ रहता है। स्वानाय 
सत्ता द्वारा किसी विज्ञेप सेवा के.लिए या प्रशासन के किसी विशेष पहलू के 
लिए समितियाँ नियुक्त की जाती हैं।इन समितियों एवं भ्रधिकारियों क 
माध्यम्त से स्थानीय सत्ता श्रपनी श्रांतरिक व्यवस्था को स्वयं ही संचार्लित 
करती है। स्थानीय सरकार की श्रांतरिक व्यवस्था श्रत्यंत लोचशील होती 
है और उसे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता हे । 
भ्रलग अलग स्थानों पर एवं भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न व्यवस्थाए करनी 
होती हैं । प्रधिकारियों का स्थानीय सत्ता के जीवन ४808 एक महत्वपूर्ण स्थान 
होता है। हम यह कल्पना कर सतते हैं किये समितियों के बिना कार्य के 
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सकते हैं किन्तु यह कल्पना नहीं कर सकते कि अ्रधिकारियों के विना इनका 
. चल सकता है। स्थानीय सत्ताश्रों के कार्य की प्रशासकीय कार्यपालिका एवं 
प्रबन्धात्मक पहलुप्रों को ऐ , सर्वेतनिक अधिकारियों एवं सेवकों द्वारा सम्पन्त 
किया जाना चाहिये जो कि विशेषज्ञतापूर्ण कार्य के लिए पर्याप्त अनुभव 
व प्रशिक्षण रखते हैं | ऐसी स्थिति में श्रधिकारियों एव उनको नियुक्त करने 
बाली परिषद्‌ के बीच भी विशेष प्रकार के सम्बन्ध बने जाते हैं जो कि उन 
सम्बनस्धों से भिन्न नहीं होते जो हमें प्रशासकौय, श्रौद्योगिक या ब्यापारिक 
क्षेत्रों में मिलता है । 


स्थानीय सत्ता द्वारा नीति सम्बन्धी निर्णय लिये जाते हैं तथा वह 
उसका नियन्रण करती है श्रौर वेतन-मोगी सेवक नीति से सम्बन्धित उन. 
निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। यह कथन वस्तुस्थिति का एक भ्रकार से 
सरलीकरण है। माधुनिक समाज में प्रश सत का कार्य इतना जटिल हो 
गया है कि उच्च प्रशासनिक श्रधिकारी भ्रपने आपको पूर्णतः नीति सम्बन्धी 
निर्णयों मे ही सम्बद्ध नहीं रखते क्योंकि ये नीतियां एंसे लोगों हारा निर्धा- 
स्नि की जाती हैं जो कि गैर-विशेषज्ञ एवं गैर-प्रनुभवी होते हैं तथा जिनकी 
योग्यता केबल यह होती है कि जनता द्वारा वे निर्वाचित कर लिये जाय॑। यह 
उचित भी नहीं समझा जाता कि श्रधिकारीगण अपने भ्रापको इत कार्यों तक 
ही सीगित रखें । सन्‌ १६३० में लोक प्रशासन प्रशिक्षण शाला के उद्घाटत' 
के ममग अध्यक्षीय मापण देते हुए लाड स्टाम्प ([.ण० 079) ने कहा 
था कि प्रधिकारियों को नये समाज की मुख्य प्रे रणा होना चाहिए जो कि 
प्रद्येक स्तर पर सुकाव दें, प्रोत्साहन दें एवं परामणश दें । वह समय श्राज 
प्रतीत यी कहानी बन चुका हैँ जब कि वांछित कार्य को देखने एवं कहने 
के; लिए गैर-विशेषज्ञ के निय त्रण को पर्याप्त समभा जाता था और अधिका- 
रियो का कार्य केवल वही कार्य करना था जो करने के लिए उससे कहा जयिे। 
प्राज गो परिम्थितियों में निरंतरता, व्यवस्था, निष्पक्ष व्याख्या, परम्परा शौर 
निन्‍्यापे उत्माह बनाये रखने के लिए यहू जरूरी है कि कुशल एवं प्रशिक्षित' 
आधियगरियों पर विश्वास किया जाय। प्रो० लास्की ने भी कुछ ऐसा 
ही भंग प्रगट किया है । उनके क्थनानुसार जिस किसी ने भी श्रग्ने जी नगर- 
पालिया निकाय को काये करते हुए देखा है वह यह जानता हैं कि कुशल 
एवं श्रद्गल प्रशासन के दीच का मुख्य अंतर निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा 
अपिवासयों के कुशल प्रयोग पर निर्मर करता है ।* 

प्राजकल विश्व के प्राय: सभी देशों की स्थानोय सरकारों में यह माना 
जाता ४ कि प्रपिकारियों को नीति सम्बन्धी मामलों पर परामर्श देना चाहिए। 
प्रभतिणोन देशों में स्थानीय सत्ता से यह भ्राशा की जाती है कि वह इस कार्य 
पी राणयत्ञ करेगी स्‍प्रौर उप्तमें प्रधिकारी वर्ग निर्वाचित सदस्यों को अपना पर/- 
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मशे देने का कार्य निभायेंगे | स्थानीय सत्ता के कार्यो में अपना पूरा जीवन 
व्यतीत करने वाला अधिकारी अपने पद की समस्याश्रों एवं नीतियों के उचित 
परिणाम करो अच्छी प्रकार से जानता हैं | इसके श्रतिरिक्त अ्रधिकारी भपने 
स्नोतों को भी श्रच्छी प्रकार से जावत। है और वह आसानी से इस बात का 
का श्रनुमात लगा लेता है कि नवीन परिस्थितियों का प्तामना करने के लिए 
वे पर्याप्त हैं या नहीं हैं। सेवाशों के सम्बन्ध में उसका ज्ञान इतना निकट 
होता है तथा उसका श्रनुमव इतना व्यापक होता है कि वह यथासम्भव भवि- 
ष्यवाणियां कर सकता हैं। प्रावश्यकताओं के प्रति उसकी जागरूकता दीर्ष- 
कालीन नीतियों को प्रेरित कर सकती हैँ जिनमें कि एक स्थान की श्रनेक 
पक्षीय श्रावश्यकताञ्ों को संतुलन एवं अनुपात में रखा जा सके 


इस सब का अर्थ यह नहीं है कि विशेषज्ञ का दृष्टिफोण सदेव ही 
सही होता है। स्थानीय सरकार की प्रशासकीय व्यवस्था में यह एक ग्रुण 
पाया जाता है कि यह विशेषज्ञों के परामर्श को विचारने एवं उसकी जांच 
करने के लिए श्रनेक भ्रवसर प्रदान करती है | स्थानीय प्रशासन में विशेषज्ञों 
की राय के महत्व का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि इस प्रकार से निर्वाचित 
सदस्यों का नियंत्रण घट जायेगा । श्रघिकारियों का नीति के क्षेत्र में पर्याप्त 
परामर्श, सहयोग एवं पहल रहने पर भी श्रतिम नियंत्रण निर्वाचित ग्रधिका- 
रियों द्वारा ही रखा जाता है । यह आशंका इसलिए भी नहीं होनी चाहिए 
क्योंकि स्थानीय सरकार के अधिकारियों को यह पता रहता है कि मदि उनका 
परामर्श नीति के सम्बन्ध में श्रधिक महत्वाकांक्ष पूर्णा हुआ तो वह अस्वीकृत 
कर दिया जायेगा । उनके व्यवसःयिक भ्राचरण के नियमों में यह उल्लेख रहता 
है कि वे प्रत्येक नीति को जिसके साथ कि वे चाहे व्यक्तिगत रूप से सहमत 
न हों इस प्रकार स्वामीमक्ति के साथ उपयुक्त करें क्रिमानों वे 
नीतियां उनकी स्वय' की हैं | कई एक आलोचक यह कहते पाये जाते है कि 
शक्तिशाली श्रधिकारी अपनी सेवाग्नों की कार्यकुशलता के इच्छुक 
रहते हैं श्नौर इन सवाओं की प्रगति के प्रति महत्वाकांक्षी रहते हैं तथा उनका 
परामर्श पर्याप्त भारयुकत होता है । वे प्रजातंत्रात्मक सरकार के लिए एक 
वाघा हैं । ऐसा इसलिए & क्योंकि ये अधिकारी नीतियों पर पूरा प्रमाव रखते 
हैं। किन्‍्तृ श्रालोचकों का यह मत श्रतिशयोदित प्रतीत होता है क्योंकि तथ्यों के 
अनुसार अनेक प्रकार के व्यवस्थापन एव निर्देश परिपद के प्रशासन एवं नीति 
पर पर्याप्त नियत्रण रखते हैं। भ्रसल में प्रधिकारियों के योगदान की स्पप्टतः 
तभी समझा जा सकता है जव कि हम अधिकारियों एवं समिति को परिषदों 
के पास्पारिक सम्बन्धों का अध्ययन करलें | ऐसा करने से सर्व समि- 
तियों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करना उपयोगी रहेगा । 


समितियों का योगदान [796 7७९४ ० ॥0 (०९९५ ]-विटिश 
स्थानीय समकार के संगठन में समिदियों का श्रत्यंत महत्वपूर्णा स्थान हैं। 
गाज स्थानीय सत्ताओं में जो समितियां कार्य कर रही हैं वे एक लम्बे भ्रौर 
क्रमिक ऐतिहासिक विकास का परिणाम हूँ ) उनका जन्म एवं विकास अपने 
पीछे अनेक द “रण रखता है | यह कहा जाता है कि नीति सम्बन्धी कम 
जिसके लिए. >िपद के निर्वाचित सदस्य उत्तरदायी होते हैं, परिषद द्वारा 


स्वानीय सत्ताझ्ों का रूप एवं रचना १३६ 


भली प्रकार सम्पन्न नहीं किये जा सकते क्योंकि परिषद का आ्राकार पर्याप्त 
बड़ा होता है। इसके अ्रतिरिक्‍त्र पर्षद लोग भ्रपनी जीविका के लिए धनोपाजेत 
करने में मी समय व्यत्तीत करते हैं ओर इस सबके वाद उनके पास बहुत 
कम समय बच पांता है जिसे कि वे परिपद के कार्यों में लगा सकें | परिषद 
की बैठकों को भी समयामाव में श्रधिक देर तक नहीं चलाया जा सकता । 
ऐसी स्थिति में यह सुझाव व्यवहारिक प्रतीत होता है कि परिषद अपने श्राप 
को नीति से सम्बन्धित केवल मुख्य कार्यों से ही सम्बन्धित रखे और अन्य कार्यों 
को किसी छोटे निकाय को सौंपदे । खुले आम जब पूरी परिषद की बेठकें की 
जाती हू तो क्रेवल उन ब्रिपयों पर विचार किया जाना चाहिए जो कि विस्तृत स्तृत 
नीति से सम्बन्ध रखते हैं किन्तु विस्तार के विषयों को समितियों में निशा य 
लिग्रे जाने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए । समितियां किसी समस्या पर 
गम्मीरतापूव के विचार-विमर्ग कर सकती हैं जो कि जनता के समभ्गुख होने 
बाली वरियद की बैठकों में सम्मव नहीं होता । इसके श्रतिरिक्त परिषद के 
किसी विशेष कार्य को एक समिति के लिए सौंप दिया जाता है तो यह 
प्राज्णा बंध जाती है कि उस विशेष झाखा के कार्य में निरंतर एवं केन्द्रित रुचि 
तथा ध्यान रखा जा सकेगा । इसके श्रतिरिक्त एक तीसरा विचार यह भी है 
कि निवांचिन प्रतिनिधियों को अपने श्रधिकारियों के साथ नीति एवं प्रशासन 
गे कार्थो मे कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए । यह केवल तभी सम्मव 
है सउता है जबकि समितियों के माध्यम से इसे सम्मव बनाने का प्रायास 
किया जाय । 
;ल्‍ समितियों एवं विभागीय अध्यक्षोंके वीच घनिष्ट सम्बन्ध रहता है 

जसके कारण निर्वाचित प्रतिनिधि श्रघिकारियों पर पर्यवेक्षण एवं 
नियप्रण रखते हैं। इस धनिष्ट सम्पर्क का यही एक मात्र एवं सर्वोच्च 
लान नहीं है । इससे यह भी सम्मव बनता हैंकि अधिकारी द्वारा 
प्ररत। न सीति पर उचित वातावरण में विचार किया जा सके । इस प्रकार 
प्रशानन मात पयवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसमें कि नोति 
हिरेपगों एवं ज्नता के प्रतिनिधियों के घनिष्ठ सहयोग से विकसित होती 
है प्र के के द्वारा दूसरे को मत एवं सूचना के पूर्णा एवं खुले ग्रादान प्रदान 
द्वारा प्रशिणित किया जाता है। इनमें से एक दूसरे की आलोचानाए' करते 
धोौर सुझाव देते है । मि० जे० एच० वारेन 0. प्र. फ्रक्षाशा) ने समितियों 
के थोगदान गे तीव प्रवार का बताया है--प्रथम, परिण्द की भोर से विभागों 
पर परयेपणण रणना, दूसरे, भ्रधिकारियों के सहयोग द्वारा परिषद को नीति 
है ससख्दधध मे परामणश दना झोर परिषद के विचार के लिए नीति के वि स्तृत 
धो पी पा में लाना भौर तीसरे, कम महत्व के विषयों में परिषद की 
धपनो शक्तियों पो एक सीमा तक काम में लेना | ये सभी काये परस्पर एक 
दूसरे से पनिष्ठ रुप में सम्बन्धित हैं । जब एक समिति के कार्य की एफ विशेष 
शब्सा के लिए स्थापना करदी जाती है तो परिषद के निर्णय से उस विपय 
मे हा टोने बाले सभी मामलों पर पहले समिति द्वारा विचार किया 
जाता है । 


परिएदों की समितियों के समापत्ति ग्रेट ब्रिदेत की स्थानीय सरकार 


मो महलपूण साय कहे जा सकते हैं। समिति के इन समापतियों का का 


१४० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


समिति के वाद-विवाद को नियंत्रित करना मात्र ही नहीं होता वल्कि यह इस 
से श्रधिक महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। व्यवहार में जब विभिन्न समितियों एवं 
भ्रधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित करना महत्वपूर्ण बन जाता है तो यह 
सम्पर्क समिति के सभापति के माध्यम से ही स्थापित किया जाता है । जब 
कमी तुरंत महत्व के विषय उत्पन्न होते हैं तो उंन पर विचार करने के लिए 
शीघ्र ही काय वाही करना जरूरी होता है । ऐसी परिस्थितियों में समिति की 
विशेष बैठक बुलानी पड़ती है किन्तु यह हमेशा ही सम्भव नहीं होता श्रौर 
स्वयं श्रधिकारी को ही निर्णय का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर लेना होता है गौर 
उसके कार्यों से प्रयः परिषद को बन्धना पड़ता है । ऐसी परिस्थितियों में पर- 
म्परा यह हैं कि श्रधिकारी, समिति के समापति से विचार विमशे करे । 
श्रधिकारी प्राय: समिति के समापति की सिफारिश एवं निर्देशन के आधार 
पर कार्य करता है। सभापति श्रपनी बुद्धि के श्राघार पर यह कहते में समथ॑ 
होता है कि किसी विशेष समस्या पर समिति का क्या दृष्टिकोरा रहेगा । 

समिति का समापति अपनी समिति का भ्रांख और कान होता है। 
जिस प्रकार परिषद विभाग के कार्य के बारे में अधिक जानकारी प्र,प्त करने 
के लिए समिति की श्नोर देखती है, उसी प्रकार समिति भी इस काये से प्री 
तरह परिचित होने के लिए सामान्य सदस्य की श्रपेक्षा प्राय: समापति की 
श्रोर देखती है। इसके भ्रतिरिक्त यदि समिति के समापति को काये के वारे 
में पहले से ही कुछ जानकारी हो तो समिति का कार्य श्रच्षछी प्रकार से 
सम्पन्त किया जा सकेगा । एक परम्परा के श्नुसार प्रत्येक विभागीय प्रध्यक्ष 
को उन विपयों से समिति के समापति को परिचित रखना होता है जिनके 
बारे में उसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। सभापत्ति के व्यक्तित्व का एक 
अन्य पहलू परिषद के साथ उसके सम्बन्ध हैं। यह कहा जाता है कि परिषद 
से सम्बन्धित सभापति द्वारा जो महत्वपूर्ण कत्तंव्य सम्पत्त ये जाते हैं वे 
श्रन्य सभी कार्यों में सबसे श्रधिक महत्व रखते हैं। समिति के प्रस्तावों एवं 
सिफारिसों को परिपद के सामने समापति द्वारा ही रखा जाता है। सभापति 
समिति के किसी कार्य अथवा प्रतिवेदन पर होने वाली बहस के समय समिति 
का मुख्य वक्‍ता होता है। जब समिति का समापति परिषद में समिति की 
सिफारिशों या प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करते समय बोलता है तो जनता स्थानीय 
सत्ता के कार्यो से भली भांति परिचित हो जाती है। प्रश्ासकीय दृष्टि से 
समिति का समापति परिपद के निर्वाचित सदस्यों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति 
होता है । उसके काये मुख्य रूप से प्रतिवेदक के कार्य हैं। इस सवके श्रतिरिक्त 
ब्रिटिश स्थानीय सरकार में समितियों के समापति का विकासशील योगदान 
बढ़ते हुए कार्य मार की स्थिति में मी कार्यकुशलता लाता है। सामान्य रूप 
से प्रधिकारीगण श्रौर विशेष रूप से क्लक॑ परिपद की श्रोर से यह देखता है 
कि समापति श्रथवा समिति में से कोई अपनी सत्ता का, अधिकारों का या 
विश्वास का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। यदि वह ऐसा दर रहा हो तो 
इस बात की सूचना परिषद को दे दी जाती है । 

समितियों एवं प्धिकारियों के बीच सम्बन्ध 
[6 769005 #शक्‍९शा (.0गग्रा(९€5 97 ()702९5५ | 
ब्रिटिश स्थानीय मसत्ताओं के अधिकारी परिपदों की 5 भत्तियों के साथ 


स्थानीय सत्ताग्रों का रूप एवं रचना १४१ 


प्रनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। इस सम्बन्ध के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों एवं नियुक्त श्रधिकारियों के बीच 
वसा सम्बन्ध रहता है। अश्रधिकारियों से यह भ्राशा की जाती है कि वे 
समितियों के कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे । समितियों के साथ उनके सम्बन्ध 
परिषद की श्रपेक्षा श्रधिक घनिष्ठ होते हैं। इस वात पर जोर दिया जाता है 
कि अ्धियारीयण समितियों के साथ अपने सम्बन्धों पर विशेष ध्यान दें । इन 
प्रधिकारियों को उन सभी विपयों पर श्रपता प्रतिवेदन समिति के सामने 
प्रस्वत करना होता है जो क्रि इनके अभ्रधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। परिषद 
के उनरदायिल् के क्षेत्र में ग्रधिकांश विषय उस प्रतिवेदन से प्रकट होते हैं 
जो कि सम्बन्धित समिति की प्रत्येक बैठक में सम्बन्धित विभागीय अध्यक्ष 
द्रास प्रस्तुत किया जाता है। अपनी समिति को एक विद्योप प्रतिवेदन देकर 
प्रध्िकारी प्रपने द्वारा किये गये कार्य की सूचना समिति को देता है। उन 
मागलों को सामने लाता है जिन पर कि ध्यान देने की या निर्णय लेने की 
जररव होती है । कई विषयों पर वह श्रपती सिफारिशें ओर सुझाव प्रस्तुत 
करता है। नीति सम्बन्धी विषयों एवं श्रन्य विपयों के बीच एक विभाजक 
रेखा होती है जो कि इतनी पतली और अश्रस्पष्ट होती है कि स्पष्ट रूप से 
वानी कमी उसे देखना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। एक विमागीय अध्यक्ष 
द्वारा भ्पने सामयरिक प्रतिवेदन में प्राय: भ्रनेक विषय ऐसे रखे जाते हैं जिन 
पर कि बहू समिति का निर्देश चाहता है । 


, छोटी सत्तातं में भ्रधिकारीगण कभी-कभी मुख-जवानी श्रपना 
प्रतियदन प्रस्तुत कर देते हैं प्रथवा बैठ में प्रपने प्रतिवेदन को पढ़ कर सुना 
पते ७। बड़ श्राकार वाली सत्ताश्रों में एक सामान्य व्यवहार के भ्रनुसार 
प्रतियेदन को लिखित रूप में पहले ही वितरित कर दिया जाता है। कार्यों 
वो भाषा श्रधिक एवं स्वरूप जटिल होने के कारण यह व्यवस्था श्रत्यन्त 
आायायक हो जाती है। प्राज की बदली हुई परिस्थितियों में बड़ जरूरी बन 
जाता ऐ कि प रपद परिषद की बैठक में भरने से पहले ही श्रावश्यक सामश्री 
पे करलें। लिखित प्रतिवेदन का महत्व 4ई दृष्टियों से बढ़ जाता 
५। गे द्वारा पारपदों को यह अवसर प्राप्त होता है कि वे अपना गा 
यान वाइ-विव द एवं विचार-विमर्श में लगा सकें । लिखित प्रणिवेदन के 
होने ने उन विषयों पर जल्दी एवं बिना विचार किये निण य लेने की 
परभावनाएं कम हो जाती हैं जिनको कि आखिरी क्षण में परिषद के सामने 
रुपया (। इसके प्रतिरिक्त एक घच्छे प्रशासन की यह मुख्य विश्े ह 
मानी जाता ६ कि उसमें उत्तरदायित्व प्रकट होना चाहिये | जिन हक 
विषयों पर प्रधिकारियों द्वारा सूचना दी जाय अथवा जिनके अनुसार या 
फाय कर उगना लिखित रूप में प्रभिलिख होना चाहिए + इसके अ्रतिरि हे 
का ए४ अधिकारी धपने प्रस्ताओं एवं सम्बन्धित सूचना को कागज हे 
लिरित रुप दें देता है. धोर उसे बैठक से पहले व्यक्तिगत छान-बीन के लिए 
रप देता ६ तथा बाद में _उस पर सामूहिक रूप से विचार विमणे किया जात कं 
रै ऐ श्स संदने उसमें ऐसी भ्ादतें पड़ जाती हैं कि वह प्रस्तावों पर हे 
मूतत एद पिद्चत रुप से विचार कर सके । समिति की बैठक से पूवे लिखित 


अि/ 


एडस्ड्र के साय जो श्रत्य कागजाद होंगे उनमें विमिन 0] 
द् गे प्रद्म रोंगे। मे प्रतिवेदन दो रूपों में पाये वा पक है। छा 
परीद्य यह है कि समिति के कार्यो' का दूर वृतान्त (((॥/9| 
त्यों परिषद के सामने रख दिया जाये । यह तरीकी हर कह 
सकता है गयोंकि समितियों के कार्यों का बृतान्त यो वैसे मी ग्रगितिति 
किया जायेगा । उसकी कुछ कापियां प्रौर. वनाली जाये तर्कि उनकी ध 
के बाहर भी भेजा जा सके । इस व्यवस्था का भपता सी है कह हर 
समितियों के कार्यों का वृतान्त काफी “विस्तृत हो सकता' है वी पा 
उत्तकी बैठकों में उपस्थित नहीं थे उनको इसे समभने में समय हे 
स्थिति में उपयुक्त यह समभा जाता है कि उने सभी सदस्यों की हित छ 
में सारी वातें स्वष्ट कर दी जाये' ताकि वे यह आतानी से री 
समिति क्या कार्य कर रही है । व्यवस्था को भर प्रधिक सर 
लिए- यह भी किया जा सकता है कि प्रत्येक समिति से उसके प्रतिवेदी * 
सक्षिप्त रूप मांगा जाये तथा उसको, ही वितरित किया जायें ! 
का प्रतिवेदन तैग़ार करते. समय विषयों के बीच श्रन्तर  स्थी किय 
है। समित्ति द्वारा किये गये कार्य, परिषद की प्रतिवैदित कार्य एवं हि. 
न्वित होने से पूर्व परिषद के प्रस्ताव की. आवश्यकता रखने वीले के 
जय 28 जाता है । ये प्रनिवेदन कार्य वाही के वृत्ान्ति की तुला 
0200 0 6 हे होते हैं क्योंकि इनमें एन हा णी पा 7 क्ना 


घ्शाजया 


स्थानीय सत्ताओ्ों का रूप एवं रचना १४५ 


विभागों के लिए जो निर्देश दिये जाथे उनके शब्दों को साववानी के साथ 
ना चाहिए । तीसरे, कानूनी सीमाओं एवं प्रशासकीय वांछनीयता 
की घ्यान में रख कर उसका रूप ऐसा बनाया जाना चाहिए कि सामान्य 
जनता के सामने जब उसको प्रेस द्वारा प्रतिवेद्धिति किया जाये तो वह इन्हें 
समम सके | इन तीनों ही बातों का प्रा-यूरा ध्यान रखता सरल नहीं है। 


स्थानीय परिषदों की प्रक्रिया समिति की अपेला अधिक श्रौपषारिक 
होती है । इस प्रक्रिया के कुछ विपयों को कानून द्वारा विनिबमित छिया जाता 
है तथा अन्य को स्थानीय परिषद द्वारा ही बनाये गये स्थायी ब्ाद्देगों द्वारा । 
कानून के श्रनुमार प्रत्येक वप्र परिषद की कम से कम चार बंठक होनी 
चाटि! । समापति बा मेयर को यह शक्ति सौंपी गई है क्रि वह आवश्यकता 
समभते पर इसकी ग्रनिरिक्त बैठक नी बला सकता है। परियद के सदस्यों 
वी गया निश्चित संख्या की प्रार्चना पर भी इसकी अतनिरिच्त बेठके दइलाई हा 
सकती है। वास्तविक व्यवहार में ऐसी कोई नी स्वातीय सता नहीं द्वोती जो 
कि वर्ग भर में केवल बार बैठकें कर के ही अपने कार्य क्वा प्रवन्ध कर सकते । 
प्रनक काउन्टी परिपर्दे बापिक बार वेठकों के अतिरिक्त बजट के लिए बैठक 
बुलाती है तथा पश्रोर भी बैठकें करती हैँ । अनेक ब्ाटों परिप्दे कमी सी बैठक 
बुलाना प्रावग्यक मानती हैं । दे प्रायः मासिक बैठक दुलाती हैं । 


स्थानोय मत्ताझ्रों को क्षपत्री वेठक्नों में सामान्य जनता को वलाने की 
जरूरत नहीं होती किन्तु वे प्राय: ऐसा करती हैं। यह व्यवस्था की गई 
कि प्रेस परिषद की वैंठकों में, उसकी समितियों क्री बैठकों में तथा दन 
निकायों ही बैठकों में जिनको कि शक्ति हस्तांतरित की सर्द है, दपस्थित हो 
सताया है । बद्यपि परिषद एक प्रस्ताव पास करके अपनी बैठओों से प्रेस को 
बह यह हर बाहर रखे सकती है छि ऐेसा »&:रम्रा जनहित में ट्रे, टिन्से यह 
सग्भव नहीं है कि वह ऋपनी सभी व्रैठकों में मे प्रैम को प्रलग रखने का 
प्ररशाव पास करदे | यद्यापि बढ सामान्य जनता को बाहर रखते का नियम 
बना सबती है| सम्मबतः बढ़े देखा झाता है कि परियदे यह खाती है कि 
प्रण एवं जनता दोनों हो उसकी दंदकों में भाग में | हब कमी परिषद से 
बहती टे कि ब्यक्तियत रूप मे वैदऋ करे नो बट पर्मा व खूब में श्रतती 
धेदवः झर महती है । ऐसे कई प्रदमर थाने है ऊद कि परी वरिषद ही प्िर्ति 
के रुप में बट जाठी है। उदाहरण के लिए उद सीति से संम्बिधत को: 
मामला इतना बड़ा हो दि उसे बरी एवं संठत परिधद की शिकारिए 4 
लिए प्रणिकारों रूप से निर्धान्ति ऋरम में व वे दस पर विशार के गाय हा 


डर कई हर 


गुप द डग में दिचार दिया उशाना उमरी हो। शटरा एश 2? 


0४2. 8 फ्ार 
4. ५. >+ *. डर है रि गरत 
पहपदा णा हर्ग तर मम्दनय है उसदे संम्थनण मे प्रोवधान | ५ कं 
ले कं 9 २; न्‍न्‍पिटा तु नर | 
दियवद एप निरीशद उनका पररिए्दो भी बथणा मे जा । हनन 
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प्र्ण्यिा ने भाग हे मना 7? इिन्ह दम महादान था प्र 


शंदिर बा दह़त इस प्रयोग शिया गया है । 


ल्‍्न्ः गाद्रिाजलटि ता मऊ शा 2 
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ईडिटेट शगए पतला है| दटिपद ने रहना जि 7 


१४६ श्रेट.ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


करने वालों के बहुमत से लिए जाते हैं किन्तु कानून द्वारा किसी विपय के 
बारे में विशेष प्रावघान कर दिया जाये तो बात दूसरी है। भ्रध्यक्षता करने 
वाला व्यक्ति दूसरा वोट [0५४०४ ४०४४८] भी रखता है। मिनिंट्स रखना 
जरूरी होता है। उन पर उसी वठक में या अगली बँठक में हस्ताक्षर 
किये जाने चाहिए | मिनिद्स को काय॑ वाही का वास्तविक प्रमाण माना जा 
सकता है । बिना किसी श्रन्य गवाही के ही इनको प्रम/ण माना जा सकता हैं। 


इसके ग्रतिरिक्त अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो. कि स्थानीय सत्ताओं के 
कार्य को प्रभावित करते हैं । उतको कुछ समितियां रखनी होती हैं किन्तु 
सामान्य व्यवहार के श्राघार पर स्थानीय सत्तायें स्वयं ही यह तय करती हैं 
कि वे किस प्रकार कार्य करेंगी । इसके लिए वे स्थायी श्रादेश जारी करती 
हैं । यदि साम/न्य कानून द्वारा कोई शक्ति नहीं दी गई है तो भी स्थानीय सत्ता 
उस विषय में स्थायी श्रादेश जारी करने का अधिकार रखती है; क्योकि 
जब इसे कुछ कार्य करने या शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी 
ठहरा दिया जाता है तो यह स्वयं ही इस बात का निर्णय करती है कि वह 
कार्य किस प्रकार सम्पन्न किया जायेगा। कानून द्वारा कुछ विषय निश्चित 
कर दिये गये हैं, इन पर स्थायी श्रादेश जारी करना अनिवार्य समभा जता 
है । स्थायी आदेशों का सम्बन्ध परिषद के कार्य संचालन से होता है किन्तु 
फिर भी यह परिषद की बँठकों की प्रक्रिया से अधिक विषयों पर विचार 
! करते हैं । ये समितियों की वनावट उनके पारस्परिक सम्बन्ध तथा परिषद 
एवं समितियों के सम्बन्ध तथा सत्तापूर्ण स्टाफ से सम्बन्धित श्रनेक विषयों पर 
कभी विचार करते हैं । 


ल्‍ 


स्वानाय सत्ताग्रा का रूप एवं रचना १४३ 


सहमत होना पड़ता है । जो व्यक्ति किसो समिति क्री काय वाही के तिए 
प्रारप तैयार करता हैं उसे इस कार्य की कठिनाई का पूरा भाव रहता हूं । 
संसद को प्राप बनाने की समस्या का सामना एक ऐसी सभा में करना होता 
है जिसकी संख्या छः सौ से भी अधिक होती है। यही कारण है कि आचरण 
संहिता के स्पप्ट नियम बनाने होते हैं तथा उनका पालन करने की श्रोर 
परयप्ति ध्यान दिया जाता है । संसद के विशेष कार्य के लिए ये नियम संतोप 
जनक एवं सही माने जामकते हैं। स्थानीय सत्ताग्रों की आवश्यकतायें वंसद से 
निश्चय ही भिन्न होती हूँ । वे अपने कार्य का संचालन उन सरल आचरण 
कै निम्रमों से भली प्रकार कर सकती हैं जितको कि उन्हीं के द्वारा विकसित 
किया गया है। स्थायी श्रादेशों को छपे रूप में वितरित किया जाता है, इससे 
परिषद के सदस्यों एवं अन्य सम्बन्धित लोगों को पर्याप्त सुविधा रहती है । यह 
सुझाव दिया जाता है कि इन ब्रादेशों को एक टायरी के रूप में प्रकाशित 
करना चाहिए जिसमें कि समितियों की सूची हो, उनका काय-क्षत्र हो 
सदस्यता हो तथा परिषद एवं समितियों की बं ठकों की तारीखें हों । इस 
प्रकार सनी प्रावश्यक सूचना लोगों को ह।थ में ही मिल सकेगी । 
अ्थायी प्रदेशों की व्यवस्था चढ़े कितनी ही स्पष्ट क्यों न हो उसे 
परिवर्तनीय नहीं माना जाना चाहिए । प्रत्येक वर्ष स्थानीय सरकार की 
किसी ने किसी सवा के क्षेत्र में परिवर्तन होते ही रहते हैं और इन परिवतनों 
का प्रशासकीय यत्र पर प्रभाव पहना नी अनिवार्य है। समिति के कार्य का 
संगठन एस! विभागीय बनावट भी इससे पर्याप्त प्रभावित होती है। प्रशासकीय 
संगठन की समय-समय पुनरीला करते रहना उपयोगी होता है त।कि उसे 
बदली हर परिस्थितियों के प्रनुकुल बनाया जा सके। स्थायी ओदेणों के 
मा़्यप से गैसा किया जाता है | इन्हें वापिक रूप में बदल दिया जाता 
गाय छुणल रघानीय सत्तायें एसी व्यवह्टार को ग्रपनाती है । 


(ः 


परिषद की छार्यवाही में समापति वा मुस्य स्थान होता है । दस 
ए।ए ने गेयर एय समापति की रिघति में किसी प्रकार का प्रस्तर नहीं होता 
व यो टी कुछ बुद्ध एक जैसे कार्य ही सम्पन्न करते है । परिषद का समा- 
पकिय भैंस र, सभापति, उपसनापति घादि द्वारा किया जाता है। सभापति 
मत बाये पाए एक दष्टियों से तो समिति के समापति से मिलता है । जब बह 
पैएयी का बार्ये-प्रम तैयार करता हैं तो दीऊ उसी प्रकार व्यवहार करता 
विप परिएद थेर सामने जो विपय विद्यारा् प्राते हे उनके विपय में बढ़ 
समिति के सभापति से निम्न व्यवहार झरता है। उसका कार्य बठक की 
मदज घादणता वारना शात्र होता है दट विसी विशेष नीति को प्रपता कर 
भरी ५लड्ा । सनापतति बा यह वर्त दा है हि वह देठझ में समापतित्व करने 
२१ है ॥ 7 )द हवा रे धाय-भम एद इसबवा साए लग छागजा का प्रच्या प्रकार 
से पए ले परिषद के बलने में दात चोत करने के दाद वह उन पर निशान 
देगा तथा धादाण्व ता दे! घनुघार ममद पर छादयंवाही करने की मिफा- 
रण बरेया । दिशेण् रूप से दह थविधयों में इस प्राघार पर भेद कर लेता है 
दि: रिसकों परिषद में दिचारप॑ पोपचारिद रूप से प्रस्तुत किया जाये गौर 
दिझदों प्रस्तुत नहीं किया जाये। जद एक या दो समितियों के प्रतिद्ददन 


१४८ अट ब्रिठेल में स्थानीय प्रमामव 


प्रस्तुत किये जाने के बाद कुछ विषय विचारार्थ सामने आते हैं तो परिषद 
द्वारो एक विशेषे तरीकों भ्रपनाया जाता है | उदाहरण के लिए एक साधारण 
से केस को लिया जा सकता है जहाँ-कि व्यय समिति यह 'सिफान्शि करतो है 
कि प्रेतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति को जाये, वित्त सम्तिति श्नुमानों के वारे में 
सिफारिश करती हुई अतिंरिक्ते वेतत की सलाह देती है जबकि स्टाफ समिति 
की सिफारिश स्टार्फे की संख्या एव ग्रे ड्स से सम्बन्धित होगी । ऐसी परिस्थित 
में प्रथ सिफारिश को देखकर कोई निर-य. नहीं लियां.जाना चाहिए जब 
तक श्रन्य सिफारिशों को. भी अच्छी प्रकार. से न देखे लिया जाये क्योंकि यह 
हो सकता है कि प्रथम प्रंतिविदन पर ही जो नि य लिया जाये उंसतसे वाद 
वाली भी समस्‍यायें हलें हो जाये। श्रतः.यह . प्रंथा डोली गई .है कि परिपद्‌ 
किसी निर्णय परे झाये इससे पर्व वह सभी समितियों द्वांरा व्यक्त विचारों 
का श्रध्यपन करती है.। अँधिकांश परिषदों में थहू व्यंवहार अपनार्या जाता है 
कि वहाँ यदि प्रंक्रियाँ के मामले में कोई विवाद-प रण प्रश्न उठ खड़ा हो तो 
सभापति ऐसा प्रवन्घ करता है कि क्लके. उत कठिताइयीं को प्ररिंप्रद में स्पष्ट 
कर दे तथा यह बता दे कि उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है प्राय; 

अन्य श्रणिकारियों से इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श नहीं किया जाता । फिर 
भी सभापति को यह श्रधिकार है कि यदि .वह किसी विशेष समस्या पर विशेष 
भ्रधिकारी से परामर्श लेना चाहे तो वह ऐसा कर संकता है। 


समिति का समापति समिति के विशेष कार्य में रुचि लेता है तेया 

उसके बारे में स्वयं दृष्टिकोण मी रखता है। उसे :इस भ्रथं में पक्षपात पूरा 
कहा जा सकता है कि वह समिति को एक सुझाव की भश्रपेक्षा दूसरे को स्वी- 
कार करते की सिफारिश कर सकता हैं । किन्तु वह एक दृष्टि से पक्षपात 
रहित भी होता है । क्योंकि वह समिति के प्रत्येक सदस्य को समस्या के थारे 
में उसके विचार प्रस्तुत करते का अवसर देता है चाहे वह स्वयं उनसे 

' सहमत हो अथवा न हो । इस प्रकार सम्रिति-के:साम्रमे सभी प्रकार के दृष्टि 
कोण रख दिये जाते हैं। इतना करने के बाद समिति का सभापति कोई भी 
“पक्ष ग्रहूण करके उसके अनुसार दृष्टिकोण श्रंपता सकता है | इसके विपरीत 
परिषद के समापति को कोई पक्ष नहीं लेना चाहिए। उसका मुख्य उत्तर 
दायित्व तो परिषद के कार्य का उचित रूप से संचालन करना है | वह यह 

' देखता है कि परिषद की प्रेक्रिया में समी सम्यन्धित स्थाव्री ओदेशों एवं वाद" 
विवाद के सामान्य नियमों का पालन किया .जाये । इसके लिए वह विवादवूण 

: प्रश्नों को इतने सरल रूंप में: प्रस्तुत करता है जितमे,में “कर सके । यदि 
: वह किस्ती विषय पर वोलना चाहे तो निश्चय ही बोल सकता है किन्तु वह 
: ऐसे भ्रवसरों को यथा सम्मव दूर.ही रखता है । ऐसा वह विवाद से बचने के 
* लिए करता है । जब तक एंक परिपद का व-द-विवाद पर्याप्त गर्मा-गर्म रूप 
घारण करलेता है ठो प्मापति ऐसी स्थिति में ठस विवाद दो नहीं सुलझा पःएगा 
जब 'कि वह स्वयं मी एक पक्ष की शोर हो 4 समापति का मुख्य कार्य विष्प- 
-क्षतापूर्वक .प्रेध्यक्षा करना होने के कारण ग्रह उचित ममक्का णाता हैं कि 
उप्तकी नियक्ति करते समय राज॑नेतिक दल को महत्व -तहीं दिया जाएं। 
समापति के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति सा जनिक कार्य का पर्याप्त झनुमव 


भ॑ याद ४ | 


स्पानतीय सरकार के रौवीका' 
का प्रदर् 
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स्थानीय सरकार के विभिन्‍न उत्तरदायित्वों का संचालन करने वाले 

दो पहियों में से जनता का प्रतिनिधि एक पहिया होता है। यह यद्यपि 
गाड़ी का महत्वपूर्ण श्रग है किन्तु फिर भी पर्याप्त नहीं है और केवल इसी 

के सहारे गाड़ी का चलना या गति ग्रहण करना श्रसम्भव है। स्थानीय 

'. सरकार की गाड़ी का दूसरा पहिया नियुक्त अधिकारी होते हैं जो कि यद्धपि 
निर्वाचित प्रतिनिधियों के श्राधीन रह कर उनके निर्देशन में कार्य करते हैं 
किन्तु वास्तविक व्यवहार में उनका योगंदान श्रधिक महत्वपूर्ण होता है। 

ये श्रधिकारी किस प्रंकार नियक्त किए जते हैं ? किस प्रकार इन्हें प्रशिक्षण 
प्रदान किया जाता है? इनके वेतन तथा सेवा की अन्य शर्ते क्या हैं 
श्लौर आवश्यकता के समय इनके विरुद्ध क्या श्रनुशासनात्मक कार्यवाही की 
जाती है ? आदि प्रश्न विशेष महत्व के होते हैं जिन पर विचार किए विना 
स्थानीय सरकार का भ्रध्ययन पूर्णता से वहुत दूर रहता है। इस सम्बन्ध में 
मि० जैक्सन का यह कहना पूर्णतः सत्य हैं कि स्थानीय सरकार की सफलता 
बहुत कुछ उन विभिन्‍न गुणों के अच्छे समायोजन का परिणाम हैं जो हि 
निर्वाचित व्यक्तियों एवं वेतनिक श्रधिकारियों द्वारा प्रदान किया जांता है॥ 

इस दृष्टि से यह श्रत्यन्त महत्वपूर्ण समका जाता है कि स्थानीय सत्ता का 
स्टाफ अत्यन्त योग्य हो तथा उसकी भर्ती, प्रशिक्षण एवं सेवा की ते 
प्रौचित्य पूर्ण हों । कानून के श्रनुसार ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सत्ताये 
भर्ती कर्ता के पूरे अधिकार रखती हैं । वे कभी किसी को हटा सकती हैं । 
उनको इस सम्बन्ध में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है । स्थानीय सरकार के प्रधिकारियों 
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स्थादीय मरकार के सेवीवर्ग का प्रदन्ध ५५ 
पर प्रतिरोध एव नियन्त्रण छी जो व्यवस्था लागू वी जाती है उससे शह 
हपाद हो जाता है कि यह कूमंचारी छदत कुछ घाते निय कििक्रतां की दया 
पर निर्मर रहने हैं 


स्वानीय सरकार की सेवा में उनके पद्र ऐसे है हो कि पिद्दो कई 
;ं 


कि उनमे मध्य युग मे जला झा रहा काउन्दी क्तके का पद अद मी ज्यों का 





| 
स्यों बसा ानरडाहै। बसे कई व्यावहारिक दृष्टियों से देखा जाए मो 
स्थानीय सरकार वी सेवाद उस समय उत्प्त हुयों जबकि आधुनिक सछानोप 
सर्झार प्रास्म्स प्रथन खाद एठा जॉनाहंदों पूर्र ॥ उस्तीसवीं नि फिप क। 
प्रारंण्म ते रथानांय सरकार को मैदादओं का प्रशंसन सामान्य भर मा 
तनिता प्रध्रिद्वारियों द्रशा महीं किय्रा जता था। संघातीय सरगार हे 
धोया मे सब सत्य पर पद आन्ति ब्यादयाधथोी : 7 होदा था तो ण्फ 
दपतनिक पद धिकारी था । दहसी प्रकार मे विविस्त परियों झे छविराणओ ४ 
बना बेगन पाए ही सेद्ाएं प्रदान करते थे। उ ज्यों मेताशों भा विस्तार 
टंप्रा रथा उनका लेख एस. संस्या ददी स्योन्यों बैतनित झायित रियो न 


प्रायायवताा महसस होने लगी । उन्दोसर्ी गदाइरी हे मय गा र पद वनिक 
अधिकारियों के रथान पर पूरे समय हाये करते बेटी वैगविंश इ्ार्नि्दा 
गते नियतित मत जाने लगी । हउबे शाउम्टी परियों झोर डिद्र ८ 
प्ररितय मे ध्ाई तो रघानीय सत्ताशों 2 64 “विकार 

लिए गा | थे स्यवित छरर्य सर्ताप्तो के चर्मख, जियो थे साध गहत हम 
गियस्भ रसते ४। सन्‌ (६०४ शेर उनगा कोई फपरखायिश रप नए 25 
जी गन सा था । 


१५४ प्रेंट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


उपयोगी रहेगा । कर्मचारियों की प्रथम श्ररी में श्रधिकारी स्टाफ आता है 
अर्थात्‌ विभिन्‍न विभागों के शभ्रध्यक्ष तथा उनके श्राधीन कार्य करने वाले भन्‍्य 
लोग ज॑से समिति की बेंठकों एवं परिषद की बंठकों के लिए कागज तैयार 
करना, लेखे रखना, धन प्राप्त करवा और भृगतान करना तथा परिषद श्रौर 
समितियों के निर्णय को क्रियान्वित करना श्रादि कार्यो से सम्बन्धित 'ेग 
होते हैं । दूसरे समूह में विभिन्‍न श्रेणियों वाले श्रनेक कर्मचारी अते हैं, जैसे 
अध्यापक, नगरपालिका उद्यमों के प्रवन्धक एवं कार्यपालिका पदों पर काय॑ 
करने वाले अ्रन्य लोग । तीसरे समूह में वे कर्मचारी आते हैं जो कि विभिन्न 
सेवाश्रों में शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे सड़क वनाना जल वितरण तथा परिषद 
द्वारा किए जाने वाले ऐसे ही श्रन्य कार्य । द्वितीय एवं तृतीय समूहों में माने 
वाले कर्मचारियों की योग्यता, नियुक्ति एव” कार्यो की सामान्य शर्दों की दृष्टि 
से स्थिति वैसी ही होती है.जैसी कि व्यक्तिगत ' रोजगार में होती है। स्थानीय 
सत्ताश्रों के अधिकारियों से हमारा तात्पर्य प्रथम समूह में आने वाले अधिका- 
रियो से है । इन अ्रधिकारियों में भी उच्च एवं मध्यम श्रेणी के लोग ध्यान 
के भ्रधिक केन्द्र हैँ क्योंकि भ्रन्य कार्य तो यहां भी ऐसा ही होता है जैसा कि 
प्रन्य विभागों में | 


स्थानीय सत्ता श्रपनी श्रावश्यकता के श्रभुसार- कुछ अधिकारियों की 
नियुक्ति करती है एक क्लके या सचिव एवं वे विशेष विभागीय ग्रध्यक्ष जो 
कि उस विशेष स्थानीय सत्ता की प्रकृति एवं कार्यों से मेल खाते हों । ये 
झ्रधिकारी भ्रन्य ऐसे अ्रधिकारियों की नियुक्ति करते हैं जो कि उनके कार्यों के 
संचालन के लिए श्रावश्यक सिद्ध हों। नियुक्ति की शक्तियां परिषद में निहित 
होती है वही कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है 
तथा उसी के ह्वार। सेवा की शर्ते निश्चित की जा सकती हैं | स्थानीय सरकार 
के अधिकारी श्रपने पद पर परिषद के प्रसाद पर्यन्त ही रहते हैं | यदि उनकों 
पद विमुक्त करना हो तो एक निश्चित समय पूर्व नोटिस दे दिया जाता है। 
ये कानूनी प्रावधान हैं | वास्तविक व्यवहार में कोई मी परिपद प्रपने कर्मचा- 
रियों को मनमाना वेतन नहीं दे सकतो भौर न ही वह चाहे जैसी शर्तों निश्वित 
कर सकती हैं । वैधानिक व्यवस्था के अतिरिक्त स्थानीय सरकार के संगठन के 
सम्बन्ध में श्रनेक परम्परायें स्थापित हो गई हैं । यही वात उसके कार्यालय के 
वारे में भी सही है व से कानून के भ्रनुसार तो उसका कार्यकाल निश्चित नहीं 
होता किन्तु वास्तविक व्यवहार में प्रत्येक श्रविक/री को कार्य सम्बन्धी पर्याः 
सुरक्षा प्राप्त रहती है । 


स्थानीय परिपद को अधिकारियों की नियुक्ति वेतन, एवं पदविमतित 
ग्रादि के बारे में जो श्रधिकार प्राप्त हैं उनके कुछ अपवाद भीई 
भ्रधिकारियों के सम्बन्ध में कानून द्वारा यह कहा गया है कि उन 
केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त नियंत्रण रखने का अधिक र ** ग्रतः 
कारियों की नियुक्ति, वेतन एव पदविमुक्ति श्रादिके/ 
की स्वीकृति आवश्यक समझी जाती है। इ जुलैण्ट 
घलकों की नियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार की शव 
झतिरिक्त स्वास्थ्य के अधिकांश मैडीकल #विका। 


स्खादीय सरहार के सेवीवर्ग का प्रवन्ध के 


क्री को पदविमुक्त करने के सम्बन्ध में भी उसकी स्वीकृति आवश्यक समझी 
जाती ई । इस प्रकार के प्रावधानों के पीछे ऐतिहासिक कारण है। केन्द्रीय 
सरख्र दिम्वेब ही इस ब्रात में रूचि लेती है कि स्वानीय सरकार में उच्च 
पृ पर झिसकी नियुवित की ज। रही है । यही कारण है कि इस सम्बन्ध में 
दिये गये व्यवस्थापन ने केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप की मात्रा को वढा 
ब्याह । | ' 


जहा फही भी बह व्यवस्था की गई है कि भ्रधिकारियों की नियुक्ति, 

बेन या पद विमृवित झादि पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाये 
बद एस प्रावधानों का उद्देश्य स्थानीय सरकार के इन अ्रधिकारियों के कार्यो 
के प्रशाविग करना नहीं होता है वरनू उनको उनकी पर्पिद के विरुद्ध सुरक्षा 
प्रदान करना होता है । इतता होने पर भी अधिकारी को स्थानीय सत्ता्रों 
के, सभी झादेश एव निर्देश मानने होते है वह किसी भी अ्रर्थ में केन्द्र सरकार 
मा शत्रक्र नहीं बन जाता । सैद्वान्तिक रूप में यह सब सच होते हुए भी व्याव 
परिद्ा दष भें रिसा नहीं हो पाता क्योंकि केखीय सरकार के हाथों में स्थानीय 
गरत।र के सेब के भाग्य की बागडोर रहती है उसकी ओर निर्देशन के 
लिए निदार्ता इसे झधितारियों के लि! स्वाभाविक है। प्रनुमव के श्राधार 
पर यह माना जाता है कि एक अ्रथिकारी को अपनी पुरी स्व,मिमक्लि उसी 
सरथा के प्रति रंगनी चाहिए जिसरी कि वह सेवा कर रहा है । यदि वह 
दिये भरकार व शुश रखकर प्रपना लाभ करने की घुन में रहेगा तो निश्चय 
वी रसातीय सरकार ये प्रति बड़ प्रपने दायित्यों को पुरा कर पायेगा । जैक्सन 
(९ ज, ॥द्व:0॥) महागयये का सटे कयन पर्याप्त महत्व नहीं रखता है कि 
ग्थातीय गताप्रों को एस सग्ब्ध में वेग्टीय सरकार मो किसी भी शक्ति को 
धर शाननता घाहिर जिने कि फियल प्पवाद झप्र परिस्थितियों में ही न्‍्या- 
भोधित ,,. . सकता है । "ये दोस सत्तर ही परिषद को यह ग्रथ्िकार होता 
व थे. गगफ हे गग्दशित किसी भी विपय पर विचार विमर्श कर सके । 

हि गेट विचार दिला परिषद ही साधारण बैठ में नहीं किया जाना 
७, ए्‌ 797 पर सागास्य झतया एप प्रेस उपस्यित रहती है । प्रधिकारी को 
धय दी प्र रवष्ण बर्ने था प्रस्सरकी प्राप्न नहीं हो पाला श्रतः उसकी 

0. ८ शा पयरपा फग्पायप्रूर्ण मानी उपयगी। जहाँ तक सम्मव हो सके 


१०४, हे माइलधित मामलों वो समिति में ही दुलभाया जाना चाहिए तथा 
प्‌ भे एसये उपर दाइ-दियाद नी डिया जाना चाहिए । यदि स्वयं 
पच्प एए मामले 


मतों पर दियार बरसा चाट़े तो उसवो ममिति के रूप में की जाने 
7 हायणी शण्प देटव भे ही ऐसा बरना घाहिए। इस व्यवस्था को प्राप्त 
७९० मई लिए बए एबं रघानीय सत्तायें यह स्थायी प्लादेश स्वीकार कर लेती 
ह ४ याद परिएद वी दैद्व में निदयुदित, पदोलदि, पद्विमजित, बेसन या 


न नमन 5 जज न *- 
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१्प््ड ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


उपयोगी रहेगा | कर्मचारियों की प्रथम श्रेणी में अधिकारी स्टाफ प्राता है 
श्र्थात्‌ विभिन्‍तर विभागों के श्रध्यक्ष तथा उनके भ्राधीन कार्य करने वाले भ्रन्य 
लोग जैसे समिति की बैठकों एवं परिषद्‌ की बंठकों के लिए कागज तैयार 
करना, लेखे रखना, धन प्राप्त करना और भुगतान करना तथा परिपद भर 
समितियों के निणय को क्रियान्वित करना श्रादि कार्यो से सम्बन्धित ेग 
होते हैं । दूसरे समूह में विभिन्‍न श्रे णियों वाले अनेक कर्मचारी श्रतते हैं, जैसे 
अध्यापक, नगरपालिका उद्यमों के प्रबन्धक एवं कार्यपालिका पदों पर कार्य 
करने वाले अन्य लोग । तीसरे समूह में वे कर्मचारी आते हैं जो कि विमिन्न 
सेवाश्रों में शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे सड़क वनाना जल वितरण तथा परिषद 
द्वारा किए जाने वाले ऐसे ही भ्रन्य कार्य । द्वितीय एवं तृतीय समूहों में आने 
वाले कर्मचारियों की योग्यता, नियुक्ति एव" कार्यों की सामान्य शर्तों की दृष्टि 
से स्थिति व॑सी ही होती है जैसी कि व्यक्तिगत ' रोजगार में होती है। स्थानीय 
सत्ताश्रों के अधिकारियों से हमारा तात्वय प्रथम समूह में ञ्राने वाले अधिका- 
रियो से है । इन अधिकारियों में भी उच्च एवं मध्यम श्रेणी के लोग ध्यान 
के अ्रधिक केन्द्र हैं क्योंकि भ्रन्‍्य कार्य तो यहां मी ऐसा ही होता है जैसा कि 
अन्य विभागों में । 


स्थानीय सत्ता श्रपनी श्रावश्यकता के अनुसार- कुछ अधिकारियों की 
नियुक्ति करती है एक क्लक या सचिव एवं वे विशेष विमागीय भ्रध्यक्ष जो 
कि उस विशेष स्थानीय सत्ता की प्रकृति एवं कार्यों से मेल खाते हों । ये 
भ्रधिकारी श्रन्य ऐसे श्रधिकारियों की नियुक्ति करते हैं जो कि उनके कार्यों के 
संचालन के लिए श्रावश्यक सिद्ध हों । नियुक्ति की शक्तियां परिषद में निहित 
होती है वही कर्मचारियों का वेतन निश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है 
तथा उसी के हारा सेवा की शर्ते' निश्चित की जा सकती हैं । स्थानीय सरकार 
के भ्रधिकारी भ्रपने पद पर परिपद के प्रसाद पर्यन्त ही रहते हैं। यदि उनको 
पद विमुक्त करना हो तो एक निश्चित समय पूर्व नोटिस दे दिया जाता है। 
ये कानूनी प्रावधान हैं । वास्तविक व्यवहार में कोई भी परिषद श्रपने कर्मचा- 
रियों को मनमाना वेतन नहीं दे सकदी भ्रौर न ही वह चाहे जैसी शर्तें निश्चित 
कर सकती हैं । वेघानिक व्यवस्था के श्रतिरिक्त स्थारोय सरकार के संगठन के 
सम्बन्ध में भ्रनेक परम्परायें स्थापित हो गई हैं। यही बात उसके कार्यातय के 
वारे में भी सही है व॑से कानून के अनुसार तो उसका कार्यकाल निश्चित नहीं 
होता किन्तु वास्तविक व्यवहार में प्रत्येक अधिकारी को कार्य सम्बन्धी पर्या्ँ 
सुरक्षा प्राप्त रहती है । 


स्थानीय परिपद को अधिकारियों की नियुक्ति वेतन, एव पदविमुत्ित 
झ्रादि के वारे में जो शभ्रधिकार प्राप्त हैं उनके कुछ अपवाद भी हैं। इद्च 
प्रधिकारियों के सम्बन्ध में कानून द्वारा यह कहां गया है कि उनके का 
केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त नियंत्रण) रखने का अधिक र है। झ्तः इन प्र।व- 
कारियों की नियुक्ति, वेतन एव पदविमुक्ति आ्रादि के बारे में केन्द्रीय मरकार 
की स्वीकृति आवश्यक समभी जाती है। इज्ूलंण्ड में काउन्टी परियदों ड़ 
क्लर्कों की नियुक्ति पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति ली जाती है । इसई 
प्रतिरिवत स्वास्थ्य के अधिकांश मैडीकल प्रधिकारियों रव' जनस्वास्थ्य दिरी- 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रबन्ध १५५ 


क्षकों को पदविमुक्त करने के सम्बन्ध में भी उसकी स्वीकृति आवश्यक समभी 
जाती हैं। इस प्रकार के प्रावधानों के पीछे ऐतिहासिक कारण है । केन्द्रीय 
सरकार पिश्चय ही एस बात में रूचि लेती है कि स्थानीय सरकार में उच्च 
परें पर किसकी नियुकित की ज। रहो है । यही फारण है कि इस सम्पन्ध में 
किये गये व्यवस्थापन ने केरद्रीय सरकार के हस्तक्षेप की मात्रा को बढा 
दिया है । हे न 


जहाँ कहीं मी यह व्यवस्था की गई है कि झ्धिकारियों की नियुवित, 

देतत या पद विमुकित रा पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाये 
वहाँ इन प्रावधानों का उद्दे श्य स्थानीय सरकार के इन कर रियों के कार्यों 
को प्रमावित फरना नहीं होता है वरन्‌ उनको उनकी परिपद के विरुद्ध सुरक्षा 
प्रदान करना होता है। इतवा होने पर भी अधिकारी को स्थानीय सत्ताओं 
के सभी आदेश एवं निर्देश मानने होते हैं वह किसी भी भर्थ में केन्द्र सरकार 
का सेवक नहीं बन जाता | सैद्धान्तिक रूप में यह्‌ सब सच होते हर भी व्याव 
हारिक झूप में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि केन्द्रीय सरकार के हाथों में स्थानीय 
सरकार के सेवकों के भाग्य की बागडोर रहती है उसकी झोर निर्देशन के 
लिए निहारना इन अधिकारियों के लिए स्वाभाविक है। भ्रनुभव के प्राधार 
पर यह्‌ माना जाता है कि एक अ्रधिकारी को अपनी पूरी स्व/मिभवित ा 
संस्था के प्रति रखनी चाहिए जिसकी कि वह सेवा कर रहा है। यदि यह 
केन्द्र सरकार को खुश रखकर भपना लाभ करने की धुन में रहेगा तो निश्चय 
ही स्थानीय सरकार के प्रति वह अपने दायित्वों को प्‌ रा कर पायेगा । जेव्सन 
(ऐ श. 73८ो५४णा) महाशय का यह कथन पर्याप्त महत्व नहीं की ह्दै कि 
स्थानीय: सत्ताओं को इस सम्बन्ध में केद्रीय सरकार की किसी भी शक्ति को 
अ्रवांछित मानता चाहिए जिसे कि केवल प्रपवाद रूप परिस्थितियों में ही न्या- 
चित झह गे सकता है । * स्थानीय सत्ता की परिषद को यह अ्रधिकार होता 
है कि वह स्टाफ से सम्बन्धित किसी भी विषय पर विचार विमश कर सके । 
किन्तु यह विचार विमर्श परिषद की साधारण बैठक में नहीं किया जाता 
चाहिए जहाँ पर सामान्य जनता एवं प्रेस उपस्थित रहती है । श्रधिकारी को 
अपना पक्ष स्पष्ट करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो पाता श्रत: उसकी 
दृष्टि से यह व्यवस्था श्रस्यायपूर्ण मात्ती जायेगी । जहाँ तक सम्भव हो सके 
स्टाफ से सम्बन्धित मामलों को समिति में ही सुलझाया जाना चाहिए तथा 
परिषद में उसके ऊपर वाव-विवाद नहीं किया जाना च।हिए । यदि स्वय' 
परिषद इन मामलों पर विचार करना चाहे तो उसको समिति के रूप में कौ जाने 
वाली भ्पवी गुप्त बैठक में ही ऐसा करना घाहिए। ४स व्यवस्था को प्राप्त 
करने के लिए कई एक स्थानीय सत्तायें यह स्थायी श्रादेश स्वीकार फर लेती 
हैं कि “यदि परिषद की बैठक में नियुक्ति, पदोन्‍तति, पदविभुक्ति, वेतन या 
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सेवा की शर्तों से सम्बन्धित भ्रथवा परिषद द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के 
व्यवहार से सम्बन्धित कोई प्रश्न उठे तो इन पर परिषद द्वारा समिति का 
रूप घारण करके विचार किया जाना चाहिए यदि परिषद श्रन्य कोई प्रावधान 
करदे तो वात दूसरी है । 


अ्रधिकारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण 
[फश्णणंपाशा। शत प्राग्चांणाए ण 0#0०5] 
सावेजनिक सेवा के कर्मचारियों की मर्ती एवं प्रशिक्षण के लिए द 
प्रकार के तरीके भ्रपनाये जा सकते हैं प्रर्थात केन्द्रीय स्वरकार द्वारा की गई 
नियुक्ति श्रोर स्थानीय सरकार द्वारा की गई नियुक्ति। ग्रेट ब्रिटेन की 
नागरिक सेवरा। को पर्याप्त श्रकार्यकुशल माना जाता है तथा समय-समय पर 
इसमें सुधा करने के सुझाव दिये जाते रहे है। प्रारम्म में भर्ती के लिए 
कोई परीक्षा लेने की व्यवस्था नहीं थी। बिना किसी जांच के ही बाहरी 
प्रभाव के भ्राधार पर सेवा में प्रवेश प्रदान देकर दिया जाता था। नियुक्तियां 
मंत्री द्वारा की जाती थीं। जब कमी किसी अधिकारी की मृत्यु या सेवा 
निवत्ति के कारण पद रिक्त होता था, उस पर मंत्री के मित्रों एवं स्वान्धियों 
को नियुक्त कर दिया जाता था । इन पदों का वेत्तन बहुत भ्रच्छा होता था । 
पद के कत्त व्यों को अश्रधीनस्थ भ्रधिकारी के कन्धों पर डालकर पदाधिकारी 
बढ़े श्लाराम का जीवन ब्यतीत कर सकता था। सरकारी कार्यालयों में कार्य 
करने वाले लोग प्राय: श्रस्वस्थ एवं कमजोर होते थे ।' उनको प्रौर कहीं भी 
स्थान प्राप्त नहीं होता था तथा वे व्यक्तिगत संस्थाओं में भी कार्य नहीं कर 
सकते थे श्रत: वे सरकारी सेवा में प्रविप्ट हो जाते थे ताकि भ्राराम से प्पना 
कार्य करते रहें । जब इस व्यवस्था में सुधार किया गया तो यह सिद्धान्त 
7र किया गया कि भर्तियां खुली प्रतियोगिता के ग्राधार पर की जायें । 
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नागरिक सेवा ग्रायोग की स्थापना क॑ 
गई जो कि एक निष्पक्ष निकाय होता है। 
भर्ती की पुरानी व्यवस्था में योग्यता वेकार 7र जाती थी क्योंकि 
जिस व्यक्ति को क्‍लक॑ नियुक्त किया जाता था उसको नीचे से ही प्रारम्भ 
करना होता था । श्रत: जिस व्यक्ति.में श्रधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य के 
लिए योग्यता, बुद्धि एवं प्रशिक्षण था उसे भ्रपने प्रारम्मिक वर्ष कागजों को 
कापियां करने तथा श्रन्य ऐसे ही सरल कार करने में ही विताना होता था । 
इस व्यवस्था को हटाने के लिए प्रतियोगितापूर्ण . परीक्षाओं के साथ ही सेवा 
के विभिन्न वर्ग भी बना दिये गये जिनके लिए आवश्यक प्रशिक्षण योग्यताए 
ग्रलग-भ्लग तिर्धारित कर दी गई । 
स्थानीय सेवा का वर्गीकरण ((४5»ं7८५/०7) तीन वर्गों में क्रिया 
जया सदसे. निम्न वर्ग में लिपिक अधिकारी थे जिनमें टकशाकर्त्ता झादि भी 
शामिल थे । इन अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रसार पर्याप्त होता था वे किसी 


' भी विपय को झुपरिझापित दिनियमों, रिदेष्टों- एवं सामान्य व्यवहार के 
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ग्राधार पर लेस्ये को, दावों को, तथा रिटरनों को देखते थे, छानवीन करते 
ये, चेक करते थे ।. निर्देशों झों-के अनसार ही रिटने के लिए दिएय को तैयार 
( बरते थे-तया निर्धारित रुप्त हें, लेखों एवं सास्यिकी को तेवार-बर्ते थे | 
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ऐसी श्रावश्यक सामग्री तैयार करते थे जिसके भ्राधार पर कि निर्णय लिये 
जा सकें तथा लिपिक सहायकों के कार्य को पर्यवेक्षित किया जा सके । अधि- 
कारियों का दूसरा वर्ग कार्यपालिका वर्ग (87००ए४ए8४ (८४४) था। यह 
वर्ग लिपिक वर्ग एवं प्रशासकीय वर्ग के बीच का था | इसका सुख्य कार्य 
स्थापित तियमों की सीमा में रह कर दिन प्रतिदिन के कार्यों को सम्पन्न 
करना था । इनके द्वारा वितरण, वित्त, लेखा कार्य एवं श्रन्य विशेपतापूर्ण 
कार्या भी किये जाते थे जिनमें किसी व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता 
नहीं होती धी। तीसरा वर्ग, जो कि सर्वोच्च वर्ग था, प्रशासविक वर्ग 
(&9गांधंधा4४५० 09४४) था | वे मुख्य रूप से नीति से सम्बन्धित रहते 
हैं। वे विभागों के कार्यों का निर्देशन करते हैं, मंत्रियों को संसदीय एवं' 
विभागीय मामलों पर परामर्श देते हैं साथ ही प्रशासनिक क्रियाओं में आवश्यक 
समन्वय की स्थापना करते हैं । ह 


सशोधित व्यवस्था में यह सिद्धान्त श्रपताया गया कि लोक सेवा को 
इन तीनों ही वर्गों के लिए प्राप्त व्यक्तियों में ते योग्यतम की नियुक्ति करनी 
चाहिये । इस सिद्धान्त को व्यवहारिक रूप में परिरिित करने के लिए यह 
जरूरी होता है कि प्रत्याशी की परीक्षा ली जाये और परीक्षा भी उन विपयों 
में ली जाये जिनका सम्बन्ध उसके विशेष कार्यों से रहता है। सार्वजनिक 
सेवाश्रों में प्रविष्ट होने के लिए यह आ्रावश्यक होना चाहिये कि प्रत्याशी को 
प्रशासन, कानून, श्रर्थशास्त्र, तथा विभागीय कार्य से सम्बन्धित सामाजिक 
विज्ञान की भ्रंन्य शाखाश्री का ज्ञॉन होना चाहियें । किन्तु इस सिद्धान्त को 
व्यवहार में कम श्रपंतायां गयः तथा प्रत्याशी से ली जाने वाली परीक्षा का 
सम्बन्ध उस विपये से बहुत कम होता था जिसके श्रनुसार कि उसे श्रपने 
भावी पद के दायित्वों को सम्पन्त करना है । 

लिपिक वर्ग की सेवाशों में प्रवेश पाने वाले लड़के-लड्कियों की उम्र 
सोलह भ्रोरं श्रठारह के बीच में होती है। इसकी' परीक्षा के विपय रखे जाते 
हैं;म्न ग्रे जी, भ्र कगरिगत या तीन भ्त्य विषय , जिनका चयन प्रत्याशी द्वारा 
गरिणत, विज्ञान, भाषा, इतिहास, एव भूगोल में से किया जाता है। प्रत्म/शी 
प्राय: वे होते हैं जिन्होंने साधारण स्तर पर शिक्षा का सामान्य प्रमाणपत्र 
लिया है। कार्य पालिका वर्ग की परीक्षांश्रों के विषय कुछ श्रधिक व्यापक 
होते हैं। भ्रशासकीय वर्ग के सेवांश्रों के प्रत्याशी प्र यः सभी स्वात॒क होते हैं 
तथा वे उन विषयों में से कोई भी विषय ले सकते हैं जो क्रि उन्होंने विश्व 
विद्यालय में डिग्री स्तर पर पढ़ हैं। हु 

परीक्षकों द्वास, प्रत्याशी को योग्यता. के अनुसार कऋम्त- 
है तथा फिर रिक्त स्थानों के अनुसार. उम्मीद्व रो को 8 लिया 
जाता है। इस व्यवस्था में यह हो.सकता है.कि जिस व्यक्ति को.सेवी के लिए 
छोंटा गेया है उसको उन विषयों के वीरे-में थोड़ी भी जानकारी न हो जो कि 
उसके पद से सम्बन्ध रखते हैं ।: इसके पीछे. मूल: विचार यहीकाय' करता 
है कि परीक्षा के द्वारा प्रत्याशी की सामान्य: सूके एंव बुद्धि के स्तर को 
मापा जाता है न्ञ किउसके विषय ज्ञॉन को । विषय का ज्ञान तो केवल 
माक्ठाम मात है। जब एक व्यकित' एक कार्य में योग्य सिद्ध हो जाता है तो 


१४८ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


झ्राशा की जाती है कि अन्य कार्य को भी वह योग्यता पूर्वक ही सम्पत्न 
करेगा । सभी वर्गों की : सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए लिखित परीक्षा के 
अतिरिक्त मौखिक परीक्षा भी की जाती है ताकि प्रत्याशी के व्यक्ति का 
पूरी तरह से अध्ययन किया जा सके । 


अ्रट ब्रिटेन में प्रत्याशी को उसके कार्य:का प्रशिक्षण तब प्रदान किया 
जाता है जब कि वह- निम्नक्त कर निया जाता है। नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण 
देने की प्रया समी देशों में समान रूप से नहीं अपनायी जाती । उदाहरण के 
लिए जर्मनी में एक व्यक्ति को - प्रशासनिक पद के लिए उस समय उपयुक्त 
समभा जता है जब कि वह विश्वविद्यालय का ग्रध्ययन करने के अतिरिक्त 
प्रशासन में मी दिशेष प्रशिक्षण प्राप्त करले | ; सेवा-पूर्व प्रशिक्षण को कुछ 
सेवाओं में उपयुक्त समझा जाता है कित्तु भ्रन्य सेवाओं में इसे श्रव्यावहारिक 
माना जाता है । मुख्य रूप से वौद्धिक कार्यो में इस प्रकार का प्रशिक्षण ग्रधिक 
प्रभावशाली सिद्ध नहीं होता । श्रभियन्ताओं के लिए इस प्रकार का प्रशिक्षण 
उपग्रोगी हो सकता है किन्तु नागरिक सेवा में इस व्यवस्था को अपनाने में 
कठिनाई होगी । जेक्सन के कथनानुसार इस व्यवस्था को नागरिक सेवा में 
नही अयन/या जा सकता क्योंकि यहां नियुक्तिकर्ता भ्रतेक प्रकार के नहीं 
होते । नागरिक सेवक को या तो कार्य पर ही सीखना च,हिये श्रथवा सीखना 
ही नहीं चाहिये ।* 


वतंमान युग में प्रशासकीय वर्ग क्री नियुक्ति से सम्बंधित परीक्षा 
प्रणाली में कुछ ग्रन्तर भ्रा गया है। विश्य-युद्ध के परिणामस्वरूप भर्ती की 
प्रण।ली पर भारी प्रमाव पड़ा । युद्ध के वाद यह सम्मव नहीं था क्रि सेना 
में कार्य कर रहे व्यक्तियों से यह कहा जाए कि.वे विश्वविद्यात्यों मे हाल ही 
में डिग्री प्र.प्त प्रत्याशियों के साथ प्रतियोगिता करें। इसके परिणामस्वरूप 
साक्षात्कार का समय बढ़ा तथा लिखित परीक्षा के प्रसार एवं प्रभाव को कम 
किया गया । इन परिवर्तनों के बावजूद मी भूल सिद्धान्त में किसी प्रकार 
का परिवर्तन नहीं किया गया कि प्रत्याशी को उसकी सामान्य योग्यता के 
प्राधार पर नियुक्त किया जाए न कि उसकी किसी तकनीकी योग्यता *े 
श्राधार पर । प्रश्न सगीय वर्ग की सेवामं में साम,न्य योग्यता के | श्राघार १९ 
लोगों की नियुक्ति करने के पीछे यह मान्यता थी कि प्रश[सत एक प्रपने हां 
प्रकार की व्यादसायिक कुघलता है तथा इसको सीखने का एकमात्र सात 
इसको करना है / वर्तमान प्रशासन में व्यावसायिक कुशलता एवं तकवकां 
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स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का भ्रबन्ध १५६ 


योग्यता का महत्व पहले की भ्रपेक्षा बहुत बढ़ गया है कित्तु फिर भी 
विशेषज्ञ श्रधिकारियों को प्रशासन के उच्च शिखर पर नहीं वेठाया जा 
सकता, उनका प्रभाव भ्रवश्य उल्लेखनीय रहता है। सिद्धान्त रूप में ये लोग 
परामर्श देने एव सहायता करने का कार्य करते हैं। यह व्यवस्था उपयोगी 
है अ्रथवा नहीं ? संतोषजनक है अथवा नहीं ? ये अलग प्रश्न हैं जिनके 
बारे में विचारक एकमत नहीं है । नागरिक सेवकों में तकतीकी योग्यतार' 
नागरिक सेवक बनने के बाद भी भ्रा सकती हैं भ्ौर उनको ही उपयोगी 
माना जायेगा | सभी वर्गों के सेवकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया 
जाना ही भ्रधिक उपयोगी माना जाता है। झ्रौपचारिक रूप से कुछ निर्देश भी 
दिए जा सकते हैं किन्तु प्रशिक्षण का ग्रधिकांश भाग किसी उच्च श्रधिकारी 
के तात्कालिक पर्यवेक्षण में व्यतीत होता है । 


उक्त व्यवस्था ब्रिटिश नागरिक सेवा के राष्ट्रीय स्तर पर श्रपनाई 
जाती है । यदि हम स्थानीय स्तर की श्रोर दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि 
स्थिति पूर्णा रूप से उल्टी है। स्थानीय स्तर पर प्रायः सभी उच्च पदों पर 
व्यावसायिक योग्यता सम्पन्न व्यक्ति रहते हैं तथा यहाँ नागरिक सेवा की 
भांति प्रशासकीय वर्ग नहीं होता । यहाँ यह प्रश्न ज़ठ सकता है कि स्थावीय 
सेवा की तकनीकी प्रकृति का कारण क्या है कि भिन्‍त व्यवस्था 
झ्रपत्ताया गया । इसके स्पष्टीकरण स्वरूप यही कहा ज। सकता है कि स्थानोव4 
सरकार की सेवाएं कुछ विशेष कार्य को सम्पन्त करने के लिए श्रस्तित्व में 
आ्राई जो कि मुख्य रूप से इन्जीनीर्यरिंग प्रकृति का था। स्थानीय परिपदों को 
ऐस लोगों की भ्रावश्यकता थी जो कि जल-वितरण एवं सफाई का कार्य 
सम्माल सकें, भवनों एवं सड़कों की रचना कर सकें, पुल बनवा सकें । उह़ 
सारा कार्य कोई भी गैर-विशेषज्ञ श्रधिकारी सफलता के साथ नहीं कर सकता 
था भ्रत: इन सेवाओं के लिए डाक्टरों, श्रभियन्ताग्रों, मैडीकल व्यवह।र- 
कर्ताओं भ्रादि को लिया गया । एक वकील को रखा गया ताकि वह्‌ परिणद 
को करपूत्रीं सीमाओं के श्रन्त्गंत ही रख सके । ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था 
श्रपताई गई उसके अनुसार परिषद का मुख्य अ्रषिकारी शभ्रर्थात क्लर्क या 
टाउन क्लक एक कानूनवेत्ता ([.8४४०) होता था एवं दूसरे विभागों के भ्रध्यक्ष 
मी श्रयते-अपने . का विभाग के व्यावसायिक विशेषज्ञ होते थे। एफ ग्रन्य 
बात जो यहां उरू है वह यह है कि पहले स्थानीय सरकार द्वारा विसी 
श्रधिकारी को पूरे समय के लिए नियुक्त नहीं किया जाता था वरन्‌ केबल 
प्रांशिक समय के लिए ही नियुक्त किया जाता था। ऐसी स्वथिये 
यह्‌ स्वाभाविक थाकि ऐसे ही व्यक्ति को कोम दिया जाता जो कि डर 
व्यक्तिगत रूप से एक विशेष व्यवसाय में श्रम्यास कर रहा है । हे 


स्थानीय सरकार की सेवाएं देखने में तो ऐसी लगती हैं कि मानों 
वे एक ही सेवा होंगी किन्तु यह वास्तविकता नहीं है । प्रत्येक, बाग सा 
प्रपती आवश्यकता .के भ्रनुरूप «मात्रा में; नियुक्तियाँ करती है। इस प्रकार 
स्थानीय.सरकार की सेवाएं उतनी ही हो जाती हैं जितनी कि विभिन्‍न 
स्थानीय सत्ताएं होती हूँ। वैसे वर्तमान समय में स्थानीय सरकार के 
झ्रधिकारी सुसंगठित लिकाय बन गए हैं।. राष्ट्रीय - संयुकत समभौतों 


१६० * ग्रे ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


के परिणामस्वरूप अब यें इंतती एकरूपता प्राप्त कर झुके हैं क्रि इनको 
पामान्य व्यवस्था कह! जा सकता है। ** 


स्थानीय सरकार के अधिकांश अ्रधिकोरियों की नियुक्ति प्रत्यक्ष रूप 
उसी समय करली जातीं है जब कि प्रत्याशी स्कूल छोड़ कर आता है। 
: श्रव्तर पर उनकी जो पद प्रदान किया, .जाता है यह भ्रधीनस्थ स्तर का 
होता हैं तथा उनको अवसर प्रदान किया जाता है. कि वह अपने पद पर रह 
कर ही कार्य का प्रशिक्षश पा सकें । उसके बाद इन अधिकारियों की पदो- 
ब्नति की जाती है !.इनको उस संमय तंक उच्च पद पर नहीं रखा जा सकता 
जब तक कि वह अपने व्यवसाय में कुशल एवं . विश्ञेषज्ञ न बचे जायें । इस 
प्रक्रिया द्वारा एक व्यक्ति जिस संवच्चि पद तक पहुँच संक्रता है वह समिति के 
क्लकं का पद होता है । इस पदाधिकारी का कार्य समिति के कार्यो, की देख- 
भाल करना है ! समिति से सम्बन्धित सभी श्रावश्यक कार्य इसी के द्वारा 
सम्पन्न किये जाते हैं । उदाहरण के लिए कार्य न्‍क्रम तैयार करना, बैठक की 
प्रक्रि। का अभिलेख रखना, वैठक में पास किये गये प्रस्ताव पर उचित 
कार्य बाही की गई है श्रथवा नही की गई है यह देखना आादि। यह कार्य 
पर्याप्त महत्वपूर्ण होता है किन्तु फिर भी कई एक लेखक इस कार्य को 
सर्वोच्च श्रेणी का मानना नहीं चाहते । उनके कथनानुसार यह कार्य मध्यम 
श्रेणी का माना जा सकता है । श्रत: यदि इस पद पर कोई व्यक्ति बिना 
व्यवसायिक योग्यता प्राप्त किये ही. गये तो कोई आश्चर्य नहीं मानता 
चाहिए । जो पद वास्तव में उच्च स्त<« होते हैं उन तक पहु चने के लिए 
व्यवसायिक योग्यताओं का प्राप्त करना अत्यन्त अ्रनिवाये माना जाता है । 


मैडिकल इन्जीनियरिंग, भवन-निर्माण, सड़क-रचना एवं ऐसे ही भ्रन्य 


| कार्यों में व्यवत्तायिक योग्यता प्राप्त करते के लिए पर्याप्त समय खर्च करना 


धोत, है । ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति अपनी जीविका भी कमाता रहे 
ऑ7 इस प्रदार की योग्यता भी अजित करता रहे। जब स्थातीय सरकार 
दवा विशेषज्ञता प्राप्त व्यवितयों की नियुक्ति की जाती है तो उसकी सहायता 
के लिए एक व्यक्ति दिया जाता है तथा प्रध्ययत कार्य के लिए उनको दूद्ठियाँ 
प्रदान की जाती हैं । छुछ ऐसी भी सम्मावनायें हैं कि सेवा में ग्राने क वाद 
भें व्यवित अपनी व्यवसायिक योग्यता का श्रजन एवं विकास कर पके । 
इसके लिये संध्या-कालीन प्रशिक्षणालयों का होना जरूरी हैं। यह सुविधा 
हाते ये बाद भी प्रनेक लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि ऐसा करने 
के लिए उनमें शक्ति, उत्साह एवं लगन का अमाव रहता है। 


विशेषज्ञता प्राप्त करने का मार्ग चाहे कुछ भी श्रपनाया जाये किस्सु 
यह एक तथ्य है कि उच्च पद पर आने से पूर्वा व्यक्ति का विशेषज्ञ होता 
जरूरी है । इन उच्च पदों का विश्वविद्यालयों के उन स्नातकों को कोई स्थान 
नहीं प्राप्त हो सदता जो कि नाग रिक सेवा के प्रणासकीय वर्गों में सेवा प्राप्त 
क्रम की योग्यता रखते हैं। इनका एक भ्रपवाद शिक्षा विनाग है। स्थानीय 
शिक्षा विभाग के उच्च पदों पर जो नियुक्तियां की जाती हैं उनके लिए कियी 
व्यध्षायिक योग्यता की प्रावश्यकता नहीं समझी जाती इडिन्तु सामान्य: 
यह आधा की जाती है कि वे स्कूलों में अध्यापव का कुछ ब्रतुमव रखते हों । 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रवन्ध १६१ 


कुछ बड़ी स्थानीय सत्तायें पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय के स्तातकों को 
श्रपने स्टाफ के सामान्य कार्यो पर नियुक्त कर रही हैं। भविष्य में इनकी 
पदोन्नति किस दिशा में की जायेगी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं 
प्रपनायी गई है । इस नीति से बाद में चल कर पर्याप्त कठिनाई उत्पन्न हो 
सकती है इसका कारण यह है कि गैर-विशेषज्ञ स्टाफ कभी यह नहीं चाहता 
कि कसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश प्राप्त हो जाये जिसको कि उच्च पद दिया जा 
सके और वे स्वय उच्च पद प्राप्त नहीं कर सके । ऐसी स्थिति में जो भी 
रास्ता अपनाया जायेगा उसके परिणामस्वरूप श्रावश्यक रूप से संघर्ण उत्पन्न 
होगा और विभिन्‍न पदाधिकारियों में सहयोग के स्थान पर श्रापसी वेमनस्थ 
पैदा हो जायेगा । 


तागरिक सेवा एवं स्थानीय सेवा की प्रकृति का अ्रध्ययत करने के 
बाद यदि हम इनका तुलनात्मक रूप में मूल्यांकन करने का प्रत्षार करें तो 
पाये गे कि ऐसा करता भ्रधिक न्यायसंगत नहीं रहेगा। इसका कारण यह 
है कि दोनों स्तरों पर सेवाश्रों के दायित्वों की प्रकृति में पर्याप्त भिन्‍नता रहती 
है । ऐसा नहीं हो सकता कि एक की व्यवस्था को दूसरी में श्रपना लिया 
जाये । हो सकता है कि नागरिक सेवा राष्ट्रीय स्तर पर श्रधिक सफलतापूर्वक 
कार्य कर रही हो किन्तु इसका श्र यह नहीं कि उसे स्थायी सत्ताओं में भ। 
लागू कर दिया जाये । यदि ऐसा किया गया तो लाभ के स्थान पर हानियां 
अ्रधिक होने की सम्भावना है। नागरिक सेवा के उच्च अधिकारियों को नीति 
से सम्बन्धित विषयों पर मन्त्रियों को परामर्श देना होता है । वे राष्ट्रीय 
विकास योजनाग्रों को कार्यान्वित करने से भी सम्बन्ध रखते हैं। ऐसी स्थिति 
में इन पदाधिकारियों में विशेषज्ञता के साथ-साथ सामान्यज्ञान का होना भी 
श्रत्यन्त श्रनिवायं समझा जाता है। दूसरी ओर स्थानीय सेवा के उच्च पदा- 
धिकारीगण नीति सम्बन्धी विपयों में किसी को परामर्श नहीं देते श्रपितु वह 
स्वय' नीतियों को क्रियान्वित करने से सम्बन्ध रखते हैं । स्थानीय सत्ताओं 
का मुख्य सम्बन्ध सेवाश्रों के संचालन से रहता है। इसका प्रशासकीय निकाय 
सम्भवत ; परिषद है जो कि श्रपनी समितियों के माध्यम से काय करती हैं । 
विभाग के श्रध्यक्ष को म्रुरूय श्रधिकारी माना जा सकता है । इन सेवाश्रों की 
प्रकृति भिन्न होने के कारण यहां राष्ट्रीय नागरिक सेवा की व्यवस्था को 
नहीं श्रपताया जा सकता क्‍योंकि इस प्रकार नियुक्त किया गया पदाधिकारी 
तकनीकी प्रकति के कार्यो' को सम्पन्त कर सकने में ग्रसमर्थ रहेगा ।वह कार्यों 
को या तो बहुत तकनीकी रूप में सम्पन्न करना चाहेगा अथवा बढ़ सामान्य 
नीति के विषयों से अपने को सम्बन्धित रखने का प्रयास करेगा जो कि समि- 
तियों एव' परिषद के विचार के विषय हैं । 


कई एक लेखकों का यह मत है कि नागरिक सेवा एवं स्थानीय सेवा 
के उच्च भ्रधिकारियों के वीच जो श्रन्तर दिखाया जाता है वह वास्तव में 
इतना नहीं है। स्थानीय सेवा के उच्च झ्रिकारी विश्ञेपज्ञ होते हुए भा कार्य 
करते-करते पर्याप्त सामान्य ज्ञान सम्पन्न वन जाते हैं | इसी प्रकार केन्द्रीय 
सरकार के सेवक मी पूरी तरह से गेर-विशेषज्ञ नहीं कहे जा सकते । हो सकता 
है कि वे भ्रपनी नियुक्ति के समय ऐसे रहे हों किन्तु वाद में कार्य करते- 
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के परिणाभस्वरुप भ्रव ये इंतनी एकरूपता प्राप्त कर चुके हैं कि इनको 
सामान्य व्यवस्था कहां जो सकता है। ! 
स्थानीय सरकार के अधिकांश प्रधिकारियों की नियुक्तित प्रत्यक्ष रूप 
उसी रामंय करली जाती है जब कि प्रत्याणी स्कूल छोड़ कर बाता है। 
: अ्रवसर पर उनको जो पद प्रदान किया. जाता है यह श्रधीनस्थ सर का 
होता हूं तथा उनको अवसर प्रदान किया जाता है. कि वह अपने पद पर रह 
कर ही कार्य का प्रशिक्षण पा सर्के । उसके बाद इत अ्रधिकारियों की पदो- 
प्रति की जाती हैं । इंसको उस संमय तकं उच्च पद पर नहीं रखा जा सकता 
जब तक कि वह अंपने व्यवसाय में कुशल एवं विश्लेपज्ञ न बन जायें | इस 
प्रक्रिया द्वारा एक व्यक्ति जिस सर्वोच्च पद तक पहुँच सकता है वह समिति के 
बलक॑ का पद होता है। इस पदाधिकारी का कार्य संमिति के कार्यो की देख- 
भाल करना है । समिति से सम्बन्धित सभी श्रावश्यक कार्य इसी के द्वारा 
सम्पन्न किये जाते हैं। उदाहरण के लिए कार्य -क्रम तैयार करना, बैठक की 
प्रक्रिया का अमिलेख रखना, गैठक में पास किये गये प्रस्ताव पर उचित 
कार्य बाही की गई है अथवा नहीं की गई है यह देखना आदि। यह कार्य 
पर्याप्त महत्वपूर्ण होता है किन्तु फिर भी कई एक लेखक इस कार्य को 
सर्वोच्च श्रे णी का माननः नहीं चाहते । उनके कथनानुसार यह कार्य मध्यम 
श्रेणी का माना जा सकता है | भ्रत: यदि इस पद पर कोई व्यक्ति विना 
व्यवसायिक योग्यत। प्राप्त किये ही. गये तो कोई आश्चर्य नहीं मानना 
चाहिए । जो पद वास्तव में उच्च स्तर होते हैं उन तक पहु चने - के लिए 
व्यवसायिक योग्यताओं का प्राप्त करना अत्यन्त अनिवार्य माना जाता है। 


मैडिकल इन्जीनियरिंग, मवत-निर्माण, सड़क-रचता एवं ऐसे ही भ्रन्य 
कार्यों में व्यवक्ययिक्त योग्यता पप्त करते के लिए पर्याप्त समय खर्चे करता 
धोता हैं । ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति अपनी जीविका भी कमाता रहे 
और इस प्रकार की योग्यता भी श्रर्जित करता रहे । जब स्थानीय सरकार 
हाश विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है तो उसकी सहायता 
के लिए एक व्यक्ति दिया जाता है तथा अध्ययन कार्य के लिए उनको छुट्टियाँ 
प्रदात की जाती हैं । कुछ ऐसी भी सम्भावतायें हैं कि सेवा में श्राने के बाद 
भी व्यक्ति अपनी ' व्यवसायिक योग्यत्ता का अर्जत एवं विकास कर सके । 
इसक्रे लिये संध्या-कालीन प्रशिक्षणालयों का होता जरूरी है। यह सुविधा 
होते के बाद भी अनेक लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि ऐसा करने 
के लिए उनमें शक्ति, उत्साह एवं लगन का भ्रमाव रहता है) 


विशेषज्ञत्ता प्राप्त करने का मार्ग चाहे कुछ , भी पभ्पर्ताया जाये किन्तु 
यह एक तथ्य है कि उच्च पद पर श्राने से पर्व व्यक्ति का विशेषज्ञ होना 
जरूरी है। इन उच्च पदों को विश्वविद्यालयों के उत स्नावकों को कोई स्थान 
नहीं प्राप्त हो सकता जो कि तागरिक सेवा के प्रशासकीय वर्गों में सेवा प्राप्त 
करने की योग्यता रखते हैं । इनका एक भ्रपंवाद शिक्षा विभांग है। स्थानीय 
शिक्षां विभांग के उच्च पदों पर जो नियुक्तियां की जाती हैं उनके लिए किसी 
व्यदसायिक यीग्यता की आवश्यकता नहीं समक्री जाती किन्तु सामान्यतः 
यह श्राशा की जांती है-कि वे स्कूलों में अध्यापन का कुछ अनुसंव रखते हों । 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रवन्‍्७ १६१ 


कुछ बड़ी स्थानीय सत्तायें पिछले कुछ वर्षों से विश्वविद्यालय के स्तातकों को 
श्रपते स्टाफ के सामान्य कार्यो पर नियुक्त कर रही हैं। भविष्य में इनकी 
पदोन्नति किस दिशा में की जायेगी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं 
श्रपनायी गई है । इस नीति से बाद में चल कर पर्याप्त कठिताई उत्तन्न हो 
सकती है इसका कारण यह है कि गर-विशेषज्ञ स्टाफ कभी यह नहीं चाहता 
कि किसी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश प्राप्त हो जाये जिसको कि उच्च पद दिया जा 
सके श्रौर थे स्वय' उच्च पद प्राप्त नहीं कर सकें | ऐसी स्थिति में जो भी 
रास्ता अपनाया जायेगा उसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से संघर्ण उत्पन्न 
होगा और विभिन्‍न पदाधिकारियों में सहयोग के स्थान पर आपसी वेभनस्य 
पैदा हो जायेगा । 


तागरिक सेवा एवं स्थानीय सेवा की प्रकृति का श्रध्ययन्त करने के 
वाद यदि हम इनका तुलनात्मक रूप में मूल्यांकन करने का प्रसार करें तो 
पाये गे कि ऐसा करना श्रघिक न्‍्यायसंगत नहीं रहेगा। इसका कारण यह 
है कि दोनों स्तरों पर सेवाओं के दायित्वों की प्रकृति में पर्याप्त भिन्‍नता रहती 
है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक की व्यवस्था को दूसरी में श्रपता लिया 
जाये । हो सकता है कि नागरिक सेवा राष्ट्रीय स्तर पर श्रधिक सफलताप्रवेक 
कार्य कर रही हो किन्तु इसका श्र यह नहीं कि उसे स्थायी सत्ताश्रों में भा 
लागू कर दिया जाये | यदि ऐसा किया गया तो लाभ के स्थान पर हानियां 
भ्रधिक होने की सम्भावना है। नागरिक सेवा के उच्च श्रधिकारियों को नीति 
से सम्बन्धित विषयों पर मन्सत्रियों को परामश देना होत। है। वे राष्ट्रीय 
विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने से शी सम्बन्ध रखते हैं । ऐसी स्थिति 
में इन पदाधिकारियों में विशेषज्ञता के साथ-साथ सामान्यज्ञान का होना भी 
अत्यन्त श्रनिवार्य समझा जाता है । दूसरी श्रोर स्थानीय सेवा के उच्च पदा- 
घिकारीगण नीति सम्बन्धी विषयों में किसी को परामर्श नहीं देते श्रपितु वह 
स्वय नीतियों को क्रियान्वित करने से सम्बन्ध रखते हैं। स्थानीय सत्ताओं 
की मुल्य सम्बन्ध सेवाशों के संचालन से रहता है । इसका प्रशासकीय निकाय 
सम्भवत: परिषद है जो कि श्रपनी समितियों के भाध्यम से कार्य करती हैं । 
विभाग के शध्यक्ष को मुख्य भ्रधिकारी माना जा सकता है । इन सेवाश्रों की 
प्रकृति भिन्न होने के कारण यहां राष्ट्रीय नागरिक सेवा की व्यवस्था को 
नहीं भ्पनाया जा श्रकता क्ष्योंकि इस प्रकार नियुक्त किया गया पदाधिकारी 
तकतीकी प्रकृति के कार्यो' को सस्पन्त कर सकते में श्रसमर्थ रहेगा । वह कार्यों 
को या तो बहुत तकनीकी रूप में सम्पन्न करना चाहेगा भ्रथवा वह सामान्य 
नीति के विषयों से अपने को सम्बन्धित रखने का प्रयास करेगा जो कि समि- 
तियों एव परिषद के विचार के विषय हैं। मे 


कई एक लेखकों का यह मत है कि नागरिक सेवा एवं स्थानीय सेवा 
के उच्च श्रधिकारियों के बीच जी श्रन्तर दिखाया जाता है वह वास्तव में 
इतना नहीं है। स्थानीय सेवा के उच्च श्रधिकारी विशेषज्ञ होते हुए भी कार्य 
करते-करते पर्याप्त सामान्य ज्ञान सम्पन्त बन जाते हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय 
सरकार के सेवक भी पूरी तरह से गैर-विशेषज्ञ तहीं कहे जा सकते । हो सकता 
है कि वे भ्रपनी नियुक्ति के समय ऐसे रहे हों किन्तु बाद में कार्य करते-- 


रढ 
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करते उनमें पर्याप्त व्यवसायिक योग्यता श्राजाती है।वे उस हंग से पूरे 
विशेषज्ञ बन जाते हैं जिस के श्रनुतार साव॑ जनिक कार्यों को सम्पत्न किया 
जाना चाहिए। एक दृष्टि से केन्द्रीय सरकार को स्थानीय सत्ताओ्रों की तुलना 
में उन्नत कहा जा सकता है और वह यह है कि निम्न पदों पर जो नियुक्तियाँ 
की जाती हैं उनके बारे में वे उत्कृष्ट व्यवस्था अपनाती हैं | स्वानीय सत्तायें 
अपने अधिकांश कर्मचारियों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त प्रत्याशियों में से 
घांटती है । परिणामस्वरूप इनके कर्मचारियों का शैक्षरिगक स्तर नीचा रहता 
है । इसके अतिरिक्त स्थानीय सत्ताओं में भर्ती की व्यवस्था का रूप भी एक 
जैसा नहीं है । ऐसे पद भ्रधिक न होने के कारण स्थानीय सेवा आयोग रखने 
की झावश्यक्रता भी नहीं समझी जाती । यदि स्थानीय सचाों को इस दृष्टि 


से मिला दिया जाये तो अ्रवश्य ही सेवा श्रायोग की व्यवस्था की जा 
सकेगी । 


स्थानीय सत्ताप्नों को अपने ग्रधिकारी नियुक्त करने की दृष्टि ने 
पर्वाप्त स्वायत्तता प्राप्त रहती है। जिन अ्धिनियमों द्वारा स्थानोय निकायों 
की रचना की जाती है उनके द्वारा यह भी व्यवस्था कर दी जाती है कि वे 
भावश्यकता के श्रनुस्तार स्वयं ही अधिकारियों की नियुक्ति कर सकें । कुछ 
नियुक्तियां केसर परकार द्वारा भी की जाती हैं अथवा करने में पर्याप्त सहयोग 
दिया जाता है । कुछ अ्रपवादों को छोड़ कर इन अधिका रियों की योग्यता, चर्यन 
के तरीका एव' वेतन आदि बातें काल्ून द्वारा निर्वारित नहीं की जाती तथा 
स्थानीय सत्ताश्नों की स्वेच्छा पर ही छोड़ दिया जाता है स्थानीय सत्ता 


: ही इन सेवाओं का प्रशासन करती है। नियुक्ति को नीति के सम्बन्ध में 


स्थानीय तत्ताओं को पूर्ण त: स्वायत छोड़ दिया जाता है यह एक मूल सिद्धान्त 
है। वर्तमान प्रावधनों के भ्रनुसार श्राडीटर को तथा कानून के न्यायालयों 
को यह श्रधिकार दिया गया है कि वे वेतन के आधार पर स्थानीय सरकार 
के अधिकारियों के श्रौचित्य पर प्रइन कर सकते हैं किन्तु वे भी उनकी योग्य- 
ताओं के श्राधार १२ अ्रधिकारियों की तिंयुक्ति को गलत नहीं ठहंरा सकते । 


भ्रपवादस्वरूप ग्रधिकारी 
[708 ए5९७१४०४४॥ 08055 ] 

कुछ अधिकारियों के पद उक्त सिद्धान्त के अववाद होते हैं अर्थात्‌ 
उनकी स्थानीय सरकार की स्वेच्छा यर नहीं छोड़ा जाता वरन्‌ उनको केन्द्रीय 
निर्देशन एवं नियंत्रण का विषय बनाया जाता है । ये अपवाद रूप सेवा 
प्राय: वे होती हैं जो कि अत्यधिक महत्व रखती हैं तथा समस्त समाज का 
प्रतिनिधित्व करने वाली केन्द्रीय सरकार उनको स्थानीय सत्ताओ्रों की स्वेच्छा 
पर नहीं छोड़ सकती। इन सेवाश्रों का नामोल्लेज एवं इनसे सम्बन्धित 
व्यवस्थापन ही यह स्पष्ट कर देगा कि इनके वारे में 80000 क्या 
रखे गये हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि अन्ये सेव/गं को क्यों 
नहीं नियमित किया गया हैं। इन अधिकारियों में मुख्य रूप से उल्लेखनीय 
हैं--स्वास्थ्य के मेंडीकल श्रधिकारी, सफाई निरीक्षक, स्वास्थ्यं-्दर्शक, माप 
तोल निरीक्षक, निर्घम अधिनियम अ्रधिकारी, श्रध्यापक एवं मुख्य सिपाही 


प्यानीय सरकार के प्ेवीवर्ग की प्रवन्ध १६३ 


आदि । पुलिस की योग्यता एवं वेतन के बारे में भी कुछ वितियमन किये 
गये हैं । 


परेडीकल प्रधिकारी [श०ता०0॥) 0#0थ६ ]---जब १८७५ में जन- 
स्वास्थ्य सम्बंधी अधिनियम पास किया गया तो प्रत्येक शहरी एवं जिला 
सफाई सत्ता को एक योग्य एवं उचित मा हस, मेडीकल श्रधिकारी भी 
नियुक्त करना होता.था । इस पद पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं 
किया ज। सकता था जो कि कांसूनी रूप से वह एक मैडीकल श्रम्माप्त कर्ता 
नहो। सन्‌ १६२६ तक यह व्यवस्था भ्रपतायी गई.कि यदि 508 
सत्ता द्वारा मैंडिकल भ्रधिकारी के वेतन के लिए अनुदान स्वीकर किया जा 
रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री को इस श्रधिकारी की योग्यता, नियुक्ति, कर्चव्य, 
वेतन एवं कार्यकाल श्रादि के बारे में संतुष्ट करना जरूरी होता था। जहाँ 
अनुदान नहीं लिया जाता था वहाँ भी मंत्री को यह अधिकार धा कि वह 
श्रादेश जारी करके इन भ्रधिकारियों .की योग्यता एवं कत्त व्य निर्धारित कर 
सके । सन्‌ १६२६ से मैडीकल भ्रधिकारियों के खातिर दिया जाने वाला विशेष 
श्रनुदान बन्द कर्‌ दिया गया किन्तु मंत्री के पास नियंत्रण को शक्तियां प्रव 
भी बनी रहीं। १८८८ के भ्रधिनियम ने काउन्दी परिपदों को यह शक्ति दी 
थी कि वे स्वास्थ्य के मैडोकल अधिकारियों की नियुक्ति कर सके | मंत्री का 
इस सम्बन्ध में केवल यह देखने का अ्रधिकार दिया गया कि किसी ऐसे व्यक्ति 
को यह्‌ पद न दे दिया जये जो कि कानूनी रूप से, मेडिकल श्रम्यास नहीं करता 
है । गृहनिर्माण एवं शहर' नियोजन से सम्बन्धित १६०६ के अधिनियम द्वारा 
इस अ्रधिकारी की नियुक्ति करना काउन्दीन के लिए वाध्यकारी बन। दिया 
गया । अधिनियम द्वारा मंत्री को यह श्रध्िकार दिया गया कि वहु एक 
सामान्य आदेश द्वारा इस अ्रधिकारी के कर्तव्य निर्धारित कर सके ) यह भी 
प्रावधोन रखा गया कि यह श्रधिकारी उस समय तक नहीं हटाया जा सकता 
जब तक कि स्वास्थ्य मंत्री की स्वीकृति प्राप्त मं कर ली जाये । अश्रधिकारी 
की श्रसीमित समय तक के लिए नियुक्त किया जाता था। सन्‌ १६२१ के 
प्रधिनियम ने यह स्पष्ट व्यवस्था की कि सभी मैडिकल भ्रधिकारियों को व्यक्ति 
गत कार्य करने से रोक दिया जायेगा | उनकी नियुक्त श्रसीमित समय के लिए 
की जायेगी तथा विना मंत्री की स्वीकृति के उसको हठया नहीं जा सकेगा । 


सफाई निरीक्षक ($8)रधाए 79902८०) » स्थानीय स्वास्थ्य 
सत्ताओं पर स्व प्रथण १८४८ में थोपा गया था तथा १८७५४ के श्रधिनियम 
छ्वरा इसको वाव्यकारी बना दिया गया । सतू १४९१ से इन श्रधिकारियों 
की योग्यताशों को केच्धीय सरकार द्वारा विनियमित किया जाने लगा) १६२६ 
तक यह व्यवस्था थी कि जो स्थानीय सत्तायें सहायता भ्रनुदान प्राप्त नहीं 
करती थीं वे बिना योग्यता देखें ही इस पंद पर नियूवितयां कर सकती थी । 
केद्रीय सरकार के विभिन्‍न कामूनों ने उसके हाथ में स्वास्थ्य मैडोकल ग्रधि- 
कारी, सफाई भ्रषिकारी स्वास्थ्य दशेक तथा माप झौर तौौल के निरीक्षक क्ादि 


की योग्यताशों एवं नियुक्ति से सम्बन्धित भ्रत्य बातों के बारे भें प्रावधान 
बना दिये । 


१६४ | ग्रेट ब्रिठेन में स्थानीय प्रशासन 


निर्धन कानून भ्रधिकारी [700 ॥9क्त णींत्श$]--स्यातीय सर- 
कार की संस्थाश्रों द्वारा निर्धन कानून के पालन को पर्याप्त महत्व प्रदान किया 
गया किन्तु यह कार्य उस समय तक उचित रूप में सम्पन्न नहीं किया जा 
सकता था जब तक कि कुछ उत्तरदायी भ्रधिकारी इस कार्य को न सम्माल लें । 
इसका प्रशासन जब श्रकुशल भ्रोवरसीयरों को सौंप रखा था तो इसका कार्य 
संतोषजनक ने हो सक्रा । १८३४ के श्रधितियम में संरक्षकों (007087॥5) 
को यह ग्रधिकार दिया कि वे इसके लिए श्रधिकारी नियुक्त कर सकें किन्तु 
इन अधिकारियों की योग्यतायें, कर्तव्य, नियुर्किति का तरीका, वेतन, इनकी 
संख्या भ्रादि बातें केसद्रीय सत्ता द्वारा ही तय किये जाने थे । केद्वीय सरकार 
को इन अधिकारियों को पद से हटाने का भी श्रधिकार दिया गया। यदि संरक्षक 
अपने इस श्रधिकार का प्रयोग करने से मना कर दे तो केन्द्रीय सरकार स्वय' 
इन भ्रधिकारियों की नियुक्ति कर सकती थी । 


प्रध्यापक [7082०४६ |---यदि स्कूलों द्वारा अनुदान को स्वीकार 
किया जा रहा है तो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल श्रध्यापकों की योग्यताय 
शिक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित कर दी जाती थीं। मापदण्ड का निर्धारण 
करने की सर्वो-सर्वा शक्तियां मण्डल को प्राप्त थीं। स्थानीय शिक्षा सपा 
शिक्षामंत्री की पूर्व स्वीकृति के बिना मुख्य शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति नहीं 
कर सकती थी ! 


प्रत्ति रक्षक [क्याशाशा [--अग्निरक्षकों की तियुक्ति के श्रधिकार 
पर भी पर्याप्त केद्धीय नियंत्रण था। सन्‌ १९४७ के अग्नि सेवा अधिनियम 
के श्रनुसार भृह सचिव को यह शक्ति प्रदान की गई थी कि अग्नि-रक्षा के 
मुख्य श्रधिकारी की नियुवित के तरीकों को विनियमित कर सके । वह नियु- 
क्ति की योग्यतायें, पदोन्नति की व्यवस्था, तथा उसे प्रशासित करने का तरीका 
आदि भी निर्धारित कर सकता था । यह सब कार्य वह केद्धीय अग्निरक्षक 
सत्ता के साथ परामशे के बाद ही करता था । 


पुलित्त [2970४ |--सन्‌ १६१६ के अ्रधितियम द्वारा कैधा उम्रके 
प्राधीन बनाये गये नियमों के अवुसार पुलिस की नियुक्ति, पदोत्तति, भ्रनुशासन, 
प्रशिक्षण, आदि के बारे में गृह कार्यालय को नियंत्रण की पर्याप्त शक्तियां सौंपी 
गई । सत्‌ १८३१६ के बाद से ही यह व्यवस्था है कि बंब काउन्टीज द्वारा 
झुय कांत्सटेबुल को नियुक्त किया जाता है तो उस पर गृह कर्यालय की 
स्वीकृति प्राप्त की जाती है । इस शक्ति का प्रयोग गृह कायलिय द्वारा का 
स्टी बारोज के प्रसंग में श्रधिक किया जाता है। उनके सम्बन्ध में वह सहायता 
अनुदान को रोकने की भी शक्ति रखता है। , . 
इन प्रमुख सेवाओं के सम्बंध में केन्द्रीय सरकार के इतने अधिक नियंत्रण 
एबं नियमन की व्यवस्था के पीछे कई एक कारण उत्तरदायी रहे हैं । इसका 
एक कारण तो यह था कि इनमें से कुछ अधिकारियों के. कत्तेव्य ऐसे मे 
जिनके द्वारा वे क्रिसी को कुछ लाभ पहुँचाने की शक्ति रखते ये उदाहरणाव 
मैडिकल अधिकारी, निर्धन अधितियम भ्रधिकारी, कान्सटेबुंल श्रादि | हे 
प्रधिकारियों एवं पारषदों अथवा उनके :मित्रों या सम्बंधियों के बीच हिंतों 
का ठकराव होने की सम्भावना थी। इस खतरे को रोकने के लिए यह उप 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रबन्ध है  श्द्चभू 


योगी समझा गया कि अन्तिम अधिकार केन्द्र सरकार अपने हाथ में ले ले ताकि 
मे अधिकारी भी गलत रूप से किसी को फायदा न पहुँचायें भ्रथवा पहुंचाने 
से वंचित न रखें और दूसरी शोर कोई व्यक्ति भी इनकों ऐसा फायदा पहुँचाने 
के लिए बाध्य न करे दूसरे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पुलिस झ्रादि सेवाश्रों के 
वारे में यह माना गया कि इनका महत्व पर्याप्त है तथा इनमें श्रकार्यकुशलता 
रहने के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं श्रत: इनमें कम से कम योग्यता से 
सम्बंधित एकरूपता श्रवश्य अपनायी जाये। स्थानीय सरकार हारा सेवाश्रों 
के सम्बंध में मुख्य रूप से वेतन का ध्यान रखा जाता है तथा यह हिसाव 
लगाया जाता है कि वेतन को बढ़ानों पर रेट को कितना बढ़ाना होगा । वे सेवा 
की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं की पर्याप्तता पर ध्यान नहीं देतीं । केन्द्रीय 
नियम का एक तीसरा कारण यह है कि धीरे-धीरे केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय 
सरकार के व्यय में योगदान करने का मार सम्माल लिया है । 
इसके साथ ही यह भी उनका कत्तंव्य बन जाता है कि इस घन को श्रकर्प्य- 
कुशल लक्ष्यों पर खर्च न होने दें । जहाँ कहीं भी ग्रांशिकरूप से 
या पर्णरूप से सेवाओं का कार्यकाल एवं योग्यता आदि को केन्द्रीय सत्ता 
द्वारा विनियमित किया जांता है वहां पर यह श्राशा की जा सकती है 
कि प्रशासन में एकरूपता की मौलिक ग्रावश्यक्तता को पूरा किया जा मकेगः । 


स्थानीय सरकार की .विभिन्न सेदांग्रों को हमेन फाइनर [पिधफ़रका 
पर) ने तीन मुख्य भागों में विभाजित किया है ये हैं- व्यावसायिक एवं 
तकनीकी वर्ग, प्रशासकीय 'वर्ग एवं शारीरिक कार्य करने वाला वर्ग । इनमें 
से श्रन्तिम वर्ग के सेवकों की नियुक्ति, पदोष्नति, वेतन ग्रादि से सम्बन्धित 
विषयों को व्यापारिक संघों (77906 (॥४0॥5) द्वारा वितियमित किया जाता 
है जब कि प्रथम दो वर्गों की सेवाओं के बारे में स्थानीय सत्ताग्नों को पर्याप्त 
शक्तियां सौंपी जाती हैं। जहां तक व्यावसायिक एवं तकनीकी वर्ग का प्रश्न 
है उसके सम्बन्ध में स्थानीय सरकारों का व्यवहार कई प्रकार से दोष प्रो 
है। जहां तक छोटी सत्ताश्रों का सम्बन्ध है उनमें खजानवी या लेखा 
अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए श्रलग से कोई अधिकारी नहीं 
नियुक्त किया जाता वरन्‌ क्‍्लके श्रथवा स्थानीय बैंक को ही यह कार्य सांप 
दिया जाता है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप इन सत्ताओों में स्थायी प्रकृति का 
आनन्‍्तरिक आाडिट नहीं हो पाता। जितने भी तकनीकी श्रधिकारी हैं उनकी 
सूची को देखने पर. यह स्पष्ट हो जाता है कि उन पदों पर नियुक्त किये 
जाने वाले व्यक्तियों की योग्यता का विशेष ध्यात रखा जाना चाहिए । यदि 
ऐसा न किया गया तो इसके कई गम्भीर परिणाम निकल .सकते हैं। उदाहरण 
के लिए सड़कें टूट जायेंगी, भवन गिर जायेंगे, गैस का कार्य समाप्त हो 
जायेगा, विद्यू त यंत्र कार्य नहीं करेंगेगलियां गन्दगी से भर जायेंगी, जलघरों 
में नहीं भेजा जा सकेगा, लेखे गलत रखे जायेंगे, अधिकारी एवं पाषंद भी 
ग्रवैधानिक तरीकों को शअ्रपता सकते हैं द्रामें या तो चलाई ही नहीं जायेंगी 
और यदि चलाई भी गई ता समय पर नहीं चलेंगी । ः 


इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में अकार्ये-क्रुशलता के घातक पश्णाय देखने 
को प्राप्त होंगे। ऐसी स्थिति में इन सेवाओं को सम्पन्न करने वाले श्रधि- 
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एवं प्रशासकीय अधिकारी काउन्टी का क्लर्क होता है। सत्॒ १८५८ के 
अधिनियम के &वरा शान्ति के न्यायाधीश के कलके के पद को इसे सौंप दिया 
गया । जिस समय यह व्यवस्था की गई उस समय काउन्टी परिषद को बहुत 
थोड़े कार्य करने पढ़ते थे | काउन्टी परिषद के कार्यों को तथा स्यायाषीशों 
के न्यायिक कार्यो को मिला दिया गया ताकि इन दोनों कार्यो के दीर 
समन्वय स्थापित किया जा सके श्रौर एक पूरे समय के कल की नियुक्तित की 
जा सके । यह तर्क दिया गया कि यदि इन दोनों कार्यालयों को अलग-ग्रलग 
कर दिया गया तो शान्ति के कल की वर्ष में केवल कुछ दिन ही कार्य 
करना होगा । इसके श्रतिरिक्त इस सम्बन्ध में भी काफी जोर डाला गया कि 
काउन्टी परिषद के क्लर्क को कानूनी व्यवसाय: का सदस्य होना चाहिए.। 
इस विचार का विरोध किया गया कि ऐसे प्रशासकों को इस पद पर नियुक्त 
न किया जाए जो बिना कानूनी प्रशिक्षण प्राप्त किए विश्वविद्यालय से केवल 
सामान्य शिक्षा एव विभिन्न अनुमव' प्राप्त करके स्थानीय सरकार में प्रा जाते 
हैं | इस विचार के समयंकों ने यह बताया कि क्लर्क की नियुक्ति कातून- 
वेत्ताओं या वकीलों में से ही करनी चाहिए । क्लर्क की शक्ति केवल परामाे 
देने की ही नहीं है वरत्‌ वह तर्क कर सकता है तथा समझा भी सकता है 
कं से क्लर्क की स्थिति सामान्य एकता एवं समायोजन स्थापित करने 
की है। 


इन मतों के होते हुए भी वास्तविक व्यवहार को देखते से पता चत्तता 
है कि जो व्यक्ति इस पद पर निया क्त किए गए वे केवल वकील ही नहीं 
थे बल्कि उनमें से श्रधिकांश ऐसे थे जिन्होंने काउन्टी क्लके के कार्यालय 
में ग्रथता टाउन क्लक के कार्यालय में सहायक के रूप -में कार्या किया था । 
जो बातें काउन्टी क्लर्क के व्यवसाय एवं योग्यताओं के बारे में सच है उतें 
से भ्रधिकांश कस्बे एवं जिलों के क्लकों के बारे में भी सत्र हैं। ब्रिटिश संवि- 
धान की भांति ठाउन क्‍्लक॑ के कर्त्तव्य भी कामून द्वारा निर्धारित न हो कर 
अभ्यास एवं परम्पराश्रों द्वारा निर्धारित हुए हैं। टाउन कल की स्थिति प्रवर्व- 
कर्ता एवं समत्वयकर्ता की स्थिति है जो कि विभिन्‍न समितियों के बीच 
तथा परिषद के विभिन्न कार्यो' के बीच एकरूपता स्थापित करता है ! 


स्थानीय भ्रषिकारी की नियुक्ति करते समय इस बात पर बहुत जोर 
दिया जाता है कि स्थानीय पदों पर अधिक से अ्रषिक स्थानीय लोगों को 
स्थान दिया जा सके । यह प्रकृति निम्नतर वर्ग की सेवाओं के सम्बन्ध में 
पर्याप्त सन्‍्तोषजनक कही जा सकती है किन्तु मध्यवर्गी एवं उच्चवर्गी सैवाश्रों 
के सम्बन्ध में यह इतनी उपयोगी नहीं है ।- इन वर्गों की सेवाश्रों में जब कभी 
कोई रिवत स्थान हो तो यह उचित समभा जाता है कि प्राथेना-पत्र रियो 
रूप से आमन्त्रित किये जाये-। जब नक श्रत्य स्थानीय सत्ताओ्रों के प्रा 
पर पूरा विचार नहीं किया जाएगा उस सभय तक स्थानीय पदों पर योग्यतत 
को लाना कठित होगा । यदि एक व्यक्ति एक हो सत्ता में बता रहें तो उसकी 
पदोन्नति के भ्रवसर कम हो जाते हैं वयोंकि ऐसा भी हो सकता है कि उसके 
त्रत बाद ही कोई वरिष्ठ श्रधिकारी हो जो कि उसके भावी विकास पर 
रोक लगा-दे । ऐसी स्थिति में. यह जरूरी है कि वह कहीं भी जा कर उच्च 
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पद को प्राप्त कर सके । इ गरलैण्ड में इसी व्यवस्था को अपनाया जाता है वहां 
उच्च पद श्रासीन व्यक्ति भ्रपने वतेमान पद पर बाने से पूर्व कई एक सत्ताग्रों 
में घूम चुका होता है। जब कमी एक स्थानीय सत्ता के श्रघिकारी किसी 
रिक्त पद के लिए एक प्रत्याशी के बारे में विचार कर रहे हों तो वे अ्रपना 
निंय कभी इस आधार पर न लें कि वे उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से 
जानते हैं। इस सम्बन्ध में मि० जेक्सन का यह कहना अश्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
प्रतीत होता है कि स्थानीय सरकार स्थानीय है । इस तथ्य का यह श्रंर्थ नहीं 
होता कि इसे संकीर्णो होना चाहिए तथा बाहर वालों के लिए एक दीवार 
खींच देनी चाहिए ।* 


जेक्पन महोदय तो ग्रहां तक सुझाव देते हैं कि जब कभी एक 
स्थानीय सत्ता में कोई रिक्त स्थान हो और उस स्थान के लिए स्थानीय सत्ता 
में ही उपयुक्त व्यक्ति हो तो भी उस पद को विज्ञांपित करनां चाहिए । प्रत्येक 
प्रा्थना-पत्र में प्रत्याशी की शिक्षा, योंग्यता पूर्व श्रौर वर्तमान कार्य, अनुभव 
तथा पद से सम्बन्धित श्रन्य श्रावश्यक प्रश्न होने चाहिए. । जब तक ऐसा नहीं 
किया जाएगा तव तक विभिन्‍न प्रार्थनापत्नों का तुलनात्मक श्रध्ययन करना 
मुश्किल पड़ जाएगा श्रौर योग्यता के श्राधार पर कोई सूची नहीं बनाई जा 
सकेगी । इस व्यवस्था का श्रगला कदम यह है कि जब प्रार्थता-पत्रों पर विचार 
कर लिया जाए तो उनमें से कुछ प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए आस- 
न्त्रित कर लिया जाए । साक्षात्कार के लिए अमन्त्रित किए जाने वाले प्रत्या- 
शियों की मूची बनाने का कार्या तथा साक्षात्कार करने का कार्य किसके द्वारा 
किया जाएगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि नियुक्ति मध्यवर्ग के 
अधिकारियों की की जा रही है श्रथवा उच्चवर्ग के भ्रधिकारियों की । जब 
कभी एक नए कक्‍्लक की अथवा अन्य उच्च श्रघिकारी की नियुक्ति की जाए 
तो चयन में परिषद को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। परिषद को 
चाहिए कि वह एक विशेष समिति नियुक्त करे श्रौर यह समिति आ्राए हुए 
प्रार्थना-पत्रों पर विचार-विमर्श करने के बाद कुछ प्राथियों की एक सूची 
बनाए जिनको कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है चयन किए गए व्यक्ति 
परिषद के सम्मुख उपस्थित होंगे और श्र।वश्यक विचार-विमर्श के बाद परि- 
पद यह निर्णय करेगी कि किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। इस कार्य के 
लिए पूर्ण समिति को उपयुक्त नहीं समझा जाता श्रतः यह सिफारिश की 
जाती है कि प्रार्थियों का साक्षात्कार समिति द्वारा किया जाए और परिषद 
उस समिति द्वारा सुकाए गए नाम को स्वीकार कर ले। जहां कहीं 
नियुक्तियां परिषद के विभिन्‍न विभागों के लिए की जा रही हैं उनके 
सम्बन्ध में नियुक्त एवं जांच के उत्तरदायित्व' विभिन्न समितियों को 
सौंप देने चाहिएँ श्रथवा सभी विभागों के लिए एके स्टाफ-समिति होनी 
चाहिए । ; 
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सामान्यत: जिस व्यवहार को भ्रपनाया जाता है वह यह है कि विभिन्न 
विभागों के लिए उत्तरदायी समितियां निय क्ति करती हैं। वरिष्ठ पदों के 
सम्बन्ध में प्रक्रिग यह है कि एक उपसमिति द्वारा साक्षात्कार के लिए उम्मी- 
दवारों को छांटा जाए भ्रौर पूरी समिति द्वारा प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया 
जाए। निम्न पदों की नियुक्तियों का कार्य समिति को उपसमिति के हाथ में 
छोड़ देना होगा । निम्नतर निय्‌ क्तियों से सम्बन्धित सभी विषयों में प्रन्तिम 
शक्तियां सभापति को सौंप दी जाती है जो कि उस विमाग के भश्रध्यक्ष पद 
पर स्थित श्रधिकारी में विश्वास कर सकता है । ये सब बातें इस बात पर 
निर्भर करती हैं कि पदों को पूरी रुचि के साथ विज्ञापित किया गया है या 
नहीं । जिस पद पर नियुक्ति करने की शभ्रावश्यकताए' श्रधिक होती हैं उसके 
सम्बन्ध में विशेष व्यवस्थाए' श्रपनाना जरूरी हो जाता है । 


जिस व्यवस्था में प्रत्येक समिति को श्रपना स्टाफ छांटने का प्रधि- 
कार दे दिया जाता है वहां लगातार इस बात की देखभाल करनी पड़ती है 
कि विभिन्न विभागों में स्टाफ के बीच एकरूपता बनी रहे जहां तक सम्भव 
हो सके वहां तक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक विभाग में एक 
साकार्य करने के लिए एक ही स्तर के अधिकारी रखे जाए श्रौर उनको 
एक जैसा वेतन दिया जाए। जब तक इस व्यवस्था के लिए देख भाल की 
व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक यह ॒शभ्राशंका रहेगी कि एक विभाग में यह 
भ्रच्छी प्रकार से कार्य करे और दूसरे विभाग में यह सम्तोषजनक सिद्ध न 
हों । इसके परिणामस्वरूप श्रान्तरिक ईर्ष्या उत्पन्न होगी श्नौर स्टाफ की 
दशाए खराव हो जायेगी । स्टाफ समिति के रूप में कार्यो करने वाली एक 
विशेष समिति इन सभी बातों का ध्यान रख सकती है ,। यदि कोई समिति 
यह चाहती है कि उसका स्टाफ बढ़ाया जाए तो उसे परिषद से कहना होगा 
तथा यह प्रस्ताव वित्त समिति के पास भी जाएगा ताकि वह भी परिषद को 
झ्रपना प्रतिवेदन दे सके । जिस व्यवस्था में समितिश्यं स्वय का स्टाफ नियुक्त 
करती हैं उसमें यह्‌ भी प्रावधान रहता है कि ऐसे प्रस्ताव को स्टाफ समिति 
के पास भेजा जाए। स्टाफ समिति इस बात पर बिचार करेगी कि क्‍या कार्य 
इतना है कि एक श्रधिकारी की नियुक्ति कर दी जाए श्रौर यदि की जाए तो 
उसके लिए स्तर एवं वेतत क्‍या होना चाहिए । यदि समिति एवं स्टाफ 
समिति के बीच मतभेद पैदा हो जाए तो विषय को परिषद के सम्मुख भेजा 
जाता है । 


स्टाफ समिति स्थानीय सेवाओं की पदोन्नति के सम्बन्ध में भी कारय 
करती है । समिति के सदस्यों को भाय: यह प्रवृति होती है कि जब किसी 
ग्रधिकारी द्वारा उनकी विशेष रूप से सेवा. की जाती है तो वे यह चाहते हैं 
कि वे उसके. लिए कुछ करें श्रर्थात्‌ उसकी पदोन्नति करदें। इस प्रकार की 
पदोन्‍नतियों के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इनका श्रत्य विमागों 
पर भी प्रभाव पड़ता है | श्रनेक भ्रधिकारी ऐसे होते हैं जिनका कार्य' सदस्यों 
द्वारा बहुत कम देखा जाता है। ये श्रधिकारी यह अ्रनुभव करते हैं कि उनके 
कार्यों पर विचार ही नहीं किया जाएगा क्योंकि उनको मुख्य स्थिति प्राप्ट 
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नहीं है । एक प्रावधान के श्रनुसार पदोन्नति से सम्बन्धित सभी मामले स्टाफ 
समिति के पास जाते हैं। 


व्यवहार में प्राय: यह देखा जाता है कि नियुक्ति की श्रपेक्षा पदोन्‍नत्ति 
में कठिनाईयां अधिक होती हैं। निय्‌क्ति करते समय कोई पद रिक्त होता है 
जिसे कि किसी के द्वारा मरा जाता है यदि वांछित स्तर का कोई उम्मीदवार 
मिल जाए तो इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं होती । यद्यपि पदोन्नति के 
समप्तय ये सारे कार्य नहीं करने होते किन्तु फिर भी पदोन्नति से सम्बन्धित 
प्रश्नों द्वारा स्टाफ के पारस्परिक सम्बन्धों को पर्याप्त प्रभावित किया जाता 
है । यदि पदोन्नति उस समय न की जाए जिस समय कि जछूरी है तो इससे 
स्टाफ के सम्वन्धों में पर्याप्त भ्रड़चनें आती हैं। पदोन्नति का प्रश्न केवल 
यही प्रश्न नहीं है कि उचित व्यक्ति को ऊपर उठा दिया जाए किच्चु साथ ही 
यह भी है कि उसको समय पर उठाया जाए । यदि पदोन्‍तति समय से बहुत 
पूर्व दे दी गई तो इसके परिणामस्वरूप पारस्परिक ईर्ष्या ओर बुरी मावताए 
उत्पन्न हो जाऐगी » तथा यदि पदोन्नति में देर की गई तो हो सकता है कि 
अच्छा व्यक्ति अपने विशेष कार्य में ही रमजाए भ्ौर वह मस्तिष्क की 
लोचणशीलता को खो दे जो कि उच्च पद के कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए 
जरूरी होती है। इस सम्बन्ध में कोई एक तरीका नहीं श्रपनाया जा सकता । 
पदोन्‍नति की दृष्टि से यह व्यवस्था प्रत्यन्त उपयोगी समझी जाती है कि 
विभिन्‍न कर्मचारियों का वाधिक रूप से मुल्यांकत किया जाए तथा उनसे 
सम्बन्धित सभी श्रभिलिख रखे जाएं । जब किसी प्रदाधिकारी की पदोन्नति 
करनी हो तो उसके कार्या सम्पन्तता के श्रभिलिखन को देखना उपयोगी रहेगा 
इसके परिणामस्वरूप विमाग्ाध्यक्ष के ऊपर एक भारी उत्तरदायित्व श्रा 
जाता है । एक सफल उच्च श्रघधिकारी की यह एक आवश्यक विशेषता मानी 
जाती हैं कि वह श्रपने अघीनस्थों के साथ सफल माना जा सके । ऐसा तभी 
हो सकता है जब कि अधीनस्थ लोग अपने उच्च श्रधिकारी के प्रति विश्वास 


शौर आदर की भावना रखें तथा एक टीम के रूप में उन समी को एक साथ 
कार्य करने के लिए भ्र॑ रित कर सकें । 


पदोन्नति के सम्बन्ध में जो व्यवस्था श्रपनाई जांती है उसके अनुसार 
अधिकांश नियक्तियां स्टाफ समिति द्वारा को जाती हैं। कई एक लेखकों के 
कथतानुसार यह कोई श्रच्छा व्यवहार नहीं है क्योंकि जो समितियां 
विभिन्‍न सेवाप्रों को संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें वे श्रघिकारी 
छांटने का भ्रधिकार होना चाहिए जिनके द्वारा ये सेवाए' संचालित की जाऐगी 
यदि ऐसा नहों किया गया तो ये श्रघिकारी अपने कार्यों में पूरी तरह से रुचि 
नहीं लेगा । एक स्टाफ समिति उन सभी आवश्यक विश पताओं से परिचित 
नहीं हो सकती जो कि विभिन्‍न कार्यों के लिए उपयोगी समझे जाते हैं। 
इसके भ्रतिरिक्त उस व्यवस्था फो अभ्रविक सनन्‍्तोषजनक माना जाता है जिसमें 
कि वह व्यक्ति अधिकारियों के चयन का कार्यों करे जिसे कि उनके साथ कार्यो 
कार्य है ० है एक दूसरा विधार यह भी है कि जव स्थानीय सत्ता की 
सेवात्ों की निय्‌क्ति एवं पदोन्नति की शक्तियां एक स्टाफ समिति में केन्द्री- 
कृत कर दी जाती है तो इससे भ्रष्टाचार एवं भाई-मतीजेवाद का जोर हो 
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जाता है । यदि यह शक्ति विभिन्‍त समितियों को सौंप दी जाए तो इतना 
खतरा न रहे । स्टाफ समिति का श्रसली कार्या निय्‌ क्तियां करना नहीं है 
किन्तु परिषद की विभिन्‍न क्रियाश्रों के दौरान यह देखना है कि तत्कालीन 
वेतन एव श्रच्छे भविष्य की दृष्टि से एक जैसी प्रकृति के कार्यों को समान 
रूप से पुरस्कृत किया जाए। े 

स्टाफ से सम्बन्धित . भ्रनेक सामान्य प्रश्न होते हैं जो कि समिति को 
कार्यरत रख पकें। ये प्रएन हैं--कार्य के घन्टे, कार्य की दशाएं, परिषद की 
श्रोर से दिए जाने वाले यात्रा भत्ते, छुट्टियां तथा विभिन्‍न पदों पर नियकत 
किये जाने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित श्रन्य॒ विपय श्रादि.। यह जरूरी नहीं 
है कि स्टाफ समिति ,की श्रलग से ही नियुक्ति की ज़ाए। यह भी हो सकता 
है कि इसके कार्यों को .वित्तीय समिति के साथ मिला दिया जाए अथवा 
वित्तीय समिति की उपस्तमिति को कार्य सौंप दिए जाए । 


राष्ट्रीय संयुक्त परिषद, जिसे कि सन्‌ १६४४ में पुनंर्गठित किया गया 
था, ने सेवाओं की शर्तों के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय योजना को स्वीकार किया। 
इस योजना को स्थानीय संरकार के क्षेत्र में चार्टर कहा जाता है । इस च्टर 
में यह व्यवस्था की गई थी कि जो युवक स्थानीय सेबाशओरों में प्रेवेश पाए' 
उनके लिए प्रशिक्षण का पर्याप्त प्रवन्ध किया जाना चाहिए । नए लोगों को 
परिपक्व उम्र पर प्रवेश प्रदान किया जाए और प्रवेश के बाद भी प्रशिक्षण 
देने की व्यवस्था की जाएं। यह भ्राशा की: गई थी . कि इस प्रावधान के द्वारा 
कार्य-कुशलता में विकास होगा एव उच्च पदों के भ्रधिकारियों को प्रशिक्षण 
प्राप्त होगा साथ ही कार्य करने वाले श्रधिकारियों को कई अ्रवसर प्राप्त होंगे। 
सन्‌ १६४५ से ही स्थानीय सरकार की सेवाश्रों में सारी कठिनाईयां, भर्ती 
तथा प्रशिक्षण के प्रसंग में उत्पन्न हो जाती है कि अन्य लोक-सेवाश्रों में स्थित 
हैं। कई बड़ी सत्ताएं तो भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं करती हैं किन्तु 
छोटी सत्ताएं कम शिक्षा सम्बन्धी योग्यताञ्रों वाले प्रत्याशियों को निम्न पदों 
पर नियुवत कर लेती हैं निम्न पदों पर कार्य करने वाले ये कर्मचारी प्राय: 
स्थानीय निवासी ही होते हैं! कोई भी निम्न पद पर कार्य करने वाला यंदि 
श्रन्य विभाग में जाएंगा तो वह अपने उसी पद पर जा सकता है। यदि वह 
पदोन्नति चाहता है तो उसे इसके लिए योग्य बनना होगा । स्थानीय सरकार 
के किसी कार्य में विश धीक़रण .करना-होगा । उच्च पदों के लिए तो उचित 
प्रनुभव एवं योग्यताए' प्राय: शअ्रनिवार्य होती हैं-इस ,चार्टर में कहा गया था 
कि कार्य का विस्तृत श्रनुमव एक मूल्यवान प्रशिक्षण होता हैं। 
चार्टर द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि २१ वर्ष की उम्र तक के 
कर्मचारियों को एक विभाग से दूसरे विभोंग में स्थानोस्तंरित किया जा 
सके । दूसरे कुछ चुने हुए वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रेन्य विभागों में भेजा 
जाए तकि. वे विस्तृत श्रनुगव प्राप्त, कर सके ॥ तीसरे, - जुब कंमी एक विभोग 
में स्थान रिक्त हो तो दूसरे विभागों के स्टाफ को भी सूचित कर दिया 
जाना चाहिए कि वे भी 0, यदि चाहें तो इंस पद - के लिए आं्थनो-पंच्र भेज 
“सकें | चार्टर द्वारा जो योजना रखी गई उसमें “ एके श्रोरं तो योग्यता के 
ग्राधार पर व्यक्तियों को स्थानीय सेवाशों में प्रवेश: देने की बात कही गई थी 
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श्रौर दूसरी श्रोर यह व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया था कि अधिकारी- 
गण सेवाश्रों में प्रवेश पाने के बाद मी अपने भअ्रध्ययत को जारी रख सकें । 
इसलिए कुछ कदम उठाने की सिफारिश की गई। उदाहरण के लिए सामान्य 
शिक्षा में, विकास हेतु आरंशिक-कालीन कक्षाओं में उपस्थिति के लिए 
प्रोत्साहन देना, भ्रधिका रियों को उचित व्यावसायिक या तकनीकी योग्यताए' 
प्राप्त करते के लिए वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधा देना, उचित अधि- 
कारियों को लोक प्रशासन में डिग्री या डिप्लोमा लेने के लिए पर्याप्त सुवि- 
धाए प्रदान करना, भ्रधिक़ारियों को स्थानीय सरकार की समस्याएं व्य- 
वस्थित रूप से समभने के लिए प्रोत्साहित करना, स्थानीय सत्ताओ्रों द्वारा 
कोर्स, भाषण, पुस्तकालय एवं शोध कार्यों की सुविधाएं प्रदान करना, प्रवे- 
शोक्तर प्रशिक्षण की सभी योजनाओं को स्थानीय सत्ता के स्थानीय संयुक्त 
समिति प्रतिनिधि द्वारा पय वेक्षित किया जाना चाहिए। वह स्टाफ के प्रति- 
निधियों के साथ मिल कर ऐसा करे । इन सभी उपायों को ग्रपनाने के वाद 
यह श्राशा की जा सकंती है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था 
हो जाएगी । 
वेतन श्वखला एवं सेवा को श्रन्य शर्तें 
[?९॥५ 8९॥॥09 भाते 0७ एणाव_्षणा$ ण 50 घॉ०० ] 


स्थानीय स्तर पर विभिन्‍न श्रधिकारियों के वेतन को निर्धारण करने 
के लिए सेवाश्रों को कई वर्गों में बांद दिया गया है। चार्दर के अ्रनुसार इन 
सेवाओं के मुख्य रूप से पांच वर्ग बताए गए हैं । प्रथम 'वर्ग सामान्य सम्माग 
(0०7शर्थ 9ंशंआ०7) था । इसमें वे श्रघिकारी 'सम्मिलित थे जो कि 
स्पष्ट निर्देशों एव' पर वेक्षण के भ्राधीन प्रचलित कार्यो से सम्त्रन्धित कर्त्तव्यों 
में संलरत रहते हैं । इस वर्ग में उन नवीन प्रवेश-कत्तग्रों को सम्मिलित किया 
जाता था जिन्होंने श्रग्रे जी, गरिणत, विज्ञान तथा श्रन्य विषधों में साधारण 
स्तर पर शिक्षा परीक्षाओं का सामान्य प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। इस वर्भ *में 
उन नव-प्रवेश-कर्ताओ्ों को भी लिया जाता था जो क्रि राष्ट्रीय प्रवेण परीक्षा 
पास कर चुके हैं | दूसरे, पहले एक उच्च सामान्य सम्माग (प्रांह॥० (06॥७- 
0 ])शंशंणा) भी था जिसमें कई एक सेवाए वे थीं जिंनको कि श्रव प्रथम 
श्रेणी में ही मिला दिया गया है। अतः श्रंब यह श्रेणी समाप्त कर दी गई 
है । प्रवेश परीक्षाश्रों को भी बन्द कर दिया गया है। तीसरा वर्ग लिये. 
सम्माग ((थ८४| 7ंशंभं०ण) होता है। इस सम्माग में वे अधिकारी शआ्राते 
हैं जो कि उत्तरदायित्वपूर्णा लिपिक कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। इन अर घ- 
कारियों को योग्यता सामान्य सम्मभाग वालों की तुलना में श्रघिक होती है । 


हु ९ 
इसमें वे श्रघिकारी भी भ्राते हैं जो कि विभाग में'कार्या के सम्मागों 
का पर वेक्षण करते हैं । चौथी श्र शी प्रशासकीय, व्यवसायिक एवं तकनीकी 
सम्माग (8. ?. 7'. )शं४॥00) की है। इन अ्धिकोरियों द्वारा सम्पन्त 
(कए जाने वाले कत्त व्यों का सम्बन्ध नीति के निर्माण ग्रौर परिपद की 
य ज्ञाओ्रों के सामान्य प्रशासन से होता है । ये अधिकारी विभागों को पिय- 
न्त्रत कर सकते हैं या कानूनी लेखा या अन्य . प्रिमागों में विशेषीकत कार्यो 
सम्पन्न करते हैं। इस सम्माग में वे वैधानिक, वैज्ञानिक या भ्रन्य यौग्यताओं 


१७४ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


वाले भ्रधिका री भी श्राते हैं जो कि नागरिक श्रभियन्ताओं, सर्वेक्षणकर्त्तातों एवं 
मवन-निर्माताओं के रूप में कार्य करते हैं। पांचवां वर्ग प्रत्य सम्माग ()॥8- 
0शभा००७३ 7>ंशंभ्नं०7) कहा जाता है । इस. सम्भाग में कार्य करने वाले 
प्रधिकारी उन कत्त व्यों का निर्वाह करते हैं जिनकी प्रकृति पूर्ण रूप से लिपिक 
वर्गी नहीं होती किन्तु उनकी विशेषीकृत प्रकृति होती है । इत भ्रधिकारियों 
को प्रायः तिम्त पदों पर नियुक्‍त नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए 
कल्याण श्रधिकारी [#८ाश० 0/#००] इस श्रेणी: में प्राते हैं। एन 


विभिन्‍न वर्गों की सेवाश्रों की वेतन आऋखलाए भ्रलग-अलग निर्धारित की 
जाती हैं । ' 


वेतन श्र खलाओं का प्रयोग इतना सरल नहीं होता जितना कि यह 
समझा जाता है। विभिन्‍न परिस्थितियों के लिंए. विभिन्‍न प्रकार की वेतन 
श्रंखलाए होती हैं। मुख्य श्रन्तर उत पदों के श्रन्दर किया जाएगा जिममें 
कि कार्य की छोटी परिभाषा की जा सकती है तथा ऐसे पद जिनमें कार्य को 
परिभाषित नहीं किया जा सकता | कुछ पद ऐसे होते हैं जिनका कि वाम 
लेते ही उस पद से सम्बन्धित कत्त॑व्यों का ज्ञान हो जाता है तथा वास्तविक 
प्रकृति ज्ञात हो जाती है । यदि हम यह कहें कि एक व्यक्ति टाउन क्लकी हैं 
या स्वास्थ्य का मेडीकल श्रधिकारी है या शिक्षा धंचालक है तो हम फौरत 
यह समझ जायेंगे कि उस श्रत्रिकारी के पद की , क्‍या स्थिति है तथा उससे 
क्या कार्य करने,की आशा की जा सकती है। इसके विपरीत श्ॉफिस स्टाफ 
का एक सामान्य निकाय भी होता है बिसके लिए कि ,कोई एक ऐसा नाम 
प्रयुक्त नहीं किया जा सकता.जो हमें यह बता,सके कि वे पदसोपान में 
किस स्तर पर आते हैं। यदि हम यह कहे कि ' एक व्यक्ति परिषद का 
श्रधिकारी है वो यह हो सकता है कि वह व्यक्ति कोई निम्त भ्रधिकारी हो 
अथवा वह महान श्रेणी का भी हो सकता है या सम्मव है कि वह उच्च- 
श्रेणी का हो । इस प्रकार स्थानीय सरकार के भ्रधिकारियों की दो श्रे शिरयां 
बत जाती हैं। जिस श्रेणी के भ्रधिकारियों के कर्तव्यों को परिभाजित किया 
जा सकता है, उनके लिए वेतन श्रंखला निर्धारित करना भी सम्भव है। 
किन्तु वेतन श्रखला का दूसरा प्रकार जो कि परिभाषित कार्यों से सम्बन्धित 
नहीं होता, उसमें कई एक वेतन स्तर भाते हैं । इनमें प्रत्येक एक विशेष संख्या 
पर शुरू होता है तथा वाषिक वृद्धि द्वारा अधिक से अधिक संख्या तक बढ़ता 
जाता है। वेतन श्रंखला को निश्चित करने की. व्यवस्था के पीछे मूल वात 
यही है कि तुलनात्मक रूप से समान कार्य करने वाले श्रधिकारियों को एक 
ही स्तर में रखा जाय । 


प्रधिकारियों का प्राचरण [(0०/०ाल॑ ० ॥॥6 002%8 |--चार्टर 
द्वारा अधिकारियों के भ्राचरण के लिए कुछ नियम भी श्राघारित किये गये 
हैं। इस सस्बन्ध में एक बात तो यह कही गई कि श्रधिकारियों को यह 
स्पष्ट रूप से घोषणा.कर देती चाहिए कि क्या वे-किसी सदस्य से संम्वन्धित 
हैं। यदि .वे.स्थानीय सत्ता के ' किसी सदस्य से भ्रथवा उसके किसी उच्च 
' अधिकारी से सम्बन्धित हो तो उनको इस बात की सूचना लिखित रूप में 
देनी चाहिये । यदि. कोई उम्मीदवार जान वृक करके इस प्रकार की सूचता 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रवन्ध १७५ 


देने में असअफल रहता है भ्रथवा गलत सूचना देता है तो इसके लिए उसको 
पद से हटाया मी जा सकता है। दूसरे, एक उम्मीदवार यदि स्थानीय सत्ता 
की सेवा में प्रवेश पाना चाहता है तो उसे इसके लिए किसी सदस्य से जा 
कर नहीं कहना चाहिए श्रर्थात्‌ श्रपनी नियुक्ति कराने के लिए वह किसी मी 
सदस्य के पास सिफारिश लेकर नहीं जा सकता | तीसरे यदि निय्ुक्तिकर्त्ता 
भ्रधिकारी द्वारा किए गये किसी ठेके में स्वयं श्रधिकारी का आर्थिक हित 
संलग्न हो तो उसे इस बात की सूचना दे देनी चाहिए । चौथे, उसे समिति 
के किसी परिपत्र में निहित सूचना को अ्रथवा समिति की प्रक्रिया को किसी 
वाहर वाले व्यक्ति के सामने नहीं खोलना चाहिए। पांचवें, चार्टर के 
प्रमुसार वणित श्राचरण संहिता में एक वात यह भी कही गई थी कि श्रघि- 
कारी को श्रपने नियुक्तिकर्त्ता श्रधिकारी के प्रति पूरी स्वामीमक्ति 
दिखानी चाहिए । यद्यपि सत्ता का सम्बन्ध भ्रधिकारी के व्यक्तिगत कार्यों से 
उस समय तक नहीं रहता जब तक कि वे उसकी सेवा से सम्बन्धित उत्तर- 
दायित्वों के साथ संघर्पपू्ण न हों । केवल यही पर्याप्त नहीं है कि श्रधिका रा 
का श्राचरण उच्च स्तर का हो किन्तु प्रत्येक को यह स्पष्ट रूप से ज्ञ व 

भी होना चाहिए कि यह ऐसा है। इस सम्बन्ध में मि० स्टोन्स (9807०8) 

का यह कथन पूर्ण त: सच है कि स्थानीय सरकारी श्रधिकारी को न केवल 
तथ्य रूप में ईमानदार होना चाहिये किन्तु उसे वेईमानी के सन्देह से भी 
परे रहना चाहिए ।* स्थानीय सरकारी अ्रधिकारी को अपने श्रापको ऐसी 
स्थिति में नहीं डालना चाहिए जिसमें कि उसके व्यक्तिगत हिल एव सावे- 
जनिक उत्तरदायित्वों के वीच संबर्ष उत्पन्न हो जाय । सामान्य जनता 
स्थानीय सरकार के अ्रधिकारी से ईमानदारी का एक उच्चस्तर चाहती है 
जो कि केवल कठोर नहीं है वरन्‌ किसी भी वेईमानपूर्णा व्यवहार से 
पृथक है । 


जहां तक अ्रविकारी के अ्क्तिगत जीवन का प्रश्न है उसे वे सब 
स्वतन्त्रताएं एवं सुविवाए प्राप्त होती हैं जो कि सामान्य नागरिक को 
प्रदान की जाती हैं। प्रन्य अनेक लोगों की तरह से वह भी परे समय के 
कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि उसे अन्य 
किसी ऐसे कार्य का उत्तरदावित्व नहीं लेना चाहिए जिससे क्रि उसके पद 
सम्वन्धी दायित्वों पर उल्टा ग्रसर पढ़े । अ्रविक्ारियों के आाचरूग के ब्रे 
में उस समय कठिनाई उतन्‍न हो जी है हव क्लि परिस्थितियों को परि- 
भाषित करना कठिन वन जाता है। सामान्य रूप से यद् समझा जा ट्रक 
सरकारी सेवकों को न्यायाघीज्ञों की भांति तथा सरकारी कार्यात् मी 
भधिकारियों की मांति इस प्रकार का व्यवहार 


लग्ों के शस्त्र 
रियो इस भ्रक करना बाह़िए कि 
जीवन के ढंग के वारे में कोई विरोधी विचार ; 


प्रकट न किय्ने जा सक्के । 
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१७६ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 
चार के अनुसार स्थानीय सरकार के श्रधिकारियों के प्राचरण के बारे में 
स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है ।* उसके श्रनुध्तार एक स्थानीय सरकारी 
अधिकारी का प्रथम कत्त व्य उसे नियुक्त करने वाली सत्ता के प्रति श्रवि- 
भाजित स्वामी भवित रखना है। उसकी व्यक्तिगत' क्रियाप्रों में सत्ता का 
सामान्य रूप से उस समय तक कोई सम्बन्ध नहीं रहता जब तक कि उसके 
प्राचरण में उस सेवा के विरुद्ध कोई बात न हो जिसमें कि वह श्रधिकारी है। 


इस प्रकार के आचरण के लिए लोक सेवाश्रों में उच्चस्तर की 
्रावश्यकता है। ।चूनी. न्यायालयों के लिए जो कहावत निर्धारित की गई है 
वह स्थानीय सरकार के श्रधिकारियों पर भी उतनी ही लागू होती है। यह 
कहावत तथा मौलिक महत्व की बात है कि , न्याय को केवल किया ही 
नही जाए बल्कि वह करता हुआ देखा भी जाना चाहिए । थोड़ा बहुत संदेह 
होने की स्थिति में भी श्रधिकारी की ईमानदारी के बारे में सन्देह किया जा 
सकता है । चार्टर में यह भी कहा गया था कि सरकारी श्रधिकारी को उन 
सभी के प्रति नम्जतापूर्ण होना चाहिए जिनके साथ - वह सम्पर्क में 
श्राता है । २ 
इन सिद्धात्तों को स्टाफ के सदस्यों पर. लादना नहीं चाहिए । इनको 
स्टाफ की शोर से पूरी तरह से माना गया है गौर सयुकत संगठन द्वारा सेर- 
चित किया गया है। स्थांनीय सरकार के भ्रधिकारियों ने एक संगठित निकाय 
बनाने की प्रक्रिया में सेवाश्रों में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य 
: किया है। श्राचरण के स्तर को उचित बनाएँ रखने के लिए स्वयं अधि- 
कारियों से श्रधिक कोई भी उत्सुक नहीं हो सकता । 


स्थानीय- भ्रधिका रियों के संघ 

[76 458०2९॑ंग्रीणा$ ण 7,0०0 60क्ाावशा 0[802५] 
स्थानीय सरकार के अ्रधिकारियों को संघ बनामे का श्रेंघिकार सौंपा 
गया है। यही कारण है कि वर्तमान काल में यह श्राशा नहीं की जाती कि 
स्वय नियुक्तिकर्त्ता ही श्रपने स्टाफ की नियुक्त के लिए समस्त नियर्मों एवं 
शर्तों को बनाएगा । व्यापारिक संघों की धारणा श्राज इतनी विकसित हों 
चुकी है कि श्रधिकांश वेतन तथा श्रन्य शर्तों को दोनों पक्षों के बीच समभोते 
द्वारा तय किया जाता है । नवीन विकासों «के  भ्रनुसार ऐसे समभौते पूर्ण 
निकाय बन चुके हैं जो कि “नियुक्तिकर्ता एवं कमंचारी-वर्ग दोनों के: प्रति- 
निधियों द्वारा बने होते हैं । यदि यह निकायं. तय करदें तो -नियक्तिकर्त्ता को 
वही वेतन तथा शर्ते प्रदान करनी होती हैं । दूसरी श्रोरे कर्मचारियों को भी 
उसे मानना होता है । यदि समझौता नहीं हो सका तो-भगड़ा जारी रहेगा 
और यह भगड़ा कई रूप धारण कर. प्कता.है। जैसे हड़ताल, तालावन्दी, 
पंच फैसला तथा घेराव जो कि भ्राज तक भारतीय- भ्ौद्योगिक जगत का 
सरददे बना हुमा है। ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय सत्ताश्रों ने इसी सामान्य रुप 
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को प्रपनाया है किन्‍्तु वहां संघर्ष की स्थिति में हड़ताल नहीं होती बल्कि 
मामला पंच फँसले को सौंप दिया जाता है । प्रत्येक प्रकार की स्थानीय सत्ता 
का राष्ट्रीय संगठन है । ये संगठन स्थानीय सत्ताओ्रों के कार्यों एवं संविधान 
के विभिन्‍न पहलुझों से सम्बन्ध रखते हैं । उनका मुख्य सम्बन्ध सरकार एव 
संसद की नीति के विकासों को देखने से रहता है । 


स्थानीय सरकार की सत्ताओ्रों को संघ क्‍यों नहीं बनाने चाहिए इस 
सम्बन्ध में प्राय: कोई कारण दिखाई नहीं देता । यदि वे व्यापारिक 
संघों के सदस्य हो सकते हैं तो इस प्रकार के संघ भी बता सकते हैं | उनके 
कार्यों की प्रकृति व्यापारिक कार्यो एवं वाणिज्य से भिन्‍न होती है अतः 
उनको व्यापारिक संघों [7780४ एं॥०॥$ | से नहीं मिलाया जा सकता । 
वर्तमान में स्थिति यह है कि स्थानीय सरकार के लगभग ६०% श्रधिकारी 
राष्ट्रीय एवं स्थनीय सरकार के अधिकारियों के संघ के सदस्य होते हैं । 
नालगो (पशै8०) एक प्रकार से व्यापारिक सस्‍था ही है किन्तु इसकी कुछ 
प्रपनी विशेषतायें हैं । इनके कारण यह अन्य व्यापारिक संस्था से कुछ 
मिन्‍न वन णाती है। प्रथम तो यह सेवा के सभी स्तर के श्रघिकारियों के 
लिए होती है । नागरिक सेवा में हम यह पाते हैं कि वहां प्रत्येक स्तर के 
प्रधिकारी की श्रलग से संस्था होती है किन्तु नालगों में निम्न-स्तर से 
लेकर ऊपर के स्तर तक के प्राय: सभी अधिकारी होते हैं। दूसरे, तालगो 
व्यापारिक संघ, कांग्रेस से श्रथवा मजदूर दल श्रादि किसी से भी संलग्न नहीं 
होती । एक निकाय के रूप में यह किसी भी राजरनतिक दल से प्रपने आप को 
नहीं बांघती । तीसरे, नालगो स्थानीय सत्ताओ्रों के साथ पूरे सहयोग के साथ 
कार्य करती है। यही कारण है कि यह परम्परागत व्यावसायिक स'घों की 
श्रपेक्षा स्थानीय सरकार की सेवाश्रों के रूप में विकास करने में पर्याप्त सफल 
सिद्ध हुई है । तालगो की श्रन्य विशेषता यह है कि इसकी सदस्यता अन्य 
स'गठनों से भी संगठन रखती है । कुछ एक सेवायें ऐसी भी हैं जिमको कि 
पहले स्थानीय सत्ताशों द्वारा सम्पन्न किया जाता था श्रतः उनके श्रघिकारी 
नालगो के सदस्य थे किन्तु वाद में इन सेवाओं को श्रन्य सत्ताश्रों के लिए 
हस्तांतरित कर दिया गया । इस परिवततेत के बाद भी इनके श्रधिकारी 
नालगो के पूर्ववत्‌ सदस्य ही बने रहे । 


स्थानीय सरकार के श्रधिकारियों के इन स'घों का विकास भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । अपने इतिहास के प्रारम्म में स्थानीय सत्ताओों मे इसमें पर्याप्त 
लाभ का अनुभव किया कि एक ही स्तर की सत्ताओं के बीच स'घ बना दिये 
जाये । इस प्रकार के सघों में नगर निगम संघ, काउन्टी परिषद स'घ 
शहरी जिला परिषद स'घ, देहाती जिला परिषद संघ आदि का नाम लिया 
जा सकता है। ये सभी सघ सत्ताश्रों के स्तर की ही भिन्नता रखते हैं किन्तु 
वैसे इनके लक्ष्य समी सामान्य हैं । ये इन लक्ष्यों को ऐसे तरीकों से प्राप्त 
करने का प्रयास करती हैं जो कि दिखने में भिन्‍न प्रतीत नहीं होते । ये श्रपने 
सदस्यों के लिए प्राय: एक जैसी ही सेवायें प्रदान करती हैं । 


नगरनिगम संघ [706 455०पंभाणा ए १४णांसंए॥ (०्तृणा- 
00॥]--तंगर निगम संघ स्थानीय सत्ताओ्रों द्वारा बनाया गया प्रथम संघ 


श्छ्प ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन: 


माना जाता है। इनकी स्थापना नगर नियमों के, एक , समूह द्वारा भ्पने हितों 
की रक्षा के लिए तथा राष्ट्रीय स्तर पर भ्रपना एक ववता रखने की दृष्टि से 
१८७३ में की गई थी । इस संघ के द्वारा सदस्यता प्रारम्भ,से ही ऐच्छिक 
रखी गई । अब इसको प्राय: सभी काउन्टी बारोज,- गैर-काउत्टी वारोज तथ। 
राजधाती बारोज का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इस संघ: का लक्ष्य, जैसा 
इसके संविधान में वणित किया गया है, तगर निगमों के हितों, 
अधिकारियों एव विशेषाधिकारियों की व्यक्तिगत व्यवस्थापन .या सरकारी 
व्यवस्थापन के विरुद्ध रक्षा करता है। के 
संघ द्वारा प्रतिदिन जो कार्य सम्पन्न किये. जाते हैं वे मुख्य रूप से 
दो प्रकार के होते हैं । प्रथम, स'घ द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि बारोज 
की आवाज को स्सद में तथा सरकारी विमागों में. सुना, जाये,| विशेषकर उत्त 
व्यवस्थापन के प्रश्त पर जो कि इसके सदस्यों को प्रभावित करता हो । इसरे, 
अपने सदस्यों को कानूनी, सर्वधानिक, प्रशासकीय एवं वित्तीय समस्याय 
उत्पन्त होने पर परामर्श देना तथा सहायता करना है ड 

र, घः द्वारा परिषदों की सहायता इस प्रकार की जाती है कि निगम 
के एक सदस्य का अनुभव दूसरे सदस्यों के लिए भी उपयोगी बना दिया 
जाता है। ये सस्‍्थायें एक श्रोर तो निगम के सदस्यों का अनुभव सं सद के 
सामने रखती हैं श्रौर दूसरी ओर स सद द्वारा पारित व्यवस्थापन को निगम 
के सदस्पों के सामने स्पष्ट करती हैं । ७० 37४ 


संघ का संगठन भी उल्लेखनीय है।स'ध को सौ सदस्यों की 

परद द्वारा प्रशासित किया जाता है। ये सभी सदस्थ मतदात 
के माध्यम से चुने जाते हैं । प्रत्येक निर्वाचित निगम को इस परिषद में अपने 
तीन प्रतिनिधि भेजने का भ्रधिकार है किन्तु जो मतदान किया जाता है वह 
एक शहर, एक मत के हिसाब से ही होता है । यह परिषद सामान्यतः वेप 
में पांच बार मिलती है । यह संघ के कार्यों' का प्रबन्ध करती है, इसको 
नीतियों के सम्बन्ध में निर्शंय लेती है तथा मतदान द्वारा इसकी समितियों को 
निर्वाचित करती है । 


संघ के विस्तृत कार्यो को संपन्‍न करने के. लिए चोदह स्थायी समितियां 
होती हैं। ये हैं--वाल -शिक्षा, अग्नि सेवा, सामात्य लंक्ष्य, स्वास्थ्य, सडक 
और यातायात, गृहनिर्माण, कानून, पुस्तकालय, श्रजायबधर' एव" कला संस्थान 
वाजार एवं बधिकघर, प्रुलिस, रेटिंग, शहर, नियोजन, - कल्याण | संघ के 
कार्यो में उप-समितियों द्वारा भी महत्वपूर्ण रूप से-माग लिया जाता है ॥. 
स्थायी उप-समित्तियां होती हैं जैसे श्रनुदान, जल, नागरिक रक्षा श्रादि से " 
सम्बन्धित । जब कभी एक विशेष विषय की जांच करनी हो तो उसके लिए 
विशेष समिति भी नियुक्त की जाती है उदाहरशार्थ वाहनों की रखने के. 
स्थान के सम्बन्ध में | इसके. अतिरिक्त स्थानीय सरकार को 2303 करने 
वाले प्रत्येक संसदीय विधेयक का अध्ययन करने के लिए एक विश उपसमिति 
नियुक्त की जाती है। ' - ः ः 

जिस प्रकार परिषद के लिए व्यक्तियों का नहीं श्रपिंतु वारोज का 
चुनाव किया जाता है. उसी प्रकार से समित्तियों में भी व्यवित का.नहीं वर, . 
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वारोज का ही चुनाव किया जाता है। प्रत्येक बारो परिएद्र यह निर्णय 
करती हैं कि उसका प्रतिनिधित्व किस सदस्य के द्वारा किया जायेगा । 
इस व्यवहार के दो श्रपवाद बताये जाते हैं। ये हैं--सामान्य उह्ूंश्य 
की समिति और कानून समिति । सामान्य उहंश्य की समिति का कार्य सम- 
न्वय स्थापित करना होता है प्रतः इसमें निर्वाचित सदस्यों के श्रतिरिक्त 
स्थायी समितियों के सेमी समापति भी रहते हैं । कानून समिति के सदरय 
सभी टाउन क्लक होते हैं जिनको व्यक्तिगत सांमरथ्यें के श्राधार पर चुना 
जाता है। विशेषीकृत ज्ञान वाले श्रधिकारियों को सभी प्रकार की समितियां 
एवं उपसमितियों में सेवा करने के लिए निरक्त किया जाता है। इस प्रकार 
संघ के कार्य में अनुमव एवं ज्ञान, का अधिक से श्रधिक योगदान रहता है । 
परिषद के कार्यों में जो व्यय होता है उसका भार बारोज द्वारा उठाया जाता 
है । श्रपती जनसंख्या के भर धार पर प्रत्येक सदस्य द्वारा वर्षषिक योगदान दिया 
जीता हैं । इस प्रकार से यदि कोई छोटा बारो है तो वह पांच पौण्ड प्रति वर्ष 


तक दे सकता है जबकि चार लाख की जनसंख्या वाले बड़े बारोज द्वारा एक 
हजार पौष्ड प्रति वर्ष दिये जाते हैं। 


फाउन्टी परिषदों फा संघ [ए०चा ए०फ्रालो5 $5900॑4४०॥ | -- 
जब सन्‌ १८८८ के श्रधिनियम द्वारा काउन्टी परिषदों की स्थापना की गई 
थी उसके साथ ही काउन्टी परिषद संघ भी वना दिया गया। इस संघ में इ'गलेण्ड 
तथा वेल्स की सभी काउन्‍्टी परिषदें सम्मिलित हैं । इस संघ का मुख्य उद्देश्य 
ग़रकारी या व्यक्तिगत व्यवस्थापन द्वारा प्रभावित होन वाले हितों, अ्रधिका रों 
एवं विशेष अधिकारों की रक्षा करता हैं तथा काउन्टी परिषदों के लिए 


महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना है। साथ ही वह कार्य करना है जिसमें 
काउन्टी परिपद रुचि लेती हो । 


शहरी जिला परिषद संघ [ एफशा फछांडधांल ८०छालो5 8890 ९० ४- 
0००] इस संघ की स्थापना सन्‌ १८६४ में को गई थी । इसने अपने ले 
दस वर्ष पूर्व निर्मित स्थानीय मण्डलों के संघ का स्थान ग्रहरा किया । इसमें 
इ गलण्ड तथा वेल्स की वे जिला परिषदें होती हैं जो कि इसका सदस्य बनना 
चाहें | इसका मुख्य उद्द श्य सरकारी विभागों के नियमों या श्रादेशों से अथवा 
व्यवितगत या सरकारी व्यवस्थापन से प्रमावित होने वाले शहरी जिला 
परिषदों के हितों अधिकारों एवं विशेष भ्रधिकारों की रक्षा करना है। यह्‌ 
उन क्षेत्रों में कार्य करती है जिनमें कि शहरी जिला परिषदें सामान्य रूप से 
5चि लेती हैं। यह संघ उन कार्यो को प्रोत्साहन देता है जिनका कि परामर्श 
लिया जाना चाहिए । इन लक्ष्यों को श्राप्त करने के लिए संघ द्वारा वे तरीके 
अपनाए जाते हैं जो कि नगर निग्मों हारा अपनाये जाते हूँ । यहां यह बात 
उल्लेखनीय है कि संघ संसद में अ्रपने प्रमाव को वढ़ाने का प्रयास करता 
है | इसके लिए इसने नियम बनाया है कि भ्रठारह उपाध्यक्षों को संसद के 
किसी सदन का सदस्य बनाया जाए जो कि स्थानीय सरकार में रुचि लेते 
हैं। संघ की क्रियाप्नों में होने वान्ना व्यय प्रत्येक शहरी जिला परिषद द्वारा 
दिया जाता है । किस सदस्य द्वारा कितना योगदान दिया जाएगा यह संघ 
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की वाधिक बैठक में तय कर लिया जाता है । इसके रेट भी जनसंख्या के 
झाकार पर तिर्भर करते हैं । ' 

देहाती जिला परिषद संघ [जा॥। ऐडाल 0०जाली$ 3४००७- 
गण |--देहाती जिला परिषदों की स्थापना स्थानीय सरकोर अधिनियम द्वारा प्‌ 
१८६४ में की गई तथा यह संघ सन्‌ १८६४ में बनाय | गया । इस संघ का 
भाधार स्वेच्छा है श्रौर वे ही इसके सदस्य बन सकते हैं जो कि बनना चाहेँ । 
संघ का उहं श्य प्रस्तावित या निर्मित व्यवस्थापन से प्रभावित होने वाले देहाती 
जिला परिषदों के अधिकारों एव' हितों की रक्षा करना है। रे 

स्थानीय सरकार के सेवकों के वेतन, श्रोचरण, संस्था बनाने के 
श्रधिकार भ्रादि बातों से स्थानीय सत्ताए' पर्याप्त प्रभावित, होती हैं । बब 
कमी कार्य, के घल्टे,. कार्य की शर्तें, भत्ता, छुट्टियां, भरादि बातों के सम्बन्धे 
में कोई विरोध उत्पन्‍्त होता है तो संयक्त समझौता यन्त्र द्वारा उसे सुलभाने 
का प्रयास किया जाता है। । | 


श्रधिकारियों की राजनेतिक त्ियाए' [3॥० .एणाहंटश ॥लाततं& ण॑ 
(0०४५६ [--जनहित एवं लोक + वां के उद्देश्य को प्राप्त करने के 
लिए सरकारी भ्रध्रिकारियों की क्रियाओं पर कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगाए जाते 
हैं जो कि सामान्य तागरिकों की क्रियाओं . पर नहीं होते | - इन प्रतिवन्धों 
में महत्वपूर्ण प्रतिवन्‍्ध वह है कि उसे : सा्वेजनिक कार्यों में भाग नहीं लगा 
चाहिए। सार्वजनिक कार्यों से अर्थ यहां राजन तिक दलों से है। प्ोमान्य 
धारणा के अनुसार यह समझा जाता है कि एक प्रजातन्त्रात्मक समाज के 
प्रत्येक्ष नागरिक को देश की विभिन्न समस्याओं के बारे में. सक्रिय रूप से 
योगदान करना चाहिए तथा उसे चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में प्रधिक 
से श्रधिक योगदान कर सके । इस दृष्टि से सोचने पर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि सरकारी अधिकारियों को चाहे वे क्रेश्टीय सरकार के अधिकारी हों 
अथवा स्थानीय सरकार के, एक नागरिक के रूप में मत देने का तथा सार्वजनिक 
कार्यों में भाग लेते का अधिकार होना चाहिए । उसे ऐसा करने का अ्रधिकार 
उप समय तक है जब तक उपके दायित्वों पर कोई विरोधी प्रभाव- नहीं 
पड़ता । भ्रट ब्रिटेन में भ्रपनाई गईं परस्पराशओं के अनुसार -सरकारी प्रधिका- 
रियों की क्रियाओं पर राजनैतिक दृष्टि से प्रतिबत्ध लगाए गए हैं. पर जर्गती 
में सा नहीं होता ।'वहां सामान्यतः यह पाया जाता है कि स्थानीय सरकार 
के उच्च अधिकारी श्रपने राजमैतिक दलों में सक्तिय रूप से भाग लेते हैं । 
ज्मत्री में जब कोई सरकारी पद रिक्त होता है तो उस पर किसी उम्मीदवार 
की तव तक लिए जाने की उम्मीद नहीं होती जब तक कि उसके. दल का 
परिषद में वहुमत न हो । इस व्यवस्था के अपने कुछ लाभ हैं किन्तु यह कहा 
जाता है कि लामों की अपेक्षा इसकी हानियां भ्रधिक हैं । 


प्रोफेतर आर० एम० जैक्सन के फथनानुसार सरकारी प्रधिकारियों 
की राजनृतिक क्रियाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के तौन स्पष्ट लाभ हैं। प्रथम 
यह हैं कि अ्रधिकारियों को नीति से सम्बन्धित मामलों में पर/मर्ष देता होता 
है। केन्द्रीय सरकार के भ्रधिकारी मन्त्रियों को तथा स्थानीय सरकार का के 
उज्च भश्रधिकारी परिषद की समितियों को परामर्श देते हैं। ऐश्री स्थिति 
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में यह मह॒त्वपूर्-ों समझा जाता है कि उनके द्वारा दिया गया परामश 
निष्पक्ष होना चाहिए श्रौर वह किसी राजनैतिक दल के कार्यक्रम में रंगा हुश्रा 
नहीं होना चाहिए । मन्त्रीगण तो भ्राते और जाते रहते हैं किन्तु श्रधिकारी 
प्राय: भ्रपने पद पर ही बने रहते हैं । ऐसी स्थिति में व्यवस्था यह दोनी 
चाहिए कि नए श्राने वाले मन्‍्त्रोगण सरकारी अधिकारियों में इस ब्रात का 
विश्वास रख सके कि वे उतकी नीतियों को क्रियान्वित करते रहेंगे । यह तभी 
हो सकता जबकि भ्रधिकारियों को राजनैतिक दलबन्दी से श्रलग रखा जाए । 
एक दूसरा महत्वपणं लॉभ-यह है कि भ्रधिकारियों को राजनंतिक दलों से 
दूर रखने पर वे जनता का विश्वास प्राप्त करने योग्य बन जाते हैं । प्रजातन्त्र 
में यह ग्रत्यन्त श्रावशयक होता है कि जनता सरकारी श्रधिकारियों की 
निष्पक्षता में विश्वास करे | मन्त्रियों को तथा परिषद की समितियों को 
परामर्श देने का कार्य उच्च श्रधिकारियों द्वारा किया जाता है, 3 
जनता का सम्पर्क कम रहता है किन्तु नीचे के पदों पर स्थित अधिकारियों 
के साथ जनता घनिष्ट रूप से सम्बन्धित रहती है। कल्याणकारी राज्य के 
सन्दर्भ में सामाजिक सेवाश्रों का विस्तार हो जाते के कारण अश्रषिका यों 
एवं जनता का सम्पर्क श्रौर श्रधिक व्यापक एवं महत्वपूर्ण बन गया है।' 
यदि सरकारी ग्रधिकारियों को राजनैतिक दलों में माग लेने की इजाजत 
दे दी जाए तो वे वांछित रूप में समाज सेवाएं प्रदान करने में श्रपमर्थ रहेंगे । 


जनता भो यह स्पष्ट रूप से जान जाएगी कि उनके हितों को तिष्पक्ष रूप 
से नहीं देखा जाएगा । 


इस प्रकार के प्रतिवत्ध का एक तीसरा लाभ यह है कि यहिं- 
अधिकारियों को राजनैतिक दलवन्दी में खुला छोड़ दिया गया तो सरकारी 
सेवा में छूट प्रशाली (87905 ४98४०॥) का बोलबाल; हो जाएगा । इसका 
श्र्थ यह हुआ कि जो पार्टी बहुमत में होगी वह अपने द ल के लोगों में से ही 
सारी तियुक्तियों कर लेगी तथा सभी अ्रधिकारी पश्रथव। कम सेही. 
कम उच्च भ्रधिकारी तए राजनेतिक दल के शक्ति में आते ही हटा 
दिए जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था जब नीचे तक फल जाती है तो कई 
एक चुराइयों की जननीभ्रवन जाती है। इस व्यवस्था का व्यवहार जमेंती 
में श्रौर संयूक्त राज्यजर्ममरीका के कुछ भागों में देखा जा सकता है। इस. 
व्यवस्था के कारण जर्मनी में उत्पन्त विशेष स्थिति का वर्णन करते हुए आर, 
एम. जैक्सन महोदय ने वताया है कि यदि जर्मनी स्थानीय सत्ता में किसी गृह 
प्रधिकारों (प्ृ०एश्ंए8 "तट ) का पद रिक्‍त होतो प्राय: ऐसे आवित्ति 
कोही नियुक्त किया जाता है जोकि नियुक्तिकर्ता के अपने दल का हो । 
जद जैक्सन महोदय ने इस तथ्य के सम्बन्ध में पूछताछ की तो उनको बताया 
गया कि ऐसा करने से ही दल के समर्थकों को मकान मिल सकते हैँ । 


इसका भ्रर्थ यह हुआ कि परिपद के सदस्य एक प्रकार से अपने राज- 
नैतिक ऋण का भुगतान करते हैं । इस सम्ब'घ में स्पष्टीकरण ऊरते हुए यह 
बताया गया कि यदि किसी अन्य राजनैतिक दल के व्यक्ति को ग्रह-प्रधिका री: 
बना दिया जाए तो बनाने वाले को स्वयं को मकान मिलना मुरिकल बन 


जाए । यह तो बिल्कुल अ्रसम्भव॒है कि राजतैतिक दृष्टि से किमी जिष्पक्ष' 
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व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जाए क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलता ही नहीं है । 
दूप्तरे शब्दों में यह कहा जा सकता ५ कि जब एक वार राजनैतिक दतों ते 
सम्बन्धित अ्रधिकारियों की व्यवस्था: वो अपना लिया जांतां है तो अधिकारी 
विश्व में प्रत्येक व्यक्ति अपने श्राप को राजनैतिक दल से बांध लेता है भर 
उसका भविष्य श्रावश्यक रूप से च्लुनाव में उसके दल की सफलता पर 
निर्भर करने लगता है । इस व्यवस्था को तोड़ना अ्रसम्भव बन जाता है क्योंकि 
उस समय प्रत्येक दल यह कह कर विरोध करता'है 'कि यदिं वंह परिवर्तन 
करेगा तो उसके विरोधी' द्वारा इस व्यवस्था का लाम' उठाया जाएगा । 


लूट-प्रणाली का एक स्वाभाविक परिणाम .यह भी है. कि जब 
श्रधिकारीगण राजनैतिक दलों में सक्तिय रूप से भाग लेते हैं तो वे मन्‍्त्री से 
यह भी भ्राशा करने लगते हैं कि उनको पदोश्नति श्रथवा. भ्रन्‍्य किसी लाभ 
द्वारा पुरस्कृत किया जाए। मल्त्री को चुनाव में सफंल बनाने -के- लिए कई 
एक व्यक्तियों द्वारा महत्वपूर्णा योगदान किया जातां है श्र. मनन्‍्त्री बनते 
के बाद उस व्यक्ति का यह प्रमुख कर्तव्य हो जाता है कि वह भपने साथियों एवं 
सहयोगियों के उपकार का बदला दे । दलीय समर्थकों को पुरस्कृत करने 
के कई एक तरीके हो सकते हैं। जब राजनैतिक श्राधार पर नियुक्तियां एवं 
पदोन्नतियां की जाती हैं तो उनसे संगठन के अश्रधिकारियों के बीच मतभेद 
शौर ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है । 


उक्त सभी कारणों से यह उचित समझा जाता है कि भ्रधिकारियों 
की राजनैतिक क्रियाभ्रों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाए । इस सम्बन्ध में एक 
महत्वपूर्ण प्रश् यह है कि श्रधिकारियों के किस स्तेर पर कितना प्रतिबन्ध 
लगाया जाए । जहां तक उच्चतम अधिकारियों का प्रश्न है, उनके ऊपर 
पूरा नियन्त्रण रखा जाना चाहिए श्रर्थात्‌ वे श्रपेने श्रापको किसी दल से सम्बद्ध 
त करें । वे किसी राजनैतिक दल के सदस्य हो सकते हैं तथा सतदात भी कर 
सकते हैं किन्तु देलीय राजनीति में वे कोई सावेजनिक भाग नहीं ले सकते । 
इसके विरुद्ध कर्मचारियों का एक मिम्नतम वर्ग है जो कि शारीरिक श्रम 
करता है| इस वर्ग के लोग यदि रोजनैतिक दलों है भाग लें तो इसमें कोई 
हानि होने की सम्मावना नहीं रहती । एक व्यक्ति जो कि कार्यालय के कागणों 
को इस कमरे से उस कमरे तक ले जाता है वह यदि राजनैतिक संगठन में 
भाग लेगा तो उस संगठन को श्रघधिक हानि नहीं होगी । इन दोनों वर्गों के 
बीच का जो वर्ग है उसकी क्रियाओं के सम्बन्ध में बीच का रास्ता अ्रपनाना 
होगा अर्थात्‌ मध्य वर्ग के लोगों को प्रार्थना करने पर राजनैतिक दलों में भाग 
लेने की अनुमति दी जा सकती है। नागरिक सेवा में एव स्थातीय सेवा के 
उत्तरदायी स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों को दलीय राजनीति में 
सक्रिय रूप में भाग लेने से रोकने के लिए यह जरूरी है हि इन पदों पर 
नियुक्तियां करते समय उम्मीदवार के राजनैतिक दल के बारे में कुछ न पूछा 
जाए; केन्द्रीय सरकार यह जानकारी रखती है कि -उसके अ्रधिकारी साम्य- 
बादीय हैं अथवा नहीं हैं क्योंकि सरकार के कुछ कार्य ऐसे हैं जिन पर सुरक्षा 
की दृष्टि से साम्यवादियों को -नहीं रखा जाता । स्थानीय सत्ताओं को इस 
प्रकार का प्रतिबन्द लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती । इस पिद्धान्त 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रवन्ध १८२ 


का पालन कई वार बड़ा कठित वन जाता है क्योंकि पारपद प्रायः सिद्धान्तों 
को बनाए रखने के महत्व पर अधिक ध्यान नहीं देते । वैसे सामान्यतः 
यह देखा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन में श्रधिकारियों का दृष्टिकोण दलीय 
राजनीति के प्रमाव से पक्षपातपूर्णो नहीं वनता । 


: कार्यकाल की सुरक्षा 
(56८णां( 0 ८ए७) 


सेवा को उस समय संन्तोपजनक कहा जा सकता है जब कि उम्तकी 

स्थिति एवं दशाएं अधिकांरी तश्रा नियुक्तिकर्त्ता दोनों के लिए सच्तोपत्नक 
हों । सेवा के प्रति कर्मचारियों के सन्‍्तोप - का एक मुख्य आधार कार्यकाल 
की सुरक्षा होता है | बिटिश स्थानीय सरकार की व्यवस्था के श्रनुसार-प्ररि- 
पद द्वारा किसी भी श्रधिकारी को सूचना देकर पद-विमुक्त किया जा सकता 
है। यह व्यवस्था देखने में पर्याप्त श्रसनन्‍्तोषजनक लगती है क्योंकि इसमें 
प्रधिकारियों को पुरी तरह से पारपदों की दया पर छोड़ दिया जाता है | 
कुछ प्रववादों को छोड़कर स्थातीय सताए' क्रिशी भी अधिकारी की नियुक्ति 
को अपनी स्वेच्छा से रहू.कर सकती हैं। श्रपवादों में मेडीकल अधिकारी, 
सफाई निरीक्षक, सर्वेक्षणकर्त्ता श्रादि श्रधिकारी श्राते हैं जिनके वेतन के 
लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा योगदान किया जाता हैं। ब्राउन बनाम डैगेन््म 
| 309॥ ५/६ 08800804॥) के मामले में यह स्पष्ट किया गया क्रि स्था- 
तीय सत्ताएं कानूनी रूप से पूरी सूचना देने के लिए वाध्य नहीं हैं । वे जब 
भी कमी चाह प्रपती खुशी से किसी भी अधिकारी को हटा सकती हैं । यह 
व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्थानीय सत्ताए श्रयोग्य, उदासीन एवं 
श्रनुपयुवत सेवक से पीछा छुड्टा सकें । जहां एक अ्रधिकारी तकनीकी दृष्टि से 
हम हर पा के &% सदस्यों को नामन्जूर होता है तो परि- 
है मगठा पता होने जा ९ रखती है | यदि ऐसा नहीं किग्रा गया तो संगठन 
दी होते का इर रहता है । दूसरी और स्थानीय सरकार के 


प्रनेक प्रधिकारी ऐसे भी हो मकते हैं जिनके कत्तव्य उसके व्यक्तिगत एवं 
निहित 32 के वीच संघर्ष उत्पन्न कर दें। जिला छोटा होने के कारग 
सरकारी सेवकों और उनके मालिकों थर्वात स्थानीय पारपदों क्र मध्य स्थित 
सम्ब्स्ध भ्रत्यन्त घनिष्ट एवं प्रत्यक्ष-होता 2 | दी 

कानूना व्यवस्था के इस रूप के होते हुए कली कार के 
प्रपिकारियों वंग कार्यकाल पर्याप्त सुरक्षित ता 28 गज 
सुरक्षा के लिए कुछ लोग यह सुकाव देते हैं कि. प्रत्रिकासियों कक अ्पर्न हर 
सत्ता के साथ एच या दस साल का एक लम्बा करार धार त्रन ५ दा 
विन्‍्तु इसमें यह सन्देह किया जाता है कि इस प्रकार का अधलोदों पक कक 
रहेगा । इस समझौते को दोनों पक्षों में से कोई नी तोड़ने के # हज 
हो सकता है । यदि स्थानीय सरकार अपने कर्मचारियों को पल हक 86 
लिए सचमुच परिस्थितियां प्रदान करना चाहती हैं तो विनिश्न मे हि 
बीच पर्याप्त आदान प्रदान होना चाहिए । इसका अंथ यह इश्न जज शी 
कहीं रिक्र स्थान हो तो उसकी सूचना श्रन्य मत्ताप्नो का हि हे 


जाए श्र यदि उनमें कार्य करने वाला कोई अधिकारी अधिक बोण गांदिम 


(पर ्रेट ब्रिटेन में स्थ्णनीय प्रशासत 


'हो तो उसे अवश्य भियुक्त किया जाए। थदि कर्मचारी से कोई दीघेकालीन 


समभौता कर लिया जाए तो वह इसका समय पूरा होने से पूर्व अपनी 
पदोष्नति नहीं कर सकता श्रौर जिस श्रवसर को वह प्राप्त करना चाहता 
था, वह मविध्य में काफी दिनों बाद प्राप्त होगा ।. ऐसी स्थिति में उप्त 
व्यवस्था को उपयुक्त समभा जाता है जिसमें कि पूर्वा सूचना देने के बाद 
कर्मचारी पद छोड़ सके श्रथवा नियुक्तिकर्ता उंसे पद से हुटा सके । निश्चित 
समय के लिए समझौता करके कार्यकाल को सुरक्षित बनाने का प्रयास अधिक 
उपयुक्त नहीं समझा जाता । कार्यकाल को सुरक्षित बनाने का एक अ्रन्य 
त्तरीका यह है कि एक श्रधिकारी को पदविमुक्त करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार 
की स्वीकृति लेना जरूरी बना दिया जाए। कुछ मामलों में जिनको कि 
श्रपवादस्वरूप ऊपर उल्ले खित किया गया है, उस व्यवस्था को अ्रपनाया 
जाता है । ' 


यह कहा जाता है कि जब तक एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न न हो, 
उस समय तक इस प्रकार का प्रावधान बताया जाना पूरा तः श्रवृपयुक्त 
समझा जाना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि स्थानीय सत्तात्रों 
एवं केन्द्रीय सरकार के बीच कुछ मन-मुटाव एवं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। 
ऐसी स्थिति में कोई श्रधिकारी केन्द्रीय सरकार से श्रपने कार्यकाल की 
सुरक्षा के सम्बन्ध में कम आशा कर सकता है । ६ गरलण्ड का अनुभव तो यह है 


“कि वहां बिना दीर्घधकालीन समझौता किए और 'बिना केन्द्रीय सरकार के 


नियन्त्रण की व्यवस्था किए ही स्थानीय सरकार के अ्रधिकारी श्रपनी 
नियुक्तियों में कायंकाल की भ्रघिक सुरक्षा का उपभोग कर सकते है। 
भ्रधिकारियों की स्थिति असल में दो बातों पर निर्भर करती है, उनकी 
व्यावसायिक योग्यता एवं कुशलता तथा उनका संगठन । यह कहा जात 
है कि स्थानीय सरकार की सेवा में उच्च पदों पर व्यावसायिक कुशलता का 
होता जरूरी हैँ तथा पदाधिकारी ऐसी स्थिति में सफल हो पाते हैं जब 
कि वे श्रपने कार्य में पृ तः योग्य हों। केवल योग्यता प्राप्त करना हीं 
पर्याप्त नहीं होता किन्तु यह भी जरूरी है कि परिषद के सदस्य, 
कार्यों को यह अनुभव करे कि आवश्यकता के समय सम्पन्न 
करने में श्रधिकारियों द्वारा उनकी सहायता की जा सकती है। वह 
अधिकारी उस समय तक सफल नहीं माना जा सकता जब तक कि सदस्य यह 
भ्रनुभव न करे कि वह एक अच्छा श्रादमी है और वे उसे घाहते हैं। ऐसा 
होने पर ही सम्बन्धित श्रधिकारी का कार्यकाल सुरक्षित रह सकता है । 


स्थानीय सेवाओं के कार्यकाल की थुरक्षा का एक दूसरा साधन उनके 
संगठन हैं । अनेक ऐसे व्यावसायिक संघ होते हैं जिनमें कि स्टाफ के वरिष्ट 
भ्रधिकारी सदस्य रहते हैं | यदि स्थानीय सत्ता कोई अनुचित कार्य करे तो 
इन संघों द्वारा उस अ्रनुचित कार्य का विरोध किया जाएगा एक अवसर 
पर इ गलंण्ड की स्थानीय सत्ता ने एक पद से सम्बन्धित विज्ञापन ऐसा निकाला 


,जिसमें रखी गई शर्ते! उस पद से सम्बन्धित संघ को मन्छूर नहीं थी..! फलत: 


संघ ने यह निर्शयय लिया कि कोई सदस्य इस पद के लिए उस समय तक 
प्राथंना न करे जब तक कि तीन परिवर्तनों के साथ पद को पुनविज्ञापित नहीं 


जज सेवीवर्ग प्रवन्ध ९ छ प्र 
स्थानीय सरकार के सेवीवगग का प्रवर 


किया जाए। जिन स्थानीय अधिकारियों के पास व्यावसायिक को 
नही होतीं, वे श्रपने प्रभावशाली एवं शक्तिशाली संगठन द्वारा अ' ते ४ 
रक्षा करते हैं। जब कभी एक स्थानीय सत्ता अपने श्रधिकारियों हे 00 
सिद्वान्तों के अ्रनुसार नहीं देखती, उस समय तक वह सत्ता उचित ० 2930 
मर्ती करने में कठिताई का श्रनुमव करेगी। जब नियुक्तिकर्ता यह कप 
है कि उप्तके द्वारा हटाया गया व्यक्ति अपने व्यावसाधिक संघ का 28588 ए 
सहायता प्राप्त करेगा तो वह स्वेच्छापूर्णा रूप से कार्य नहीं कर सकता 
क्योंकि इससे उसका संघर्ष नकेवल उप्र व्यक्ति के प्रति छिडेगा बल्कि एक 
संगठन के प्रति छिड़ जाएगा। हिटले परिषदों की स्थापना से मा नीय 
सत्ताग्रों को ग्रन्तिम शब्द कहने की शक्ति नहीं रही है । अधिका को ह 
शक्ति है कि वे संयुक्त निकाय के सम्मुख अ्रंपील कर सकें । यह अधिकारिय 
की सुरक्षा का एक श्रेष्ठ तरीका है । 


प्रधिकारियों के विरुद्ध प्रनुशासनात्मक कार्यवाही 
[एछंडथंपगशर &लींग 889॥96 000७४ ] 


प्रत्येक संगठन तमी कार्यकुशल रूप से श्रपने लक्ष्यों को प्राप्त करने 
की दिशा में श्रागे बढ़ सकता है जब कि संगठत का प्रध्यक्ष प्रपने स्टाफ 
दी पुरी देख-माल करता रहे कि वे उचित रूप से कार्यकुशलता के साथ 
कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं । परिषद के सदस्यों को यह अधिकार नहीं 
दिया जाता कि वे प्रशासन के दिन-प्रतिदित के मामलों में हस्तक्षेप करे । 
उनका कार्य तो केवल यह देखना है कि विभाग कुशलत!पूर्वक संचालित होता 
रहें । पारपदों को वरिष्ट अधिकारियों का स्थान नहीं लेना चाहिये। श्रनु- 
शासनात्माक कार्यवाही से सम्बन्धित विषय को परिषद के सदस्यों के सामने 
उसी समय लाता चाहिए जब कि मामला श्रत्यन्त गम्भीर हो और विभा- 


पाध्यक्ष उस पर विचार करना न चाहे श्रथवा वह मामला स्वयं मुख्य 
प्रधिकारी से ही सम्बन्ध रखता हो । 


स्टाफ को नियन्त्रित करने की शक्ति तथा भ्रधिकारियों को पदविमुक्त 
दरने की शक्ति परिषद में रहती है। साधारण कर्मचारियों एव कम मह॒त्वे 
के पदों के सम्बन्ध में श्रनुशासत रखने की श्रपनी शक्तियों को परिषद एंक 
संनिति को सौंप सकती है। वह समिति श्रावश्यक कदम उठाती है और 
परिषद के सामने श्रपने द्वारा किए गए 


हि |; कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है । 
गन्‍्य विएयों पर परिषद स्वयं कार्यवाही करती है। यहां प्रश्न यह उठता है 
वि बावश्यक्ष जांच का कार्य एव 


सिफारिश देने का कार्य किसे सम्पन्न करना 
पाहिये । यह सेवा से सम्बन्धित समिति हारा 


रा भी किया जा सकता हैं श्रौर 

स्टाफ समिति द्वारा भी । ये समितियाँ किस सीमा तक इस मामले से संम्बन्धितं 
रहेंगी, यह बात दोषित गलत व्यवहार की प्रकृति पर निर्भर करती है। 
.  गते व्यवहार का सम्बन्ध एक विशेष सेवा के संचालन से है तो* 
संवन्धित समिति को उस मामले की जांच करनी चाहिये श्रौर उस मामले 
पे तथ्यों का प्रध्ययन करना चाहिये । यदि समिति के मतानुसार भ्रेघिंकारी, 
को सेवा में बनाये रखना अनुचित रहेगा तो वह यह सिफारिश कर सकती 


बंदी ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


है कि उसे उन कर्तव्यों से हटा देना चाहिए। स्टाफ समिति का कार्य यह 
देखना होता है कि पूरे स्टाफ के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए तथा 
बराबर की योग्यता के लिए बरावर पुरस्कार दिया जाये। इससे श्रधिकारियों 
को यह ॒ विश्वास होगा कि विभिन्‍न सेवाओं में अनुशासनात्मक कार्यवाही 
समान रूप से की जाती है । 


इसलिए यह कहा जाता है कि संयुक्त समिति को भी मामले पर 
विचार करना चाहिये और परिषद को श्रपनी सिफारिशों भेजनी चाहिये। 
स्टाफ समिति शौर दूसरी सम्बन्धित सम्रितियों में परस्पर संघर्ष होना 
्रावश्यक नहीं है । इसका कारण यह है कि विशेष सेवा से सम्बन्धित समिति 
उस सेवा की श्ावश्यकताम्रों पर जोर देती है और स्टाफ समिति पूरे स्टाफ 
की दृष्टि से परिषद के हितों पर विचार करती है । जब स्टाफ के मामलों 
को हिठले परिषदों की नीति के भ्राधार पर विचार का विषय बनाया जाता 
है तो अनुशासनात्मक कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जहां संयुक्त 
समझौतों की व्यवस्था उच्च रूप से विकसित हो जाती है वहां किसी भगढ़े 
को प्रायः संयुक्त निकाय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । इस सम्प्नत्ध में 
सामान्य व्यवहार यह है कि उस विशेष स्थानीय सत्ता के नियमों का पालन 
किया जाता है। उदाहरण के लिए स्टाफ समिति मामले की सुतव।ई करती 
है एव' सम्बन्धित अ्रधिकारी को उसकी इच्छानुसार तथ्य सामने लाने का 
श्रवसर दिया जाता है तथा इसके श्रतिरिक्त अपील के रूप में संयुक्त संगठन 
के सामने भी मामले को उठाया जा सकता है । जहां कहीं संयुक्त व्यवस्था 
कार्य नहीं करती वहां स्थानीय सत्ता इस प्रकार व्यवहार करती है कि 
अधिकारी को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से सूचित कर दिया जाए 
भौर उन्हें भ्रपना पक्ष प्रस्तुत करते का पूरा अवसर दिया जाय । 


सेवा-निवृत्ति एवं पेंशन 
[पिशा।शाका ध॥0 ए0॥४ं०॥5 | 


सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं के सेवा-निवृत्ति एवं पेंशन के 
सम्बन्ध में उपयुक्त प्रावधान किया जाता है । इज्जुलैण्ड की स्थानीय सरकार 
ने इस सम्बन्ध में जो प्रावधान रखे हैं उनकी प्रकृति कुछ जटिलतापूर्ण है। 
यह इसलिए है कि, व्यवस्था का विकास धीरे-धीरे हुआ है श्रौर विषय की 
प्रकृति भी ऐसी ही है । कुछ स्थानीय सत्ताश्रों को पेंशन योजनाप्रों की शक्ति 
संसद के स्थानीय अ्रधिनियमों द्वारा प्राप्त हो गई भऔर उसके बाद सन्‌ १६२२ 
में सामान्य शक्ति.-सौंप दी गई। इस. अधिनियंम की प्रकृति कुछ-कुछ 
स्वेन्छाजनक थी अर्थात्‌ स्थानीय सत्ता स्वयं इस बात पर निर्णय करती थी 
कि वह इस अधिनियम को क्रियान्वित करे या न करे |. सन्‌ १६३७ के 
अधिनियम द्वारा स्थानीय सत्ताश्रों को आवश्यक रूप से पेंशन कार्यक्रम मानने 
के लिए व्यवस्था की गई॥ #इस विकास के परिशामस्वरूप कुछ स्थानीय 
सत्ताएं तो पेन्शन कार्येक्रमीं को बहुत वर्षों से'लागू कर रही हैं जब कि अन्य 
स्थानीय सत्ताओं ने उसको सन्‌ १६३७ के व्यवस्थापने हारा लागू किया जो 
कि सन्‌ १६३६ में-क्रियान्वित किया गया.। स्थानीय सरकार की 'सेवाप्रों की 
पेंशन की व्यवस्था योगदान पूर्ण है । अधिकारियों से उनके वेतन का छः 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रवन्ध १८७ 


प्रतिशत भाग लिया जाता है। यह घन उनके वेतन में से प्रति माह काट लिया 
जाता है श्रोर सेवा निवृत्ति होने पर अधिकारियों के वेतन से काटे हुए धन 
के बराबर घन मिला कर स्थानीय सत्ता द्वारा उन्हें प्रदान किया 430 है। 
एक स्थानीय मत्ता पेन्शन कोप में प्राप्त घन को न्यास सुरक्षात्रों में व्यय कर 
सकती है भयवा उस पर अनेक सुरक्षाएं लगा सकती है। यह इस घन के 
द्वारा किसी प्रोजेक्ट को भी घन प्रदान कर सकती है। 


जब योगदान ((१०॥0७॥0४७४०७) के आधार पर पेन्शन व्यवस्था कक 
लागू क्रिया जाता है तो श्रनेक प्रकार की समस्याएं सामने श्राती हैं क्योंकि 
सेवा के बृद्ध लोग केवल कुछ समय तक ही योगदान करेंगे 8 कि नव- 
प्रविष्टों को जीवन मर तक योगदान करता होगा । इन श्रत्तरों को ध्यान में 
रख बार अभ्रलग-प्रलग प्रावधान बनाया जाना नरूरी है। इस योजना का 
सही मृल्म्केन करने के लिए यह उपयोगी रहेगा कि योजना प्रारम्भ होने से 
पहले ही कार्या कर रहे व्यक्तियों की श्रवहेलना की जाये त्था केवल उन 
लोगों को ध्यान में रखा जाय जो कि सारे जीवन भर योगदान करेंगे । ऐसे 
लोगों को सेवा निवृत होने पर पेन्शन देने के लिए १६३७ के श्रधिनियम द्वारा 
प्रावधान किया गया । यह सेवा निवृ त्ति कई रूप में हो सकती है, जैसे सेवा 
के दस साल पूरे करने पर यदि कर्मचारी का स्वास्थ्य स्थायी रूप से खराब 
है जाय, या चालीस वर्ष को सेवा हो जाये एवं साठ वर्ष या इससे अ्रघिक 


की उम्र हो जाये, या दस साल की सेवा पूरी करने के वाद ६५ साल की 
उम्र पूरो हो जाये । 


पैलान के रूप में कितना घन दिया जायेगा यह भी एक प्रएन है । 
पेरशन के धन की मात्रा दो तत्वों के श्राधार पर तय की जाती है अर्थात्‌ 
सेवा की प्रवधि तथा श्रौसतन वेतन श्र्थात्‌ पिछले पांच वर्ष से ग्रधिकारी 
यो प्राप्त होने वाला वेतन । पेल्शन का घन सेवा समाप्त होने तक के श्रौसतन 
वेवन का १/६० भाग होता है तथा इसके साथ ही भ्रौसतन का १/३ भी 
दिया जाता है। एस प्रकार स्कूल से निकल कर सेव! में प्रवेश पाने वाला 
विद्यार्थ चालीस वर्ष की सेवा समाप्त करने तक साठ वर्षा का हो जाता 
७ £म प्रकार वह प्रपने पिछले पांच वर्षों के श्रौसतन वेतन के श्रधिक से 
अपिए २/३ भाग पेन्शन पर सेवा-निवृत हो जायेगा। यदि उसने ३० वर्ष 
पी उम्र में सेवा में प्रवेश पाया है तो ६५ वर्ष की उम्र पर पहुंचते-पहुंचते 
उसनी ३४ वर्ष की सेवा हो जायेगी तथा उसे पेन्शन के रूप में औसत का 
३५/६० मिजेगा। 

.. _पुद्ध के बाद यह आवश्यक समझा जाने लगा कि पेन्शन से सम्बंधित 
समी ५ ला सेवाप्रों में स्थित प्रावधानों को बदला जाये। यह प्रनुभव किया 
गया कि जित्त व्यक्ति ने सेवा समाप्त करली है उसकी पेन्शन के सम्बंध में रखे 

५ प्रावधान तो सन्‍्तोषजनक हैं किन्तु जो प्रधिकारी सेवा काल में ह्दी 
गुजर छुका है उसके श्राश्नितों को सहायता देने के सम्बन्ध में संतोषजनक 


प्रावषान नहीं है। सन्‌ १६५४ में एक नई योजना को प्रारम्भ किया गया । 
(०३४ था उससे पूव के व्यवस्थापन द्वारा जो पेन्शन सम्बन्धी भ्रधिकार, 
भंपिवरियों को प्रदान किये 


भये थे । वे चाहते तो उनको ही जारी रख सकते 


श्घ६्‌ ग्रेंठ ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


है कि उसे उन कर्त्त व्यों से हटा देना चाहिए । स्टाफ समिति का कार्य यह 
देखना होता है कि पूरे स्टाफ के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए तथा 
बराबर की योग्यता के लिए बरावर पुरस्कार दिया जाये। इससे ग्रधिकारियों 
को यह विश्वास होगा कि विभिन्‍न सेवाड्ं में अनुशासनात्मक कार्यवाही 
समात रूप से की जाती है । 


इसलिए यह कहा जाता है कि संयुक्त समिति को भी मामले पर 
विचार करना चाहिये और परिषद को अपनी सिफारिशें भेजती चाहिये । 
स्टाफ समिति और दूतरी सम्बन्धित सम्रितियों में परस्पर संघर्ष होना 
आवश्यक नहीं है । इसका कारण यह है कि विशेष सेवा से सम्बन्धित समिति 
उस सेवा की आवश्यकताओं पर जोर॑ देती है और स्टाफ समिति पूरे स्टाफ 
की दृष्टि से परिषद के हितों पर विचार करती है । जब स्टाफ के मामलों 
को हिठले परिषदों की नीति के आ्राधार पर विचार का विषय बनाया जाता 
है तो भ्रनुशासलात्मक कार्यों पर मी इसका प्रमाव पड़ता है। जहां संयुक्त 
समभौतों की व्यवस्था उच्च रूप से विकसित हो जाती है वहां किसी भगड़े 
को प्रायः संयुक्त निकाय के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । इस सम्बन्ध में 
सामान्य व्यवहार यह है कि उस विशेष स्थानीय सत्ता के नियमों का पालन 
किया जाता है। उदाहरण के लिए स्टाफ समिति मामले की सुनवाई करती 
है एवं सम्बन्धित भ्रधिकारी को उसकी इच्छानुसार तथ्य सामने लाने का 
अवसर दिया जाता है तथा इसके श्रतिरिक्त अपील के रूप में संयुक्त संगठन 
के सामने भी मामले को उठाया जा सकता है। जहां कहीं संयुक्त व्यवस्था 
कार्य नहीं करती वहां स्थानीय सत्ता इस प्रकार व्यवहार करती है कि 
भ्रधिकारी को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से सूचित कर दिया जाएं 
झौर उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाय । 


सेवा-निवत्ति एवं पेंशन . . 
[रिशाशाशा। भात एशाझंणा5 ] 


सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं के सेवा-निवृत्ति एवं पेंशन के 
सम्बन्ध में उपयूक्त प्रावधाव किया जाता. है । इद्भुल॑ण्ड की स्थानीय सरकार 
ने इस सम्बन्ध में जो. प्रावधान रखे हैं उनकी प्रकृति कुछ जटिलतापूर्ण है। 
यह इसलिए है कि, व्यवस्था का विकास धीरे-धीरे हुआ है श्रौर विषय की 
प्रकृति भी ऐसी ही है ।: कुछ स्थानीय सत्ताश्रों को पेंशन योजनाश्रों की शर्क्ति 
संसद के स्थानीय श्रघितियमों द्वारा प्राप्त हो गई और उसके बाद सन्‌ १६२२ 
में सामान्य शक्ति. सौंप दी .गई। इस. अ्रधिनियम की प्रकृति कुछ-कुछ 
स्वेच्छाजनक, थी अर्थात्‌ स्थानीय सत्ता स्वयं इस बात पर निर्णय करती थी 
कि वह इस अधिनियम को क्रियान्वित करे यान करे।' सन्‌ १६३७ के 
अधिनियम द्वारा स्थानीय, सत्ताशों को श्रावश्यक रूप से पेंशन कार्यक्रम मानने 
के लिए व्यवस्था की गई ॥ (इस विकास के परिरंमस्वरूप कुछ स्थानीय 
सत्ताएं तो पेन्शन कार्यक्रमीं को बहुत वर्षों से'लागू कर रही हैं जब कि अन्य 
स्थानीय सत्ताओं ने उसको सन्‌ १६३७ के व्यवस्थापन द्वारा लागू किया जो 
कि सन्‌ १६३६ में क्रियान्वित किया.गया.।. स्थानीये” सरकार की सेवाओं की 
पेंशन की व्यवस्था ,योगदान्‌ पू्ण. है !_ अधिकारियों से उनके वेतन का छः 


स्वानीय सरकार के सेवीवर्ग का प्रवन्ध १८६ 


जब विद्यूत एवं गैस का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा अस्पतालों 
को स्वास्थ्य मन्त्रालय के लिए सौंपा गया तो अनेक श्रधिकारी इसी प्रकार एक 
सत्ता से श्रन्य में स्थानान्तरित हुए । उनके लिए प्रावघान अलग से बनाये 
गये । जिस प्रकार एक श्रधिकारी एक सत्ता से श्रन्‍्य सत्ता में जा सकता है 
उसी प्रकार वह स्थानीय सरकार से श्रन्य किसी सार्वजनिक सेवा में जाने का 
भी ग्रधिकार रखता है। इन सब व्यवस्थाओों के परिणामस्वरूप पेन्शन से 
सम्बन्धित प्रावधान अत्यन्त जटिल वन जाते हैं तथा इनके बीच पयप्ति भ्रम 
पैदा हो जाता है । 


श्धप ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


थे अथवों तये कार्य क्रम के, भ्राधीन भ्रा सकते थे। १६४४ के भ्रधिनियम् 
द्वारा नवीन प्रवेश-कर्त्ाओों को भी श्रावश्यक रूप से अपने में समाहित कर 
लिया । नये काय -क्रमे के अनुसार भी पेन्शन का. आधार सेवा की अ्रवधि 
तथा भ्रौसत॑ बेंतन को ही रखा गया किन्तु श्रव॒ इसको श्रन्तिम तीन वर्षों के 
प्राधार पर कूता जाता था | नवींन व्यवस्था में पेन्शन की मद को कुछ कंम 
कर दिया गया श्रौर इस प्रकार से बचाये गये घत का प्रयोग दो प्रकार पे 
किया गया । प्रथम तो सेवामिवृत होने वाले श्रधिकारी को सेवा निवृत भ्रुग- 
तान के रूप में दिय/ जाने लगा श्र दूसरे, विधवाश्रों को पेन्शन देने के काम 
में लिया गया । यदि , किसी कर्मचारी की पत्नी ही नहीं है श्र्थात्‌ उसकी 
विधवा को पेन्शन देने का प्रश्त ही नहीं उठता तो ऐसे कर्मचारी को सेवा- 
निवृत्ति मुगतान की रकम अश्रधिक प्रदाह की जाती है । जो घन एक अधिकारी 
को दिया जाना है उसे प्रदान करने के लिए यह व्यवस्था की: जांती है कि 
यटि वह न भी जाये तो यह श्रनुदान उसके व्यक्तिगत प्रतिनिधि को सोंप दियां 
जाता है | इन सब प्रावधानों का मूल लक्ष्य व्यक्त को यह निश्चित रूप से 
विश्वास दिला देना होता है कि यदि वह सेवां-काल में ही ग्रुजर गया तो 
उसकी कुछ पेन्शन उसंकी विधवा को, दे दी जायेगी झोर यदि वह काय 
करता रहा तो सेवा-तिबूत्ति के बाद स्वयं ही पेन्शन पायेगा । यदि वह 
पेन्शन काल में ही भ्रपती पत्ती को छोड़ कर.मर जाये तो उसको (विधवा) 
पेन्शन सौंप दी जायेगी । नये. कार्य -क्रम में भी यह प्रावधान है कि यदि एक 
व्यक्ति भ्रपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते समय दुर्घटता-प्रस्त हो जाये अथवा 
घायल हो जाये तो उसको वार्षिक भत्ता दिया जायेगा । ,एक अधिकारी यदि 
अपनी सेवा-निवृत्ति के बाद भी पद प॑र कार्या करनां चाहे और सत्ता उससे 
सहमत हो जाये तो उसंकी अधिक पेन्शन प्रदान की जायेगी ।. यद्यपि ,सत्तर 
वर्ष से श्रधिक की आ्रायु में श्रथवा पैतालीस. साल की सेवा के बाद जो पेलान 
दी जायेगी वह मात्रा में सामान्य से अधिक नहीं होगी । हि 

ख, . जब स्थासीय सरकार के श्रषिकारियों को एक सत्ता से दूसरी सा में 
बदलने के लिए कह दिया जाता है तो उनकी पेन्शन के श्रधिकारों के 
सम्बन्ध में भी उचित व्यवस्था की जाती -है। ग्रह व्यवस्था इस प्रकार की 
जाती है कि जब एक श्रुधिकारी किसी. सत्ता को छोड़ कर दुसरी सत्ता में 
कमेचारी बनता है तो पहली संत्ता को पेन्शन के रूप में उसका जो घन जमा 
है वह उसकी नवीन संत्ता को स्थानान्तरित कर दिया जाता: है । यदि अधि- 
कारी तीसरी सत्ता में चला जाये तो पेन्शन कोष का पुन: स्थातान्तरण कर 
दिया जाता है ( भ्रव उसके साथ कुछ घन झौर भी. मिला दिया जाता है । 
इस प्रकांर का स्थानान्तरण होने पर जिस सत्ता .को धन देना होता हैं वह 
किसी प्रकार से टोटे में नहीं रहती वंयोंकिं वह घन पूरी तरह से श्रधिकारी के 
लाभ के लिएं ही होता है तथा . उसको प्रन्य . किसी . कार्य में प्रपुंक्त वीं 
किया जा सकता । जब एक सत्ता किसी अभ्रधिकारी . के धन को दूसरी सत्ता 
के लिए हंस्तांतरित करती है तो वह. उम्र. व्यक्ति से सम्बन्धित समस्त भावी 


उत्तरदायित्वों की भी सौंप देती है! इसके परिणामस्वरूप जब हें श्रधिकारी 


बा +5 उसकी पैन्शन के 


सेवा-निवृत होता है तो उसको पेन्शन उसी संच्ता द्वारा प्रदोंन की जाती है 


८ कक 


जो कि पेन्शन के समय उसकी सेवायें प्राप्त कर रही है । 


स्थानीय सरकार के सेवीवर्गे का प्रवन्ध १८९ 


जब विद्युत एव गैस का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा भ्रस्पतालों 
को स्वास्थ्य मन्त्रालय के लिए सौंपा गया तो श्रनेक भ्रधिकारी इसी प्रकार एक 
सत्ता से प्रन्य में स्थानान्तरित हुए । उनके लिए प्रावधान श्रलग से बनाये 
गये । जिस प्रकार एक श्रधिकारी एक सत्ता से श्रन्य सत्ता में जा सकता है 
उसी प्रकार वह स्थानीय सरकार से श्रन्य किसी सार्वजनिक सेवा में जाने का 
भी प्रधिकार रखता है। इन सब व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप पेन्शन से 
सम्बन्धित प्रावधान ग्रत्यन्त जटिल बन जाते हैं तथा इनके बीच पर्याप्त भ्रम 
पैदा हो जाता है । 





स्ानीय सरकार एवं केद्रीशु 
सरकार: प्र्तित्षरा एवं निशल्शो 
[7.004, (७0एशआाराएजाएश' 8०0 (फारा१२४३ा, 00५970एशषभशाएप: 
शाशएार एबा0र 3० ८07२०) 
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स्थानीय सरकार की सत्ताएं अ्रपने श्राप में कोई पृथक भ्रस्तित्व नहीं 
रखती, वे केन्द्रीय सरकार का ही एक प्रावश्यक एवं भ्रमिन्न भाग होती हैं। 
उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं एवं जो निर्ण य लिए णाते हैं उन पर 
केन्द्रीय सरकार के नियमों एवं भ्रधिनियमों का पर्याप्त प्रभाव रहता है। 
यदि किसी श्रवसर पर केन्द्रीय सरकार एवं स्थानीय सत्ता की इच्छाशं के 
बीच विरोध पैदा हो जाए तो यह स्वाभाविक है कि केन्द्रीय इच्छा की प्राथ- 
मिकता दी जाएगी। केद्धीय सरकार के साथ स्थानीय सरकार का बन्मन 
कई साधनों द्वारा व्यवहृत किया जाता है। उदाहरण के लिए संसद को वे 
भ्रधितियम पास करने का भ्रधिकार होता है जिन्हें कि वह स्थानीय सत्ताग्रों 
द्वारा प्रशक्षित कराना चाहे। दूसरे न्यायालयों द्वारा संसद द्वारा पारित 
प्रधिनियमों के लक्ष्यों की व्याख्या की जाती है। तीसरे, संसद द्वारा जिन 
मन्त्रियों को कुशल प्रशासन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है वे स्थानीय 
सत्ताओं पर पय वेक्षण रखते हैं । जिन विभागों का सम्बन्ध स्थानीय सत्ताश्ों 
के साथ मुख्य रूप से रहता है उनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं--गृहनिर्माण 
एवं स्थानीय सरकार मन्त्रालय, वेल्स के लिए राज्य सचिव का कार्यालय, 
शिक्षा एवं विज्ञान विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, -यातायात॒ मन्त्रालय, व्यापार 
मण्डल एव' श्रम मन्‍्त्रालय। इन सभी केन्द्रीय मन्त्रालयों एवं कार्यालयों 
का नियन्त्रण विभिन्न सेवाओं पर अलग-अलग मात्राओं में होता है। इस 
तियस्त्रण एव पर्यंवेक्षण की प्रकृति सम्बन्धित श्रधिनियमों द्वारा निर्धारित 
की जाती है । 


कुछ अधिनियमों द्वारा स्थानीय सत्ताश्रों को प्रशासन में पूर्ण स्वतंत्रता 
दे दी जाती है जब कि कुछ अ्रधिनियमों के श्रनुसार स्थानीय सनगक्ों को कार्य 
करने से पहले किसी विशेष सरकारी 'विभाग की स्वीकृति भ्रथवा निदंशन 


स्थानीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार : पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण १३१ 


प्राप्त करना होता है। कुछ भश्रधिनियम सेवा से सम्बन्धित पहलुझ्रों के लिए 

विभाग को विशेषरूप से उत्तरदायी बना देते हैं। सरकारी विभागों द्वारा 
प्रपने कत्त व्यों एव उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में किस तरीके को प्रयु क्त 
विया जाएगा, यह वांछनीय पर्यवेक्षण की मात्रा पर निर्भर करता है ।(जह 
कहीं हल्का नियन्त्रण पर्याप्त समझा जाता है वहां विभाग द्वारा स्थानाव 
सत्ताओ्नों के नए उत्तरदावित्वों के सम्बन्ध में केवल निर्देश प्रसारित कर दिए 
जाते हैंश्रौर स्थानीय सत्ताग्रों द्वारा जो सूचना तथा सॉल्यिकी प्रदान का 

जाती है उसे विभाग द्वारा परीक्षित किया जाता है। जहां कहीं अधिक कठार 
नियन्त्रण जरूरी होता है वहां उसे वित्तीय साधनों द्वारा प्रयुक्त किया जाता 
है। उदाहरण के लिए सरकारी अनुदात को देने या रोकने की विभाग की 


शव्ित, ऋण लेने से सम्बन्धित प्रमाव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के 
शक्ति एवं निरीक्षण बादि साधनों द्वारा | इसके अतिरिक्त स्थानीय सत्ताश्र 
के कुछ कार्यक्रम एवं प्रस्ताव इससे सम्बन्धित विभाग द्वारा परीक्षित किए जाते 
हैं जा कि उन्हें प्रभावशील होने से पहले ही स्वीकृत या प्रस्वीकृत करने क्रा 
शवित रखते हैं। स्थानीय सत्ताओं से तथा उनके कार्यों मे घप्ट ख्प से 
सम्बन्धित विनागों में गृहनिर्माण एवं स्थानीय सरकार मंत्रालय तथा वेल्स 
कार्यालय का यह मुख्य उत्तरदायित्व माना जाता है कि वे स्थानीय सरकार 
से सम्बन्धित श्वेत पत्र एवं व्यक्तिगत विवेवक संसद में प्रस्तुत करते हूँ। लन्दन 
में तो स्वयं महान लन्दन परिषद को ही विश्वेयक्रों को प्रोत्साहित करद 
विस्तृत अधिकार हैं वह लन्दन वबारोज एव' लन्दन शहर को प्रभावित करने 
वाले विधेयकों के सम्बन्ध में मी ये सव श्रघिकार रखती है । ऐा 


स्थानीय सरकार से सम्बन्धित व्यवस्थापन करते समय तथा रेस हा 
अन्य विषयों 40 बारे में यह परम्परा है कि स्थानीय सत्ताओं के साथ पर्याप्त 
विचार-विमर्श कर लिया जाये। इन संत्रों को निमबिक्त स्थानीग्र मत्ताओं 
षगी परिषदों या काय पालिका परिषदों द्वारा प्रतरन्धित किया जाना £ । इनकी 
समितियां भी होती है जिनमें क्नि समस्त सत्ताओ्रीं के प्रतिनिश्रि हो वर 
इनमे द्वारा उनकी शक्तियाँ, कर्चब्यों एव कार्यो का भी पा 
, के ज़ काया का भी पता लग जाता व | 
. नियम्धण की प्रावम्यकूता [7॥6 76९८5५६४ 0 (००१५ ]-<६ े वार 
यह संदेह प्रकट किया जाता है छि केन्रीय निबंत्रण रहने पर आफ े 
छता किम प्रकार रह सकेगी | स्वादीय मां की स्थायना गा 
हम रेलायां जाता ह छि इदले स्वानीद उनदा की बडक 5 हिल दाम 


वद्नना ईँ हु ड़ अचदा दा प्रन करने 4 
पान काना ह। बढ श्र ग्राकर सात जनक ऋदः ऊ 5 कल की अत्रयर 


2: + 2 
पाता ४ अलक्‍ण-+ 2, 52५ 38 हे 32»4 ४४ भरा 35 5. * 
ब्टाभे फनरल मजे --2 


१६२ ग्रे 2 ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


श्रत्यन्त श्रावश्यक है कि झ्राम जनता को प्रशासन के क्षेत्र में सक्रिय किया 
जाये तथा उन्हें स्वयं की समस्‍यायें स्वयं ही सुंलभाते को प्रेरित किया 
जाये। केन्द्रीय नियंत्रण को इन लक्ष्यों की पृष्ठभूमि में उचित नहीं समझा 
जाता । यह दृष्टिकोंस एवं केच्धीय सत्ताओं द्वारा स्थानीय सत्ताश्ों के संगठन 
तथा कार्यों पर रखे जाने वाले नियन्त्रण का विरोध कुछ विचारकों के 
मतानुसार उपयुक्त नहीं है । इन विचारकों का कहेंना है कि केन्द्र का नियंत्रण 
स्वाभाविक है, आवश्यक है तथा उपयोगी है । देश के प्रशोसिन के लिए मूलतः 
केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी होती है यदि वह स्थानीय संत्ताओं को पूर्ण 
स्वायत्तता सौंप दे तो प्रशासनिक अव्यवस्था फैल जायेगी । समन्वय के भ्रमाव 
में वह काय कुशलता समाप्त हो जायेगी जिसे प्रोप्तं करने के लिए केन्द्र सरकार 
स्थानीय सत्ताश्नों का संगठन करती है। रा 


केन्द्रीय नियन्त्रण की श्रनिवार्यता के पीछे ग्रतेक कारण हैं । इसका 
सर्वप्रथम कारण यह है कि स्थानीय सरकार द्वारा जो सेवायें प्रदान को 
जाती हैं वे पर्याप्त महगी होती हैं तथा इतना व्यय करने की शक्ति स्थानीय 
. सत्ताओं में नहीं होती । जब तक उत्तको बाहर से कोई सहायता प्रदान न 
की जाये, उस समय तक वे प्रपने कार्यों का संचालन नहीं कर सकती | यह 
- सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा शभ्रनुदानों के रूप में. प्रदान की जाती है। इसके 
साथ सरकार यंह भी आशा करती है कि स्थान्तीय सत्तायें श्रपने दायित्वों 
का पालन संतोषजनक रूप से करेंगी । वह” कुछ मापदण्ड निर्धारित करके 
यह देखना चाहेगी कि उन मापदण्डों के श्रनुसार ही कार्य किया जा रहा 
है श्रथवा तहीं। दूसरे, स्थानीय सरकार का श्रनुमव सीमित होता है तथा दे 
सूचनायें अ्रपर्याप्त होती हैं जिनके श्राधार पर यह अपने कार्य को संचा- 
लित कर सके । ऐसी स्थिति में यदि उनको स्वय' के साधनों पर ही छोड़ 
दिया गया तो उनके कार्य गैर-विशेषज्ञ लोगों द्वारा संचालित किये जायेंगे। 
केन्द्रीय नियन्त्रण के माध्यम से वे श्रधिक योग्य बने जाती हैं क्योंकि वे देश 
भर की स्थानीय सत्ताश्रों के श्रनुमवों का मूल्यांकन करके अपनी समस्याभ्रों 
के सम्बन्ध में निर्णय ले पाती हैं । तीसरा कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार 
स्वय॑ के हित को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सत्ताओं 'को श्रप्नतिवन्धित 
स्वेच्छा का म्रधिकार नहीं दे सकती । वैसे ससदद्वारा अनेक बातों में उनको 
पर्याप्त स्वेच्छा प्रदान की जाती है । 


कई एक स्थानीय सेवायें ऐसी हैं जिनके कुशल संचालन पर ही 
देश का कल्याण निर्मर करता है, उदाहरण के लिए जन-स्वास्थ्य एवं शिक्षा 
भादि। ये सेवायें देश मर में एक समान स्तर की मांग करती है। असमान 
स्तर, रहने पर कई प्रकार की समस्‍यायें उत्पन्न हो जाती हैं। इन सभी 
कारणों को मध्य तजर रखते हुए यह कहना पर्याप्त उपयुक्त प्रतीत होता है कि 
प्रशासन में कुशलता, एकरूपता, समन्वय, उपयोगिता श्रादि ग्रुणों को लाने 
के लिए यह जरूरी है कि स्थानीय सत्ताप्नों पर वांछनीय नियन्त्रण रखा 
जाये | सर मैकनेल्टी (आ7 ४. 5. ॥(४८पथ) के : केथंनानुसार स्थानीय 
सेवाय्रो के उचित निर्देशन, एकीकरण तथा संमन्वय के लिए केन्द्रीय सत्ता के 
नियन्त्रण फे. किसी यन्त्र का होता परम आवश्यक है। ऐसा ते होने पर विभिन्न 
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जिलों म॑ इन सेवाग्नों का स्‍तर एवं प्रसार अभ्रसमान रहेगा तथा यह कुल 
जनम ख्या के लिए अन्यायपूर्ण रहेगा । | बसे स्थानीय सत्ताश्रों पर नियन्त्रण 
की समस्या अपने श्राप में श्रत्यन्त जटिल है । स्थानीय सत्ताश्रों की शक्ति का 
यखोत संसद है क्रिस्तु सरकारी विमागों द्वारा उस पर समय-समय जो 
नियन्प्रण लागू क्रिया जाता है, वह एक जैसा नहीं होता वरन्‌ समय-समय 
पर बदलता रहता है । स्थानोय सत्ता को कितनी स्वतन्त्रता प्रदान' की जाये, 
उमे किलना अधिकार प्रदान किया जाये तथा केन्द्रीय नियन्त्रण की मात्रा 
क्विलनी रखी जाये श्रादि प्रश्न इस प्रकार के हैं जिनके सम्बन्ध में निश्चय 
प्रनेव पहलुओं से प्रभावित होता है। 


वेन्द्रीय सत्ता द्वारा स्थानीय मामलों में नियन्त्रण एव समन्वय स्था- 
पित करने के पीछे एक अन्य का रण और भी रहता है। स्थानीय सत्तायें प्रनेक 
होती है । ये सत्तायें मानवीय होती है श्रौर इसी कारण इनमें उन सभी 
कटिनाश्यों के उतसपप्न होने की पूरी-पूरी सम्मावता रहती है जो कि व्यक्तियों 
के साथ रहने पर उठ सकती है । स्थानीय सत्तायें एक दूसरे के श्रत्यन्त निकट 
होती हैं भ्रीर इसलिए एक के कार्यो एवं नीतियों का प्रभाव श्रावश्यक रूप 
से दूसरी पर भी पढ़ता ही है । एक पड़ौसी सत्ता के कार्यों से पीड़ित होने 
का टर उसकी प्रगति से होने वाले लामों की तुलना में श्रधिक प्रभाव 
टालना है । यही मानवीय स्वमाव की कमजोरियों का प्रतीक है । यह भी 
हो सकता है कि एक स्थानीय सत्ता द्वारा श्रपनाई गई गलत नीतियों का 
प्रभाव दूसरे देश पर ही पढ़े । ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार का नियन्त्रण 
प्रनियाय॑ हो जाता है। इस नियन्त्रण के प्रसार एवं क्रियान्विति में श्रमेक 
राजनैतिक दार्शनिकों, विचारकों एवं लेखकों की रचनाग्रों ने प्रभाव डाला । 
एस दृष्टि ने एडविन चाडविक (20७॥ (॥४80णा०८ ), जेरेमी बैन्यय 
जे. एस. मिल प्राद्दि द्वारा प्रकट किये गये विचारों का भी उल्लेखनीय प्रभाव 
रह॥ रवानीय सरकार के विकास के दौरान शिक्षा, निर्धन राहत, पुलिस, सढ़कें 
एव »गनप्ष्य प्रादिकरे क्षेत्र में जो श्रनेक प्रतिवेदन एवं संसदीय बहसें 
गाने षार, ये भी पर्याप्त प्रमावशील रहीं। र 


पानीय सत्ताष्नों के कार्यो पर केन्द्रीय नियन्धरण की मात्रा हर युग 
मे एड डेली नहीं रही वरन्‌ वह परिस्थितियं। के प्रनसार समय-समय पर 
बदल.) रहो है। केन्द्रीय हस्तक्षेप नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन में मुख्य रूप 
थे धराजकता को रोकने के लिए होता रहा है । इस हस्तक्षेप के पीछे अनेक 
दृिपृणे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। प्रथम तर्क यह है कि स्थानीय 
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१६४ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


सत्ताओं का शान प्रधूरा होता है क्योंकि इनका कार्या-क्षेत्र श्रपेक्षाकृत कम 
व्यापक होता है। ऐसा निम्न कारणों से होता है-- 

प्रथमत: उनका सम्बन्ध देश के एक छोटे भ्रू-माग से रहता है। 
इसके अतिरिक्त पारषदों को तीन वर्ष के लिए चुना जाता है तथा केवल 
कुछ ही पारषद ऐसे होते हैं जो कि नगरपालिका के कार्यों में निरन्तर रूप 
से रुचि लेते हैं। दूसरी ओर केन्द्रीय स्तर पर कार्य करने वाले व्यावसायिक 
अधिकारी अपने पद पर प्राय: स्थायी रूप से कार्या करते हैं। यहां यह तथ्य 
उल्लेखनीय है. कि एक स्थानीय सत्ता का शआ्राकार ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है 
उसके परामशेदाता एवं प्रशासकों की नियुक्ति अधिक स्थायी बनती 
चली जाती है भौर इस प्रकार उनके सम्बन्ध में केन्द्रीय नियन्त्रण भी कम 
होता चला जाता है । 


दूसरे, केन्द्रीय नियन्त्रण इसलिए भी शअ्रनिवाययं हो जाता है ताकि 
स्वास्थ्य, शान्ति, सुरक्षा, शिक्षा, यातायात आदि से सम्बन्धित सेवाओं में एक 
उच्च-स्तर बनाये रखा जा सके तथा इन सेवाश्रों में कुप्रशासन से होने वाले 
दृष्परिणामों को हटाया जा सके । 

तीसरे, स्थानीय समाज में शक्ति-सम्पन्न स्वार्थ अपने हितों के विरुद्ध 
भी कार्य कर सकते हैं, उदाहरण के लिए स्थानीय कसाई लोग इसमें रुचि 
लेंगे कि सफाई के निरीक्षण कार्य में भ्रष्टाचार रहै । इसी प्रकार गलती करने 
वालों द्वारा पुलिस को रिश्वत दी जाती है । समाज को इसके स्वय' के हमले 
से बचाता बड़ा मुश्किल है।यह काय स्थानीय सत्ता नहीं कर सकती 
बल्कि किसी बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप करना होगा । 


चौथे, कई बार प्रजातन्त्रात्मक तरीकों से चलाई जाने वाली स्थानीय 
सरकार के प्रति गहरा अविश्वास प्रकट किया जाता है क्योंकि इससे कार्यों में 
ग्रकुशलता झाती है तथा वे कम उपयोगी रह जाते हैं। केन्द्रीय सत्ता इस प्रकार 
कार्य करती है कि वह स्थानीय सत्ताओं को संकट से बचा लेती है। ऐसे . 
अवसरों पर जब कि किसी गलत कार्य के प्रति श्रावश्यक कदम न॑ उठाया 
गया हो तो केनद्वीय सरकार उसमें हस्तक्षेप करके स्वयं उस कार्य को कर 
सकती है। 


पांचवें, व्यक्ति स्वय| पर कर लगाने से कतराते हैं। यदि केन्दीय 
सत्ता यह चाहती है कि श्रमुक सामाजिक नीति सफल हो जाए तथा क्रिया- 
न्वित की जाए तो वह स्थानीय संत्ताशों को अपना योगदान करने के लिए 
बाध्य कर सकती है । वैसे देखा जाए तो प्रत्येक स्थानीय कार्य का प्रारम्म 
स्वेच्छाजनक रूप से हुआ था किन्तु वाद में उसको वाध्यकारी बना 
दिया गया । * 
छठे, प्राय: सभी स्थानीय सत्ताए' इस योग्य नहीं होतीं कि वे ध्रपनी 
प्रावश्यकता के भ्नुत्तार कम से कम सेवाएं सम्पन्न कर सकें । 
स्थानीय सरकार के क्षेत्रों का निर्माण करते समय उनके वित्तीय 
स्रोतों का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया है | ऐसी स्थिति में राप्ट्र की सुख- 
वधाश्रों को ध्यान में रख कर केन्द्र सरकार स्थानीय व्यय पर निमन्‍्त्रण 
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रखती है। केन्द्रीय नियन्त्रण की दो सीमाए हैं। प्रथम का सम्बन्ध स्थानीय 
स्वतन्त्रता से है जिसके श्रनुसार प्रत्येक स्थानीय जनता के श्रविकारों एवं 
स्वतन्त्रता का सम्मान किया जाता है। दूसरे, व्यावहारिक दृष्टि से प्रशासन में 
एकरूपना स्थापित नहीं की जा सकती। स्थानीय स्तर पर भ्रनेक क्षेत्र हैं 
तथा इनकी प्रोर से केन्द्रीय नियन्त्रण के प्रति किया जाने वाला विरोध भी 
प्रत्यन्त व्यापक है । स्थानीय एवं केन्द्रीय सरकारों के बीच सम्बन्धों की यह 
समस्या बहुत पुरानी है । 

सन्‌ १८७१ के शाही सफाई ब्रायोग ने इन सम्बन्धों की समस्या के 
सम्बन्ध में प्रपनी सिफारिश प्रस्तुत की है। आयोग के मतानुसार स्थानीय 
सरदार के सिद्धान्त को राष्ट्रीय स्तर पर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त 
माला बया है। क्ेल्दीय निर्देशन के श्रवीन स्थानीय प्रशासन ब्रिटिश सरकार 
की एक मुख्य विभेषता है। सिद्धान्त यह है कि जितना कार्य हो सके वह 
स्थानीय सत्ताश्रों द्वारा किया जाना चाहिए श्रौर सार्वजनिक व्यय का 
नियस्त्गा मुह्य रूप से उसी के द्वारा होना चाहिए जो उसके लिए योग- 
दान करता है । दूसरी श्रोर जिसका सम्बन्ध पूरे राष्ट्र से है उत समस्याझ्रों 
पर शाट्रीय सस्कार द्वारा विचार किया जाना चाहिये किन्तु जो समस्याएं 
केवल एक स्थानीय जिले से ही सम्बन्ध रखती हैं उनको पूरी तरह से जिले 
यो स्वेच्ड्ा पर छोड़ दिया जाए। स्थानीय प्रशासन की श्रपनी कुछ कमियां 
है गिसके रहुते हुए बह श्रपने कार्यो को सस्तोपजनक रूप से उचित समय पर 
सग्पप्त नट्री बर पाता । स्वेच्छाचारी सरकार द्वारा प्रायः सफल योजना 
एवं एक्सापण व्यवहार प्रकट किया जाता है। ऐसी स्थिति में सरकारी 
यन्प्र कह घध्िक पूर्ण होना स्वाभाविक है । यद्यपि उनके कार्य प्राय: कम 
प्रभावगाली होते | । ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रणासन की जो व्यवस्था की 
गे. , इग यर संयुक्त राज्य प्रमरीका तथा फ्रान्स की सरकार का पर्याप्त प्रमाव 
पता | ये दोनों देश एज्ूर्डण्ट की स्थानीय सरकार को व्यवस्थित करने के 
लिए उररदायी है । 

स्थातीय सत्ता गा प्राझार जितना बड़ा होता है उसे अपने कार्यों में 
सायराता भी उतनी ही प्रपिक प्राप्त रहती है। सन्‌ १८३४ के निर्धन 
पे छल डिपिनियम भें घह बताया गया घाकि कम्द्रीय नियन्प्रणा इसलिए परम- 
धायाएव, है गया स्पासोय सन्ताएं छोटे प्ाकार की हैं। छोटे ग्राकार की 
सच्ए शुवोग्ध घषिकारियों फी नियुक्ति करने में प्रममर्थ रहती हैं, इसका 
गग। गायकुगल रहता है, एसरा छान छा क्षेत्र प्रपयान्‍्त होता है तथा 
कक हा वो जविता नहीं आती यह एक तय्य है कि 
फ .प सर्वर एटा रदा्यों पर कटा नियन्त्रण रखती है। ये मेवाए' ज्यों 
एडश्त नल त्ताघों वो) सौपी गई, विशिय रूप में काउन्टीज प्रौर काउन्टी ओरल 
को, थे पेडद्रीय निदन्रण पम हो गया बोर केनद्रीय सरकार का कार्य मार 
हा हा हे दर रघादाय सत्ताप्ी को केबल नेतृत्व प्रदान करने का कार्य 


प्राय; यह प्रनाइश्यवः समन छाने लगा कि इन दर्यात्त घन मम्दन्ध 
एवं (शल बाउतर्सताणों दाले विशारों के दार्यों में प्रनावश्यक्ष 


पस्पक रूप से हस्तसेप »' 


दि मर 


१६६ ग्रंद् ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


किया जाए । पुलिस, शिक्षा, जन सहयोग आदि कार्यों के प्रशासन में केन्द्रीय 
सरकार स्थानीय म्त्ताओं के साथ, सहयोग करके चलती थी। जंहां कहीं 
केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण की सीमाप्रों को पारिमाषित नहीं किया जाता 
है वहां वे श्रसीमित बन जाती हैं। केन्द्रीय सरकार की रुचि कभी इस बात 
में नही रहती कि "हूं संसद के ढ्वारा कानून पास कराके स्थानीय सत्ता को 
नष्ट करा दे श्रथंवा उसके सारे श्रधिकार स्वयं श्रपने हाथ में ले ले। इसके 
विपरीत उसकी रुचि इस बात में रहती हैं कि उसके सहयोग के लिए ऐसी 
स्थानीय सत्ता हो, जिनमें बोलने वाले लोग हों, जिसके पा्ष पर्याप्त श्रधिकार 
हो और जो उपयुक्त ऐतिहासिक एवं सर्वधानिक. स्विति रखती हो। 
समय-समय पर केन्द्रीय सरकांर उंतकां सहयोग चाहती है भौर उनसे श्राज्ञा- 
पालन की भ्राशा करती है । 

प्रारम्भ में केन्द्रीय नियन्त्रण की प्रकृति प्रतिरोधात्मक थी। वतंमान 
संमय में भी प्रायः इसी नीति को श्रपनाया जाता है। इसके श्रनुसार हम 
पहले सभी सम्भावित गलतियों का श्रनुमान लगा लेते हैं श्रोर उसके बाद एक 
स्थायी एवं योग्य कर्मचारियों वाले विभाग को यह देखने का कार्य सौंप देते 
हैं कि ये गलतियां त हों । ,जिस समाज में राज्य के कार्यों के। क्षेत्र सीमित 
होता है वहां नियन्त्रण के पुराने तरीकों को श्रपनाया जा क्षकता है किस्तु 
है श्रौद्योगिके सम्यता से पूर्ण शहरी इल कों में यह निग्नन्त्रण प्राय: 
व्यावहारिक बन गया है । का प्रशासकीय वियन्त्रण एवं न्यायिक नियन्त्रण जो 
कि प्रारम्भ में प्रयुक्त किये जाते थे, श्राज मी काम में लिए जाते हैं। प्रशासकीय 
नियन्त्रण का तरीका प्रतिरोधात्मक होता है । नियन्त्रण की यह शक्ति किसी 
न किसी अधिनियम से प्रांप्त की जाती है। केन्द्रीय विभाग इनः भ्रधिनियमों 
के भ्रतिरिक्त अ्रंन्य कोई शक्ति नहीं रखते । इतने पर भी ऐतिहासिक विकास 
की स्थिति में केन्द्रीय विभागों ने नियन्त्रण के कुछ ऐसे श्रघिकार भी प्राप्त 
कर लिए हैं जिनका भ्रधिनियमों से बहुत कम सम्बन्ध रहता है । 

नियन्त्रण मुख्य रूप से एक सम्मान का प्रश्न है। व्यक्तिगत जीवन 
की भांति सावंजनिक जीवन में भी संस्थाएं किसी बाहरी सत्ता का दवाव 
यो नियन्त्रण प्राय; उसंके सम्मान के कारण ही स्वीकार करती हैं। यदि 
केन्द्रीय सरकार का - स्थानीय सत्त श्रों की दृष्टि से कोई श्रादर न हो तो 
कानूनी प्रावधान भी नियंन्त्र की दृष्टि से उपयोगी नहीं हो सकते । स्थानीय 
सत्ताओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सत्ताग्रों का सम्मान मुख्य रूप से दो बातों पर 
निर्भर करता है। प्रथम यह कि वे नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण कें अधिकार का 
प्रयोग कितने समय से कर रही हैं भौर दूसरे, उनके द्वारा श्रव तक. प्रयुक्त 
शक्तियों का परिण।म क्या रहा है। जब एक स्थानीय पारष्द एवं अधिकारी 
अपने कार्यालय में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसे यह तथ्य ज्ञात वा 
है कि लब्दन में स्थित विमाग_ उन पर यन्त्र की भारी शक्ति रखते हूं 
और दश!ब्दियों से तथा यहां तक कि शताब्दियों से वे नियन्त्रण के लिए 
कंपनी संत्ता, कुशलंता, सांघन एवं संगठन का प्रयोग कर रहे हैं ।. नियन्त्रण 
के तरीकों का प्रभाव उस समय श्रौर भी वढ़ जाता है जब स्थानीय सत्ता 
को यह ज्ञात हो कि नियस्त्रणकर्ता विभाग के पास लाभ या केष्ठ प्रदार 
करने के साघन उपलब्ध हैं । 


/ 'नियसत्रण.. १९७ 
ग्ेय मरकार एवं केन्द्रीय सरकार : पर्यवेक्षण एवं नियस्त्रण 
स्थान: 


नियन्त्रण के रूप 
[706 #0॥॥8 | (०॥ए० |, 
ग्नों नियन्त्रण रखा जाता 
केद्रीय सरकार द्वारा स्थानीय सत्ताओ्रों पर का र् पल 
| उमक्े मुख्यतः तीन रुप हैं। इनका वन के गा राज्य को स्थानीय 
(3, परभाका) लिखते हैं कि एक सम्परपु बात की जरिए । 
मिकायों की स्वायत्तता के लिए कुछ सीमाए निर्धारित के के 

422 ह भी हम पाते हैं कि वहां राज्य शक्ति के हे प्रग अर्थात्‌ 
व्यापक, स्थायपालिका एवं कार्यपालिका स्थावीय सत्ताग्रों की क्रियाओं 

पर इद्ध नियन्त्रण रखते हैं ।* 


सदीय नियन्त्रण [?0॥शिशशा।धा (०॥० ]-केद्वीय नियल्रणु 

हि 86083 हा हा है जो कि संसद द्वारा लागू किया जाता है। 
हि कानून बनाने वाली एक भूले पैस्था है श्रोर इस रूप में हू स्वानीय 
मत्तागं के क्षेत्र को विनियमित करने के व्यापक अधिकार रखती है। स्था- 
नीय सत्ताए' प्रपनी प्रद्भ॑ति के अनुर्तार व्यवस्थापिका निकाय नहीं होती । वे 
पूलत: कार्य पालिका निकाय होती हैं जो कि उन शक्तियों का प्रयोग करती 
है प्रौर उतर कर्तव्यों को सम्पन्न करती हैं जो फि केन्द्रीय संसद द्वारा उनको 
सौप जाएं। नियमानुसार स्थानीय पेत्ताएं उत शक्तियों से भ्रधिक किसी 
वित का उपमोग नहीं कर सकतीं जो संसद द्वारा उनको सौंपी गई हैं । 
पई बार इस तथ्य का जनता द्वारा विरोध किया जाता है । यह कहा जाता 
है कि *धानीय निकाय जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। वे एक प्रकार से 
स्थानीय संसद कहे जा सकते हैं किन्तु उनकी कोई भ्रधिकार न देना एक अनु- 
पयुवत नीति है। स्थानीय सत्ता, स्थानीय संसद बनने से बहुत दूर॑ रह जाती 
(ै। असत में इगछेण्ड प्रौर वेल्स की स्थानीय सत्ताग्रों की यह एक मुख्य 
विशेषता मानी जाती है कि उनको अपनी क्रिंयाप्रों की प्रकृति एवं क्षेत्र 
निर्षारित करने का कोई भ्रधिकार नहीं होता, वे कानून नहीं बना सकती, 
उन्हें परम तरह से अ्रधीनस्थ निकाय माननों । केशी- 
रयानीय सत्ता को यह निर्णय करने की स्वतन्तता रहती है कि वह एक 
किए कराये को सम्पन्न करे भ्थवा न करे । साथ हो वह उस कार्य की से सम्पश्न 
पर के तरीके के बारे में मी निरय लेती है किन्तु स्वतन्त्रता की थे शक्तियां 
रपानीय ज्त्ताओं की प्रन्‍्तनिहित शक्तियां नह 


जे ही होती वरन्‌ वे उनको 
ऐप जाती है। इन स्वृतन््ताओ्ं का उपभोग उन सीमाओं में कर हो 
विदा जा सकता है जो कि संसद द्वारा निर्धारित की जाए । ऐसी स्थिति में 
वह दार परम पैदा हो जाता है। 


जे 


7५8 $0ए2्थंह] पैथ॥००कीी० 
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१९६ . प्रेट ब्रिठेन में स्थानीय प्रशासन 


किया जांए । पुलिस, शिक्षा, जन सहयोग आदि कार्यों के प्रशासन में केन्द्रीय 
संरकार स्थानीय सत्ताश्रों के साथ, सहयोग करके चलती थी । जहां कहीं 
केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण की सीमाओं को पारिभाषित नहीं किया जाता 
है वहां वे श्रसीमित बन जांती हैं। केन्द्रीय सरकार की रुचि कभी इस बात 
में नही रहती कि 5ह संसद के द्वारा कानून पास कराके स्थानीय सत्ता को 
नष्ट करा दे श्रथवा उसके सारे श्रधिकार स्वयं श्रपने हाथ में ले ले। इसके 
विपरीत उसकी रुचि इस बात में रहती है कि उसके सहयोग के लिए ऐसी 
स्थानीय सत्ता हो, जिनमें बोलने वाले लोग हों, जिसके पात्ष पर्याप्त श्रधिकार 
हो और जो उपयुक्त ऐतिहासिक एवं संवैधानिक स्विति रखती हो। 
समय-समय पर केन्द्रीय सरकांर उंतकां सहयोग चाद्ृती है भौर उनसे भ्राज्ञा- 
पालन की आशा करती है । 

प्रारम्भ में केन्द्रीय नियन्त्रण की प्रकृति प्रतिरोधात्मक थी। वर्तमान 
समय में भी प्रायः इसी नीति को अपनाया जाता है। इसके अनुसार हम 
पहले सभी सम्भावित गलतियों का श्रनुमान लगा लेते हैं श्रौर उसके बाद एक 
स्थायी एवं योग्य कर्मचारियों वाले विभाग को यह देखने का कार्म सौंप देते 
हैं कि ये गलतियां न हों । जिस समाज में राज्य के कार्यों के। क्षेत्र सीमित 
होता है वहां नियन्त्रण के पुराने तरीकों को अपनाया जा प्षकता है किन्तु 
बर्त मान औद्योगिक सम्यता से पूर्ण शहरी इल को में यह नियन्त्रण प्राय: 
भ्रव्यावहारिक बन गया है। प्रशासकीय गियन्त्रण एवं न्यायिक नियन्त्रण जो 
कि प्रारम्भ में प्रयुक्त किये जाते थे, श्राज भी काम में लिए जाते हैं। प्रशाक्षकीय 
नियन्त्रण का तरीका प्रतिरोधात्मक होता है । नियन्त्रर की यह शक्ति किसी 
न किसी अधिनियम से प्राप्त की जाती है । केन्द्रीय विभाग इनः अ्रधिनियमों 
के श्रतिरिक्त भ्रन्य कोई शक्ति नहीं रखते । इतने पर भी ऐतिहासिक विकास 
की स्थिति में केन्द्रीय विभागों ने नियन्त्रण के कुछ ऐसे अ्रधिकार भी प्राप्त 
कर लिए हैं जिनका भ्रधिनियमों से बहुत कम सम्बन्ध रहता है । 

नियन्त्रण मुख्य रूप से एक सम्मान का प्रश्न हैं। व्यक्तिगत जीवन 
की भांति सावंजनिक जीवन में भी संस्थाएं किसी बाहरी सत्ता का दबाव 
या नियन्त्रण प्राय: उसके सम्मान के कारण ही स्वीकार करती हैं। यदि 
केंद्रीय सरकार का - स्थानीय सत्त ओ्रों की दृष्टि से कोई श्रादर न हो ती 
कानूनी प्रावधान भी नियन्त्रण की दृष्टि से उपयोगी नहीं हो सकते । स्थानीय 
सत्ताओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सत्ताओं का सम्मान मुख्य रूप से दो वातों पर 
निर्भर करता है। प्रथम यह कि वे नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण के अधिकार का 
प्रयोग कितने समय से कर रही हैं और दूसरे, उनके द्वारा श्रव तक. प्रयुक्त 
शक्तियों का परिण।म क्‍या रहा है। जत्र एक स्थानीय पारषर्द एवं अधिकारी 
अपने कायलिय में प्रवेश केरता है तो सबसे पहले उसे यह तथ्य ज्ञात ता 
है कि लब्दंन में स्थित विभाग उन पर तियन्त्रर की मारी शक्ति रखते हैं 
औरं दंशाब्दियों से तथा यहां तक कि शताब्दियों से वे नियन्त्रण के लिए 
कंपनी सत्ता, कुशंलता, साधन एवं संगठन की प्रयोग कर रहे हैं। नियन्त्रण 
के तरीकों का प्रमाव उस समय श्रौर मी वढ़ जाता है जब स्थानीय सत्ता 
को यह ज्ञात हो कि नियन्त्रशकर्ता विभाग के पास लाभ या कष्ड प्रदार 
करने के साधन उपलब्ध हैं । 


१६८ ३ कय ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


सामान्य जनता ऐसे कार्य को न करने के लिए स्थानीय परिषद को 
उत्तरदायी ठहराती है, जिसे करने की शक्ति असल में उसे प्रदान नहीं की गई 
होती है। न्यायवेत्ताग्रों द्वारा जब्र स्थानीय सत्ताश्नों को विधि की रचवा 
(एा४४/पा९४ ० $(80(०8) कहा जाता है तो उसके पीछे यही भावना 
रहती है कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिसे करने की शक्ति संसदीय 
कानून द्वारा उन्हें नहीं सौंगी गई हैं। स्थानीय सत्ताए श्रपने करत्तंव्यों को 
सम्पन्न करते हुए तथा शक्तियों का उपमोग करते हुए नागरिकों के श्रधिकारों 
में हस्तक्षेप कर सकती हैं। इसी सम्भावना से प्रभावित होकर राज्य सरकार 
स्थानीय विषयों में श्रपना हस्तक्षेप प्रारम्भ करती है। संसद द्वारा स्थानीय 
सत्ताओं को कई प्रकार से शक्ति प्रदान की जा सकती है । संसद 
सावंजनिक सामान्य भश्रधिनियमों (209॥0 0०एथथ! ४८४७ के द्वारा शक्तियां 
सौंप सकती है।ये श्रधिनियम वे होते हैं जिनको सम्पूर्णा समान को 
प्रभावित करने वाली सरकारी धीति के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया जाता 
है । इस अ्रधिनियम के द्वारा सभी स्थानीय सत्तामों को शक्ति एवं कर्त्तव्य 
सॉपे जा सकते हैं श्रथवा एक ही प्रकार की सभी स्थानीय सत्ताओ्रों को ये 
सोंपे जा सकते हैं।यथे शक्तियां स्वेच्छाजनक एवं बाध्यकारी, दोनों हो 
प्रकार की हो सकती हैं भ्रर्थात्‌ वे ऐसी भी हो सकती हैं जिनको कि स्थानीय 
सत्ता चाहे तो करे भ्रोर ऐसी भी हो सकती हैं कि वे स्थानीय सत्ता को करनी 
ही चाहिए। 


दूसरे प्रकार का भ्रधितियम स्वीकार्य: श्रघिनियम (80००/४6 /५) 
होता है जिसको स्थानीय सत्ता एक प्रस्ताव द्वारा स्वीकार कर सकती है। 
इस प्रकार यह अधिनियम स्थानीय सत्ता को स्वेच्छापूर्ण शक्तियां प्रदात 
करता है जिसके अनुसार यदि वह इन अधिकारों को काम में लाना चाहे तो 
एक श्रस्ताव पास कर ले श्र यदि नहीं चाहे तो न करे । इन अ्रधितियमों 
को स्वेच्छाचारी व्यवस्था के उदाहरण माना जा सकता है तथा इनमें यह 
भावना छिपी रहती है कि संसद स्थानीय सत्ता की स्वीकृति से उसके सम्बंध 
में व्यवस्थापन करे । इससे प्रगतिशील स्थानीय सत्ताओं को एक ऐसा श्रवसर 
प्राप्त हुआ जिसके द्वारा वे समाज की भलाई के लिए श्रत्य सेवाएं प्रदान 
कर सकें। इस प्रकार की शक्तियों का जब एक स्थानीय सत्ता प्रयोग 
करना चाहती थी तो उस रूप में ही प्रयुक्त करना होता था जिसमें कि प्रत्य 
सत्ताए कर रही हैं। सन्‌ १६३६ में कामन्स समा की एक समिति ने यह 
सिफारिश की कि इस प्रकार के भ्रधिनियमों की व्यवस्था को बन्द कर दिया 
जाए उस समय से भ्राज तक ऐसा कोई अधिनियम पास नहीं किया गया।है 
किन्तु इस समय से पूर्व ऐसे श्रधिनियमों द्वारा जो शक्तियां प्रवुक्त की जा रही 
थीं वे वाद में भी वनी रहीं । 

स्थानीय सत्ताश्रों को शक्ति प्रदान करने वाले तीसरे प्रकार के 
प्रधिनियम व्यक्तिगत स्थानीय श्रघिनियम (7४8४४ [,०८४| 828) होते हैं । 
यद्यपि स्थानीय सत्ताओं की मुख्य शक्तियां एवं कार्य, सरकारी भ्रधिनियमों में 
समाहित रहते हैं किन्तु फिर भी झनतेक सत्ताए व्यक्तिगत व्यवस्थापन को 
प्रोत्साहन देकर भी श्रधिक शक्तियां प्राप्त करने में सफल हो गई हैं | जब 


+ 
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द्रमी स्थानीय सत्ता उन शक्तियों की श्रावश्यकता महसूस करती है जो कि 
मामास्य व्यवस्थापन में प्राप्त नहीं हैं तो यह संसद में एक ऐसे विधेयक को 
ट्रोन्‍्साहित करती है जो कि यद्यपि श्रपनी प्रचलित प्रक्रिया द्वारा ही पास 
दिया जाता है किन्तु उसके ऊपर संसद के किसी भी भवन में पर्याप्त बहस 
नहीं की जा सक्रता । इसके स्थान पर यह विधेयक कामन्स सभा की एक 
समिति द्वारा दिचादा जाता है । स्थानीय सत्ता के कानूनी परामशेंदाता एवं 
विधेयक के बिरोधी लोग गवाहियां देते हैं। समिति की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह 
में एक कानूनी स्यायालय जैसी होती है। व्यक्तिगत विधेयक को सम्पूर्ण 
समाज के हितों से सम्बन्ध रखने वाली सामान्य नीति के एक प्रयास के रूप 
मे प्रलुत नहीं क्रिया जा सकता वरन उसे एक विजेप स्थानीय सरकारी 
लेप के हिलों की दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है | अधिनियम स्थानीय उहे- 
प्यों की प्रति करता है।ये ग्धिनियम प्रायः: नवीन सामान्य व्यवस्थापन के 
पूर्यंगामी होते हैं । 


संसद में स्थानीय सत्ता द्वारा विधेग्रक प्रस्तुत करने के नियम सन्‌ 
(६६६ मे स्थानीय सरकार प्रधिनिय्म में दिए गए थे । ये काउन्टी, बारोज 
एय जिला परिषद पर लागू होते थे किन्तु पेरिश परियदों पर या लन्‍्दन की 
प्रशागकीय काउस्टी पर लाग नहीं होते थे। कोई भी व्यक्तिगत विधेयक प्रोत्सा- 
हित मरने में पृ रथानीय सत्ता की परिषद श्रपने बहुमत द्वारा एक उचित 
प्रस्याय पास करती है । इसे प्रस्ताव पर गह-निर्माण एवं स्थानीय सरकार 
के, मर्पी ब। रदीझति प्रस्मायश्यक है। प्रत्यफ मसदाता को यह अधिकार है 
कि दो! विधेशेक, के बिस्य मन्यी के सम्मुस प्रयने बिचार प्रस्तुत कर सके । 
देय एज, गया विधयग कामन्स सभा में रस दिया जाए तो काउन्टी या देहाती 
दि यो परहिए. दहमस से प्ररताद पास फरके अपने निशा ये पर बनी रही 
है । “से दोद विशेष पर विचार किया जाता £ । जहां तक बारोज तथा 
ष हे दिखते के रग्दस्प है उनमें इस प्रकार के विस्रक को प्रोत्साहन देने 
भें, ््ा कॉजी0. हरेक: ता मनी मंददाताएों ठी एक श्राम सभा बलाई 
आफ ए प्र थी बैंढर में परिषद के मेयर या समापति हारा प्रध्य- 
है मे। छत है । यदि इंडफ में ऐसा बरना उचित समझा जाए तो विधेयक 


| > दे ४ ण५ रे विया जाएगा पोर जिम उचित ममका जाए उसे 


कर हे ४५) 3 के स्स न या दा चि कु >- ५३ कक 
है: पर हद दा। इस बटप वे वनिणय प्रन्तिम समझे जाते हैं किनत 
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२०० : ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 
कार्य सम्पन्न करने की शक्तियां दे सकता है। इस प्रक्रिया क़ा प्रारस्म सन्‌ 
१६४८ के जन स्वास्थ्य अधिनिय्रम के साथ हुआ्ला और इसके माध्यम से 
व्यक्तिगत स्थानीय सत्ताग्नों को कम खर्च के द्वारा भ्रधिक शक्तियां प्रदान की 
जा सकती हैं। जिस क्षेत्र में मन्त्री, प्राविधिक आदेश द्वारा शक्तियां प्रदान कर 
सकता है, उसमें शक्तियां प्राप्त करने के लिए इच्छुक स्थानीय परिषद मन्त्री ते 
ऐसा करने की प्रार्थना करती है । मल्त्री भ्रपता आदेश जारी करने से पूवे यह 
देखता है कि ऐसा करने से किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है | इन ऐतराजों 
की जांच के लिए सावंज्ननिक रूप से पूछताछु की जाती है तथा उठाए जाते 
वाले विरोघों 'की सुतवाई की जाती है। जब एक आदेश जारी कर दिया 
8 है तो उसे प्रभावशाली बनाने से पूर्व संसद.की स्वीकृति लेना जरूरी 
होता है । | 


स्थानीय सरकार की दृष्टि से उपयुक्त तरीका श्रव श्रधिक महत्वपूर्ण 
नहीं रहा है क्योंकि संसदीय समिति के वचारार्थ अब व्यक्तिगत विधेयकों 
की उठाया जा सकता है। यह कम खर्चीलाः तरीका होता है क्योंकि इसमें 
स्थानीय सत्ता को संसदीय वकील नियुक्त नहीं करने पड़ते तथा अपने 
अ्रधिकारी इसे लंदन नहीं भेजने पड़ते । उनको अधिक दिनों तक ठहराना 
भी जरूरी नहीं रह जाता । जब एक बार प्राविधिक भ्रादेश जारी कर दिया 
जाता है तो संसद द्वारा उसको स्वीकार कराने में कोई कठिनाई नहीं होती । 
श्रादेश के पीछे मंत्रालय का पूरा समर्थत रहता है.॥ यह ऐसी ही संसदीय 
समिति को विचारार्थ भेजा जाता है जो कि व्यक्तिगत विधेयक पर विचार 
करती हैं । केवल महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक प्रश्नों पर ही संसद प्राविधिक पभ्रादेशों 
को मानते में श्रड़चत डाल सकती है वरना वह उनको श्रास रूप से स्वीकार 
कर लेती है । 


श्रधीनस्थ व्यवस्थापन अथवा हस्तांतरित व्यवस्थापन के कारण 
मंत्रियों को संसद द्वारा स्थानीय सरकार से सम्बन्धित शक्तियां श्रधिक सौंप दी 
जाती हैं । मंत्री उस विशेष स्थानीय सत्ता के अनुसार श्रावदयकता के माफिक 
आदेश जारी करेगा । इस प्रकार के कानूनी आदेशों (88007 070०5) 
को कानून की उन प्रत्नियाओं में हो कर नहीं ग्रुजरना पड़ता जो कि पर्याप्त 
जटिल एवं लम्बी होती हैं । हस्तांतरित व्यवस्थापन के फलस्वरूप एक ओर 
तो स्थानीय सच्ताश्रों की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है श्ौर दूसरी शोर 
इसके द्वारा स्थानीय सेवाझों के संचालन के लिये नया तरीका भ्री भ्रस्तावित 
किया गया है । यह तरीका प्रशासकीय की श्रपेक्षा व्यवस्थापिका की प्रकृति का 
है। पहले स्थानीय सेवाओ्रों के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्था को संसद द्वारा 
उसके अधिनियमों में दिया जाता था किन्तु श्रव यह कानूनी भ्रादेशों, नियमों, 
वितियमों आदि में दी जाती है । यह व्यवस्था श्रपेक्षाकत भ्रधिक स्पप्ट एवं 
व्यापक है | स्थानीय सरकार की हृष्टि से यदि मापदण्डों पर विचार किया 
जाये तो हम पायेंगे कि विस्तृत व्यवस्थापन का तरीका एक प्रकार से प्रशात- 
कीय ही वन जाता है। इस प्रकार कुछ विचारकों का यह कहना गलत नहीं 
है कि व्यवस्थापिका का -नियत्रण सुल रूप से प्रशासकीय नियंत्रण ही है जो 


लक 5. अजपल (757- कल्लण ठ नियन्त्रण प्रा 
गेघामादय सग्टार एच्र दन्द्राय सरवार ४ परसवल्षण एुठ न्त्र्ण र्०२ 


; ज्द्र्लड हा 5 सा पग्रचिक घंत्रण रखने बज झवसर 
ह ४.2 सारआइह नो स्थानीय सरतारों पर ग्रधिकत्त नियंत्रण रलने के भ्रवप्तर 


स्गाणि नियंत्रण [नवा्शंश एणाएण]-नऔद विदेन में फ्रांस के 
(पतन मे ट्रव छा गामन (एणी८ एी 9४) स्थित है जिमके अनुसार वहां 
रद! थ सना एंव दगके सभी शधियारी प्रायः उसी न्यादालय एवं न्‍्याविक 
स्ययरथा मा व्रिपव होने है जिसके कि सामान्य नागरिक होते हैं। कानून 
है झोई दिशेय रतन प्रद्यत नहीं किया गया है। एक सामान्य 
गटर: अयटी रठलीय परिष्र रन मदादसा चला नक्तता है सौर यदि 
ग्रदा आफिश ; ३ होगे नो परिधद थे आयना सारा इर्जाता बंसल करने का अधि- 
पद हटा # । सबानीय गला जो आातत द्वारा बनाया जाता है तथा उनका 
हा हायर द्यि नह जो कि उनको कासून हारा 
| उस्म मे सेशगर दक रखानीय सत्ताये मल रूप 








गाय दिया बसा है । इससे गया रपाद हो. झाता है हि इसका ब्यक्तित्ल गपना 
गएय गे। ढीयादी ।  ह॥ शांति ही हानून की इप्टि से एक जेसे 


हि राज 
(2 आल 03 अब की 
फ्रउयवर गाय छाकाएा रखा | 


विए सा द्वारा दान नो गई भदयामों से यदि बिमी को असंतोष 
था ॥वएय की थी उसमे: लिए स्थायास्य हा द्वार मब ही खुला रहता है । 
एन ण में दिए हम एक से भरने की ले सहसे है जिसकी रचना स्थानीय 
गंदी (रा कराई यह । या भवन माना हि घत्यस्त कमजोर है नया ऐसा 
0 मे ४हग्ण यो किसी सागरिका था सागरिशों भो सवसान पहना देता है 
नी  पहाल्ति सपा स्थाहीय गया के बिर्य स्थाधिक कार्मबाही करने के 
है दी 30॥ एईसी प्रयार यदि रनों सला द्वारा बनाई गई दोष- 
पैर सहग थे किसी बाहने को शोई क्षति पे चती है लो उसका रयागी मी 
6 यह या प्रपियार रशवा | गरपालिएा द्वारा चलाई जाने बाली 
एम धाजवा यदि धपनी गधि की अधिक रसे तो उनके विश्द चालान 
वि छाया । शार दी परिषद हो उस चास के व्यवद्रार के 
4 4 कै दाएी बससा रोगा । था' सद तप्यपरश स्थिति एश प्रतार में इस 
५ एी0+ थिस्पानीय सलाए कानून के प्राधीन रहती हैं किन्‍्नु 
6 व काएए की होता वि उन पर न्यायिक नियस्थण रखता है। बट सब 
| पे पिन ह्यडटार परना था फिसतु न्‍्यायितः नियस्थण का 


है «छा ५ एगरशार स्टथटार बारे में क्री बता समिया है । 


२०२ हर | ..ग्रट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


कर सकती । यह एक प्रकार से निषेधात्मक पहलू है। कानून के अनुसार 
प्रशासन के पीछे जो विचार निहित है वह विधेयात्मक (?0भाए७) एवं 
निषेघात्मक दोतों ही है। कानून द्वारा कुछ कार्यों को सम्पत्च करने की 

मांग भी की जा सकती है तथा यह मी व्यवस्था की जा सकती' है कि एक 
स्तर को बनाए रखा जाए। ग्रट ब्रिटेन में स्थानीय. सत्ताग्रों की क्रियाग्रों 
को न्यायालयों द्वारा जिस 'प्रकार पुनरीक्षित किया जाता है, वह तरीका 
भ्रनेक कानूती सिद्वान्तों पर श्रधारित है । इन सिद्वान्तों, तियमों एवं व्यवहारों 
को कभी भी नियमबद्ध नहीं किया गया हैं। इसमें से कुछ तरीके तो पूरी 
तरह से बुद्धिपूण है किन्तु अधिकांश ऐसे भी हैं जिनकी सीमाओं को शच्छी 
प्रकार से पारिमाषित नहीं किया जाता । नियन्त्रण की अनेक प्रक्रियाए हैं 
जो कि भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त समभी जाती हैं ये प्रक्रिय.यें वैसे तो 
इतनी तकनीकी एवं उलभी हुई प्रकृति की है क्रि इनको केवल वकीलों का 
ही विषंय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी किन्तु फिर भी कुछ प्रक्रियाश्रों 
का यहां उल्लेख किया जा सकता है। | 


प्रथम प्रक्रिया उस परम्परावादी विचारधारा पर श्राघारित है जिसके 
झ्रनुसार यह सोचा जाता था कि समाज इस बात पर निर्भर है कि उसका 
प्रत्येक व्यक्ति श्रपने कर्त्तव्यों का .पालन करे । यदि सभी नागरिक शान्ति 
को भंग होने से रोके, अ्रप्राधियों को पकड़ने में तथा गलती करने वालों को 
रोकने में सहायता करें तो इसका कोई श्र नहीं कि कानून श्रौर व्यवस्था 
की स्थापना न हो सके । कानून के अ्रनुसार इन कर्तव्यों का निवहि करने मैं 
किसी प्रकार की प्रसफलता को एक अपराध माना गया था जिसके लिए 
प्रपराधी व्यक्ति के विरुद्ध कानुनी कार्य वाही की जा सकती थी । इस प्रकार 
एक व्यक्ति को, जिसने डाकू को पकड़ने में सहायता नहीं की, उसी प्रकार 
श्रपराधी माना जाता था जिस प्रकार डाकू को। यद्यपि उसको विया 
गया दण्ड केवल कुछ जुर्माता ही हो सकता था जब कि डाकू को फांसी 
तक की सजा । श्राज से लगभग दो शताब्दी पूर्व इगलेड के लोग इस व्य 
वस्था को पूर्णतः स्वाभाविक मानते थे। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति 
को उसके कर्त्तव्य का पालन करना चाहिए और यदि वह नहीं कर पाता है 
तो एक प्रकार से भ्रपराधी है ओर उसके विरुद्ध न्यायिक कार्य वाही किया 
जाना पूर्णतः तकंस गत है । इस प्रकार का व्यवस्था द्वारा ही एक व्यवित 
को उसके दायित्वों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। यदि पूरा 
समाज ही अपने दायित्वों को पूरा न कर पाये तो उसको 'भी श्रभियुक्त 
बनाया जा सकता है। यदि पेरिस के निवासी एक सड़क की मरम्मत 
न कर पायें तो. उनके विरुद्ध श्रभियोग लगा दिया जाना चाहिए 


इस प्रकार के अभियोग की व्यवस्था में एक बड़ी कठिनाई यह 
उपस्थित हो जाती है कि गलती की परिभाषा किस प्रकार की जाये तथा 
कैसे निश्चित व्यक्तियों को गलती करने के लिए दोपी ठहरांयां जाये । बत॑- 
मान परिस्थितियों में यह श्रसामयिक वन चुका है ।. आंज हम यह नहीं कह 
सकते कि सामाजिक श्रम के आघार पर सड़कों की रचना कर ली जाये 


स्थानीय सरकार एत्र केद्धीय सरकार : पर्ववेक्षण एवं नियन्त्रण २०३ 


किन्तु फिर भी उस व्यवस्था को पूरी तरह से महत्वहीन नहीं कहा जा 
सकता । सन्‌ १६५६ में अनेक लोगों को यह जान कर खाश्चर्य हुआ कि 
पेरिस के निवासियों पर सड़क की मरम्मत न करने का भ्रभियोग लगा दिया 
गया | प्रश्न यह था कि रास्ता व्यक्तिगत था अथवा सरकारी ब्यय पर इसकी 
मरम्मत की जानी थी। पुराने समय के कानून ने स्थानीय सत्ताझों पर जो 
प्रनेक दायित्व लाद रखे थे आज वे प्रायः सभी समाप्त प्राय: हो गये हैं प्रववा 

महत्वहीन बन गये हैं। स्थानीय सत्ताये' आ्राज यदि श्रपने दायित्वों को पूरा 
न करें तो उनके बिरुद्ध श्रन्य कार्य वाही की जा सकती हैं जो वअभियोग 
की प्रपैश्चा अधिक सुविधाजनक है । 


दूसरे, स्थानीय सरकार के उप-कानूनों [89-85] का उल्लंघन 
करने पर नागरिकों के विरुद्ध काय वही की जाती है । जब कभी ऐसे अवसर 
उपस्थित होते है तो न्यायालय को स्थानीय सत्ता के उप-कानूनों पर विचार 
करने एवं उनकी व्याख्या करने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। न्यायिक 
कार्य वाही मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रारम्म होती है तथा सत्तापूर्ण निराय 
के लिए कानून की उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता है। केन्ट [#थ॥।| की 
काउन्टी परियद ने यह उप-कानून बना रखा है कि यदि कांस्टेवुल मना कर 
दे तो किसी मी व्यक्ति की निवास-्गृहों से १५ गज के भीतर की सड़क 
पर या किसी सार्वजनिक स्थान में संगीत या श्रावाजपूर्णा साधन पर जोर की 
श्रावाज करना था गाना नहीं चाहिए। यदि उस घर में रहने बाला व्यक्ति- 
गत रूप से या अपने सेवक द्वारा मना करें तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए । 
एवं व्यवित को इस कानून का उलंघन करने पर पकड़ लिया गया क्योंकि वहूँ 
उपन्कानून द्वारा मना किये गये तरीके के विपरीत गा रहा था। इसके विरूद्ध 
यह तह गया कि स्वयं उप-कानून ही श्रमुचित [0]89-शा।5] है क्योंकि यह 
प्रवुद्धिपू्णा है श्रतः भ्रनुचित है। इसके परिणामस्वरुप उच्च न्‍्यावालय से पूछा 
गया कि इस प्रकार वे; मामलों में उप-कानून के सम्बन्ध में क्‍या सिद्धान्त 
प्रपनाये जाने चाहिए । 


न्यायालय ने बताया कि जहाँ तक हो सके स्थानीय सत्ता के उप- 
फानूनों का समर्थन किया जाना चाहिए । उनको केवल तभी ग्रवुद्धिपुर्णा माना 
जा सवता है जब कि उनके पालन में पक्षपाव किया जा रहा हो या असमा- 
नता बरती जा रही हो; यदि वे स्पप्टत: प्रन्यायपूण्णा हों तथा नागरिकों के 
जीवम में भ्रनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हों । दूसरे शब्दों में एक कानून को 
केवल ए्रसलिए प्रस्वोकार नहीं किया जा सकता कि न्यायाघीण उसे सामान्य 
रूप से धवुद्धिपूर्ण मानते हैं किन्तु ऐसा केवल तनी किया जा सकता है जब 
कानून सिद्धान्त रूप में ही खराव हो। कई वार कानून की व्याख्या करने 
का प्रश्न नी उपस्थित हो जाता है। ऐसो परिस्तवितियां भाती हैं जब नन्‍्या- 
घालय को त्थानीय निकाय द्वारा बताये गये उप-कानू्तों की व्याल्या करनी 
होतो है । उदाहरण के लिए स्लेमोर्गन [06!8.0ण६५॥ |] काउन्टीसरियद के 
एक स्थानीय बधिनियम में यह प्रावधान है कि काउन्टी की किसी गली में 
कोर भी व्यवित व्यापार या वाणिज्य या उसके किसो नाग के प्रचार के लिए 


२०२ ह ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


कर सकती । यह एक प्रकार से निषेधात्मक पहलू है। कानून के अनुसार 
प्रशासन के पीछे जो विचार निहित है वह विधेयात्मक (?0भ४०) एवं 
निषेधात्मक दोनों ही है। कानून द्वारा कुछ कार्यों को सम्पन्न करने की 
मांग मी की जा सकती है तथा यह भी व्यवस्था की जा सकती' है कि एक 
स्तर को बनाए रखा जाए। ग्रेट ब्रिटेव में स्थानीय सत्ताञ्रों की क्रियाग्रों 
को न्यायालयों द्वारा जिस 'प्रकार पुनरीक्षित किया जाता है, वह तरीका 
श्रनेक कानूनी सिद्वान्तों पर अधारित है । इन सिद्वान्तों, नियमों एवं व्यवहारों 
को कभी भी नियमबद्ध नहीं किया गया हैं। इसमें से कुछ तरीके तो पूरी 
तरह से बुद्धिपूण है किन्तु अधिकांश ऐसे भी हैं जिनकी सीमाग्नों को अच्छी 
प्रकार से पारिमाषित नहीं किया जाता । नियन्त्रण की श्रनेक प्रक्रियाए' हैं 
जो कि भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त समझी जाती हैं ये .प्रक्रिय.यें वैसे तो 
इतनी तकनीकी एवं उलभी हुई प्रकृति की है कि इनको केवल वकीलों का 
ही विषय कहा जाए तो अ्रतिशयोक्ति नहीं होगी किन्तु फिर भी कुछ प्रक्रियाप्रों 
का यहां उल्लेख किया जा सकता है। । 


प्रथम प्रक्रिया उस परम्परावादी विचारधारा. पर श्राघारित है जिसके 
ग्रनुसार यह सोचा जाता था कि समाज इस बात पर -निर्भर है कि उसका 
प्रत्येक व्यक्ति श्रपने कर्त्तव्यों का पालन करे। यदि सभी नागरिक शान्ति 
को भंग होने से रोके, भ्रपराधियों को पकड़ने में तथा गलती करने वालों को 
रोकने में सहायता करें तो इसका कोई अर्थ नहीं कि कानून श्र व्यवस्था 
की स्थापता न हो सके । कानून के भ्रनुसार इन कर्त्तव्यों का निर्वाह करने मैं 
किसी प्रकार की श्रसफलता को एक अपराध माना गया था जिसके लिए 
भ्रपराघी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्य वाही की जा सकती थी । इस प्रकार 
एक व्यक्ति को, जिसने डाकू को पकड़ने में सहायता नहीं की, उसी प्रकार 
प्रपराधी भाना जाता था जिस प्रकार डाकू को। यद्यपि उसको दिया 
गया दण्ड केवल कुछ जुर्माना ही हो सकता था जब कि डाकू को फांसी 
तक की सजा । श्राज से लगभग दो शताब्दी पूर्व इगलैड के लोग इस व्य- 
वस्था को पूर्णतः स्वाभाविक मानते थे । उनका कहना था कि प्रत्पेक व्यक्ति 
को उसके कर्त्तव्य का पालन करना' चाहिए भश्रौर यदि वह नहीं कर पाता है 
तो एक प्रकार से अपराधी है गौर उसके विरुद्ध न्यायिक काय वाही किया 
जाना पूर्णतः तकंसगत है । इस प्रकार का व्यवस्था द्वारा ही एक व्यवित 
को उसके दायित्वों के प्रति जागरूक बनाया जा सकता है। यदि पूरा 
समाज ही श्रपने दायित्वों को पूरा न कर पाये तो उसकी भी अभियुक्त 
बनाया जा सकता है। यदि पेरिस के निवासी एक सड़क की मरम्मत 
न कर पार्ये तो उनके .विरुद्ध अभियोग लगा दिया जाना चाहिए। 


इस प्रकार के अभियोग की व्यवस्था में एक बड़ी कटिनाई यह 
उपस्थित हो जाती है कि गलती की परिभाषा किस प्रकार की जाये तथा 
कंसे निश्चित व्यक्तियों को गलती करने के लिए दीपी ठहरांथां जाये । बंत- 
मात परिस्थितियों में यह अ्रसामयिक बन चुका है।. आंज हम यह नहीं कह 
सकते कि सामाजिक श्रम के आधार पर सड़कों की रचना कर ली डाये 


बे 
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पक न्ट से महत्वद्नीन नहीं कहा जा 

हिन्द फिर भी इस व्यवस्था का पूरा तरह रे सहत्द्ान नहां अदा ऊ 

सकता | सन ६६४६ ने अनक्त ऊकागो क्वा बह जान कर बाह्य हुआ कि 
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2 क 335 का अ्रभ्ियोग लगा दिया 
दिदासियों पर सहक की सरम्मन वे ऋरन का आनियवोध लगा दबाव 
व्यक्तियत अयदा 


न 
के प्र इसका 
थदा सरक्वारा ब्यथ पर इसक 
ल्त्नम स्थानीय सत्लाओं पर स्स 
|4 पुरान संभव के कानून ने ह्थानाब सल्लाया 45 ७। 


अनेक दादइत्व कांद रख थ दाज व प्रायः समझा समास्त बराबर : हा यत्र हूं अववा 
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लजि---या ्् च््चल््ीयलज सत्ताये जी अनकन का जनक अपने ० दागिन्यों गे अ् प्रा 
महत्हान बन मय हूँ | स्थानाय झत्ताद हओआद बाद ने द्ाइत्वा का हे 
4 कल वि ल ह क प्रन्य काम वाही की का उकती है जो अभियोग 
ने कर ता उनके 5न्ड्ध अन्य काय बाद्दा का का चउद्धव्ा हूं रहा दावनवा 


इसने, स्थानीय सरकार के उप-कानूनों [85-95 | का उल्डवत 
पु 9 म नह 








करने पर नागरिकों अर 72 कार्य हक टी |ै। लब्र कभी 5 अटल 
करत पर नागा रका के विनद्ध काय बाहा का जाता हूं । रब कसा एच झवसय 5 

आम्थिन ८४०७ | >> अशनननभिफमिजनलओ औनओ के सत्ता ड््ू झ्प ऋननों पर दिचार 
उपस्थित होते हैं ठो न्‍यायारलूय को स्थानीय झत्ता के उप-कानर्नों पर दिचाद 


९ 
2 कनित ते व्याख्या करने का भी अवसर प्राप्त हो जादा स्थाधिक 
करने छव उनका ब्याख्या करन की ना अवन्नर ध्रास्त् हा जांठ है | स्थाग्रक 
काय वाटी मतिस्टे ट के न्‍्यायाहूय में प्रारन्न होनी दया सत्तापगाँ निरा 
काय दाटद्टा माउस्ट्र ट के स्यायादय मे आारन्म दा हद दया उत्तापूणा नस्य य॑ 


के दिए कानून को उच्च न्यायालय के पास भेजा जाता 


ड़ 
ट् 
ट ॥ 
काउन्टी पन्यिद ने बहू उपन्‍काननद बना रा है कि यदि कांस्टेद्ुल मता कद 
50 कक 
४4 च् 


र 





शे 
0 28 0 मर 222 कप आम लक निदास- अद्रों ० 
दें तो किसी मी व्यक्ति का निवास-चूद्रां दे 


पर नर अिक अ साव॑ उत्ननिक कमा, स्थान न्‍क कक, संगीत कक आदानपरणा 

* था कसा झावबतनिक स्यान मे सात था आादानपुर 

प्रावाह करना या गाना नहीं चाहिए । बदि उस घर में रहने वाला व्यक्ति 
दर ट्‌ 2 8 


गत रूप से या अपने सेवक द्वारा मना करें तो नी ऐसा नहीं करना चाहिए। 


एक व्यक्तित को इस कानून का उलंवन करने पर पकड़ लिया गया क्योंकि वह 
उप-कानून द्वारा नना छिय्रे गये तरीक्के के विपरीत गा रहा था। इसके विच्द्ध 
यह वहा बद्मा कि स्व उप्-कानूद ही अनुचित [7]89-97७8] है क्योंकि यह 
अ्रदृछ्धिपृर्ण है अट: अनुचित है । इसके परिणानस्वरूप उच्च न्‍्यायालव से पूछा 

गया कि इस प्रकार के मामलों में उपन्कानून के सम्बन्ध में क्‍या सिद्धान्त 
प्रपनावे जाने चाहिए । 


स्याबातव में वाया कि वहां तक हो सकते स्थानीय उत्ता क्षे उप- 
कानूतों का समर्थन किया जाना त्राहिए । उनको केवल तमी अदृद्धिपूर्णा माना 
दा सकता है जब कि उनके पालन में पक्षपात् किया जा रहा हा या बननमा- 
नता बनती दा रही हो; बदि वे स्पप्ठतः अन्यावपूणं हों तथा नागरिकों के 
जीवन में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हों । दूसरे शब्दों में एक काबून को 
केवल इसलिए अच्वीकार नहीं किया जा सकता कि न्यायादीण उसे सामान्य 
हुप दे अदुद्धिवृर्ण मानते हैं किन्तु ऐसा केवल तन्ी किया वा सकता है जब 
कानूद सिद्धान्त रूप में ही खराब हो। कई बार कानून की व्यास्या करने 
का प्रजनन भी उपस्थित हो दाता है | ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब न्या- 
यालम को स्थानीय निकाय दादा बनाये गये उप-कानूर्नों की व्यास्या करनी 


क्रोनी 
ट(।3« 


है | उदाहरण 


हैं। उदाहरण के लिए ज्लेमोर्गन [छठ2ग्रणट्टथव] काउन्दी-परियद के 
एक स्थानीय दधितियम में यह प्राववान है कि काउन्दी की किसी गली में 
काई हा व्यक्त ब्यापार वा वाषिज्व या उसके किसी भाग के प्रचार के लिए 


र्०्ड । ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


लाउडस्पीकर का अयोग नहीं करेगा । लाउडस्पीकर से अर्थ एम्पलीफायर या 
ऐसे हो प्रसाधन से है |. ह 


गाड़ी पर एक श्राइसक्रीम बेचने वाली कम्पनी ते यह प्रचार किया कि 
उपस्थिति की सूचना धन्ट्री बजा कर दी जायेगी । जब ऐसी एक गाड़ी आई 
तथा उससे घन्टियों की श्रावाज्‌ की तो कम्पनी को कानून का उलंघन करते के 
जुर्म में पकड़ लिया गया । मजिस्ट्रे ट के न्यायालय में: कार्य वाही करने के बाद 
मामले को उच्च न्यायालय में ले जाया गंया। इसमें मुख्य बात यह थी कि 
लाउडस्पीकर से क्‍या श्रर्थ लगाया जाये । न्यायालय ने बताया कि एक वर्ड 
रा में में धर 
क्षेत्र में श्रावाज करने वाले यन्त्र को इस व्याख्या में लिया जा सकता है भ्रतः 
उसने काय वाही को रोक दिया । | 


तीसरे, न्यायिक रूप,से स्थानीय सत्ता के कार्यों पर,जो नियन्त्रण 
रहता है उसका एक श्रन्य रूप यह है कि जिस व्यक्ति को स्थानीय सत्ता के 
कार्य गलत रूप में करने से या न करते से जो हानि हुई है वह इसके विरुद्ध व्याया- 
लय में कार्यवाही कर सकता है । श्रभियुक्‍त सत्ता यह दादा कर सकती है कि वह्‌ 
किसी व्यक्ति के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है. क्योंकि वह कानून की 
सीमा में रहकर हो कार्य करती है। यदि कानूनी शक्तियों का प्रयोग करने 
पर किसी व्यक्ति को कोई नुकसान या कठिनाई होती है तो उसके लिए वह 
जिम्मेदार क्‍यों ठहराई जायेगी । ऐसे प्रश्नों फे विधय में एक-मामले पर विचार 
करते हुए लार्ड, समा ने यह बताया कि इस प्रकार का तक श्रनुपयुक्त है । एक 
सरकारी विकास के सेवक भी अपने कतंव्यों का पालन करने के लिए ठीक 
3५ । उत्तरदायी हैं जिंस प्रकार कि एक व्यक्तिगत व्यापारिक कम्पनी 

| 


चौथे, स्थानीय सत्ता के किसी कार्य या प्रस्तावित कार्यों की वंघानिकता 
को जांचने के लिए उच्च न्यायालय से घोषणा करने के.लिए कहा जा सकता 
है । यद्यपि, ये दो श्रलग-अलग. साधन हैं किन्तु दोनों का प्रयोग एक साथ भी 
किया जा सकता हैं अतः दोनों पर एक साथ विचार किया जाना उपयुक्त 
रहेगा । आदेश प्रायः उस समय जारी किए जाते हैं जबकि यह देखा जाये कि 
स्थानीय सत्ता सम्पत्ति के अधिकारों में हस्तक्ष प. कर रही हैँ । जब इस प्रकार 
के श्रधिकारों में हस्तक्षे प किया जाता है तो की गई हानि के भ्रुगतान को प्रायः 
भ्रपर्याप्त समभा जाता हैं । आदेश जारी करके न्यायालय, दोपी को ऐसा करने 
सें रोक सकती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए अथवा उसे कुछ विधायी 
कदम उठाने के लिए कह सकती है । यदि स्थःनीय सत्ता मे किसी व्यक्ति के 
भ्रधिकारों का उलंघन करते. हुए एक भवन का निर्माण क्या है तो न्यायालय 
श्रुपने श्रादेश द्वारा उसे नष्ट करने के लिए कह सकता हैं| न्यायालय &रा 
दिए जाने वाले निर्देश सुस्थापित सिद्धात्तों पर धाध!रित रहते हैं। नी 
विषय पर आदेश जारी किया जायेगा यो नहीं, यह दाठ अब झत्यन्त स्प्ठ हो 
चुकी है । यह भ्रादेश स्वेच्छा पर आधारित होता हैं ) जब्र यह देखा जाये कि 
हानि का भुगतान ही पर्याप्त रहेगा तो यह.आादेश जारी नहीं किये जाते । यदि 
व्यक्तिगत अधिकारों में हस्तक्ष प करने के कारण शिगी स्थानीय सः के 
विरुद्ध कार्यवाही की जाये तो न्यायालय इस वात पर टिलार करेगा कि आदेश 
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जारी किया जाये भथवा नहीं ।: इस प्रकार के श्रादेश स्थानीय सत्ता को अनु- 
चित कार्य ((03-५॥68) करने से रोकने के लिए या किसी सार्वजनिक अधि- 
कार की रक्षा के लिए जारी किया जा सकता हैँ | इस सम्बन्ध में नियम यह 
हैं कि कोई व्यक्ति केवल तभी कार्यवाही कर सकता है जबकि उसंके व्यक्ति- 
गत अधिकारो के साथ-साथ किसी सार्वजनिक अधिकार का भी उलंघन हुआा 
हो। उदाहरण के लिए यदि स्थातीय सत्ता के किसी कार्य द्वारा रास्ते में 
चलने के सार्वजनिक भ्रविकार का विरोध किया जाता हैं तथा इसके साथ ही 
इस कार्य से किसी व्यक्ति की सम्पत्ति का अधिकार भी प्रभावित होता है तो 
ऐसी स्थिति में अटोर्नी जनरल कार्यवाही कर सकता है । 


स्यायालय द्वारा घोषणा करने की कार्यव्राही इससे कुछ भिन्न होती 
है । न्यायालय को साधारंणतः यह घोषित करने के लिए प्रामन्त्रित किया जाता 
हैँ कि स्थानीय परिषद द्वारा किया गया श्रथवा किया जाने वाला कोई कार्य 
कानूनी है अथवा नहीं । न्‍्योयालय का यह कार्य श्रादेश जारी करने 
की श्रपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं | जव किसी सरकारी सत्ता के सम्बन्ध में यह 
कह दिया जाता हैं कि उसका कोई कार्य अनैधानिक हैँ तो आवश्यक रूप से 
उस सत्ता को अपने कार्यों का रुख वदलना होगा क्योंकि यह श्राशा की जाती 
है कि उनको कानून का पालन करता चाहिए । ऐस्ती स्थिति होने पर कोई भी 
व्यक्तिगत नागरिक सरकारी सत्ता के विरुद्ध भ्रटार्नी .जनरल से कार्यवाही करने 
के लिए नहीं कह सकता । घोपरा प्रसारित करने का सबसे बड़ 


णा प्र हा लाभ यह 
है कि न्यायालय &्ारा ये एक वड़े क्षेत्र पर की जा सकती हैं । उच्च न्याया- 
लय में भ्राज्ञा प्रसारित करने एवं घोषणा जारी करने के लिए प्रार्थना की ना 
सकती है । 


रण्छू बट ता ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


सन्‌ १६३८ के बाद स्थिति पर्याप्त बदल चुकी है श्रौर श्रव न्यायालय 
अपने श्रादेश द्वारा वह कार्य कर सकता है जो कि पहले वह केवल लेख जोरी 
करके ही कर सकता था । यह कहा जाता है कि हेवियस कार्प॑स की प्रक्रिया 
को स्थानीय सत्ताश्रों के विरुद्ध भी किया जा सकता हैं, यद्यपि उनके पास कोई 
जेल नहीं होती । उनके पास संरक्षण के लिए बालक होते हैं तथा संस्थाश्रों 
वाने अनेक वृद्ध व्यक्ति होते हैं । स्थानीय सरकार की दृष्टि से तीन प्रकार के 
लेख अधिक महत्वपूर्ण हैं । इनमें प्रथम लेख परमादेश (](८०॥०था॥$) है। 
इसका भ्रर्थ होता है हम भाज्ञा देते हैं ।' प्रारम्भ. में इसका प्रयोग एक श्रधीनस्य 
न्यायालय को किसी मामले पर विचार करने “के लिए बाध्य करने के तरीके 
के रूप में किया जाता था। स्थानीय स्तर पर न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्यों 
के बीच कोई अन्तर न होने के कारण इस लेख का प्रयोग सरकारी सत्ता को 
उसके किसी कर्तव्य को संम्पन्न कराने के लिए किया जा सजता है। इस लेख 
का श्रघिकार क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है जितना कि लगता है । यदि किसी 
कर्तव्य के पालन में सम्बन्धित सत्ता को स्वेच्छा का अ्ष्िकार प्राप्त है तो उसके 
बारे यें उस समय तक यह लेख जारी नहीं किया जायेगा जब तक स्वेच्छा की 
बुराई इस मधिकार के प्रयोग का ही उलंघन ने कर दे । यदि किसी क्षेत्र में 
कतंव्य न हो कर केवल शक्ति है तो वहां परमादेश का लेख जारी नहीं किया 
जा सकता । जब इस लेख को जारी करने के लिए प्रांथना की जाती है तो यह 
,जरूरी है कि प्रमावित कतंव्य सार्वजनिक हित में हो और प्रार्थी के व्यक्तिगत 
हित में भी । इन सभी सीमाश्रों के होने के कांरण परमादेश का प्रयोग स्थानीय 
सत्ताश्रों की क्रियाओ्रों को नियन्त्रित करने के लिए बहुत कम किया गया । 


एक श्रन्य लेख जिसके द्वारा स्थानीय संस्थाओं के प्रशासकीय कार्यों 
की पुनरीक्षा की जा सकती है वह प्रतिरोध या उद्मेपण (सि०्फ्रोगंपंता ण 
(०४० था) लेख है । प्रतिरोध का लेख एक श्रघीनस्थ न्यायालय को ऐसा 
कार्य करने से रोकने के लिए किया जाता था जो कि उसके श्रधिकार क्षेत्र 
से बाहर है । उ््रेपण लेख (टशहंणक्षा। शैेयों) इसके लिए जारी किया 
जाता है ताकि श्रधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को राजा की बैंच में मंगाया 
जा सके तथा उसकी छानबीन की जा सके । छानबीन करते समय यह देखा 
जाता था कि क्‍या अ्रधीनस्थ न्यायालय अपने श्रधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य 
कर रहा था श्रौर क्या वह उन रिद्धान्तों के अ्रनुसार कार्य कर रहा थाजों 
कि एक न्यायिक प्रक्रिया में अपनाये जाने चाहिए । इन दोनों प्रकार के लेखों 
में समय का श्रन्तर है | प्रतिरोध लेख को उस समय जारी किया जाता हैं 
जब कि अधीनस्थ न्यायालय ने श्रपनी कार्यवाही प्रारम्म नहीं की है श्रथवां 
उसमें कार्यवाही चल रही है किन्तु उत्पेपण. लेख उस समय जारी किया 
जाता है जव कि अश्रधीनस्थ न्यायालय निर्णाय ले चुका होता है। स्थानीय 
स्तर पर च्याय के न्यायाधीशों के न्यायिक एवं प्रशासकीय कार्यों में कोई 
श्रन्तर नहीं किया गया था इसलिए वहां भी इन लेखों को जारी करने की 
परम्परा भ्रपनाई गई | सिद्धान्त के अनुसार इन उपचारों को प्राय: वहीं 
प्रपनाया जाता है जहां कि क्रिया को न्यायिक या श्रर्वन्यायिक कहा जा सके । 
जव एक स्थानीय सत्ता रेट (!१७४०) की एक निश्चित मात्रा तय कर देती है 
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हे न्यायिक नियन्त्रण का प्रभाव 
[6 जिल्ल ण॑ उर्ण्पोंथंग 0000 ] 


स्थातीय सत्ताओं के विभिन्न कार्यो की न्यायिक नियन्त्रण की जो 
व्यवस्था की जाती है उसका एक व्यापक प्रभाव होता है । कानूनी प्रक्रिया 
के जिन विभिन्न रूपों की व्यवस्था की गई है उनके परिणामस्वरूप किसी कार्य 
की प्रस्तावित कार्य की वैधानिकता को न्यायालय में .जांचा जा सकता है । 
कासूनी प्रक्रिया के विशेष रूप का चयन एक तकनीकी प्रश्न होता है जिस 
पर निर्णय लेने के लिए विशेषज्ञों के कानूनी परामर्श की सेव ग्रावेश्यकता 
रहती है । एक विशेष प्रशन के सम्बन्ध में निश्चित ,हूप से यह नहीं कहा जा 
सकता कि परमादेश या श्रादेश या घोषणा करने के उपचारों में से किस को 
श्रपनाया जाए । मुख्य वात यह है कि किसी न किसी. प्रकार से बैधानिकता 
के प्रश्न को उठाया जा सकता है, किन्तु यह जानना अत्यन्त क्रठिन है कि 
वेधानिकता के ताम पर न्यायालय कितना निन्‍्त्रण रख सकते हैं । न्यायिक 
नियन्त्रण की प्रक्षिया में शब्दों की व्याख्या का प्रश्न श्रत्यन्त महत्वपूर्ण होता 
है । इसके सम्बन्ध में श्रगल-अ्रलग प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं। उन 
मतों में से सही कौनसा है, इसका निरशाय करता एक महत्वपूर्ण. समस्या 
होती है । यह समस्या श्रपरिहार्य है। नियमों को भ्रभिव्यक्त करने के लिए 
शब्द काम में लाए जाते हैं भौर शब्दों को चाहे कितनी ही सावधानी से 
अपनाया जाए विन्तु वे उन परिस्थितियों पर लागू नहीं हो पाते जिनकी 
कल्पना कानून बनाते समय नहीं की जाती थी। 
शब्दों के श्रतिरिक्त जब हम स्थानीय सत्ता द्वारा प्रयुक्त शक्तियों पर 
विचार करते हैं तो हम यह पाते हैं कि न्यायालय द्वारा व्यवस्थापन की परि- 
भापा उस रूप में की जाती है. जिस रूप में कि वह असल में नहीं है। इसके 
, पक्ष में एक वैधानिक तर्क यह दिया जाता है कि कानून का एक सामान्य 
. नियम यह है कि जब एक सरकारी सत्ता श्रपनी किसी शर्क्त का प्रयोग करे 
तो उसे भ्रष्छे विश्वास से, बुद्धिपूर्ण तरीके से तथा उहंश्य के लिए ऐसा 
करना चाहिए जिसके लिए कि वह शक्ति प्राप्त हुई है। व्यवस्थापन को 
कानून के सामान्य रूप में समायोजित होना चाहिए । किन्तु यह समायोजन 
क्या है श्रौर फिस शक्ति का प्रयोग श्रच्छे विश्वास, वृद्धिपूर्णा तरीके तथा 
प्रदत्त सीमाओ्रों के भ्रस्तमंत हो रहा है श्रथवा नहीं, इस वात का पता कंसे 
लगाया जाए--यह एक मुख्य समस्या है जो कि स्थानीय सत्ताओं के क्षेत्र में 
न्यायालयों की शक्ति को बढ़ा लेती है । मि० श्रार० एम० जैक्सन (7२. ४. 
॥80०/5०॥) ने लिखा है कि उपयुकतता के इन सिद्धान्तों के माध्यम से न्‍्याया-- 
लयस्थानीय सत्ताश्ों को क्रियाश्रों पर बहुत अधिक नियन्त्रण रख सकते 
हैं किन्तु स्यायालयों ने श्रसल में पर्याप्त उदारता दिखाई है। * 
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कर सकते हैं कि न्यायाधीश अपतो विशेषताग्रों को बदल लेंगे । इस सम्बन्ध 
में केवल यही किया जा सकता है कि स्थानीय सरकार से सम्बन्धित कानून 
को श्रधिक से श्रधिक सामयिक बनाया जाए। साथ ही सामान्य व्यवस्थापन 
द्वारा स्थानीय कानूनों को शक्तियों को भी बढ़ाया जाए। न्यायालयों को स्थानीय 
सरकार के क्षेत्र में नियन्त्रशकारी शक्तियां प्रदान करना जरूरी होता है 
क्योंकि हो सकता है कि जनता कानून को समझ न सके और यदि वह ससझ 
भी ले तो उसका पालन न करे। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालयों को कानून 
की व्याख्या करने एवं उसका उलंघन करने वालों को सजा देने का भ्रधिकार 
दिया जाता है । 


प्रशासकीय नियंत्रण [40॥॥750907० ("० |--बर्तमान काल 
में स्थानीय सेवायें राष्ट्रीय महत्व का विषय बन' गई हैं तथा स्थानीय सत्ताओ्रों 
द्वारा उन सेवाओं पर जो व्वय किया जाता है उसका अधिकांश भाग संसद 
प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में स्थानीय क्रियाओं पर केन्द्र का नियन्त्रण 
स्वाभाविक एव अपरिहाय रहेगा | यह निय॑त्रणण इतना व्यापक बनाया जा 
सक्रता है कि वह स्थानीय स्वार्थ एव पहुल को ही समाप्त कर दे किन्तु यह 
प्रजातंत्रीय स्थानीय सरकार के हित में समभा जाता है कि नियंत्रण कम से 
कम रखा जाये। प्रजातंत्रात्मक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रशासन की कुशलता 
एवं सरकार की एकरूपता को भी बलिदान किया जा सकता है । केन्द्रीय 
नियंत्रण का प्रसार एक ही समय में नहीं हो गया वरन्‌ यह घीरे-घीरे क्रमिक 
गति से हुआ्ना है। उन्‍्नीसवीं शताब्दी 2+ थवान्ति के न्यायाधीश स्थानीय सरकार 
के मुख्य व्यक्तित्व होते थे, वे ग्रनेक कार्यो को भ्रपने रूप में करने के लिए 
स्वतंत्र थे । जब १८३४ में निर्धन अधिनियम में संशोधन किया गया तो कुछ 
मात्रा में वेन्द्रीय नियंत्रण को लागू किया गया, किन्तु १८३४५ के नगर निगम 
अ्रधिनियम ने केन्धीय नियंत्रण की श्रोर थोड़ा ही ध्यान दिया था | १८०४८ 
के जन स्वास्थ्य प्रधिनियम द्वारा केन्द्रीय नियंत्रण के प्रसार का कुछ प्रयास 
किया गया किल्तु जनमत केन्द्रीय नियंत्रण के पक्ष में नहीं था | समय के साथ- 
साथ ज्यों-ज्यों फेन्द्रीय सरकार द्वारा स्थानीय स॒ # :। को दिये जाने वाले 
अनुदान की मात्रा बढ़ती गई, त्यों-त्यों उसके नि्यं गे का भी प्रसार होता 
चला गया | श्रनुदान व्यवस्था श्राज भी स्थानीय सत्ताओ्रों की क्रियाओं को 
नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है । 


प्रशासकीय नियंत्रण के प्रायः भ्रनेक रूप होते हैं, किन्तु इनमें से प्रत्येक 
रूप कानूनी सत्ता पर भ्राघारित रहता है।जव कमी केद्धीय नियंत्रण के 
प्रसार का अध्ययन किया जाय तो यह देखना उपयोगी रहेगा कि कानून द्वारा 
कौन-कौन सी शक्तियां सोपी गई हैं। ये शक्तियां केन्द्र सरकार या ब्वाइट हॉल 
(५७॥४ प्श्ी) को दी जाती हैं किन्तु कानून एवं व्यावहारिक दृष्टि से ये 
शक्तियां किसी विशेष मंत्री को सोंपी जाती हैं! किन्तु इसका श्र यह कदापि 
नहीं होता कि स्थानीय सरकार से सम्बन्धित समस्त शक्तियां उसी को सौंप दी 
जाती हैं। शिक्षा से सम्बन्धित शक्तियां शिक्षा मंत्री को दी जाती हैं भौर इसी 
कार स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवायें स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी जाती हैं । 


२१० । *' * ड ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


स्थानीय सरकार से सम्बन्धित श्रधिकांश लोग यह अनुभव करते हैं 
कि न्यायिक नियन्त्रण को स्थानीय सत्ताओं के विरुद्ध अधिक भार प्रदान 
किया गया है। यह मत तथ्यों को देखने पर कुछ सही भी प्रतीत होता हैं । 
इसका कारण यह है कि यदि हम उन तथ्यों का अध्ययन करें जिनमें कि 
स्थानीय सत्ता की शक्तियों पर न्यायिक नियन्त्रण रखा गया था तो हम 
पाएंगे कि न्यायालय स्थानीय सत्ता के विरुद्द उसके पक्ष में 
निर्णय लेने की श्रपेक्षा अधिक रुचि लेते हैं । कुछ लेखकों के कथनानुसार जब 
त्यायालय सावंजनिक सत्ताओं के सम्बन्ध में विचार; करते हैं तो वे न्यायिक 
पक्षपात से काम करते हैं। इस सम्बन्ध में एक अन्य कठिनाई यह भी है कि 
वकील कानून की एक ऐसी परम्परा में विकसित होते हैं जो कि मुख्य रूप से 
प्रतीतकालीन है | अधिकांश श्राधुनिक कानुत समस्तिवादी हैं भ्ौर वे समाज 
के ऐसे संगठन से सम्बन्धित हैं जो कि पभ्रनियमित श्रवस्था की अपेक्षा भ्रधिक 
संतोषजनक अ्रवस्थाए प्राप्त कर सके । इस दृष्टि से जनता की सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में श्रधिक विनियमन होता है। कुल मिला कर यह व्यवस्था भाग, 
शिक्षा, भृह-निर्माण तथा जीवन के श्रन्य विभिन्‍न पहलुओं में जो परिवर्तन 
लाती है, वह मुख्य रूप से समाजवादी है किन्तु कानून परम्परागत रूप से 
पूर्णात: व्यक्तिवादी होता है । श्रतीत काल में कानुनवेत्ताओ्ों की मुख्य लड़ाइयां 
राजा श्रोर उसकी सरकार के विरुद्ध की गई थीं। वकीलों ने सरकार सत्ता 
के प्रति भ्रविश्वास को परम्पराओं में प्राप्त किया है । श्रसल में कानून वेत्तात्रों 
के दिलों में एक वर्ग भावना पैदा हो जातो है । 


वस्तु स्थिति को देख कर कई एक लोग यह निर्णय देते हैं कि इस 

विरोधाभास है। इसमें कोई सन्‍्देह 4हीं कि न्यायिक नियन्त्रण प्रायः स्थानीय 

सत्ता को वह कार्य करने से रोक देता है जो कि स्थानीय दृष्टि से वांछनीय 

है तथा उसे करना श्रत्यन्त श्रनिवार्य है। न्यायालयों की प्रवृति यह रही है कि 

स्थानीय सत्ताओ्रों के कार्यो, पर सीमा लगाई जाए । वे उसके कार्यो का प्रसार 

नहीं देख सकते ।कई बार बड़ा अ्रटपटा लगता है कि र.यालय वेकार _ 
की बातों पर बहस करने में श्रपना समय नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए 
एक वार न्यायालय ने यह विचार किया कि वर्मिघम नगर को क्या उसी '* 
रूप में बसों का प्रयोग करना चाहिए जैसे कि वह कर रहा है । पर्याप्त - 
विचार करने के वाद न्यायालय इस निर्णय पर श्लाया कि उसे कानूत द्वारा 

ऐसा करने की शक्ति नहीं है। न्यायालय के इस व्यवहार ने एक ऐसी , 
स्थिति उत्पन्न करदी जिसमें कि वर्मिघम तथा श्रन्य स्थानों को स्वतन्त्र एवं _ 
विशेषत: सस्ते यातायात की व्यवस्था की स्वीकृति देने के लिए नया ._ 
कानून पास किया जाए। यह कठिनाई तथा परेशानी होते हुए मी न्यायालय _ 
का नियन्त्रण भी आवश्यक बन जाता है क्‍योंकि नियम को प्रपना घने केवल 
. उन्हीं कार्यो में खर्च करना :होता. है जो.कि कानून द्वारा स्वीकृत हैं । वह _ 
* प्रमाज के किसी भी विशेष वर्ग का उस समय तक पक्षपात नहीं कर सकता जब॑ 
तक कि उसे ऐसा करने की स्पष्ट रूप से कानूनी शक्ति प्राप्त न हो | असल में * 
न्यायिक नियन्त्रण का व्यवहार स्थानीय सरकार की व्यवस्था में श्रपती गहरी : 
जडों रखता है, उससे वचा नहीं जा सकता श्रौर न ही हम बुद्धिपृवक यह बाशा 5 
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कर सकते हैं कि न्यायाधीश अपनी विशेषताओं को बदल छेंगे । इस सम्बन्ध 
में केवल यही किया जा सकता है कि स्थानीय सरकार से सम्बन्धित कानून 
को श्रधिक से अधिक सामयिक बनाय। जाए। साथ ही सामान्य व्यवस्थापन 
द्वारा स्थानीय काननों की शक्तियों को भी बढ़ाया जाए। न्यायालयों को स्थानीय 
सरकार के क्षेत्र में नियन्त्रशकारी शक्तियां प्रदान करना जरूरी होता है 
क्योंकि हो सकता है कि जनता कानून को समझ ने सके शोर यदि वह ससभा 
मी ले तो उसका पालन न करे । अ्रतः ऐसी स्थिति में न्यायालयों को कानून 
की व्याख्या करने एवं उसका उलंघन करने वालों को सजा देने का श्रधिकार 
दिया जाता है । 


प्रशासकीय नियंत्रण [&0॥रंएं४ा805९ (०॥7०। ]--बर्तमान काल 
में स्थानीय सेवायें राष्ट्रीय महत्व का विषय बन गई हैं तथा स्थानीय सत्ताश्रों 
द्वारा उन सेवाओ्रों पर जो व्वय किया जाता है उसका अ्रधिकांश साग संसद 
प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में स्थानीय क्रियाश्रों पर केन्द्र का नियन्त्रण 
स्वाभाविक एवं श्रपरिहाय रहेगा | यह निय नर इतता व्यापक बनाया जा' 
सकता है कि वह स्थानीय स्वार्थ एव पहल को ही समाप्त कर दे किन्तु यह 
प्रजात॑त्रीय स्थानीय सरकार के हित में समभा जाता है कि नियंत्रण कम से 
कम रखा जाये । प्रजातंत्रात्मक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रशासन की कुशलता 
एवं सरकार की एकरूपता को भी बलिदान किया जा सकता है। केद्धीय 
नियंत्रण का प्रसार एक ही समय में नहीं हो गया वरन्‌ यह धीरे-धीरे ऋ्रमिक 
गति से हुआ है। उन्‍नीसवीं शताब्दी “+ ज्ान्ति के न्यायाधीश स्थातीय' सरकार 
के मुख्य व्यक्तित्व होते थे, वे अनेक कार्यो को अपने रूप में करने के लिए 
स्वतंत्र थे | जब १८३४ में निर्धन श्रधिनियम में संशोधन किया गया तो कुछ 
मात्रा में केन्द्रीय नियंत्रण को लागू किया गया, किन्तु १८३५ के नगर निगम 
अभ्रधिनियम ने केन्द्रीय नियंत्रण की ओर थोड़ा ही ध्यान दिया था | १८४८ 
के जन स्वास्थ्य भ्रधिनियम द्वारा केन्द्रीय नियंत्रण के प्रसार का कुंछ प्रयास 
किया गया किन्तु जन्मत केन्द्रीय नियंत्रण के पक्ष में लहीं था। समय के साथ- 
साथ ज्यों-ज्यों केन्द्रीय सरकार हारा स्थानीय स + | को दिये जाने वाले 
अनुदान की मात्रा बढ़ती गई, त्यों-त्यों उसके ति्यं ग का भी प्रसार होता 
चला गया। श्रदुदान व्यवस्था श्राज भी स्थानीय सत्ताओं की फक्रियाश्रों को 
नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण साधन है । 


प्रशासकीय नियंत्रण के प्रायः अ्रनेक रूप होते हैं, किन्तु इनमें से प्रत्येक 
रूप कानूनी सत्ता पर श्राघारित रहता हैं।जब कभी केन्द्रीय नियंत्रण के 
प्रसार का अध्ययन किया जाय तो यह देखता उपयोगी रहेगा कि कानून द्वारा 
कौन-कौन सी शक्तियां सौंपी गई हैं। ये शक्तियां केन्र सरकार या ह्वाइट हॉल 
(७४॥४४ छक) को दी जाती हैं किन्तु कानून एवं व्यावहारिक दृष्टि से ये 
शक्तियां किसी विशेष मंत्री को सौंपी जाती हैं । किन्तु इसका भ्र्थ यह कदापि 
नहीं होता कि स्थानीय सरकार से सम्बन्धित समस्त शक्तियां उसी को सौंप दी 
जाती हैं। शिक्षा से सम्बन्धित शक्तियां शिक्षा मंत्री को दी जाती हैं भौर इत्ती 
कार स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवायें स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी जाती हैं। 


२१२ ह ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


प्रशासकीय नियंत्रण के रूप:--सरकारी विभागों द्वारा स्थानीय 
सत्ताश्रों पर जो नियन्त्रण रखा जाता है, उसके कई रूप हो सकते हैं जिनका 
संक्षिप्त श्रध्ययन केन्द्रीय नियंत्रण के अ्रध्ययन्त को सार्थक बनाने की दृष्टि से 
उपयोगी रहेगा । | . 


(१)प्रशाकीय नियंत्रण का प्रथम रूप सामान्य नियंत्रण (0008| 909- 
शशशंभं07) है। केन्द्रीय विभागों को कानून द्वारा उनके भ्रधिकार क्षेत्र में ग्राने 
वाली सेवाओं की कार्यकुशलता के लिए. उत्तरदायी ठहराया जाता है। संसद 
द्वारा कुछ मन्त्रियों को स्थानीय सत्ताओ्रों पर सामान्य एवं प्रत्यक्ष १र्यवेक्षण 
रखने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य 
मंत्रालय को इ'गलण्ड' तथा वेल्स की. जनता के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 
स्थापित किया गया है, गृह विभाग को पुलिस प्रशासन के लिए संगठित किया 
गया है| इसी प्रकार १६४४ के शिक्षा श्रधिनियम ने शिक्षा मंत्रालय को यह 
दायित्व सौंपा है कि वह इ गर्लण्ड तथ। वेल्स के लोगों की शिक्षा को प्रोत्साहन 
दे तथा इस लक्ष्य में संलग्न संस्थाओं का , प्रगतिशील विकास करे । वह 
प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न रूप एवं व्यापक शिक्षा सेवायें प्रदान करने के लिए 
राष्ट्रीय नीति की उन स्थानीय सत्ताओं द्वारा क्रियात्वित कराये जो कि उसके 
नियन्त्रण एवं निर्देशन में हैं। इस प्रकार शिक्षा मंत्री को स्थानीय कार्यो में 
हस्तक्षे प्‌ करने का स्पष्ट भ्रधिकार सौंपा .गया है । जहां कानून द्वारा किंती 

, मन्‍्त्री को स्पष्ट रूप से स्थानीय कार्यों में हंस्तक्षे प करने की शक्तियां नहीं 
सौंपी गई हैं वहां भी प्राय: यह प्रवृत्ति देखी जाती है. कि मनन्‍्त्री गंण अपने 
श्रधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यो में हस्तक्षेप करते हैं। वे उनको रॉंपी 
गई सेवाश्ों के लिएं सामान्य रूप: से उत्तरदायी होते हैं भश्रौर इसलिए 
पदप्रदर्शक, दार्शनिक, मित्र एवं प्रोत्साहन कर्त्ता के रूप में शक्तियों के स्थानीय 
स्तर पर क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी सत्ताओं को सहयोग प्रदान करते हैं । 
इस रूप में उनकी प्रकृति को उनके द्वारा वापिक रूप से दिये जाने वाले 
प्रतिवेदनों एवं श्रवस रगत विद्येष प्रतिवेदनों में देखा जा सकता है । 


मन्त्रालय द्वारा: राष्ट्रीय एवं. भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सिफारिशें 
स्थानीय सत्ताञ्रों को भेजी जाती हैं ताकि' उनको समय के अनुकूल बनाये 
रखा जा सके । यह भी व्यवस्था.की गई है कि विभाग स्थानीय सत्ताप्रों को 
उनके कार्यो की सूचना एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कह सके । केद्धीय 
विभाग समय-समय पराम्शपूर्ण एवं स्पष्टीकरणपूर्णा पत्र या श्रादेश भी 
स्थानीय सत्ता को भेजते रहते हैं। जब सभी स्थानीय सत्ताओं से उतकी 
प्रगति एवं कार्य से सम्बन्धित सांख्यिकी प्राप्त हो जाती है तो उम्रका 
तुलनात्मक रूप में भ्रध्ययन किया. जाता है श्रौर कुछ सुमावपूर्णा निर्णय 
लिए जाते हैं | श्रावश्यकता के .समय स्थानीय सत्ता को केनद्धीय सरकार 
द्वारा परामश एवं निदें शद. प्रदात किया जाता है। स्थानीय ' समस्याश्रों के 
. सम्बन्ध में जांच समितियां अ्रयवा .परामर्शदाता निकाय गठित्र किये जाते हैं | 
कई एक स्थानीय सत्ताञ्रों के व्यय का विश्लेषण किया जाता हैं तथा उसे 
प्रकाधशित किया जप्ता है । केन्द्रीय .विमाग द्वारा इस बात की भी पूरी 
निगरानी की जाती है कि उसने जो परामर्श दिया है श्रथवा नदीत व्यवस्थापत 


स्थानीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार : पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण २१३ 


किया गया है उसका स्थानीय सत्ता पर क्‍या श्रौर कितना प्रभाव पड़ा ? 
श्रपने निरीक्षण के श्राधार पर ही वह नवीन नीतियां तय करता है। स्थानीय 
सत्ता को इस व्यवस्था के परिणामरवरूप कभी-कभी दबना पड़ता है तथा 
प्रपनी स्वेच्छा के ग्रधिकारों को सीमित करना होता है किन्तु श्रसल में यह 
कई वार उनके लिए अत्यन्त उपयोगी भी सिद्ध होता है। स्थानीय सत्ता 
समय पर तुरन्त उच्च श्रेणी की सूचना प्राप्त कर पाती है जिसे वंसे प्राप्त 
करने के लिए पर्याप्त घन खर्च करना होता है । प्रोफेसर फाईनर लिखते हैं 
कि इस सबके परिणामस्वरूप स्थानीय प्रशासन में सुधार हुश्रा है, केन्द्रीय 
सत्ताओं का ज्ञान बाढ़ है, स्थानीय सत्ताश्रों का तथा उनको केन्द्रीय विभागों 
की श्रोर ऐसे सहायक के रूप में देखने को प्रेरित किया है जो कि स्थानीय 
सरकार में सुधार से सम्बन्धित है ।* ' 


जव कभी स्थानीय सत्ता श्रपती शक्तियों का प्रसार करने के लिए 
विधेयक रखना चाहती है तो ऐसा करने से पूर्व मन्‍्त्री की स्वीकृति लेना 
प्रनिवार्य होता है । जव तक गृह एवं स्थानीय सरकार मन्त्री की स्वीकृति 
न ली जाये उस समय तक इस प्रकार के विधेयक को. श्रागरे नहीं बढाया जा 
सकता । विधेयक पर विचार कर लेने के बाद भी मन्त्री उस पर सामान्य 
पर्यवेक्षण रख सकता हूँ | वह चाहे तो संसद में उस विधेयक के प्रस्तावों की 
उपयोगिता पर भाषण दे । - 


(२) केख्द्वीय विभागों को स्थानीय सत्ताश्रों से सम्बन्धित वित्तीय 
नियन्त्रण के व्यापक श्रधिकार प्राप्त हैं। केन्द्रीय सरकार को यह श्रघिकार 
है कि वह सामान्‍य श्रनुदानों के भुगतान को कम कर दे या बन्द करदे। 
इस शक्ति के कारण केन्द्रीय सत्ता स्थानीय सरकार पर अत्यन्त दबाव का प्रयोग 
कर सकती है । तथ्यपूर्णा श्रध्ययन के श्राघार पर यह ज्ञात होता है कि स्थानीय 
सरकार की सेवाझ्रों का लगभग श्राघा माग सहायता श्रनुदान द्वारा दिया जाता 
है । .जब केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान कर दी गई है कि वह अपनी 
इच्छानुसार कभी भी इस सहायता अनुदान को रोक दे या कम करदे तो 
स्पष्ट है कि वह स्थानीय मामलों में महत्वपूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर सकती 
है। इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने से पूर्व केन्द्रीय सरकार पहले यह 
निणय लेती है कि क्‍या स्थानीय सत्ता सेवा के कम से कम स्तर को बनाए 
रखने में श्रसफल रही है अथवा उसको दी जाने वाली सहायता की मात्रा 
बहुत भ्रधिक या अवुद्धिपूए ' है। यह नियन्त्रण का सर्वाधिक महत्वपण 
उपाय हैं। इसका अस्तित्व ही पर्याप्त प्रमावशील रहता है तथा इसका 
प्रयोग करने की प्रावश्यकता ही उत्पन्न नहीं होती । श्रार० एम० जैक्सन 
महोदय लिखत हैं कि इस -शक्ति को सुरक्षित के रूप में अयुक्त करना 
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२१४ . ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रगातत 


चाहिए और इसका प्रयोग करते समय संसद , की राय जानता जहरों 


होता है ।* " 


(३) केद्वीय सरकार द्वारा स्थानीय सत्ताओों पर एक भ्रन्य नियलय 
उनकी कर्ज लेने की शक्ति पर रखा जाता है। स्थानीय सत्ताग्रों को यह ग्रवि- 
कार है कि वे नए कार्यों जैसे स्कूलों एवं ग्रह-निर्माण पर, जिसका किए 
लम्बा जीवन होता है और जिससे प्राप्त होते वाला फायदा भविष्य में मिलने 
वाला है, होने वाले खर्चे की व्यवस्था कर्ज लेकर कर सकती हैं। प्रायः ऐप 
होता है कि जब कभी स्थानीय सत्ता कर्ज लेना चाहे तो उसे ऐसो करे हे 
लिए गृह-निर्माण एवं स्थानीय सरकार मन्त्री को स्वीकृति लेनी होती है | झ 
प्रकार मन्‍्त्री को परिषद की प्रमुख नीति पर पर्यवेक्षेण रखने का विस्तृत ग्रि- 
कार रहता है | यह पर्यवेक्षण छोटी सत्ताओ्रों के सम्बन्ध में ग्रधिक बह 
होता हैं क्योंकि वे अधिक योग्य स्टाफ की नियुक्ति नहीं कर सकती। उर 
कभी किसी कार्यक्रम की वित्तीय व्यवेस्थो के लिए आवश्यक कजे पर मती 
की स्वीकृति प्राप्त की जाती है तो इस अवसर पर मन्त्रालय के योग कि: 
एज्ञ उस प्रोजेक्ट की देखभाल करते हैं । यह तक दिया जाता है कि वड़ी सा- 
तीय सत्ताञ्नों को बिना मन्त्रालय की स्वीकृति के ही कर्ज लेने की प्रवृर्गी 
प्रदात की जानी चाहिए । वर्तमान प्रवृति के श्रनुसार स्थानीय सत्ताएं [गौ 
व्यय के भ्रपने छोटे विषयों का प्रबन्ध साधारण भय द्वारा कर लेते हैं श्र 
इसलिए उनको कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती तथा साथ ही मन्त्री का हलः 
क्षेप भी हट जाता है। ५ 


स्थानीय सत्टाग्रों पर उनकी कर्जा लेने की शक्ति की दृष्दि से कैदी 

: 'द्वारा दो प्रकार से नियन्त्रण रखा जाता है। प्रथम, ये सत्ताएं बेवन 
कुछ :द्चिहयमों के अनुसार ही कंजे ले सकती हैं जिसमें कि उसके उईं 
को परस्भि/वत किया जाता है तथा भुगंतान का श्रधिक से श्रधिक एम हे 
बता दिया जाता है और दूसरे, केन्द्रीय विभागों द्वारा कार्यक्रम एवं कह 
अ्रवप्तर को स्वीकृति दी जाती है तथा उसके भुगतान के समय में री हे 
स्वेच्छापूर्ण शक्तियों का प्रयोग करता है। करे के सम्बन्ध में स्वीकृति देन '| 
सत्ता मुख्य रूप से स्वास्थ्य मन्त्रालय में निहित होती है, यद्यपि प्रत्य वि 
द्वारा भी इस पर सामान्य अ्रघीक्षण रखा जाता है। यहां दो बातें मृत है 
से उल्लेखनीय हैं। प्रथम यह कि कर्ज की भ्रनुमति देने की शर्ति एक हैं 
विभाग में केन्द्रित कर दी गई है भौर दूसरे यह कि कुछ सामान्य सिद्ध 
श्रपनाए गए हैं. जिनके झ्रधार पर ' केन्द्रीय विभाग स्वीकृति देने प्रा 
रोकने का कार्य करते हैं। एक विभाग में इस शक्ति को केन्द्रित करन में / 
में.बताते हुए स्वास्थ्य मन्त्रालय ने कहा कि कर्ज की स्वकृति देने की ६004 
एक विमाग में केन्द्रित करने के पीछे पर्याप्त संगत कारण है व्योंकिं रहाँ ९ 
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मात्र रास्ता है जिसके द्वारा एक स्थानीय सत्ता की 3 अल सकी 
को प्रभावशाली रूप से पुनरीक्षित किया जा सकता हैं। इसे वास्तविक मित्त- 
च्ययता के पक्ष में माना जाता है अर्थात्‌ धत को इस प्रकार सत्र किया जाए 
कि उससे प्रधिक से अधिक उपयोगिता भ्राप्त की जा सके। यह लक्ष्य तभी 

पूरा किया जा सकता है जवकि केन्द्रीय सत्ता स्थानीय व्यय को एक व्यवस्थित 


हप प्रदान करे । 


सन्‌ १६१८ की सरकार के वन्‍्त्र की प्रमिति ने यह अस्तावद रहा कि 
कर्जों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी उत्ता ट्र ज्री 2080, । 
इस प्रस्ताव के कुछ लाभ मी ये क्योंकि टू जरी में अ्रधिक लोग वित्तीय विशे- 
पत्र होते हैं औ्रौर यह भ्रन्य विभागों की ग्रपेक्षा धन सम्बस्ती बजारों में अधिक 
संलर्त रहती है। जिन सिद्धान्तों को मच्त्रालय द्वारा कजा स्वी््धेत करने में 
प्रपमाया जाता है वे सामान्य प्रशासकीय सिद्धान्त होते हैं । मन्धनालय को यह 
सन्‍्तोप होता चाहिए कि प्रस्तावित खर्चा जिस कार्य के लिए लिया जा रहा 
है वह कार्य श्रावश्यक है । उसको उचित रूप से तथा मली प्रकार से नियोजित 
किया गया है तथा सत्ता की वित्तीय स्थिति ऋण लेने के लिए वाख्य करती 
है। कर्ज के सम्बन्ध में निेंय लेते समय मख्रालय द्वोग्म स्थानीय सत्ता के 
क्षेत्र, जनसंख्या, कर योग्य मूल्य, वर्तमान समय में लगाए गए कर, वर्तमान 
क्र्मा, काम में न ली गई कर्जे की शक्तियां, प्रतिबत्धों के आाबीन अब्ियों 
की दूरी तथा नियोजन आदि के सम्बन्ध में सूचना आप्त को दा है। 
स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्ज लेने के सिद्धान्तों पर स्थानीय सत्ता को वुद्धियृर्ण परयदर्स 
देता है भर प्राय: उसके प्रत्येक वापिक प्रतिवेदन में इसके उदाहरण उल्तेत 
किए जाते हैं। कई एक लेखकों ने यह सुझाव दिया है कि दाप्ट्रीय दिल्दीय 
स्थायित्र की दृष्टि से स्थानीय परियदों की कर्ज हेने की शक्ति पर प्रशोत्त 


है. कह मी 


नियन्त्रण रखना चाहिए किन्तु एक कतरा बह मी है कि स्थातीद प्रस्शादों 


की श्रधिक विस्तृत परीक्षा नोकरणाही के हस्वक्षेत की प्रेरित करेंगी झर 
एस प्रकार केन्द्र केवल हस्तक्षेप के लिए हम्तश्लेप करेगा । 


(४) केद्ध द्वारा स्थानीय प्रत्ताओं पर निब्वय् क्रा छझ अम्य 
तरीया भ्राडिट है। कानून के श्रतुसार सभी काउस्द्रीज, झड़सी एवं देखी 
जियों एवं पेरिशों के लेखों को वापिक रुप से क्रेद्धीव ततता के अविका/ल्यों 
प्र्धात्‌ जिला आहिटरों द्वारा श्राडिट क्रिया बाता है। समय-समय पर 
प्रसाधारण प्राड़िट भी किए जाते हैं ।. कभी कमी देर करते से द्वाति की 
सम्मावना रहती है । ऐसी संकटकालीन स्थिति में कभी भी श्राहिट की प्रारम्भ 
किया जा सकता है । काउन्टी एवं गैरकाउत्टी बारोज के साभान्य लेखों का 
प्राडिट नहीं किया जाता किन्तु उनकी शिक्षा तथां गुह-निर्माण से सम्बन्धित 
लेसे भ्राहिट किए जाते हैं । काउस्टी तथा ग्रैरकाउन्दी वारोज भ्रपने श्रापको 
स्वच्छायव क खान्यय मन्त्रालय के श्राडिट का विषय भी बना सकते ँ ह 
यह कार्य हमेशा उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता किन्तु जब कभी एक 
स्थानीय तत्ता ऐसे वित्तीय संकट में पढ़ जाए जिसकी सहायता के लिए केन्द्र 
शा द्वारा घन देया जाता भरूरो हो तो ऐसी स्थिति में केन्द्र उस सत्ता 
गै ग्रलशयक रूप, ६ ' सकता हैं | 

प्रखशयक रूप, ४ झ्राहिट का विषय बना सकता हैं। यहां यह प्रश्त किया 


है) 5४ 


है ० >+>>> 


रश्श्८ ग्रेंट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


कुछ स्थानीय सेवाश्रों के सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्‍्त्री द्वारा निरीक्षत्रों 
या श्रन्य अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है जो कि सत्ताओं एवं 
मन्त्री के बीच सम्बन्ध बनाए रख सकें। उदाहरण के लिए शिक्षा मन्त्री 
काननी रूप से यह शक्ति रखता है कि वह निरीक्षक, द्वारा यह मालुम करता 
रहे कि स्कूल की सीमाओं में दिए गए नियमों एवं निर्देशों का पालन किया 
जाता है श्रथवा नहीं । गृह सचिव भी स्थानीय सत्ताओ्ों की अग्नि सेवाग्रों 
तथा पुलिस सेवाश्रों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है। 
वैसे स्थानीय सरकार को निरीक्षित करने की केन्द्रीय सरकार के पास कोई 
सामान्य शक्ति नहीं है। विभिन्न सेवाओं के लिए जो निरीक्षक नियुक्त किए 
जाते हैं उनको स्वतन्त्र स्तर श्रदाद करने के लिए उन्हें क्राउन द्वारा नियुक्त 
किया जाता है। मन्‍्त्री द्वारा सहायक निरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। 
निरीक्षकों का कार्य केवल यह है कि वे जो कुछ देखें उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन 
दे दें। उतकों किसी प्रकार की अनुशासनात्मक शक्ति प्राप्त नहीं होती । 
यदि निरीक्षकों द्वारा किसी श्रसन्‍्तोषजतक स्थिति का पता लग।या जाए तो 
यह शक्ति मन्त्रियों की होगी कि वे उठाए जाने वाले उपयुक्त कदम के बारे में 
विचार करें। वंसे निरीक्षकों द्वारा पर्याप्त परामश्श प्रदान किया जाता है । वे 
व्यापक अ्रनुमव एवं सम्मान वाले लोग होते हैं। जहां कहीं मन्‍्त्री को एक 
सेवा का निरीक्षण करने की शक्ति नहीं होती वहां भी वह सेवा को निरीक्षित 
करने तथा पर्यवेक्षित करने के लिए एक श्रघिकारी की नियुक्ति करके पर्याप्त 
प्रभाव का उपयोग कर सकता है। कुछ लेखकों के विचारानुसार ये भ्रधिकारी 
सत्ताओं को केवल सुझाव या परामर्श ही प्रदान नहीं करते वरन्‌ ये मन्ञ्री के 
भ्रांख और कान होते हैं। विभागीय नीति के बारे में उनके सं।मने जो मत 
व्यक्त किए जाते हैं भ्ौर वे जो कुछ भी देखते हैं उस सबको अपने प्रतिवेदन में 
स्थान देते हैं। वे कम कार्यकुशल सत्ताश्रों को ऐसे तरीकों का सुभाव देते हैं 
जो कि अधिक सफल सत्ताओ्नों द्वारा श्रपनाए जा रहे हैं और ऐसा करके वे 
सेवा के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं । 
जब कभी एक स्थानीय सत्ता किसी कार्य को करने के लिए या घन 
उधार देने के लिए कोई प्रस्ताव करती है तो मन्त्री श्रपना निर्णय लेते समय 
निरीक्षक के प्रतिविदन को श्राधार बनाता है। कई वार यह सम्भावना व्यक्त की 
जाती है कि निरीक्षण की व्यवस्था द्वारा स्थानीय सत्ताश्रों की यह अनुभव 
होने लगता है कि उनके ऊपर जासूसी की जा रही है श्रौर इसलिए केद्धीय 
विभाग तथा स्थानीय सत्ता के बीच सरलता से मनमुठाव पैदा हो सकता 
है । जहां तक शिक्षा सेवाश्रों का प्रश्त हैं उनके सम्बन्ध में इस सम्भावना को 
कम कर दिया गया है। इसका प्रथम कारण यह है कि केन्द्रीय विमःग स्थानीय 
शिक्षा सत्ता को अपना एक हिस्सेदार मानते हैं तथा हमणा यह चाद्नते हैं कि 
शिक्षा हैवा के विभिन्न पहलुओं की परीक्षा के लिए प्शामशंदाता रशित्यां 
नियुक्त करें । स्थानीय विशेषज्ञों को समिति के सह ये गवाद्ियां देने की 
सुविधा दी जातो है तथा शिक्षा मल्त्री प्राय: समिति दा सिफारिशों वो मान 
लेता है। दूसरे, शिक्षा मन्त्रालय बानी इच्छा की स्थानीय शिक्षा सत्ता पर 
उस समय नहीं लादना चाहेगा जब तक कि कोर्ट दराष्ट्रीय नोट नहीं 
उलभठी है! 


स्थानीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार : पर्यवेक्षण एवं नियस्त्रण २१६ 


(६) कानून द्वारा मन्त्रियों को भ्रधीनस्थ व्यवस्थापत की जो शक्ति 
दी जाती है उसके द्वारा भी केन्द्रीय नियन्त्रण की मात्रा बढ़ जाती है। उदा- 
हरण के लिए शहर एवं देश के नियोजन को लिया जा सकता है जहां कि दिन 
प्रति दिनके बहुत बढ़ भाग को अ्रतेक विनियमों द्वारा नियुक्त किया जाता 
है । ये विनियम अपने झ्राप में किसी प्रशासकीय नियन्त्रण की रचना नहीं 
करते क्योंकि ये तो शुद्ध रूप से व्यवस्थापन होते हैं किन्तु इन विनियमों 
के द्वारा ही कुछ ऐसी श्रनुमतियां अदान की जाती हैं जिच्हें प्रशासकीय निय- 
न्त्रण का जनक माना जा सकता है । 


(७) जब कोई निश्चित प्रावधान नहीं होता तो स्थानीय सत्ता भ्रपने 
कार्य को जँसा उपयुक्त समभती है उसी छूप में संगठित कर लेती है किन्तु 
इन कार्यों को करते समय उसे भन्‍्त्री से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करना 
होता है । एक सामान्य प्रावधान के भ्रतुसार मन्त्री पड़ोस की स्थानीय सत्ताओं 
को इस वात के लिए मजबूर कर सकता है कि.वे किसी विशेष उहं श्य से 
संयुक्त निकाय की रचना करे और यदि सेवा के लिए छोटे निकाय की जहू- 
रत है तो बह बड़ी स्थानीय सत्ता को छोटी सत्ताग्रों के लिए शक्ति हस्तान्तरित 
करने को कह सकता है । स्थानीय संगठन पर एक श्रन्य प्रकार का नियन्त्रण 
यह होता है कि कानून द्वारा यह व्यवस्था की जाए कि किसी भी समिति के 
संविधान को मलश्त्री द्वारा स्वीकत होना चाहिए। इसका श्रर्थ यह नहीं है कि 
मन्त्री समिति के वास्तविक नामों को स्वीकार करे. किन्तु केवल यह है कि वह 
उनकी केवल संख्या एवं सामान्य बनावट के सम्बन्ध भें देश दे सकता है। 

(८) स्थानीय सत्ताश्रों पर केन्धीय नियंत्रण का एक रूप यह है कि 
स्थानीय सत्ता को कई एक मामलों में निर्णय लेने से पूर्व केन्द्र की अनुमति 
आन बारनी होती है । ऐतिहासिक रूप से इसको नियंत्रण का एक श्राधुनिकृ- 
तप एप माता जाता है | वर्तमान श्रधिनियमों की यह प्रवृत्ति है कि वे स्था- 
नीय सत्ताप्नों को जो सेवायें सौंपते हैं उनके बारे में वे एक कारयो-क्रम की 
रचना को श्रावश्यक बना देते हैं | स्थानीय सत्ता अपने लिए निर्धारित कार्य- 
ता को सम्पन्न करने के लिए विस्तृत योजनायें बनाती है | ये सभी योजनाये' 
विस्तृत रूप में उचित मंत्री के पास भेजी जाती हैं। मंत्री को यह श्रधिकार 
हैं कि वह संशोधन के साथ भ्रयवा उसके बिना हो योजना को स्वीकार करे. 
था ने करें | इस प्रकार केन्द्रीय मन्न्नालय स्थानीय सत्ताश्रों के तवीन कार्यों" 
का छप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रूप से नियन्त्रण रखता है । 


के _भोफेप्तर फाइनर के कथनानुसार केन्द्रीय विभाग को मुख्य रूप से चार 
क्षेत्रों में स्वीकृति की सत्ता ( $क्षाएंगपांपढ १०(॥०70) प्राप्त है ।* प्रथम 
चह स्थानीय निकायों के क्षेत्र में परिवर्तन करने की स्वीकृति प्रदान करता है ; 
सर, उपकानूनों (89-४७७); तीसरे, 20९3 न द्वारा निर्धारित सेवाप्रों की 
क्षियान्दिति की प्रशासकीय योजनायं तथा 


/ स्थानीय सत्ता द्वारा 
जाने वाले फीस एवं यात्री कर श्रादि के क्षेत्र में । सी 





अपशावा हॉंकक, 09, णं, ?, 3], 
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स्थानीय सत्ताश्रों को या तो उनके संविधान द्वारा अथवा किसी विशेष 
कानून द्वारा उपकानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है । इस शक्ति का मूल 
आधार यह है कि क्षेत्र की समस्याओं पर तत्काल ही कुछ कार्य वाही करने 
के लिए इन सत्तांशों के हाथ में कुछ भ्रधिकार होना चाहिए ताकि होने वाली 
देरी के कारण श्रसुविधाये एवं नवीन समस्याये' उत्पन्न न हो जाये । उप- 
कानूनों के माध्यम से स्थानीय सत्ता लाउडस्पीकर एवं बेतार के तार भ्रादि 
हांरा होने वाली श्रसुविधा को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाती 
हैं। स्थानीय सत्ताञ्रों को ये शक्तियां यदि निर्बाध रुप से प्रयुक्त की जाये तो 
कई एक समस्याये' पैदा कर देती हैं। भ्रत: उचित यह समभा जाता है कि 
सरकार के श्राघीनस्थ क्षेत्रों को कुछ राष्ट्रीय सिद्धान्तों का विपय बनाया 
जाये | इस दृष्टि से उपकानून बनाने की स्थानीय सत्ताभ्रों की शक्ति को दो 
प्रकार के नियन्त्रण का विषय बनाया जता है प्रर्थात प्रश.सकीय नियन्धण 
एवं न्यायिक नियन्त्रण | इस नियन्त्रण का पर्याप्त महत्व होता है। केद्धीय 
सत्ताञ्नों का व्यापक अनुभव यह सम्मव बनाता है कि निर्शाय लेने में अथवा 
कानून बनाने में गलती न की जाये तथा स्थानीय सत्ता अपने लक्ष्य को 
असानी से प्राप्त कर सके | कल्‍द्रीय सरकार द्वारा जो प्रादर्श या नमूने के 
उपकानून बनाये गये हैं वे सैकड़ों ही सत्ताओ्रों के प्रस्तावों पर तथा लम्बे अनुभव 
पर आयारित हैं। कोई भी स्थानीय सत्ता अपने सौलिक उपकानून को स्वीकृत 
कराने में कठिनाई का श्रनुभव करती है व्योंकि प्रत्येक उपकानूव पर विचार 
करते समय केन्द्रीय विभाग परम्पराओं की मांग करते हैं । 


उपकानृनों पर नियन्त्रण का एक अ्रन्य साधन कानून का स्यायालय 

, हैं। उपकानून बनाने की शक्ति कानून द्वारा प्रदान की जाती हैं और 

इस श्रय॑ में इसे श्रधीनस्थ व्यवस्थापन भी माना जा सकता हैं । इसे वुद्धिपु्णं 

होना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं है तो न्यायालय द्वारा अनुचित करार 
दिया जा सकता है । 


स्थानीय सत्ताओों द्वारा कुछ जन-उपयोगी सेवाग्नों को प्रभासित 
किया जाता है । इसके सम्बन्ध में जो कीमत उपभोक्तागरों से क्यूल की 
जाती है उस पर मन्‍्त्री की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। इस प्रकार एमशात 
फीस, वाजार कर, श्रधिक ग्रह कर श्रादि के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय को 
सत्ता सौंपी गई है । सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि केनद्रीय सत्ता 
को भ्रधिकतम कीमत निश्चित करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा करते 
समय केन्द्रीय सत्ता दो वातों का ध्यान रखती है । प्रथम तो यह कि सेवा कहीं 
घाटे में न चली जाये और दूसरे, यह कि लाभ थोड़ा ही हो तथा जनता के 
कन्वों पर भ्रधिक मार न पड़े । 


(६) ढानूत द्वारा मंत्री को स्थानीय सरकार अधिकारियों दी निद्धकें 
वेतन एवं पदविनुक्ति आदि के सम्बन्ध में कुछ नियंत्रण रखने का अधिकार 
दिया गया है । उदाहरण के लिए काउन्टी परियद ब्लर्क का वेतन मंत्री द्वारा 
स्वीकृत किया जाता है तथा उसको विदा मंत्री दी स्प्रीक्ृषति के हटाया नहीं जा 
सकता । इसी प्रकार काउन्डी के स्वास्थ्य के मंदी उप. -धिकादी थी बोहूलायें 

ज्री द्वारा निर्धारित की जाती हैं इसी प्रकार रो दिमुवा £ रते समय 
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मंत्री की स्वीकृति ली जाती है । श्रन्य स्थानीय सत्ताओों के कई एक श्रधिका- 
रियों के सम्बंध में मी केन्द्रीय सत्ता के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है । यह 
नियंत्रण इस वात पर निमर करता है कि वे स्थानीय सत्तायें उन सेवाग्रों के 
निए केन्द्रीय श्रनुदान प्राप्त करती हैं श्रथवा नहीं * पहले स्थानीय शिक्षा सत्ता 
को यह भ्रधिकार दिया गया था कि वह स्वेच्छापर्वक जिसे चाहे उसी को 
शिक्षा श्रधिकारी के पद पर नियुक्त कर दे | इस पद के लिए कोई निश्चित 
योग्यता नहीं थी । परम्परागत रूप से उम्मीदवार के पास विश्वविद्यालय की 
टिग्री हो तथा कुछ अ्रध्यापन का अनुनव हो एवं कुछ प्रशासकीय झनुरव हो । 
विन्तु सन्‌ १६४४ के शिक्षा भ्रधिनियम ने स्थानीय शिक्षा सत्ता के कर्तव्यों को 
बताते हुए कहा कि सत्ता के मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर वह किसी 
उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करे किन्तु कोई भी स्थानीय सत्ता इस प्रकार की 
नियुक्ति बिना मन्त्री से पृव विचार किए नहीं कर सकती और जब मन्त्री से 
इस प्रकार का विचार-विमर्श करता हो तब वह रुत्ता मन्‍्त्री के पास उम्मभीद- 
बारों के नाम, पूर्व श्रनुमव, योग्यताए एवं अन्य पर चयात्मक सूचनाए' भेजती 
हैं लेविन मन्त्री के मतानुस्तार इस प्रकः प्रस्तुत व्यक्तियों के नामों में कोई 
भी योग्य नहीं है तो ब८ इस प्रकार की नियृक्तियों को रोकने के लिए निर्देश 
जारी बार सवता है । इस प्रावधान को व्यावहारिक रूप में स्थानीय सत्ता मस्त्री 
की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करती है और मन्त्रो उसमें से योग्यता के श्राघार 
पर उम्मीदवारों के सम्बन्ध में श्रपना मत प्रकट करता है । मन्‍्त्री को यह श्रधि- 
कार है कि वह किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं के बारे में सन्देह करके उसके 
नाम को काट सके । वह इन नामों को उस समय तक काठता रह सकता है जब 
तक कि उसे सन्तोपजनक सूची प्राप्त न हो । 


स्थानीय अधिकारियों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण 
रखने के पीछे कई कारण हैं। प्रथम यह है कि किसी भी स्थानीय प्रशासकीय 
निकाय पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह पर्याप्त सुयोग्य श्रधिकारियों 
पी नियुक्ति कर रऊेगी तथा उस प्रकार का वेतन प्रदान कर सकेगी जोकि 
योग्य उम्मीदवारों को श्राकपित कर सके । दूसरे, ग्रेट ब्रिटेन में यद्यपि स्थानीय 
प्रधिक्ारियों के ऊयर नियन्त्रण रखा गया है किन्तु फिर भी यह नियन्त्रण 
हतना नहीं है कि व; उन अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार का केवल एजेन्ट 
मात्न बना दे । | 
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रखता हो । ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्षों द्वारा अपनी-अपनी बात कही जातो 
है श्रौर इन बातों के आघार पर निरीक्षक एक व्यक्तिगत श्रेतिवेदन तैयार 
करता है भर मन्त्रालय उस पर निर्णय लेता है। कई एक व्यक्तियों द्वारा 
जिनमें कि मुख्य रूप से वकील लोग शामिल हैं, यह मत प्रकट क्रिया जाता है 
कि अपील की यह प्रक्रिया उचित नहीं है क्योंकि इससे अ्रसल में यह ज्ञात 
नहीं हो पाता कि निर्णय किसके द्वारा लिया गया है। इस प्रक्रिया में यह भी 
सम्मावना रहती है कि निर्शाय दी गई गवाहियों के भ्राघार पर न लिए जाए 
किन्तु उन तथ्यों के श्राधार पर लिए जाए जो कि कार्यालिय की फाईलों में हैं 
तथा जो प्रार्थी के लिए ग्रज्ञात हैं। यह समस्या अत्यन्त जटिल है भौर इस पर 
निर्णय लेने के लिए अ्रधिकारियों की एक समिति को तियुक्त किया गया। 
वास्तविक क/ठनाई यह है कि इसके निर्णायों की प्रकृति कुछ न्यायिक होती है 
जिसमें कि प्राय: नीति के प्रश्त भी उलभ जाते हैं । 


जब दो या दो से अधिक स्थानीय सत्ताशों के बीच कोई झगड़ा उत्रन्न 
हो जाए तो उसका निरं य करने की शक्ति अनेक भ्रधिनियमों द्वारा मंत्री को 
सौंपी गई है । इस शक्ति के माध्यम से केसद्रीय सरकार सत्ताश्नों के वीच के 
सम्बन्धों को नियमित करती है । स्वास्थ्य मन्‍्त्रालय को यह श्रधिकार दिया 
गया हैं कि दो स्थानीय शिक्षा संस्थाञ्रों के बीच भंगड़ा उत्पन्न होने पर तथा 
.स्थानीय शिक्षा संस्था एउं स्कूल प्रवन्धक के बीच मतभेद उत्पन्न होने पर की 
जाने वाली अपीलों के बारे में विचार करे । शिक्षा म त्रालय की भांति स्वास्थ्य 
मन्त्रालय और दूसरे विभागों को भी इस सम्बन्ध में महत्वपूर्णा शक्तियां प्राप्त 
हैं । यह व्यवस्था भगड़ों एवं मतभेदों को तय करने के लिए श्रत्यन्त उपयोगी 
मानी जाती है क्योंकि केन्द्रीय विमाग को किसी श्रन्य पंचालय को अपेक्षा 
स्थिति की अधिक जानकारी होती है भौर यह प्रक्रिया भ्रन्य न्यायिक प्रक्रियाश्रों 
की टुलता में कम खर्चीली होती है । कई एक मामलों में विभागों की भ्रपीत 
की शक्तियां श्रन्तिम एवं वाह्मकारी होती हैं । उनके निर्णय के विरुद्ध किसी 
न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती । कुछ विपय ऐसे हैं जितके सम्बंध 
में न्यायालय भी वोल सकता है । 


(११) व्यवस्थापन द्वारा प्राय: मन्सत्रियों को यह शक्ति दी जाती है 
कि यदि स्थानीय सत्ता कोई कार्य वाही करने में श्रसफल रहे तथा वह अपन 
उत्तरदायित्वों को सन्‍्तोषजनक रूपसे पूरा न कर सके तो वह उसके विरुद्ध 
कार्यवाही करे। इन शक्तियों को अवहेलना की शक्तियां (0८शि/ 
?९०४९०४४) कहा जाता हैं । केन्द्रीय सत्ता, स्थानीय सत्ता को श्रपने कर्तत्यों का 
निर्वाह करने में बाध्य बनाने के लिए परमादेश का लेख जारी कर सकती 
है जो कि एक प्रकार से स्थानीय सत्ताओं को उनके कानूनी कर्तव्यों को सम्पन्न 
करने की भ्राज्ञा होती है। सन्‌ १४७५ के जन-स्वास्थ्य श्रधिनियम के सम्माग 
२६६ में अवहेलना की इन शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके द्वारा 
स्वास्थ्य मन्त्रालय को यह शक्ति दी गई कि वह भुल्राए गए कर्तव्यों का 
सम्पन्न करने की दिशा में कदम उठा सके । जो व्यक्ति सम्मावित सेवा मे 
रुचि लेता है वह मन्त्रालय के सम्मुख श्रपनी शिकायत प्रस्तुत करेगा । एमी 
स्थिति में मन्त्रालय उस कार्य को प्रूरा करने के लिए व्यक्तियों को नियत 
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करने की शवित रखता है। साथ ही वह यह भी निर्देश जारी कर सकता है 
कि की जाने वाली सेवा में जो खर्चा होगा श्रोर नियुक्त व्यक्षितयों को जो 
वेतन दिया गया, उस सारे खर्चे को सम्बन्धित स्थानीय सत्ता द्वारा दिया 
जाए । इस प्रकार के श्रादेश को यदि जरूरी हो तो न्यायालय द्वारा भी प्रभावी 
बनाया जा सकता है। इस प्रकार कौ सेवा सम्पन्न करने के लिए नियुक्त 
व्यक्ति वे सारे श्रधिकार रखते हैं जो कि सम्बन्धित स्थानीय सत्ता के उस 
सम्बन्ध में हैँ किन्तु वे कर संग्रह नहीं कर सकते । 


भ्रवहेलना की शक्तियों के प्रयोग का एक अन्य रूप यह भी हो सकता 
है कि जब मन्त्री यह देखे कि एक स्थानीय सत्ता ने वह कार्य नहीं किया 
है जो कि उसे करना चाहिए था तो वह एक ऐसा आदेश जारी कर सकता 
है कि वे इस कार्य को सम्पन्न करें। इस आज्ञा को जब स्थानीय सत्ता द्वारा 
नहीं माना जाता है तो मन्त्री न्यायालय द्वारा परमादेश का लेख जारी करा 
सकता है । स्थानीय सत्ता द्वारा श्रपने कत्त व्यों की अ्रवहेलना किए जाने पर 
मन्त्री एक कदम यह भी उठा सकता है कि वह उन शक्तियों को सत्ता से 
छीन ले । ऐसा भी प्रावधान है कि मन्‍्त्री उन शक्तियों को श्रन्य स्थानीय 
सत्ता के लिए सौप दे । द्विसूत्रीय स्थानीय सरकार की व्यवस्था में सामानन्‍्यत: 
यह प्रावधान पाया जाता है कि यदि निम्न सूत्र कक्त॑ब्यों की श्रवहेलना का 
दोषी पाया जाए तो इसकी शक्तियां बड़ी सत्ता को सौंपी जा सकती हैं । जब 
स्थानीय सत्ता न्यायालय के श्रादेशों का पालन नहीं करती तो इसे न्‍्याय- 
पालिका की श्रवरेदनना समझा जाता है। नियन्त्रण के इस प्रकार के तरीकों 
फो वहत कम काम में लाया जाता है। इनको केन्द्रीय सत्ता भी काम में 
लाता पसन्द नहीं करती | केवल ग़म्मीर स्थिति उत्पन्न हो जाने पर ही ये 
फाम में लाए जाते हैं । कुछ लोगों का कहना है कि श्रवहेलना पूरा कार्यों के 
सम्बन्ध में उठाए जाने वाले ये कदम स्थानीय सत्त्रों के क्षत्र में प्रत्यक्ष 
एस्नक्षेप यहे जा सबते हैं । इनको भ्रसंवेधानिक रूप से स्थानीय स्वायत्त सर- 
कार की परग्पशत्रों वा उलंघन कहा जा सकता है। केन्द्रीय सत्ता अ्रपनी 
एचद्टाप्नों फो फ्रियान्वित करने के लिए प्राय: इनका प्रयोग नहीं करती किन्तु 
जब कभी उसे इनौतियां दी जाती हैं तो वह उनको वाध्य हो कर श्रपनाती 
है । प्रव्देलनापूर्ण कार्यो के सम्बन्ध में किस कदम को उठाया जाएगा, इस 
बात या निण ये रुरते समय कई एक वाततों को ध्यान में रखा जाता है । 


प्रपम वात यहू ध्यान में रखी जाती है कि यदि मन्त्रालय स्थानीय 
सत्ता के प्रधिष।रों को प्रपने हाथ में ले लेता है तो क्या वह उनको सम्पन्न 
घर पाएगा । यथा वह सम्पन्न करने में कठिनाई का श्रनुमव करे तो हो 
सकता हैं कि स्थिति छोर नी श्रधिक दिगड़ जाए। शिक्षा-सेवाओं को इसके 
उ4:६5ण के एप में प्रस्तुत किया जादा हैं। यह कहा जाता है कि यदि विश 


सत्या धपने दे -यों को करने में असफल हो जाए तो उन्हें केन्द्रीय सत्ता 
द्वारा सम्मालना रथिक सुविधाजनक नहीं रहेगा क्योंकि स्कूलों का संचालन 


बरने में मन्त्रालप भ्रथेक प्रकार की कठिनाइयों में उलक जाएगा। शिक्षा- 
मन्पालय के पास अध्यापकों का इतना स्टाफ भी नहीं होता कि वह उचित 


रूप से एन नए ३ यित्दों का निर्वाह कर सके। ऐसी स्थितियों में तथा इस 
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प्रकार की सेवाओं के सम्बन्ध में यह उचित समझा जाता है कि मन्त्री सत्ता 
को अवहेलनापूर्ण (22/87/:! घोषित कर दे तथा यह आदेश जारी करे कि 
उस सत्ता को क्या करता चाहिए । यदि वह सत्ता उन कार्यो को सम्पन्न न करे 
तो मन्‍्त्री न्यायालय के द्वारा परमादेश की श्राज्ञा जारी करा दे । कुछ ऐसी 
भी सेवाए' होती हैं जिनको सम्पन्न करने की शक्ति एवं सामथ्यं मन्हत्री में 
होती है। उदाहरण के लिए नागरिक-सुरक्षा को प्रस्तुत किया जा सकता है। 
जब कभी प्रवहेलनापूर्ण शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो स्थानीय सत्ता 
किसी प्रकार से वित्तीय लाभ में नहीं रहती | इन सेवाग्नों का संचालन चाहे 
स्वय' उनके द्वारा किया जाए अथवा केन्द्रीय मन्त्रालय द्वारा, उसके व्यय का 
भार अन्तिम रूप से स्थानीय सत्ता द्वारा ही वहन किया जाता है। जब 
केवेन्ट्री (00ए2॥09) नगर में नागरिक-सुरक्षा सेवाएं सीधे गृह कार्यालय 
द्वारा प्रदाव की गई तो मी इनका खर्चा स्थानीय सत्ता द्वारा ही दिया गया 
था । प्रावधान के अनुसार समय पर मन्त्री इन सेवाग्नों के लिए स्वय घन 
खर्च कर सकता है क्‍योंकि यह घन ऋरठउन का घन होता है इसलिए वह 
इसे वापस लेने का अधिकार रखता है। यदि स्थानीय सत्ता इस धन को 
प्रदान न करे तो केन्द्रीय सत्ता द्वारा श्रन्‍्य प्रकार के दबावों को काम में 
लाया जा सकता है। यदि इन अवहेलनापूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने के 
कारण कोई स्थानीय सत्ता कर्जदार हो जाए तो उसको दिए जाने वाले 
श्रनुदान का उतना भाग रोक लिया जाएगा । 


प्रशातकीय नियन्त्रण का सामान्य प्रभाव [706 6धाशभ 
छल्ले 4कगग्रंआा800०. 0०४० ]--प्रशासकीय_ नियच्नण के 
विभिन्न साधनों का प्रयोग करके केन्द्रीय सत्ता स्थानीय सत्ताओ्रों के क्षेत्र में 
पर्याप्त महत्वपूर्ण हस्तक्षेप का श्रधिकार रखती है । मत्त्रियों को जिन मामलों 
की सूचगा दी जाती है वे उनमें हस्तक्षेप कर सकते हैं । वे स्वयं भी स्थानीय 
सत्ताग्रों के कार्यो को निरीक्षित कर सकते हैं तथा श्रनुदान रोक कर 
ग्रथवा श्रन्य प्रकार से उनकी क्ियाद्रों को प्रतिवन्धित कर सकते हैं । 
मियन्त्रण के ये विभिन्‍न प्रावधान स्थानीय स्वतन्त्रता एवं पहल को पूरा 
तरह से समाप्त नहीं कर देते; इसके विपरीत उनमें पहल एवं स्वायत्तता 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है | केद्वीय प्रकार प्रायः इस वात में रुचि लेती 
हैं कि स्थानीय सत्ताएं अपना कार्य करती रहें | वह उनको काय करन से 
प्रतिवन्धित नहीं करती । केन्द्रीय नियन्त्रण बहुत कुछ अप्रत्यक्ष एवं हल्का 
होता हैं । मन्त्री केवल इसीलिए हस्तक्षेप करते हैं कि सत्ता को उचित रूप से 
कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकें ! 
जब केन्द्रीय नियन्त्णण के विभिन्‍न प्रकारों को एक साथ मिला दिया 
जाता है तो उनकी मात्रा अत्यन्त हो जाती है। केद्रीय सरकार क्रिगी न 
किसी तरीके से स्थानीय सरकार की सभी क्रियाश्रों को रोकने में समर्थ ह। 
वह चहि तो स्थानीय सत्ता को सरकार का दृष्टिकोण क्रियान्वित करने के 
लिए वाध्य कर सकती है; किन्तु जैसा कि आर० एम० जैक्सत [8, )र्थ. 
780:807 | का कहना है कि इसका बर्थ बह नहीं होता कि केद्वीय सरकार 
प्रसल में नियन्त्रण की समी शक्तियों को का. ; लेती है या वह ऐसा कर 





स्थानीय सरकार एवं केन्द्रीय सरकार : पर्यवेक्षण एवं तिबच्त्रण २२५ 


मेकती है, फिर भी ये शक्तियां उतकों मिली हुई हैं।* इस शवितयों के 
सम्बन्ध में दो वातों की जावकारी अत्यन्त महत्वपुण सिद्ध हो सकती हैं हा 
प्रथम यह कि नियन्धरणा की इन शक्तियों का प्रयोग किस सीमा तक (9880 
गया हैं और दूसरा यह-कि किस आधार पर केन्द्रीय सरकार के इन कार्यों 
न्यायोजित ठहराया जा सकता है। प्रायः यह कहा जाता है कि इन शव्तिय 
का विकास नवीन युग की देन है किन्तु यह पूरी तरह से सच नहीं हैं क्योंकि 
नियन्त्रण के प्रमुख रूपों का विकास पिछली दशाब्दी में स्थानीय सरकार के. 
विकास के साथ-साथ होता रहा है.। नियन्त्रण के इन का का विकास 
केंद्रीय सरकार एवं स्थानीय सत्ताओं के बीच स्थित सम्बन्धों की बदलती: 
हुई परिस्थितियों से प्रभावित होता रहा है। :जब एक कस्बा शाही फार्टर 
प्राप्त करके वारो बन जाता था तो वह बहुत कुछ इस नियन्त्रण से बच- 
जाता था जो कि काउन्टीज में प्रयुक्त किया जाता था। शताब्दियों तक, 


वारोज को श्रपने कार्यों को उत्ती इच्छा से सम्पन्न - करने के लिए स्वततस्त 
छोड़ दिया यया था । | 


प्रन्य स्थानीय निकाय जैसे पेरिश तथा काउन्हीज श्रादि को शान्ति: 
दे न्यायाधीशों द्वारा संचालित किया जाता था, इनको मी केन्द्रीय नियन्त्रण 
से बहुत कुछ मुक्त रखा गया । वर्तमान युग में औद्योगिक क्रान्ति के फल- 
रबरूप स्थानीय एवं राष्ट्रीय सरकार की प्रवृत्तियों में महत्वपूर्ण | परिवरतंत 
ध्ाए है। कस्वों की गन्दी स्थिति के कारण स्थानीय सत्ताओ्रों को उप-काजून: 
वनाने की शक्ति दी गई। इसके भ्रतिरिकत कानून और व्यवस्था की स्थापना 
तथा गरीबों को राहत देने के कार्यों के क्षेत्र में अनेक नई समस्याएं उत्पन्न 
हैंए । इस समस्याक्रों के समाधान के लिए जो व्यवस्था की गईं, उससें. 
फरद्रीय नियन्त्रण को बहुत कठोर रखा गया । निर्धन राहत प्रशासन के क्षेत्र 
में केद्वीय सरकार द्वारा प्रनेक विनियमन किए गए श्रनेक निर्देश एवं श्रादेश 
निरन्तर रूप से जारी किए गए । इन सबके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में 
स्थानीय सत्ताप्रों के अधिकार न के वरावर हो गए 


208 5 हैं। जो स्थानीय श्रधि-- 
पारी एस कार्य को सम्पन्त करते थे, उन पर केर नियन्त्रण प्रत्यक्ष रूप से 


तना भ्रधिक था कि उनको स्थानीय संरक्षकों का भ्रविकारी नहीं कहा जा 


सता था बल्कि ऐसा लगता था कि उन्हें सीधे कानून द्वारा शक्ति प्राप्त 
हैं। एज धतिरिकत निरीक्षण, आाडिट एवं वित्तीय नियन्त्रण 


3 न्त्रण पूरी तरह सें 
; न व्यवस्था से पूर्व की स्थिति इतनी खराब थी कि जनता ते इस 
स्ययग्पा को बिना किसी विरोध के अपना लिया | 


हे 


न्थानोय सरकार के विकास काल के प्रारम्भ 
दरिय सरकार को व्यापक शक्तियां सौंपी 
नंब। प्रयोग करने के लिए इच्छुक रहती 


| म में यह प्रवृति रही कि. 
हे जाए ओर केन्द्रीय सरकार भी 
थी । यदि केन्द्रीय हस्तक्षेप लागू 
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२२६ ... ,.. ग्रट ब्रिटेन. में स्थानीय प्रशासन 
न किया जाता तो यह सम्भावना थी कि स्थानीय सरकार विशेष रूप से जन- 
स्वास्थ्य के क्षेत्र में वे कदम न उठा पाए जो/कि राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय जतना 
की दृष्टि से भ्रत्यन्त आवश्यक हैं। केनद्रीय सरकार के नियन्त्रण ने समर्थ एवं 
ईमानदारी स्थानीय प्रशासन प्रंदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। 
नियन्त्रण की इस कठोर व्यवस्था ने अ्रपना कार्य कैसे सम्पन्न - किया, इसका 
एक मुझ्य कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार के भ्रधिकारियों की सामान्य 
बृद्धिमत्ता का स्तर स्थानीय स्तर पर काम करने वाले श्रधिकारियों की तुलना 
में पर्याप्त ऊचा था । 

पिछले पच्रास या इससे श्रधिक वर्षों में स्थानीय .प्रशासत ने अपनी 
प्रवृत्ति को बहुत कुछ बदल दिया है तथा पहले जिन कारणों.को केन्द्रीय 
नियस्त्रण का उचित श्राघार समझा जाता था उनको अब कम महत्वपुर्ण 
समझा जाने लगा । अब केन्द्रीय सरकार स्थानीय सत्ता का कोई कार्य करो 
में प्रसमर्थता महसूस करने लगी । पहले यह होता था कि किसी भी प्रस्ताव 
को स्थानीय सत्ता केवल इस आधार पर अस्वीकांर कर देती थी कि उमसें 
पर्याप्त धन खर्च हो जाएगा । ऐसी स्थिति में करदाता स्वयं उस सेवा की 
व्यवस्था करते थे । मतदाताओं की मी यह प्रवृत्ति थी-कि वे किसी ऐसी 
सेवा के लिए घन नहीं देना चाहते थे जो गरीबों का लाभ करे। किन्तु 
प्रजकल यह प्रवृत्ति बदल चुकी है तथा स्थानीय सत्ता पर अधिक से श्रधिक 
सेवा प्रदान करने के लिए देवाव डाले जाते हैं। भाज #ई भी यह नहीं 
चाहता कि स्थानीय सरकार की सेवाओं में कटोती की जाए किन्तु प्रयास 


- यह रहता है कि इन सेवाश्रों को श्रधिक कुशलतापूर्वक सम्पादित करके, /र 


' की मात्रा को कम किया जाए प्रथवा करदाताओओं को उनके धन का प्रधिक से 
' श्रविक मुल्य प्रदान किया जाए। श्राज केन्द्रीय विभाग स्थानीय सत्ताग्रों के 


मामलों में कठोरहापूर्ण रवैया तभी अपनाते हैं जब कि स्थानीय परिपदें 
राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में माग लेने लगी हैं । 


स्थानीय प्रशासतव का स्तर बढ़ चुका है । भ्रव उसमें भ्रष्टाचार एवं 
कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बहुत कम रह गई है । स्थानीय सरकार के क्षेत्रों 
में प्राय: यह विश्व'स किया जाता है कि केन्द्रीय विभागों के स्टाफ को बहुत 
लापरवाही से संगठित किया जाता है। लोक प्रशासन में कार्यक्रुशलता की 
मान्यता अव पर्याप्त कठिन बन चुकी है। वर्तमान परिस्थितियों में केवल यह 
कहना पर्याप्त नहीं है कि प्रशामत को यथासम्मव कार्य करने चाहिए किन्तु 
इसके साथ ही यह कहना भी जरूरी वन जाता है कि वह कार्य किस 
उपयुक्त स्तर पर किया जाए । यह स्तर भी-परिस्थितियों के अनुसार बदलता 
रहता है। सम्य के साथ चलने वाले स्थानीय प्रशासन के विकास के इन 
विभिन्न परिवर्तनों के प्रसंग में जो परिणाम प्राप्त हुए तथा स्थानीय एवं 
केद्धीय सम्व॒स्धों का रूप बदला; उसे आर. एस जैक्सन के शब्दों में रखते हुए 
यह कहा जा सकता है कि श्रव केन्द्रीय एवं स्थानीय सम्बन्ध नियन्त्रण से हटकर 


परामर्श एवं सहायता देने की ओर उन्मुख हो गए हैं ।* 
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श्र | 4 . ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


होते । श्रसल में उतकी शिकायत यह रहती है कि स्थानीय तत्ताश्रों को केवल 
स्थानीय एजेन्ट समझा जांता हैं जो 'किसी काये के लिए विशेष रूप से 
उत्तरदायी नहीं हैं कल जिनेंके प्रत्येक व्यवहार पर निगरानी रखना, प्रतिबन्ध 
लगाना और किसी केन्द्रीय श्रधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना प्रत्न्त 
जरूरी है।. - ्ि 


स्थानीय केन्द्रीय सम्बन्धों के विपय॑ में उठने "वाले विभिन्न प्रश्नों के 
बारे में स्थानीय सत्ता संस्थाओं तथा सम्बन्धित मन्त्रालेयों के बीच पर्याप्त 
विचार-विमश हुआ | इसके परिणामस्वरूप जनवरी, १६४६ में स्थानीय सर- 
कार मानव समित्ति ([.0ल्‍४ 00रथाला। शत्रान0०न्ण 0एणाएा- 
0००) नियुक्त की गई। यह समिति चांसलर झ्राफ एक्सचेकर द्वारा नियुक्त 
की गई । इसमें सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, स्थानीय सत्ताओं के प्रतिनिधि 
एवं स्थानीय सत्ता संघों के सचिव थे | समिति का मुख्य कार्य स्थानीय एवं 
केनद्रीय सत्ताश्रों के बीच प्रक्रिया के बारे में व्यापक सिफारिशें करना था 
ताकि मानवीय शक्ति में मित्तव्ययंत्ता लाई जा सके | प्रप॑ने कार्य को सम्पन्न 
करने के लिए समिति ने अनेक उपसमितियों का गठन किया । 


बतमान समय की स्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि 
श्रनेक क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्थानीय सत्ताओं के कार्यों पर अपना नियन्त्रण 
रख सकती है | आजकल इस वात पर जोर दिया जाता है कि केन्द्रीय सरकार 
का नियन्त्रण उन कार्यो तक सीमित कर दिया जाए जो कि अच्छी सरकार के 
लिए महत्वपूर्ण हैं तथा इस नियन्त्रण का व्यवहार एवं प्रशासन इस रूप में 


* किया जाए कि स्थानीय सत्ताओं को यथासम्भव स्वतन्त्रता प्राप्त हो 
सके । केन्द्रीय सरकार का स्थानीय सत्ताओ्रों के प्रति जो दृष्टिकोण होता है 


उससे भ्रनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती है।। प्रक्रिया एवं दृष्टिकोण से सम्व- 
न्धित विभिन्न समस्याओं के पोछे मुख्य रूप से आ्राथिक ग्राधार होता है। यह 
एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त वन चुका है कि यदि घन का स्रोत एक्सचैकर है तो 
केन्द्रीय विभागों को उसके व्यय पर नियन्त्रण रखना चाहिए तथा यह देखना 
चाहिए कि क्या उ्ं उसी रूप में खच॑ किया जा रहा है जो कि केन्द्रीय नीति 
के भ्रनुकूल है । कई एक लेखकों का यह सन्देह पूर्ण तः उपयुक्त दिखता है कि 
जब तक स्थानीय सरकार केन्द्रीय घन पर अवलम्बित हैँ, उसके व केन्द्रीय 
सरकार के बीच भश्रच्छे सम्बन्धों की श्राशा वहुत कम है । _ 


७ 
स्पावीश सरकार की विल्ल 
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स्थानीय सरकार के वित्तीय ज्ञोतों की प्रकति, सामव्य एवं कल 
प्राधार पर स्थानीय सरकार के कार्य, घ्क्तियां एवं - उल्ररदाबिल्ल वदखते 
पूनिगयास- 


रहते £ । कई बार इसके कार्य एवं उलरदाग्रिखों में परिबतन 
प्वम्प भी विलीय स्रोतों में परिवर्तत किए जाते हूँ । बतमान समद में स्थानाय 


मत्ताओं द्वारा किये जाने वाले ब्यव की व्यवस्था सख्य झूप से तीस ह्लावों द्वारा 
क्ररव २/४ दविस्दा होता हे; 


पी जाती है | प्रवम, सरकारी अनुदान जो कि 

दूमरे, भूमि एवं भवनों के ल्वामियां द्वादा दी द्वाने दाती स्थादीय रेट तिसली 
माप्रा भी लगभग इतनी ही होती है ओर दीयईे, हर्गसरयालिक्ता बुद्ोा का 
पिराया तवा ब्याज आदि से प्राप्त आमदती को कि छुच आाब का लगमंग 
१४ हिस्सा होता है। स्यातीव सरकार द्वारा तो की परदह्ीदद कूद (2० 
रथ ॥ प्शा॥०४) किए दाते है ददका अधिकांश भाग 
विया जता है ।* स्थानीय सरकार के इत विकित्र विल्लीब छोतों का दिस्टान 


साथ प्रध्यवन किया जाना उपयोगी रहेगा । 


सहायता प्रतदरान 
[छथ्ा&-+7-शां १ | 
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२३० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशावन 


रूप में दिया जाता है। यह समय की परिस्थितियों के भ्रनुरूप प्रल॒ग-प्रतग 
मात्रा में हो सकती है श्रथवा बिना किसी शर्ते के एक जैसी मात्रा में भीहो 
सकती है । इसकी मात्रा मुख्य रूप से जनसंख्या के विकास या उसके किमी 
एक मांग के विकास या किसी विशेष सेवा की मात्रा पर अथवा नियुक्त किए 
जाने वाले अधिकारियो' की संख्या श्रथवा उनके वेतन पर या प्राप्त करे 
वाली सत्ता के व्यय पर ॒ तथा उसके जिलों की करारोपण की शक्ति पर, 
उसके कार्यों की कुशलता पर एवं ऐसी ही भ्रन्य शर्तों पर निर्मर करती है। 


केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थानीय सत्ताञ्रों को दिए जाने वाले अनुदान 
की कई एक ग्रच्छाइयां बताई जाती हैं । यह कहा जाता है कि कई एक स्था- 
नीय सेवाएं जो कि सामान्य कल्याण से सम्बन्ध रखती हैं, संसद द्वारा तग्ु 
की जाती हैं ओर ये असल में स्थानीय रूप से प्रशासित राष्ट्रीय सेवाएं होती 
हैं। दा प्रकार का व्यय प्राय: सभी सत्ता में एक जैसा होता है और 
इसका भार राज्य के सहयोग द्वारा वहन किया जाना चाहिए । ये राज्य द्वारा 
- दिए जाने वाले सहायता अनुदान एक प्रकार से श्रनुप्त्‌ रक नहीं हैं किन्तु ये ऐसा 
धन डोते हैं जो कि करदाता से ग्रहण किया जाना चाहिए किन्तु प्रहण नहीं 
किया जाता है | विना इस सहायता के तथा कुछ नियन्त्रण लागू किए यह 
सम्भव वन जाता है कि वांछित परिणामों एवं उपयुक्त लाभो को प्राप्त न 
क्रिया जा सके । सहायता श्रतृदात एक प्रकार से उन' सत्ताओों के लिए प्र रक 
का काम करता है जो कि श्रपने कार्यों के प्रति . प्रवहेलिना वरत सकती हैं। 
इससे ससद को कुछ ऐसी सेवामो' तथा कार्यों के प्रशासन में एकरूपता का 
स्तर बनाने में सहायता मिलती है जो कि विश्येपज्ञों द्वारा पर्यवेक्षित एवं 
समन्वित किए जाने चाहिए | सहायता प्रनुदान का घन सरकारी कीप में 
: श्राता है । ऐसी स्थिति में कई बार यह पसन्द किया जाता है कि इस घन को 
रेट्स (२४८५) से लिया जाय प्रथवा करों से । इन दोतो' की प्रकृति पूर्णतः 
भिन्‍न होती है । रेदस (२०८४) तो स्वामित्व-की गई सम्पत्ति के व्रापिक मूल्य 
पर निर्मर करते हैं जब कि करो का आधार वापिक प्राय तथा कुछ उपपरुवत 
व-तुत्रों' का मूल्य है। जो लोग रेट्स (९४८७) से प्राप्त व्यय के लाभी की 
उपभोग करते है वे रेट देने से तो बच जाते हैं किन्तु उन्हें कर देना पड़ता है! 
व्यापारिक लाभ एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति पर रेट नहीं लगाया जाता । 


सहायता ब्रनुदान की व्यवस्था का कई बार विरोध करते हुए उप 

-बुरा बताया जाता है । यह कहा जाता है कि यहू एक खतरवाक पिद्धास्त 
जिसके द्वारा राष्ट्रीय एक्स्चकर पर श्रनेक दावे किए जा सकते हैं। ते 

, व्यय पर कोई प्रभावशील संसदीय नियन्त्रण- नहीं रखा जा सकता और 
* मितव्ययता की भी कोई गारन्टी नहीं रहती । जहां तक स्थानीय सत्ताग्रा का 
प्रश्न है, उनको यदि बिना उत्तरदायित्व के सहायता अनुदान दिया गय। ती में 

: उस घन को पानी की तरह खर्च करेंगी। इसके साथ ही उन विषयों को निश्लिते 
. रूप से परिभाषित करना कठिन है. जिनको राहत मिलनी चाहिए) ईमके 
* झतिरिक्त महायता - अनुदान का श्रनुपात 'क््या हो तथा विभिन्‍ल,दीत्रा की 
केतना सहायता प्रनुदान दिया जाए, यह निश्चित करना भी श्रत्यन्त कठिन 

' रहता है । जिस सेवा पर होने वाले खर्च को झांशिक रूप से राष्ट्रीय सहायता 
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इस आवश्यकता को पूरा होने से रोक देती है । स्थानीय सरकार के अविकांग 
कार्य राष्ट्रीय नीतियों. एंवं . स्थानीय सत्ता की अपेक्षा राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए 
संचालित किए जाते हैं | जब पुलिस एवं शिक्षा जैसी सेवाओं में कार्यकुशलता 
की श्रावश्यकता को 'अनुमव किया गया तो यंह उचित समझा गया कि 
स्थानीय सत्ताओरों के व्यय को राष्ट्रीय कोष के भनुंदान द्वारा गण किया जाए। 
उन्‍नीसवीं शताब्दी के भ्रन्तिम वर्षों में. स्थारीय सरकार मे जो विकास किए 
उनकी पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने. वाली वित्तीय सहायता 
को अधिक महत्व दिया जाने लगा । जब केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय सरकार 
के वित्त में अपने योगदान की मात्रा बढ़ा दी तो स्वाभाविक रूप से स्थानीय 
सरकार की क्रियाओं में उसकी नियन्त्रण भी बढ़े गया । 


. सरकार द्वारा दिया जाने वाला सहायता अनुदान किसी विशेष सेवा 
के लिए भी दिया जा सकता है और स्थानीय सत्ता के सामान्य राजस्व मे 
योगदान के रूप में मी । जब इन अनुदानों को किसी विशेष सेवा के लिए 
दिया जाता है तो वह प्राय: उस सेवा में किए . जाने वाले ख़र्ें से सम्बन्धित 
रहता है । इस सम्बन्ध में दो प्रकार के व्यवहार प्रचलित हैं । प्रथम यह शि 
इस प्रनुदान को व्यय के प्रतिशत के रूप में दिया जा सकता है। इसके लिए 
कोई ऐसा केन्द्रीय तरीका होना चाहिए जिसके आधार पर व्यय की परीक्षा 
की जा सके । अनुदान देने का दूसरा तरीका यह है कि रेवा की इकाई को ते 
लिया जाता है और उसके किसी एक कार्य के लिये केन्द्र सहायता देता है। 
दो स्थितियों में स्थानीय सत्ताओ्ों के वीच श्रभेक विभिन्‍तताए' रह सकती हैं । 
इन पअनुदानों का उद्देश्य मुख्य रूप से एक जैसा ही होता है । यदि स्थानीय 
सत्ताएं किसी विशेष प्रकार की सेवा के प्रति अपना भुकाव दिखाती हैं तो ने 
उसे इस प्रकार के भरनुदान द्वारा भागे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित कर सकती 
हैं । जब कर्मी किसी विषय पर परिपद में विधार किया जाता है तो प्राय: 
इस तरह से विचार किया जाता है कि इस सेवा का पचास प्रतिशत खर्च शनुदात 
द्वारा प्राप्त हो जायेगा और शेप पचास प्रतिशत खर्च का मार स्थानीय 
कोप पर पड़े गा । इससे स्थानीय सत्ताओ्रों को नई सेवाए' प्रारम्म करने में 
प्रोत्याइन मिलता है। इस प्रकार के प्रनूदानों का दूसरा उपयोग यह है कि 
स्थानीय सत्ताएं अपने कार्यो को सरलतापूर्थक सम्पन्न कर सकती हैं । 


इन विगेषीकृत झनुदानों (फिश्वनातक्ष८वं हरा80/5) की एक मुह्य 
विशेषता यह है कि ये सभी स्थानीय सत्ताश्रों को बिना उनकी विशेष 
ग्रावश्यकताओों का ध्यान रखे ही किये जाते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार मह 
निर्णय ले ले कि पुलिस का आधा खर्चा उसके द्वारा सहन किया जायेगा तो 
एक सम्पन्त स्थानीय सत्ता भी अ्रपनी पुलिस सेवा पर किये गये खर्च का 
झ्राधा भाग प्राप्त करेगी, यद्यपि उसे ऐसी सहायता की कोई श्रावश्यकता नहीं 
है । दूसरी झ्रोर एक निर्धन स्थानीय सत्ता मपने व्यय का भ्राधा मांग झनुदात 
के रुप में पाने के वाद मी खर्चा चलाने में . मुम्किल प्रनुमव करेगी | विभिल 
प्रकार के वित्तीय ख्लोतों की विभिन्‍नतापूर्ण भ्रावश्यकताओं के आबार पर 
जो कठिनाइयां- उत्पत्त होती हैं उतको दूर करने के लिये ग्रनुदात के दूस/ 
रूप का विक्काम किया गया। इस प्रकार का झनुदान किसी विशेष सेवा £ 
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श्राज पीछे रह चुका. है तथा यह एक सामान्य मान्यता बन गई है कि 
ग्रावश्यक सेवाएं सभी क्षोत्रों को प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरण के 
लिए यह माना जाता है कि प्रत्येक बालक को भ्रच्छी शिक्षा प्राप्त होनी 
चाहिए चाहे उसके माता-पिता गरीब हों अथवा घनवान, चाहे वे शहर में 
रहते हों भ्रथवा गांव में । यही वात श्रन्य श्रावश्यक सेवाओं के बारे में मी 
लागू होती है । | 


केत्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले श्रनुदान के लिए समय-समय 
पर विभिन्न तरीके अपनाए गए हैं | सेवा के श्रनुसार भी ये तरीके बदल जाते 
हैं; जैसे कि पुलिस अनुदान हमेशा ही स्थानीय सरकार के व्यय के प्रतिशत 
पर निर्मर रही है। स्थानीय सरकार अधिनियम सन्‌ १६२६ ने व्लाक 
अनुदान (फा००८ (0आ॥8) की व्यवस्था की जिसके भअनुतार केद्धीय 
घन को स्थानीय सत्ताओ्रों की श्रावश्यकता के अ्रनुसार वितरित किया गया । 
वतंमान समय में इस बात पर अ्रधिक जोर दिया जाता है कि यदि सन्तोष- 
जनक इकाइयां बनाई जा सकें तो यह अ्रधि 6 उपयुक्त रहेगा कि अनुदान को 
व्यय की पारिमाषित इकाइयों के आधार पर वितरित किया जाय । 


सन्‌ १६२६ से पूर्व जो सहायता अनुदान दिया जाता था वह उत्त 
समय की परिस्थितियों से प्रमावित था। सर्व प्रथण सहायता भ्रनुदान दिया 
गया तो यह 'कोई सुव्यवस्थित व्यवस्था के श्रनुसार नहीं था तथा इसको 
केन्द्रीय तियन्त्रण का एक साधन भी नहीं माना गया । सन्‌ १६३५ तक यह 


- मान्यता विकसित नहीं हो पाई थी कि केन्द्रीय एवं स्थानीय सत्ताए' सावयवी 


सम्बन्ध रखती हैँ तथा स्थानीय एवं “केन्द्रीय-दोनों ही सत्ताएं सामान्य उद्द 
श्यों के लिए हिस्सेदार हैं। इस प्रकार स्थानीय सत्ताओं का विकास विना 
किसी व्यापक प्रतियोगिता के हुआ है | सन्‌ १८८८ के बाद स्थानीय सरकार 
में सावयती एवं एकीकृत मावना का विकांस होने लगा। वेन्यम, चाडविक एवं 
उनके ग्रनेक मित्रों ने अपने कंद्रु अनुमव द्वारा प्रमावित होकर यह विचार प्रकट 
किया कि स्थानीय सरकार, सरकार के महान यन्त्र का एक तत्व मात्र है। इस 
काल में कुछ स्थानीय सेवाओं में सुधार के लिए केन्द्रीय सहायता अनुदान 
का समर्थन किया गया । सन्‌ १६१६ के पूर्व के सहायता प्रनुदान के इतिहास 
को मुख्य रूप से तीन भागों में बांधा जा सकता है | इसका प्रथम युग सन, 
१८३४ से प्रारम्मन होकर सन्‌ १८४६ तक चलता है । इस प्रारिम्भक युग में 
केत्रीय सरकार का ग्रनुदान मुख्य रूप से कृपकों के हित की साधना के लिए 
दिया जाता था। शहरी क्षेत्रों पर होने वाले खर्च की बढ़ी हुई मात्रा को 
बहुत बुद्ध देहाती जनता द्वारा दान किया जाता था । देहाती जनता का यह 
तर्क था कि केवल वास्तविक सम्पत्ति के मृल्य के श्राधार पर स्थानीय कर को 
तय करना एक प्रकार से अन्यायपूर्ण है । बदलते हुए समय के अनुसार सम्पत्ति 
के रूप भी ददल जाते हैं। ग्रोद्योगीकरग एवं व्यवसाय का जब विकास 
हुआ तो भहरी क्षेत्रों की अ मदनी बढ़ी किन्तु देहाती जनता को भव भी 
ग्रधिक कर देना होता था। कृपि का पतन और श्रत्यायप्रूर्ण स्थानीय कर व्यव- 
स्था के फलस्वरूप केंद्रीय सत्ता को स्थानीय व्यय में हाथ बंटाने के लिए 
“प्रभावित क्या गया । के 


सबानीय सरकार का वित्त र३३ 


इस युग में केल्‍्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहायता अनुदान 
पर वायिक मतदान होता था और यह परम्परा सन्‌ १८८८ के गोशेन 
(05घलीशा) सुघारों तक चलती रही। सहायता अनुदान से सम्बन्धित पहल 
एब्र निमम्पण केन्द्रीय सत्ता के हाथ में रहे । प्रति वर्ष सहायता भश्रनुदान पर 
बिच:र होने के कारण संसदीय नियन्त्रण प्रमावशील तथा निरन्तर रूप से नहीं 
रहे पाता था । 


दूसरा काल सन्‌ १८४६ से लेकर सन्‌ १८८८ तक चलता है। इस 
काल में स्थानीय मरकार ने तीब्र गति से प्रगति की । प्रत्येक जगह पुलिस 
सत्ताग्रों की स्थापना कर दी गई | सन्‌ १०६२ के बाद सड़क पूरी तरह से 
स्थानीय सत्ताम्रों के नियन्त्रण में श्र गयीं। सन्‌ १८४८ से जनस्वास्थ्य प्रशासन 
के बारे में व्यापक स्तर की नीतियां भ्पनाई गयीं। सन्‌ १८७१ में प्राथमिक 
णिक्षा प्रास्म्म की गई और सन्‌ १८७६ में उसे मुफ्त प्रदान किया आने लगा । 
इस सेमी नाई विक्रामों के लिए धत की भझावश्यकता थी । कृषि हितों की 
यह शिकायन थी कि शहरों द्वारा देहाती इलाकों की श्रपेक्षा कम योगदान 
किया जाता है जब किये देहाती इलाकों में रहने वाले लोगों की श्रपेक्षा 
स्थानीय सेवाश्रों का प्रघिक लाभ उठाते हैं। कृपकों ने अपने हितों एवं दावों: 
को रद्याही दल के माध्यम से सामने रखा । उनके प्रवक्‍ता थे डिजरैली श्र 
मर मंद लो (झ 8550) [.09०5) सर जाजज कार्तवेल लेविस (आः 
66 ॥९५ (००७४) (५७४६, ने यह बताया कि प्रत्येक सरकारी सेवा को 
राट्रीय कोप से प्रवन्धित क्रिया जाता चाहिए । यह एक सामान्य नियम है 
प्रीर यदि कोई प्रपचाद रूप में यह चाहे कि किसी विशेष सेवा का दायित्व 
रथनीय कोष पर श्राएं तो उसको यह सिद्ध करना होगा कि सामान्य नियम 
की दिन कारणों से तोड़ा जाएं, क्या ऐसा करना सधिक सुविधाजनक रहेगा 
प्रभवा ऐसी परम्परा पहले से चली श्रा रही है। कुछ सेवाए' ऐसी होती हैं 
जिनमें मद्दि केन्रीय कोप से सहायता दी जाए और उनका प्रशासन स्थानीय 
मागो के हाथों में छोड़ दिया जाए तो स्थानीय सत्ताप्रों में प्रधिक धन मांगने 
के विए एड प्रकार से प्रतियोगिता प्रारम्भ हो जाएगी जब घन केन्द्रीय सत्ता 
भे था रहा है तो स्थानीय सत्ता ग्रपता खर्च कम करने में रुचि नहीं लेगी । 
मिलब्ययता लाने में उसे कोई लाम नजर नहीं ग्एएगा । जब कर स्थानीय रूप 
से मग्रहीत होता है तो यदि बुद्धीत रूप से खर्च किया गया तो श्रधिक कर 
लगाने की जरूरत पड़ेंगी और इसके जो गरम्मीर परिणाम होंगे, वे शीघ्र ही 
रिपति में परिवर्तन ला देंगे। लेविस तथा श्रन्‍्य लोगों ने यह तक किया कि 
यदि केन्द्रीय सरकार सहायता देती है तो यह भ्रावश्यक है कि केन्द्रीय निरीक्षण 
| स्यानीय प्रधिकारियों की नियुक्ति पद विमृक्ति के सम्बन्ध में उसका 
निदेशन बहु जाएगा । संसद बिना अपना नियन्त्रण रखे किसी घन का भुगतान 
रत दा स्वीकृति नहीं दे सकती । यह ग्राशंका की जाती है कि केच्धीय सत्ता 
द्वारा दिए जाने वाले योगदान के कारण नौकरशाहो पनपेगी ! 


न्यानीय सरकार के विकास के साथ ही यह 
कल आावश्यकत्ता महसूत्त 
दाने टयी कि सरकारी घनुदान की व्यवस्था में परिवर्तन किया जगा ।.. हे 


र्३े८ प्रेंट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशारर 


काउन्टी परिषद द्वारा जों श्रनुदान प्राप्त किया जाता था ऊपे 
काउन्टी परिषद एवं उसके क्षत्र के काउन्टी जिलों की परिदों में ३: 
दिया जाता था । जब कांउन्टी के अनुदान को ग्रैरकाउच्टी वारोज, रो 
जिलो' एवं देहाती जिलो में बांदा जाता था' तो ऐसा करते समय जमा 
को श्राघार बनाया जाता था। जिला परिषदों द्वारा प्राप्त मदों को ईपीटेश 
श्रनुदान (0५ए//३४०7 (3797/) कहा जाता था क्यों कि जनसंल्या के प्ले 
व्यक्ति को अनुदान की निश्चित मात्रा प्रदान की जानी थी । शहरी क्षेत्रों 
दिया जाने वाला प्रति व्यक्ति अनुदान देहाती क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति प्रनुद 
से पाँच गुना होता था । इस अन्तर का मुख्य कारण यह था कि देहाती जि 
में प्रशासित सेवाओ' का मूल्य कम होता था क्‍यों कि वहां जनसंख्या कम रहे 
थी। दूसरे, अनेक सेवाओ का खर्च भी उन्हें नहीं सम्मालना होता या। ३ 
अधिरियम ने कृषि, भूमि एवं भवनों को रेट देने से मुक्त कर शा 
औद्योगिक एवं यातायात सस्थाझ्रो. को भी तीन-चौयाई रेट देने से 
कर दिया: गया ।. हा । 


सन्‌ १८४८ के भ्रधितियम के अनुदान व्यवस्था में प्रौर भी परिवाँ 
किए । इंसके द्वारा भ्रस्पताल एवं जन-सहयोग' को स्थानीय सरकार से कैदी 
सरकार को हस्तान्तरित कर दिया गया। इन क्षेत्रों में स्थानीय सत्ताग्रों दर 
एक बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती थी। अतः सरकारी पनुदान के स्तर 
कुछ परिवर्तन किया जाना श्रत्वन्त श्रावश्यक बन गया । इसके अतिरि 
स्थानीय सेवाओं के खर्च का भी मूल्य बढ़ गया। सन्‌ १६२६ के स्थानीय 
सरकार अधिनियम ने प्रनुद्दान के वितरण के लिए जो व्यवस्था की थी, मई 
श्रसन्‍्तोपजनक प्रतीत होने लगी । इसके अ्रतिरिक्त सरकार निर्धनतम स्वार्षी 
सत्ताश्रों को श्रधिक वित्तीय सहायता देने के लिए उत्सुक थी तथा उनको रन 
क्षेत्रों में सताए विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया । सन्‌ [६४ 
के स्थानीय तरकार श्रधिनियम ने कोपाध्यक्ष के . सम्मानतापुर्ण प्रनुदत 
(#णीत्वुएश एव०४॥६४३४४०॥ (9475) की व्यवस्था की । यह भनुदात #ै 
पूरववर्दी ब्लाक श्रनुदान की मांति जन-संख्या पर श्राघारित था किलतु शत 
एक नए सूत्र को श्रपनाया गया ताकि निर्धन स्थानीय सत्ताओ्रों को प्रा 
उदारतापूर्वक सहायता दी जा सके । ब्लाक श्रनुदान की तरह से यह ग्रु7 
भी स्थानीय सरकार को उसके सामान्य खर्चे की दृष्टि से दिया जाता पा, 
कि किसी विशेष सेवा के लिए । विशेष सेवाओं के लिए जो सहायता ४ 
जाती थी, उसको सन्‌ १६४८ के श्रधिनियम ने बन्द नहीं किया। इस प्रकार 
प्रनुदान गृह-निर्माणा, शिक्षा, पुलिस एवं सड़कों के सम्बन्ध में दिया जाता ह। 


सन्‌ १६४५८ में स्थानीय सरकार प्रधिनियम पास हुआ। इसमें मी ह7* 
कारी अनुदान की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए । सन्‌ १८५७ मै? 
सरकारी झ्वेत-पत्र [ १४४॥०-९०/५ ] प्रकाशित हुआ जिसमें बताया गया डि 
तत्कालीन प्रतिशत अ्रनुदान ने स्थानीय सत्ताओं को श्रपव्ययप्रण रथ मे है 
करने के लिए प्रोत्साहित किया था और इसके कारण केद्धीय 8 
नियन्त्रण एवं प्रतिदन्ध का उत्तरदायित्व बढ गया। पन्‌ १८५८ के (4 
नियम ने काउन्टीज तथा काउन्टी थोरोज की परियदों को नए सार 


नीय मर्वार का वित्त २३६ 


जदाद प्रास्म्म हिए जिन्हें प्रप्नेल माह से प्रारम्म किया गया। इसके 

थम इंड धरददानों को रोक दिया गया । इनमें कई सेवाग्रों से सम्बन्धित - 
५ हुसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं णन्सेवाएं, गहर-नियोजन 

7खि-मिबाए , बाल सुरक्षा, सड़क सुरक्ष, पुलिस यातायात, शारीरिक प्रशि- 
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थो यान में उुखा गया; ठौसे जनसख्या का झआकार एवं वितरण, पन्द्रह साल 
_ध्य उमा टाल बच्चों की मख्या, पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की 
धाद्ा, पैसठ बर्ष से ऊपर की उम्र वाले लोगों को संख्या तथा स्कूलों में 
पतन दाल बालकों वी संख्या । 


स्थानीय कर 
[7०४ 79;५०॥ ] 

पर से सग्ब स्थित समस्याएं प्रत्येक प्रकार की मुख्य समस्याएं होती 
है सरदार के बिमिन्‍न दायित्यों को पूरा करने के लिए जो सेवाएं सम्पन्न 
है दोती है, उनमे धन दी प्रावश्यवता होवी है गौर यह घन स्थानीय जनता 
हे दगाया जा सझाया है किस धन को उगाहने का ऐसा कोई तरीका नहीं है 
जिसके; प्रति बिरोष प्रकट ने छिया जा सके | दूसरे शब्दों में पूरा तः श्रे प्ठ कर 
एय एहयों का बिरोधामासमात्र है। कर या प्रच्छा कहने का प्र्थ केवल यही है 
मि. /गंो देने बाल ख्यतितियों वो। परेशानी महसृम ने हों ग्रौर उसे श्रासानी 
गे गहयन किया था सके । कार प्रा होने का अर्थ यह भी हो सकता है 
लि पुयगेगुछु झा दिक नीतियों को व्रियान्दित करने में सुविधा रहती है । 
एटवरश] हे लि! यालायासल कर मो लिया जा सकता है 
यातायात यार राजरन की यबृद्धि के दिए लगाया जाता है किन्तु कई बार 
गाए शायाए बे पसे सरने के लिए भी एक साधन का काम करता है ताकि 
हित # ; टोगो की सपने था लिए बाजार प्रदान किया जा सके। कई एक 
पर हय वे; एपत बसे दारने के। लिए भी उन पर कर सगाया जाता है, उदा- 
पर हे लिए यदि प्रधिया शराब पीना एवं सामाजिक बुराई है तो स्प्रिट पर 
हर एगाये मे रस दरशाएँ को रोबा छा सता है और यह कर एक प्रच्छा कर 
१३ दादा हिगए याए पार उन लोगों द्वारा दूर समझा जाएगा जो कमी 
हधिय गत पी! । बयाने वा गर्भ यह है कि उपयोगी एवं प्रावश्यक चीजों पर 
एगाएय। (४ यार प्राय: धच्छा नहीं माना जाता क्योकि दससे अधिकांश लोगों 
भे। ४८ होठी है। दूसरी क्लोर सामाशिव बरान्‍्यों को रोजने के उ्ं श्य 
ने गए गया बार यथापि छुछ लोगों वी परेणा । का कारग बनता है किन्‍्सु 
फिर »&)। उसे शरता समझा जाता है। 


. हर मे शप्दस्ध में एक दूसरी दढिनाई यह उत्पन्न होती है कि इसे 
शत शम| मसमप्नताएंण व्यवहार किया जाए प्रववां श्रममानता- 
ए। दादों ध्यवस्णाझ्दो की धपनी दुराइयां हैं। यदि सभी नागरिकों 
५) रमारण था शाधार दनागर करा का मार सभी बक्ितियों 
पर एड' जला शाला जाए तो एक परोद व्यक्ति को दी उदता ही घन देना 


रे: ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 
पड़े गी जितना! एक घतेवान एवं समर्थ व्यक्ति को। यह व्यवस्था ग्रोर 
भी अधिक ग्रन्यायपुंरा है। यदि हमलोगों पर उनकी देने की क्षमता के 
आवार पर करे लगाए तो दूसरे प्रकर की कठिनाई उत्पन्न होती है, वह गह 
कि स्तर के निम्नतम बिन्दुओं पर हम कुछे भी कर न लगाने के लिए प्रेरित 
होंगे; किन्तु कुछ लोगों को कर देने के उत्तरदांग्रित्व से मुक्त कर दिया 
गया तो वे अपने राजनैतिक उत्तरंदायित्वों के प्रति सजग नहीं-रह सकेगे। 
यदि देने की योग्यता के श्राधार पर करे का निश्चय किया जाए तो मध्यम 
वर्ग एवं! उच्च वेग पर भार और भी बढ़ जाएगां तथा इसका पर्याप्त विरोग 
किया: जँएगों ।करारोपरा की इस उलभी हुई व्यवस्था में मानवीय शक्ति की 
एंक बहुत बड़ी मात्रा इस संघर्ष में ही लग जाएगी कि कर अधिक से ग्रधिक 
लिया जाए और कर कम से कम लिया जाए । यदि कर लगाते समय सामा- 
जिक न्याय को ध्यान में रखा जाए तो जो व्यवस्था सामने प्राएगी, वह 
श्रत्यन्त जटिल होगी तथा प्रशासकीय दृष्टि से श्रत्यन्त अपव्ययपूर्ण । यदि 
शा की,क्ित्ी:उम्जस्था में करों की चोरी की सम्मावनाएं भ्रधिक रहती हैं ती 
दब, करें व्यवस्था को श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता.; उदाहरण के लिए शराव 
कर को १4 सकता है। यदि राजस्व सत्ताएं अपना पूरा स्टाफ व 
रखें: तो -बेत हम त्रंगी लोग आयकर दे देंगे किन्तु किसान और व्यापार 
लोग क्र देने. कफ. फत्तरदायित्व से पूरी तरह बच निकलेंगे। प्रत: एक प्री 
क्र-व्यवस्था:को. सरल तथा ग्रासान वनाया जा सकता है ताकि वह प्रधिः 
ज़ंटिल :एवः- व्यापक सैद्धान्तिक नियमों के कारण . भ्रपूर्ण प्रशासन का कारण 
से बत-जाए.।.., 


। “ “करारीपण के क्षेत्र में कुछ ऐसे सिद्धान्त होते हैं जिनको अबनावा 
नामदाती है किन्तु फिर भी बहुत कुछ निर्णाय समभौतेपूर्ण प्रक्रिया द्वार 
लिए जाते हैं पीयह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्सी प्रस्ताव के परिणाम 
के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों की प्रतित्रिया 
क्या होंगी इंसेक्रॉनिश्चय करना श्रत्यन्त कठिन है । जो अर्थशास्त्री, जो है 
चुका है तथा हो हो रह! है-उसका विश्लेषण करने में अत्यन्त कुशल हीं 
हैं” वे क्या होगा-यह दिखाने के लिए सामान योग्यता प्रदर्शित नहीं करत । 
मुह कोई आश्चिय की बात नहीं है क्योंकि बदली हुई परिस्थितियों में तेरी 
कैसा व्यवेहांर 'फेरेंगे, यह केवल श्रष्यय्त के आ्राधार पर नहीं जाता जी 
सकता । 5-८ | 


;- ५. स्थानीय करों के सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान में रखने यो 
मी हैं] इनमें: प्रथम. यह है कि यह कर स्थानीय होना चाहिए । 900 
स्पप्ट रूप से जमीन तथा व्यक्ति होते हैं । व्यक्तियों पर स्थानीव निवोविरी 
या परिवारों के मसियाओं के रूप में कर लगाए जा सकते हैं। प्रति दया 
क्षर लगा करे राजस्व को बढ़ाना एक प्रत्मन्त लोकप्रिय तरीका है। 
“प्रकार का कर गूरीवी या प्रमीरी का ध्यान नहीं रखता है। भुगतान | 
योग्यता के अनु र कर लगाने की बात को ग्रायकर के सम्बन्ध मं से 
' जाता है। इस सम्वेस्व में गम्मीर कठिनाई यह उत्पन्न हो जाती है हि | 


जा क- + 


को क्रय को स्वानीयं सरकार को इकाइयों से सम्बन्धित नहीं किया सी 


हे मगरकार सा वित्त २४१ 
सकता | कई एक मामलों में हम यह नहीं कह सकते कि झ्राय क्रिस क्षेत्र से 
शए हा रही है। झामदनी किसी कम्गनी, किसी व्यापार, उसकी किसी शाखा 
, हू सोनी से हो सकती है जिनके स्थानों का पता नहीं लगा पाता। प्राय 
बरने दाला व्यक्ति, कार्य एक स्थान पर करता है किन्तु वह दूसरे 
ये पर रह मकता है । किसी व्यक्ति को चल सम्पत्ति पर जो कर लगाया 
दाद ह. दमझे सम्बन्ध में थे कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होती क्योंकि इस सम्पत्ति 
की पिल्ी विशय स्थानीय सत्ता में रखा जा सकत। है । मोटर-गाड़ियों पर, 
दुयों पर या पअ्रन्य विशेव चीजों पर कर लगाने में कोई विशेष तक- 
शत कटिन.ई नहीं होती किन्तु इन सम्पत्तियों का वार्षिक मूल्यांकन करने 
में पर्याप्त कडिताई होती है । “बांस स्थान के बारे में किसी प्रकार के शक 
या गु दाइनल नहीं रहती, इसलिए उस पर स्थानीय कर भ्रसानी से लगाया 
जा गठझया है । जित वस्लुत्रों पर कर लगाया जाता है, उनके सम्बन्ध में भी 
प्रगक प्यावहारिक कठिन।ईयां उत्पन्न हो जाती हैं । पर 

रघानीय सत्ता के क्षेत्रों के लिए चु गी और भ्रावकारी कर का मूल्यां- 
कगे गा मग्रद्ठ प्रामानों से नहीं किया जा सकता । चुगी प्रायः सीमाओं पर 
प्रबया समुद्री बन्दरगाहों पर ली जाती है और आवकारी कर उन बस्तुग्रों 
मे, निर्मानान्रों में लिया जाता है । यह अनुपयुक्त समझा “जाता है कि एक 
7४ य4 गा ऐसी वस्तु पर कर लगा कर उसके घन को भपने पास रख ले 
छो कि उसके छ्षेत्र में निर्मित हुई है किन्तु उसे अन्य सत्ता के क्षेत्र में बेचा 
था 77! ॥! । इसी तरह से एक सत्ता को अ्रपने बन्दरगाह पर श्राने वाले उस 
मादा पर कर नहीं लगाने दिया जाएगा जो कि पूरे देश में वितरित किया 
दा | गनी प्रनेक वस्तुएं एवं क्रियाएं हैं जो कि स्थानीय हैं श्रौर जिन 
पर 5, किसी सवमीकी कठिनाई के स्थानीय सत्ता के राजस्व के लिए कर 
पाया एा सकता है। प्र ब्रिटेन में मोदर-गाडी के लाइसेन्स तथा कुछ 


न] 
गड 


+ 


५ 


थू  चअओऔ दो 


९. 


क्र 
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आय पर मिट से ऐने बाली प्राय स्थानीय सत्ताओं को प्र/प्त होती है। इनमें 
| गे; लाध्मेस्स तो केवल नियनन के लिए होते हैं और इनसे लिये जाने वाले 
पते | साधा देवल इतनी होती हैं कि जितना इनके प्रशासन में खर्च: 
नए फिन्‍्तु मोदर-गाड़ियों के लाईसेन्सों से एक बहुत बड़ा राजस्व 
हक | 0॥ यहां एप परेशानी यह उत्पन्न हो जाती है कि जिन स्रोतों से 
पा मा माला था, वे केद्वाय सरकार ने पहले से ही श्रपने हाथ- 
है पतन ध्सने स्थानीय सत्ता के कर लगाने की शक्ति पर 
३ नहीं थाती। वह भी इन सेवाप्रों या चीजों पर अतिरिक्त कर 
३ 8 यु बम स्पमें प्राप्त घन पर्याप्त नहीं होता । ऐसी स्थिति 
४ कान दया जाता है कि केनद्रीय सरकार को स्थानीय सत्ताग्रों के 
6... 3 पे झोतों को ट्ोइ देना चाहिए। जब जमीन या. भवन को 
. .,  ' ते। छापार दवाया जाता है तो ऐसी कोई कठिनाई उल्न्न नहीं 
' | पिहिय सखबार वी प्राय: मसी व्यवस्थाएं झपने राजस्व का प्रधिकांश 
है हा डेगा बच प्रप्त करती हैं । ग्रेट ब्रिटेन में इस प्रकार के 
० को पा दा के रूप में नहीं ग्रपनाया जा सकता. किन्तु 


हे 
५ 
42 । 


१ | घ््ः ॥ ४ '। ढ़ 


२४२ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


रेट की व्यवस्था [706 रिवगवह 5:8ंथा ] --रेद्स स्थानीय करों 
के रूप हैं जो कि स्थानीय सरकार के क्षेत्र में रहने वाले जमीन एवं भवनों के 
स्वामियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये कर उन सेवाओं के बदले में दिए 
जाते हैं जो कि क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं । स्त्रामी द्वारा भुगतान की जाने 
वाली मात्रा जमीन के अनुमानित वाषिक मूल्य पर ([२8०808 ५8४६) 
कड़ा जाता है । यह मूल्य उस मात्रा के बराबर होता हैं जो कि एक किराए 
दार द्वारा प्रतिवर्ष किराए के रूप में दिए जाने की आशा की जाती है। यह 
किराया उसके द्वारा तब दिया जाता है जब कि रेट्स, बीमा एवं मरम्मत तथा 
ग्रन्य उन खर्चों का भार भी उसी के द्वारा वहन किया जाता है जो कि किराया 
लेने के लिए राज्य में सम्पत्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी है। इस प्रकार 
यह भी एक घर का रेट योग्य मूल्य चालीस पॉंड प्रति वर्ष है तो उक्त स्थिति 
में किराएदार सौंलह शिलिंग प्रति सप्ताह कम करके क्रिराया. देगा । 


रेटिंग व्यवस्था के इतिहास का प्रारम्म मध्यकालीन पेरिशों के साथ 
प्रारम्म होता है। उस समय प्रत्येक पेरिशवासी अपने साधनों के श्रनुभार 
स्थानीय चर्च की व्यवस्था के लिए योगदान करता था । सन १५५४ के अधि 
नियम ने पेरिशवासियो' का यह कर्त्तव्य बना दिया कि बे स्थानीय सड़को के 
बनाने में उनकी सेवायें प्रदान करें। यदि पेरिशें श्रपना यह कार्य न कर 
पायें तो शान्ति का न्‍्यायाघीश उन पर जुर्माना लगा प्तकता था। यह जुर्माना 
उतना ही होता था जितना कि उन सड़कों की मरम्मत में खर्चे करना पढ़े | 
सन्‌ १६६१ के सड़क अ्रधिनियम के अनुसार इस प्रकार दण्डित कोई भी पेरिश- 
- वासी यदि भ्रपना दण्ड स्वयं देने में असमर्थ है तो बढ इसे श्रपने साथियों से 
उगाह कर इकट्ठा कर सबता था । इस व्यवस्था मे सड़क रचना के लिए 
रेटिंग व्यवस्था (/१३॥7४ $,५०॥) की स्थापना की । 


सन्‌ १६०१ का निर्धन राहत अधिनियम यह मांग करता था कि स्थानीय 
निवासी पेरिण के गरीबों की राहुत के लिए अपना योगदान करें | अधिनियम 
द्वारा चर्च वाडंन तथा पेरिण के ओवरसीयर को प्रत्येक निवासी की ग्रचल 
सम्पत्ति मल्यांकन करने की एव उसके आधार पर निर्घन राहुत के व्यय के 
के लिए उस पर कर तगाने की शक्ति प्रदान की । प्रारम्भ में इस प्रकार संग्र- 
हीत धन का उपयोग निर्घन राहत के लिए क्रिया जाता था किन्तु वाद में 
श्रौद्योगीकरण के परिणामस्वरदप जव स्थगीय त्त्ताओं के कार्य बढ़े तो इस 
घन का प्रयोग श्न्य कार्यो के लिए नी किया जनने लगा और अतिरिक्त कर 
लगाये जाने लगे । श्रधिकाश् नयग्रे कर सम्पत्ति के उसी मल्यांकन पर निभर रहे 
जो कि निर्धन कानून के तहत किया गया था सैकड़ों वर्ष पूरे यहू एक सामान्य 
घारणा धी कि व कभी किसी सरकारी कार्य से ब्यक्तिगत सम्पत्ति का 
।र । जाये तो उसे उस कार्य के लिए उनी अनप्रात में योगदान करता 
चाहिए जिम्तमें उस्ते लाभ प्राप्त 6। उत्तीसीं शताबछठी तक विभिन्‍न 
लिए झनेक प्रकार के रेट्स (7०.०५) की व्यवस्था कर दी गई । उन्नसत्री 
घताहदी के मध्य में कई एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किये गये ताकि एक- 
रूए एवं सरल रेटिय व्यवत्या को स्थापित किया जः सकते । 


न 


स्थानीय सरकार का वित्त के 


ध्प 


मे प्रकार यह कहा जा सकता है कि रेटिंग का इतिहास स्थातीय 
सरदार के इलिहास के साथ प्रारम्म होता है। जेक्सन महोदय लिखते हैं कि 
४27 (8४८५) के रूप में जाना जाने वाला स्थानीय कर सदा ही स्थानीय 
मराओं के माथ और मुख्य रूप से पेरिणों के साथ संयुक्त रहा है ।* जब 
काशी पेरिश द्वार, कोई ऐसा खर्च किया जाता जो कि उसके निवासियों 
दरार घुकाया जाना चाहिए तो इसके लिए रेट लगा दी जाती थी । एक कार्य 
में दोने आल छुल व्यय वो सम्पत्ति के मुल्यांकन के भ्राघार पर उसके भ्रनुपात 
में स्थानीय नित्रासियों में बांट दिया जाता था। रेट्स वैसे स्थानीय कर 
ढोने £ विन्‍तु कुछ विचारक करों एवं रेट्स में ग्रन्तर पाते हैं। उनका कहुता 
ह कि यदि क्रायकों एक निश्चित मात्रा में घन एकत्रित. करना है और आप 
था संग्र झर देते है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस मात्रा के लिए कितना धन 
दिशा जायेगा तो जो कृछ भी लिया जा रहा है वह रेट्स है; किन्तु जब लोगों 
में सावजनिक व्यय का भुगतान वारने के लिए घन की एक निश्चित मात्रा 
लेनी पड़े तो यह कर कहा जायेग। । यह कोई उल्लेखनीय श्रन्तर नहीं है। 
वोई भी सरवार ऐसा नहीं करती कि पहले वह कुछ घन एकत्रित कर ले 
धर दाद में यह यह सोचे कि इस धन के। क्‍या किया जाये । केन्द्रीय सरकार 
गे प्रणक ऐने व्यय होते है जिनके लिए धन संग्रह करना ही होता है तथा करों 
पेय कुल बाडिस मात्रा के प्रनुगार निश्चित कर दिया जाता है। 


हैटिंग थी प्रारम्मिक माम्यता एक स्थानीय कर के रूप में ही थी 
हिंगण। कि हयनिन की सम्पत्ति की मात्रा के प्रनुसार तय किया जाता था । 
“मर सारी गग्पत्ति का प्रात भूमि, भवन, घर की चीजें, पशु श्रादि का, 
मुल्यॉविन कर लिया जाता था । बाद में चल सम्पत्ति का मूल्यांकन करने में 
पहवए का बनुमय किया गया प्रौर मूल्यांकन का एकमात्र ग्राघार भूमि एवं 


गयन छगे गया । 


रेट हे; प्रापार पर जो स्थानीय सत्ता धन एकत्रित करती थी, वह 
हुए लय गर्दी थी कि सम्पत्ति के प्रत्येफ स्वामी से कितना घन एकत्रित किया 
"झा शौर उस दाद वेट करदाता के सामने प्रपनी सांग रख देगी। इस 
 पैदाता वां वाउस्टी जो माय प्राप्त होती, दूसरी देहाती जिले से 
ियरो परिए से, चौप। स्टूल बोर्ड से तथा इसी प्रकार प्रन्य द्सरी मत्ताओं 
6 जद स्थान मनाप्ठी शो पुनः प्रदन्‍्धित किया गया तो विशेष उद्देश्य 
वे गतावा वे रपान पर सामान्य उहं श्य वाली सत्ताओं को स्थापित किया 
गया । रंदानीय ँत्ताए। के सगटन में उतर सूत्र व्यवस्था (७5५ $फघशा। 
मो हाट किया हा तो शाउन्टी, छाउन्टी जिले तथा देहाती जिलों में परिपदी 
पं उत्एत ण्से रेट प्रदान बण्ने की व्यवस्था की गई । करदाता को दोया 
इपहान। हो परेशलियों में दचाने के लिए जिला परिपदों को रंठ लेने 


लत... ० 
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वाली सत्ता बना दिया गया । इसका श्रर्थ यह था कि आवश्यक धन को 
एकत्रित करने का दायित्व इन्हीं पर डाल दिया गया | काउन्टी परिपद तथा 
पेरिश परिपदें अपनी मांगों की श्रौपचारिक सूचना देहाती जिले के पास भेज 
देती है तथा देहाती जिले अ्नी मांगें करदाता के सामने रखते हैं तो वे इन 

मांगों को भी साथ ही मिला लेते हैं | धन संग्रह के वाद देहाती जिले अपने 
ग्रनपात को रख कर, बाकी का घन काउन्टी परिषद एवं प्रत्येक पेरिश को 
उनके अनुपात के आधार पर सौंप देते है । 


स्थानीय रेव्गि व्यवस्था के श्राधारभूत सिद्धान्त मुख्य रूप से चार 
हैं-प्रथम यह कि एक व्यक्ति की रेट देने की योग्यता, उसके द्वारा स्वामित्व की 
गई वास्तविक सम्पत्ति, भूमि, भवन आ्रादि के किराये के मूल्य के श्राधार पर 
निर्धारित की जाती है। दूसरं, रंट का भुगतान करने का उत्तरदायित्व 
मुख्य रूप से वास्तविक सम्पत्ति के स्वामी पर श्राकर पड़ता है। तीमर, 
विभिन्न स्थानीय सत्ताशों के दावे एक ही रेट में समूहीकत कर दिये जाते 
भ्रौर करदाता से एक ही सामहिक मांग रखी जाती है। चौथे मूल्यांकन के 
बा एवं तरीकों में एकहपता लाने के लिए मल्यांकन का क्षेत्र बड़ा हो 
गया है । 


रेट लगाने की प्रक्रिया उस क्षेत्र के प्रश्ण के कारण जटिल बन जाती 
है जिसमें एक भुगतान को फलाया जाना है । यह काउंन्दीज के प्रसंग में 
- पभ्रत्यन्त महत्वपूर्ण हे क्योंकि शिक्षा भ्रादि कई एक खर्चीली सेवाश्रों का दायित्व 
काउन्टी परिपदों का ही होता है तथा इन सेवाओं का खच प्री काउर्न्ट 
पर डाला जाना चाहिए । किन्तु यदि काउन्टी का एक जिला किसी सेवा का 
प्रबन्ध स्वयं ही करता है तो उससे सम्बन्धित कर को वह काउन्टी को देने को 
वाध्य नहीं है । उदाहरण के लिए यदि एक गैर-काउन्टी बारो की स्वयं की 
पुलिस सत्ता है तो जब काउन्टी द्वारा पुलिस सेवा के लिए काउन्दी मर में के 
लगाया जायेगा तो उत्त जिले को छोड़ दिया जायेगा । जो कर परे क्षेत्र पर 
लगाया जा सके, वह सामान्य कहलाता है श्रौर जिसे केवल एक क्षंत्र मात्र पर 
ही लगाया जाये; वह विशेष कहलाता है । क्षेत्र की यह समस्य। प्राय: देहाती 
जिलों में उठयी है । वहां यदि जल वितरण की सेवा ग्रथवा नाली सफर्ड से 
सम्बन्धित सेवा जिले के ,.एक भाग मात्र की प्रदान की . जा रही है तो क्‍या 
उससे संवधित कर केवल उसी नाग से लिया जाये ग्रथवा परे जिले से ही 
लिया जाये । दुछ लोगों का कहना यह हैं क्रि जो सेवा पूरे क्षेत्र के लिए लाम 
प्रदान नहीं करती है, उसके खर्चे को केवल उस भाग से ही लिया जाना चाद्धिए 
जो कि तानान्वित हो रहा है | दूसरी श्रोर यह भी कहा. जाता है कि कर के 
मार को शितने ब्रधिक लोगों में बांदा जायेगा वह उतनी ही हल्का हो जायेगा । 
इज्औैण्ड में पहले यह व्यवस्था थी कि एक सेंदा से सम्बन्धित सर्च के. लिए 
कर वेवल उसे नाग से लिया.ज ये जो कि लानान्वित हो पहा है । किन्‍द बद्ध 
के दाद व्यवहार वदल गया है तथा यह एक सामान्य व्यवहार वन रा दे 
हि कर का मार प्र विसे पर ही डाला जाये। यदि कर का निर्धारण कर- 
. दाताओं की इच्छा से क्रिया जाये तो ज्ञात होगा कि वे _ किसी नी सेदा को 
प्राप्त करने के लिए उत्सक नहीं है | वे कर से बचने - के मिए यह चाहेंगे झि 
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व्यापार के इतने महत्वपूर्ण तत्वों पर रेट प्रदात करे । इसी अ्रधिनियम के द्वार 
श्रौद्योगिक एवं माल का यातायात करने वाली सम्पत्तियों को तीन चोयाई 
कर प्रदान करते से मुक्त कर दिया गया। यह भनुभव किया गया कि प्रौद्यो- 
गिक एवं माल यातायात की वस्तुओं पर कर लगाना अन्यायपृर्ण है तया 
उत्पदक इतनी सेवा प्राप्त नहीं कर पाते कि रेट की पुरी मात्रा का मुगतान 
कर सके। रेट की व्यवस्था में परिवर्तन करने का एक अन्य कारण एप 


शिकाग्रत को दूर करता भी था कि रेट्स व्यापोरिक दुतियां पर प्रत्यक्ष 
कर हैं | 


सन्‌ १६४८ के स्थानीय सरकार ग्रधिनियम ने कोपाध्यक्ष की समान 
अनुदान व्यवस्था! की प्रारम्म किया जो कुछ स्थानीय सत्ताग्रों के लिए 
प्रदान किए जाने थे।एक सत्ता का रेट युक्त मूल्य जितना कम होता था, उप्तको 
इस कार के अनुदान की उतनी ही भ्रधिक मात्रा प्रदान को जाती थी । इस 
व्यवस्था में यह खतरा था क्लि एक सत्ता श्रपनी स्थानीय सम्पत्ति का प्रनु- 
मान लगाने में दूसरी की भ्रपेक्षा उदारता बरतेगी भर इसके परिणामस्वष्य 
प्रधिक अनुदान प्राप्त करने का प्रयास करेगी । इस प्रवृति की पहले से ही 
कल्पना करके सम्पत्ति के मूल्यांकन करने का कार्या स्थानीय सत्तात्रों से प्रस्त- 
देंशीय राजस्त्र विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया। इस प्रधिनियम मे 
हाथ ही में राष्ट्रीयकृत किए उद्योगों के सम्बन्ध में भी विशेष प्रावधान बनाए। 
इन उद्यमों के सम्बन्ध में होटल तथा भ्रन्य ऐसी ही जन सम्पत्तियों का प्रयोग 
किया जाता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकित किया जा सबता है| उनके 
तय साधारण व्यवहार किया गया श्रौर उनके वापिक मूल्य के भाधार पर 
रेट निर्धारित की गई | बाकी सम्पत्तियों को रेटिंग से मुक्त रखा गया। कार 
खानों को रेट्स के स्थान पर वापिक भुगतान करना होता है।ये वापिक मुगतात 
इगर्लृप्ड तथा चेल्स स्थित सभी स्थानीय सत्ताओं के लाभ के तिए होते है 
तथा इनके क्षेत्र के रैट युक्त मूल्यों के श्रनुरूप होते हैं । | 

रेटिंग तथा मूल्यांकन श्रथिनियम सन्‌ १६५३ के द्वारा सम्पत्ति के 
मूल्यांकन में एक नए श्राधार को प्रारम्भ किया गया। घरों का रेट युक्त मृत्य 
उनके किराए पर ग्राधारित किया । अन्य सम्पत्तियों, जैसे होटलों, कार्यालयों, 
दुकानों, सिनामाश्रों को वर्तमान मृल्य पर प्राधारित किया गया । यह स्पष्ट 
घा कि इन सम्पत्तियो' द्वारा रेट के एक बहुत बड़े भाग का भार वहन किया 
जा रहा था सन्‌ १६५७ के अ्रधिनियम ने इत सम्पत्तियों के स्वामियों को 
राहत प्रदान करने के लिए सम्पत्तियो' के बीस प्रतिशत भाग को रेट मुक्त 
कर दिया । 

सन्‌ १६५८ के स्थानोय सरकार अविनियम ने श्रौद्योगिक क्षेत्रों की 
रेट भुगतान करने की मात्रा को बढ़ा दिया तया श्रव उनको ७४ प्रतिशत के 
स्थान पर केवल ५० प्रतिशत रेट मुक्त रखा गया । 

रेटिंग तथा सूल्यांकन श्रधिनियम १६६१ को ! श्रप्रेल, १६६३ म्‌ 
प्रारम्भ किया गया । इसके मुख्य प्रावधानों में प्रथम यह था कि निवास स्पार्तों 
का मृत्यांदन सनतू १६३६ के मृल्यांकत की प्रपेक्षा वतमान के धाघार पर 
केदा गया ) इस अधिनियम ने यह दताया कि ढढ़ाए हुए रेट्म के बारण 
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स्वामित्व (,०8भ ए05५5६5 700) होता है, वास्तविक अधिकार ([वैलएड 
(0८०ाए००ा०४) होता है तथा एक ऐसा सम्बन्ध होता है जो कि ग्रविन्‍् 
अ्रस्थायी नहीं होता । एक अस्थायी निवासी का स्वामित्व ऐसा नहीं होगा शिम 
पर रेट लगाया जा सके क्योंकि वह केवल उस कमरे का प्रयोग करने दा 
अधिकार रखता है किन्तु उस पर कोई कानूनी स्वामित्व प्राप्त नहीं होता । 
एक किराएदार प्राय: सम्पत्ति का अधिकारी वन जाता है क्योंकि वह उस 
पर व्यापक स्वानित्व रखता है । वह एक प्रकार से सम्पत्ति का मालिक ही 
होता है क्योंकि असली स्वामी तो कभी सामने नहीं भ्राता जब उस सम्पत्ति 
१२ रेट लगाई जाएगी तो वह इस भ्रधिकार के झ्राघार पर लगाई जाएगी । 
यदि किसी बड़े मवत का स्वामी उसे कई मागों में विभाजित कर दे तो 
प्रत्येक माग पर रेट लगाई जा सकती है । इसके लिए यह देखना होगा कि 
स्वामित्व इतना भ्रस्थायी तो नहीं है कि उत्त पर रेट ने लगाई जा सके; उदा- 
हरण के लिए यदि किसी पभ्रमणकारी सकंस के लिए कोई जमीन किराए पर 
दे दी जाए तथा उस्ते एक सप्ताह के लिए उस जमीन से सम्बंधित परे प्रधियार 
प्रदान कर दिए जाएं तो भी हम यह नहीं कह सकते कि उस सकंस पर रेट 
लगाई जाए । प्रह रेट तो उस व्यक्ति पर लगाई जाएगी जिसने मर्कंग 
वालों को अपनी नमि प्रदान की है। सर्कस को देने का तथ्य उस भूमि के 
मूल्यांकन का एक श्राघार वन जाएगा । क 
यद्यपि रेट देने का मत्य उत्तरदायित्व अधिकृतकर्तता तकर्ता (06८6०३५) का 
ही होता है किन्तु फिर भी इसके कुछ सम्मव विकल्प- होते हैं) यह सम्मव 
है कि रेट स्वामी (0#ा०7 पर लगाई जाये, चाहे .वह उस सम्पत्ति का 
प्रयोग कर रहा है श्रयवा नहीं । यह भी सम्मव है कि रेट के उत्तरदायित्र को 
स्वामी तथा किरायेदार के बीच बांट दिया जाय यद्यपि ऐसा किया जाना बड़ा 
मुतिखट है। यह.नी सम्भव है कि रेट का उत्तरदायित्व मवन में रहते बामे 
श्रसदी निवाप्तो पर ही शाला जाए। जब रेटिंग व्यवस्था को प्रारम्भ में 
स्थापित किया गया था तो इसका भुगतान करने वालों के लिए निवामियों 
(राव) तथा पेरिणवासियों (?८॥४॥0०७५) शब्दों का प्रयोग दिया 
घा। रिवझी फब्द बहुत व्यूपक एवं अनतिश्चित है और इसमें उन 
लोगों टो नी सम्मिलित क्रिया जा सकता है जो कि कुछ समय एक स्थान पर 
रहते हैं शौर दसरे समय दूसरे स्थान पर । यही कारण है कि प्रारम्मिक दिलों 
में न्‍्यायालयों को इस समस्या पर पर्याप्त विचार करता पढ़ा कि मैया रेट 
ने लोगों पर लगाई जाये जिनकी सम्पत्ति पेरिण में हे किसतू जो रहते उसके 
बाहर हैं । 
१५६७ के ग्रथिनियम ने यह व्यवस्था की थी कि नि्तों को 
के लिए प्रत्यव निवासी एवं कथित पेरित्ठ में ध्रमिपर श्रधिकार 
प्रन्धेद ब्यक्ति पर सेट लगाने चाहिए किल्‍्त बाद के झविसिस मों 
ने निवासी (70६0॥805) एब्द को हटो दिया। इसका कारगे यह बताया 


जाता है रि डिसी विशेष परिश के झोवरगीयर बढ़ पता नहीं लगा पाते 
वि पेटिए से दाहर ले एढा लिवार्स, की सम्प्ति एवं द्याव कया है 


सतिए उसोंने अपनी हॉंचक्‍इलाल को केवल ग्पनी पेरिए में अधिकत 
| गई दास्तविक शमि दव परों ठक ही सीोमिंद रखा। इस प्रशार धीरे- 


स्थानीय सरकार का वित्त र्४ड8 
धीरे रेट्स का दायित्व केवल निश्चित सम्पत्ति के अधिकारी पर ही भा गया । 
कमी-कमी ऐसा भी होता है कि. सम्पत्तिगत स्वामी ही उसका अधिकारी 
होता हैं श्र इस प्रकार स्वामी एवं अधिकारी दोनों पद ऐसे प्रसंगों में 
समानार्थक बन जाते हैं; किन्तु ऐसा प्राय: बहुत कम होता है । वर्षों से इस 
शत का भगड़ा चला भ्रा.रहा है कि रेद्स का भुगतान करने का उत्तरदायित्व 
मुख्यतः किसका. होना चाहिये तथा- उसका जो अन्तिम परिणाम है, क्या वह 
स्यायपूर्रा है ! इस.प्रशन पर विचार करने के लिए एक के बाद एक समिति 
नियुक्त की गई.भ्रौर॑ एक के बाद एक सरकार ने इसे भ्रपने विचार का विषय 
बनाया |. हि 

प्रार० एम० जैक्सन ने वताया है. कि सम्पत्ति का अधिकार (0८०0- 
9०॥०॥) ऐसा होना,चाहिए-जो कि सामान्यतः उपयोगी कहा जा सके किन्तु 
इसका श्रर्थ यह-नहीं है. कि वह लामदायक हो ।* उन्होंने बताया है कि यदि 
मैं एक दुकान पर अ्रधिकार रखता हूं और अपने व्यापार में मुझे निरन्तर 
हानि हो रही है तो भी मरा अधिकार ॥00०7७9०४0॥) इस अर्थ में उपयोनी 
रहेगा कि मैं उस दुकान का प्रयोग तो कर रहा हैं और इसलिए मुझे उससे 
कुछ उपयोग भी मिल रहा है। इस सिद्धान्त का मुख्य प्रयोग रिक्त सम्पत्ति 
के सम्बन्ध में किया जा सकता है।. यदि किसी घर में फर्तीचंर को डाल कर 
उससे स्टोर का काम लिया जाता है तो निश्चय ही यह श्रधिकार उपयोगी माना 
ज़ायगा । इसी प्रकार से. एक, ऐसे रिक्त मवन को भी उपयोगी कहा जा सकता 
£ यो कि संकट-काल में प्रयोग़ के।लिए सुरक्षित रखा गया है। कोई भी 
सम्पत्ति केवल इसी -हालत; में रेट योग्य नहीं होती जब कि बह रिक्त है तथा 
उसका स्वामी उसे बेचने था।किराये-स्र उठाने की फिराक में है, साथ ही वह 
उसका कोई उपयोग: भी८ तहीं-कर रहा है । ॥ 

रेद्स फे लिए सर्म्पत्ति 'का मूल्यांकन [45565शाथा ० शिगथए 
ि १8९४ ]|--एक व्यक्ति द्वारा प्रदान किये जाने वाले रेट की मात्रा उसकी 
सम्पत्ति के रेट योग्य मूल्य पर निर्भर करती है । यदि निर्धारित रेट प्रदान न॑ 
किये जा सकें तो रेटिंग सत्ता को यह अधिकार है कि वह सम्मन जारी करने 
के लिए न्यायालय को कहे । ऐसा होने पर भी यदि सम्बन्धित व्यक्ति 
उपस्थित न हो सके तो वह वारन्ट जारी करा सकता है। इस वारन्ट के द्वारा 
सत्ता को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है (कि वह सम्बन्धित व्यक्ति के माल की 
बुड़की कर ले तंथा 'उसके;साज-सामाने को बेच कर श्रपती रेट्स के घन की 
माष्रा को वसूल कर ले। यदि सव कुछ बेचने के बाद भी पूरा घन प्राप्त न 
हो प्रके तो दोषी व्यक्ति को'जेल भेजा जा सकता है किन्तु ऐसा केवल तमी:ः 
किया जायगा-जव् कि । दोषी व्यक्ति ने जानबूक कर ऐसा व्यवहार किया है । 
यदि रेटिंग सत्ता यह सोचे कि दोषी व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण भुगतान 


मे 8 दा 'तो वह रेट के घन फो- आंशिक रूप से .या - पूरी त्रह कम कर: 
सकती है ।। 7, 2 हा 


' +पगह एल्लाएगांणा, प्राएक 98 जात 5. 8थाधकाए स्थाल्त 
'एशाधीपव!', 90 ता ३ एथफए चगंड]8808 [शत 900क56 


- 76068 पर गाहशा वा व छाप 86 छ 0० 606:2" 
--#0. 24. उ०८८४०४, 09. ०॥,, ?, 67 
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मोगोलिक काउन्‍्टी में मी एक ही मूल्यांकन सत्ता का $४ कसी है । 
सन्‌ १६६४ में स्थानीय करों पर समिति ने और भी महस्वव॥ मिकारिर्ण 
कीं। समिति ने चुझाया कि सभी मूल्यांकन सरकारी भू-मृत्याकेन सटाक; 4२ 
किए जाने चाहिए । के 
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ह््छेथमेंमारी >. परिवर्तन 70 3 नली, लक कल 

है क्षेत्रमें मारी परििवेद कर द्विये। इसने प्रोन्‍त्मीवर्स एक मृत्शाकद 
सडटजिस बे पर नये 5 520 ली मल 

2मातयी के स्थादि पर लद नुत्याइल छंद स्थातजद कऋिये। काएन्ट द्रन्द। ४ “४३२ 

+-> दारं ७, परियद श दे | >> <--न्‍- ० के 

मे दारा पारयद द्वारा अाजा 3 भदटन 





#० ऋण न न अत हू म्ाड 
मंच्यां ददती होती था जहदभा पन्चकादर लंबा जे 4>7>>>>ह 2 
>स्टां उदता दा &छोदी «८ हडन 43 पथ आर [ छा दा नयामा डा 227. 
के 7 >> >< का 2 कि . *, “के! 2, 
पार नवम मान ऊझा जाथा था आधा पोॉशा सनिज्ञार सस्‍जटल अर ++>म हे * ०४ 
गत इस छादाद के अंडा मद अब हुशा ,हद्बड्ट शंहम्द्ा एमए द्रीड & हे कि 
दर >ज्जञेा उतरे ह न्‍ट्ा अआानलथि+फ >> >ल्‍सन अनाथ >> >> + 
हु डक श्र 2 ०-+ पु अदरक, 
दारपद ऋदमदस्यथ सद्वा  दि[य बनत अऊ रसक्दरम्े॑ा ता दा अऋाश्चात्रल पट *+ 
हि ०४ ० 
कद “ कपम ४८% | ध्शया>ून ख्जिजियिाः कादर 2व4-स्ल जत>ऑनजा हे ४ 
ग हस्टटथ |] शु व््ाडन 72८० ८: 02 240:%77/ 480 कप “एफ हर 6 बार2 2 शिकआ4ल ० नि छल 
७ 228 222 >> हा >> > 
कम 22 --अ ली जज कमा अल टिकी... यह लक 
दाय मृत्दाकन-पुद्र का दद्द्न्नाए वरना, दद सऋ%ओड ऋनता हुद्ा 5८ _- 
के ्ब न नी बा 
समझे रट एर्दितन अपना था! 
डदक समझ बंद पारद्वदन ऋजना दा ; 
मूर्वाकन _> ह.। - पु आर & 
“८७०८ ला .. एकल" दा “:म्छओं फरैजआ था 
प्र >> <ड- ्््य +&< «० 5,<...०”  अ॑जा डा अचार न्5 
ल्याकन &ऋ ऋुझु ८ 5 क.ठ्द ८ व्र्ल्द 
य् परिषद द्रा रा न्‍ः ना न बा रा ४ 
काउतट 7 अर त-सीयनयन-अ का >>> ०. 2 वकयकेतन- मम -ममन-+ननन्‍र.. जा अ्कमिकमनमकम डिक >र-नरअन+-.2 अनोरन--कन, जज कक 
काउः [-' पद के कम बटर न्यट .ब हट. ब शाननजा द& 7 न पा 
समिति में काउन्दी बन्द ऑदे ॥; - $ अन्दर 
कि ली 2 29497 कया 2 >पलक $ ली 2 हक 
समिति में काउन्टी परिपत्र & दत्स्ट द्वीटी £ दा ऋअ ननओा हे डकारतलणा #पाज- 


ना 


कन क्ष प्रा का एक-एक >लिनिदि क्रेता दा . कप दजिति बा इर्चा ++ इम< 
उठाना था जिनको हद दत्यद्वद थकान इस शाद्टानती के अभजपात- 


को प्रोत्नहित करने के लए अऋच्फऋाद दल उंता मदर दा +ा+ 
के प्ूल्यांकन के कार्य ४ 














अंद्रला ऋणजभा 
रथ छा 5 52 प+न पम>> जप 
४६९4७ ४ >देदाएना ब्ट्राम्- शब्द कक अलट दी 
के न्‍> न छा न 
बनद्रीय कल बट; रा डा ई 
हाय प्रस्याल्‍न स्ाधिन कज++>न-5ा 5-०7... पक च्- 
ए ड़ ५ बडे ० 4 
नई औिजाॉेाटए एंचत+: जे अब : ना 
क्र्येः << ज 
द्विि ब्रा श््चत 3२5 >+>े]ॉल्+> ८5... हक का ऊ 
) ०७ , >इचन न *४£'-०- अऋअनकाओ्तओ नरन्ओडर 0 ५ का 
८ है “आम. & न मर जज 
द््यों डे. धटस्ा ज्चिओिलओ सं: 5. 
देजलओाा इसक्थ्यिेे हाफ आप इंसान आडुल+ ,-> 
०० दर 7४ ल्ः. मय ८. ७०९, ४7२ 
च। ः 2. हि ४ 57 ; 'ण 
हम दागात का 5५ अल दा पा 5 जल्द अा ५... 
कट 8 आल कु लात जड़ टन नम > झा 5 5 
ब्औ ० 
बान प्रा काकवद के ऋततार ऋ #रझानज- 33. जन हे ४ 
हैनां ख- 3 >> >> अऋ राजे ४००० | * 
+* +> मय 
सा तथा [ दस्द्र डरमद ं॑ेधिटशऋ ब्व22< 5 ह 
' जज नी के ६ 
है लत उफिल्ट ऋष्ओा छा “# --.- >्ा 


उपयोगी एवं ऋह|ऋ £< >> _-.. ० के 6 बगल की, 0 
प्रनत तराोकोी जा ४घू-+४+ ६ 





६, कब गन हा 
डा ख्ध्जड करा ज० 5... 
* 20 ए7क 7 
(दाता निद्ाद ८: - ६72: >>... 58% 3%% 4 
हे 6 कर कट 2] 
7 बे * हीं अचह३-:5 हु 
कब 7 ही कर ग्रे 5८ स्यामाज उन+ «८ _2 व >> हज री 
0४७०८ कं जज 5+ ् 
हिमब रु हु हक हद ० 
४५३. किये हाद 4 ३ टम ८८० >->- ्र 000 2 कण 
ट] शा -- 
क्शाफ फर+ जज >> कक कर हा -प८न> न 
६४५, चन्द्र की इन्द सन अंडा टाल, 5 
शम्नो " #टी हट: 25 
था) उठ खो नाथ 


२५२ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


है तो यह तक दिया जा सकता है कि मुझे उस सम्पत्ति का.प्रयोग निवास- 
स्थान के रूप में नहीं करता चांहिएकिन्तु दुकान या. कार्योलय के रूप में 
उसे बदल करे उसका अ्रधिर्क से श्रधिक' लाभ उठाना. चाहिए । ऐसा करने 
पर भी जब कभी उस. भवन का रेट के लिए मूल्यांकन किया. जाये तो मही 
देखा जयेगा कि निवास स्थान के रूप में उस मवन का वांपिंक मूल्य क्या 
है । उसके लाभपूरा- प्रयोग की चात “कों तथा उसके स्थान के महत्व को 
ध्यान में नहीं रखा जायेगो। 


एक भवन का वार्पिक मूल्य जानने के लिए.ग्रह देखना होगा कि यदि 
मकान मालिक द्वारा इसकी मरम्मत तंथा वीमा 'का खर्च किया जाये भौर 
किरायेदार द्वारा किराये की रेट तथा कर दिये जायें तो इस मव॒न का वार्पिक 
किराया क्या हो सकता है | वह कल्पनात्मक किरायेदार कितना घन देगा, इस 
बात का पता लगाने के लिए कई एक तरीकों को काम. में लागा था सकता 
है । इनमें प्रधम यह है कि साधारण घरों, दुक.नों, कार्यालयों आदि के बारे में 
हम यह प्रासानी से पता लगा सकते हैं छि यदि इनको - किराये:पर उठाया 
जाता तो कितना किराया प्राप्त हो सकता था। ऐसी सम्पत्तियों के वारे में 
हम बाजार की ज्ञात बातों के श्राघार पर श्रनुमान लगा सकते हैं । यहाँ हमारा 
सम्बन्ध भवन के वास्तविक किराये से कतई नहीं रहता है क्योंकि यह 
वाजार मूल्य से कम भी हो सकता है श्रौर ग्रधिक भी ,। दसरे, जहां कहीं 
सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त बाजार न हो 
 अआत्‌ उदाहरणों को देख कर श्रन्दाजा लगाने की सुविधा न हो, वहां भूमि 
'॥ उस पर बनाये गए भवन की रचना की लागत]08908 ५६।४८] को देख 
आर कुछ अनुमान लगाना होगा | पूजीगत मूल्य जानने के वाद यह विचार 
करना होगा कि इतनी सम्पत्ति का न्‍्यायपूण प्रतिदान कितना होना चाहिए 
तथा प्म्पत्ति का स्वामी उसे किराये पर देना चाहे तो व कितना किराया 
प्राप्प करना चाहेगा। तीसरे, कुछ सम्पत्तियाँ ऐसी मी होती हैं जिनके बारे 
में हम किरायेदार की कल्पना ही नहीं कर सकते । यह वात अनेक सावेजनिक 
कम्पनियों एवं सार्वजनिक उपयोगितात्रों के द्वारे में सच है। इन समी 
मामलों में व्यवहार यह रखता है कि प्राप्त किये गये लाम की मात्रा पर 
विचार करने के बाद कोई निर्णय लिया जाये । एक बार एक ऐसे विद्या 
घर का मूल्यांकन करना था जिसमें कि जनता घन देकर प्रवेश पाती थी। इस 
मूल्यांकन के समय नी इसी सिद्धान्त को झ्रपनाया गया । 


प्रारम्न से ही कई एक सम्पत्तियों को रेट का भुगतान करने से मुक्त 
रखा गया है | त्राउन की सम्पत्ति, स्कूल एवं. अन्य भवनों पर विसी प्रकार 
का रेट वसूल नहीं किया जाता । सम्पत्ति के दुद् ऐसे भी रूप हैं जो कि प्रपन 
मूल्यांगत से कम अनुपात में मुंगतान करते हैं ! इस प्रकार सम्पत्ति का कुल 
मूल्य [र८ ४००८] तथा रटेटयोग्य मूल्य [रिवा्र्ण८ भशए६] दो प्रलग- 
ग्रतग वात हैं । 

अेटिग व्यवस्था की थनेक विशेधतायें हैं जो वैसे तो मसल हैं ढिनतु 
प्रासानी में दिखाई नहीं देती हैं । इनमें से एक विशेषता बढ है हि मल्यॉटिला 
हो एक दूसरे के मम्बन्ध में प्रधिक सही होना ए, उनका प्र रप्र मे सद्रा 
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होगा जरूरी नहीं है । मूल्यांकन करते समय सभी क्षेत्रों में यथासम्भव एक- 
मरुपता बनाये रखनी चाहिए । जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, काउन्टी 
में मल्यांकन में एकरूपता लाने के लिए एक विशेष समिति स्थापित की गई 
जो कि प्रत्येक काउन्टी -जिले'के श्रधिकारियों द्वारा किये गये मूल्यांकनों को 
देखने का कार्य करती है.। राष्ट्रीय समिति द्वारा सामान्य परामझश दिया 2 
£ । विश्व-युद्ध के बादस्थिति में परिवर्नन श्रा गया । दो महत्वपूर्ण तत्वों ने 
मूल्यांकन के पुराने तरीके क्रो श्रसंतोपषजनक बना दिया। केस्द्रीय सरकार 
के प्रमदानीं की नवीन व्यवस्था की मांग की गई तथा इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र 
है दिलतीय स्रोतों का लेखा देखना जरूरी था। जब केन्द्रीय धन के वितरण 
का यह बधार बनाया गया तो यह्‌ जरूरी हो गया कि देश मर में रेट्स के 
लिए सम्पत्ति के मूल्यांकन का 'एक जैसा प्राघार ही काम वें लाया जाये हे 
यह समझा गया कि मल्यांकन के कार्य को प्रमेक स्थानीय सत्ताओं के हाथ 
में ही नहीं छोड़ा जा सकता । इसी बिचार मे प्रभावित हो कर १६४८ के 
गधानीय सरकार भ्रधिनियम ने मल्यांकन करने का कार्य स्थानीय सत्ता के 
हाथों मे लेकर फेस्द्रीय सरकार के अन्तर्देशीय राजस्व विभाग [7क्वाते 
२७ थाए८ 009॥.) को सौंप दिया । दूसरा महत्वपूर्ण तत्व यह था कि 
नियास स्थानों का मूल्यांकन "करने का ऊल्पनात्मक किरायेदार का पुराना 
गरीया प्रव प्रनुपयुक्त सिद्ध हुल्ना । यह तरीका उस समय तो उपयुक्त था 
ण३कि परों फा किराया तय करने के लिए एक स्वतन्त् बाजार था किन्तु 
इटत यर्ष बीते प्रेट ब्रिटेन में श्रव यह नहीं रह गया है, वहां प्रवम विश्व-युद्ध 
के दौराम छोटे घरों का किराया उसी स्तर पर रखने का प्रयास किया गया 
जो कि १६१४ में था । 


सम्‌ १६२७ में तथा उसके बाद स्थानीय सत्ताओं ने एक बड़ी मात्रा 
में ध्रावाग गुट्टों की रचना की । इन परों को श्रलग-अ्रलग मात्रा में सहायता 
प्रदान की गए । रस समय परों की प्रनेक श्रेणियां हुँ, इसलिए जब हम 
पर दिचार फरने लगते है कि एक घर विशेष का किदयाया हमारा कल्पनात्मक 
किरासेदार पितना दे सकेगा, तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यदि किसी क्षेत्र 
मे दिगिन्वित किराये वाले अधिवर्श घर हों तो हमको यह देखना होगा कि 
परत में जोग दहां बया क्रिरारा दे रहे हैं श्रौर उसी को उचित किराया 
मातया पऱुँगा। यही स्थिति उस समग्र भी रहेगी जबकि एक ही प्रकार के 
' मेक परिषद-गृह हों । जैक्सन महोदय का यह कहना पूरी तरह से सही है 
कि : गछैल में द्दों से मांग व पति के भ्राधार पर निश्चित फिराये बाले 
मंभा मे धासानी से मिय जाते है प्रौर इस प्रकार स्व॒तन्त्र बाजार पर झाधारित 
 , किरायेदार की झांच बव काम नहीं करती ।* ऐसी स्थिति में 
दर एन्ण 


हू 


प तरीका निकालने के लिये व्यवस्थापन किया गया। मूल्यांकन का 
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अनुमव होता रहे कि वे जो सेवायें प्राप्त करते हैं उनके लिये उन्हें भ्रुवतान 
भी करना होता है । 

रेटिंग ख्यवस्था के गुरा-दोपष [िंशा शाएऐं ऐशाशां5$. 0 [९ 
रिश्ता 5ल्‍४था। ]--इस सम्बन्ध में पर्याप्त बाद-विवाद होता रहता है कि 
इंगलेद की रेटिंग व्यवस्था स्थानीय उद्देश्यों के लिये घन संग्रह का एक 
उचित साधन है श्रथवा नहीं है । रेट्िय व्यवस्था प्रत्येक कर व्यवस्था की 
तरह न तो पूरी तरह से अच्छी है और न ही पूरी तरह से खराब ही। 
इसके लाभ भी हैं शोर हातियां भी । 


वर्तमान रेटिंग व्यवस्था की प्रथम हानि यह वताबी जाती दै कि 
यह दूसरे करों की तुलना में प्रन्यायव्र्ण है; उदाहरण के लिये हम घाय कर 
को ले सकते हैं। इस कर का योगदान ब्रुगतान की योग्यता पर झ्ाधारित 
खता है । व्यक्ति के योगदान से उसको क्या लाम सिलेगा इसका कोई लेखा 
नही रखा जाता किन्तु रेटिंग व्यवस्था के पीछे जो सिद्धांत कार्य करता है 
वह इससे मिन्‍न प्रकार का है। बह सोचा गया था कि रेट एक प्रकार मे 
ऐसा कर है जो कि व्यक्ति को प्राप्त की गई सेवाओं के बदले में देना होता 
है। जितनी सेवायें वह प्राप्त करेंगा उतनी ही रेट्स का बह शुगतात मरेंगा । 
प्रास्म्म में जब स्थानीय सत्ता द्वारा प्रदान की जाने बाली मेवायें थोड़ी 
धीं नो यहू निश्चय करना सरल होता था कि एक व्यक्त मो किसना 2 
रना चाहिये | यह सोचना पूर्णा तः उपयुक्त प्रतीत होता है ति एए दया 
वी भूमि का क्षेत्र जितना बड़ा होगा वह साली, सड़क, पुल सादि से उठाना 
#ी प्रधिक लाभ उठायेगा । रेट्स के मूल्यांवत का यह जाधार समस्याजनह 
दन णाता है । एसका कारण यह है कि किसी ब्यवित को घर बड़ा होते हा 
प््द यह नहीं हजाता कि वह एक समर्थ एवं बंधिश धनवान 5 पति है। मल 
प्रवृत्ति के प्रनुगार लोग छोटे परों में रटना तथा परत को विमी ग्रत्य वाद्य 
में जगाना ग्ररदा मानते हैं। एक सर्चीजी गार का ग्रूयटा एटे दाट घर 
ये, गूल्य मे प्रधिक हो सकता है । रेटिंग व्ययरधा उे वोगो जा है हे 
बरती है जिनको प्रपिदा बर स्थान की यॉयशगओा है हित तोरय | 
परियार बड़ा होता है उनका सर्च भी बड़ा होता है. रिस्तु यामइली प्रशार 
यंग राती है । एन्हें पता मकान भीबदा रखता होश हे प्रोर फा: 
घपिए रेट्स का भुगतान करता होता है। इस रह्पिति में सपाट टा टाठ। ' 
दि छोटे परिवार दाले समर्थ व्यक्ति रेट्स परम देंगे घोर हट 
प्रशग्ष व्यवित को झ्धिक देट्स प्रदान करने होंगे । दस प्र्थ मे मरे वयररः 
घग्यायपूर्णा पहो जाती है । 2 

दूसरे, रेथिंग को इस व्यवस्था टो निरत शादूद हे सदेंपष मं का 
प्रषणादा जा सकता क्योंकि जो लोग इस सेवा शा लाझ उटाटि हैं 4 | 
तान बारने वी सामरष्य ही नहीं रखते । 
५ ._ पीसरे; यहू रं टिग ब्यदत्या अच्छे प्ररापर 5 42 
है । यदि बोई ध्यक्ति प्पते घर दा दिशास दारता चाह हा स्वानडठ 
उसके घर का मूल्यांकन प्पिक हो जायेगा गोर इसः हर परक « जुट 
तान बरना होगा। ऐसी र्पिति में वह यह सोदेगा हि रात हा 7 


कक दा कप) > के! 
की > 48" आ$ कई 
हट 4१,११६ ्‌ 





२५८ ग्रेट ब्रिटेन में हथानोय प्रशानन 


विस्तार के साथ विचार किया | इस समिति ने सन्‌ १६५२ में अपना प्रति- 
वेदन प्रस्तुत किया | इस समिति का निष्कर्ष था कि इस प्रकार का प्रयास 
नहीं किया जाना चाहिए । यह वहा जाता है कि यदि 3028 की प्रक्रिया 
में कोई परिवर्तन किया जाय तो यह परिवर्तन इस प्रकार जाता चाहिए 
कि सम्पत्तियों का मूल्यांकन उनके पूजीगत मृल्य के श्राधार पर किया जाए । 
पूजीगत मूल्य स्वतः ही वातावरण एवं श्रन्य सुविधाओं के मूल्य को तथा 
उसकी सामर्थ्य को प्रपने ध्यान में रख लेगा । जब रेटिंग व्यवस्था की श्रालो- 
चना की जाती है तथा जिन श्राधारों पर की जाती है वे भ्राधार ऐसे हैँ कि 
उनको अपनाया नहीं जा सकता । इसमें किसी प्रकार का सुधार तभी हो 
सकता है जब कि कर की प्रकृति को बदल दिया जाए । इसी प्रकार से पतनो- 
न्मुख विशेषता (ए०्हा०्इआए४० धवकलणांधोए)। भी उसकी एक निहित 
विशेषता है । यदि इसे सुधारना है तो पूर्ण रूप से दूसरे प्रकार का कर 
लगाता पड़े गा। जहां तक पग्रधिकार-कर्ताओं (0००25) की भ्रपेक्षा स्वा- 
मियों ॥0#708) पर कर लगाने का प्रश्न है, इसके सम्बन्ध में यह कहा जा 
सकता है कि स्वामी अपने ऊपर लगाए गए कर के मार को भ्रधिकारकर्त्ता पर 
ही डाल देगा श्रर्थात्‌ उसका किराया बढ़ा देगा । रेटिंग व्यवस्था के हानि- 
लाभों पर विचार करने के वाद यह कहा जा सकता है कि इसमें हानियों की 


भ्रपेष्षा लाम श्रधिक हैं इसीलिए यह अब तक बनी रही और मूलत: 
भ्पने वर्तमान रूप में ही वनी रहेगी ।* - 5 


स्थानीय कर के प्रन्य रूप 

है [0फथ४ 7075 ए॑ ॥,0 ७७ 7४56६ ] 
: वर्तमान समय की प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार की हैं कि स्थानीय सत्ता्ों 
, .-» कार्य निरन्तर बढ़ते ही जा रहे हैं भर इन कार्यों के साथ-साथ इनका खच 
भी बढ़ता जा रहा है । यह कहा जाता है कि निकट भविष्य में इस प्रवृत्ति के 
रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसके विपरीत यह श्रौर श्रधिक बढ़ती 
चली जाएगी । ऐसी स्थिति में स्थानीय राजस्व के लिए श्रन्य व्यवस्था करता 
प्रमावश्यक बन जाता है। घन का जोक परिवतित होने के कारण भी स्था- 
त्ीय सत्ताओं के व्यय में पर्य॑प्ति. हुई है। स्थानीय सत्ताओों के खर्च 
चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भ्रनुदान दिया जाता है और इसके 
परिणामस्वरूप स्थानीय सत्ताए केन्द्रीय सरकार पर श्रधिक निर्मर हो जाती 
हैं । स्थानीय नियन्त्रण को कम करने के लिए और उसके बढ़ते हुए उत्तर- 
दायित्वों को सम्पन्न करने की सुविधा देने के लिए यह जरूरी बन जाता है कि 
स्थानीय करों के श्रन्य रूपों की तलाश की जाए | इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी 
कठिनाई यह है कि ब्रिटिश स्थानीय सरकार में, श्रन्य प्रकार के कर प्रचलित 
नहीं हैं ओर रेट्स ही. एक मात्र स्थानीय राजस्व का स्रोत लगता है यदि: 
स्थानीय सरकार के भ्रत्यधिक व्यय का . प्रबन्ध स्थांनीय रूप- में ही करना हो 
#गरव्व8 ॥88 पशशंएलत गाते जी ०णात्रि८ थे $ए0०४शावधीए 
7.  -चणए ऐच्थ्था56, 0 (6 -जञ|0व6 ॥8 गरशा5$ 86 
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स्थानीय सरकार का वित्त २५९ 
तो इसके लिए रेट्स की मात्रा को बढ़ाना पड़े गा। स्वानीय राजस्व को इस 
रूप में वढ़ाने के विरुद्ध विचारकों द्वारा कई एक तकनीकी समस्याएं उठाई 
जाती हैं तथा यह सुझाया जाता है कि स्थानीय राजस्व का संग्रह करने के 
लिए कोई नया तरीका ही दूढ़ा जाए | ऐसा करना दो कारणों से महत्वपूरां 
माना जाता है। प्रवम इसलिए कि प्रतिरिक्त तनीक्रों के क्ारण रेद को 
पोइ से ऊंचा नहीं ले जाना पड़ंगा और दूसरे, स्थानीय कर का कु स्वर 
ऊंघा होने से केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण स्थानीय सत्ताओं पर पत्यविक 
न रहेगा | विश्व भर में स्थानीय मसत्ताए करों के झनेक रूपों का प्रयोग करती 
है किन्तु इगर्लण्ड को इसका एक श्रपवाद माना जाता है क्योति यहां वेबल 
एक ही प्रकार का कर लगाया जाता है । फिर भी यह कहा जाता है कि यदि 
यहां स्थानीय करों के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया जाए सो गनुपयुक्त न रहेया। 


आय के प्रन्य साधन दूदने की प्रावग्यकता, देश के प्रायः उन मानों 
बे पड़ती हैजो कि अपेक्षाकृत गरीब है प्राक्षपहीन हैं घौर जिनकी 
सम्पत्ति के मूल्य नीचे होते है । इन क्षेप्रों करे जो लोग अधिक घन देन की 
सामश्य रखते हैं ओर प्रपेक्षाकृत सम्पन्न है तो वे था यो ऐसे द्ष थे को रोड़ 
कर चले जाते हैं अथवा उसके प्रति किसी प्रकार का प्रार्षय नये रखते । 
बाकी लोगों पी नुगेतान करने की सामस्य बहुल सीची होती हो भर दस 
प्रकार स्थानीय सत्ता के राजस्व का उसी घ्राउश्यावायों हे साद कोई 
गम्बन्ध नहीं रहता । यहां एक बाल घौर भी उल्सेशनीय हरि विर्धन दा था 
में मम्पप्त क्षप्रों की अपेक्षा प्रधिक सेयायों यो यथिदयरा 27 है किल थे 
नहीं प्रदान कार सकती । स्थानीय सतायाप्ों शे हयात प्रसमान हु वा दूर उरने 
का लिए केस्रीय सरकार निर्धन सत्याधों शो प्रधिश धहुरा देय ॥ किन्तु 
यह प्रयास सामयिक होता है प्रौर दाद में रेटिय दशबा हो बदसा इसने 
जरूरी घन जाता है । वृूल मिला यार यह छोड़ा छा सहता है हि बादि रबानीद 
सत्ताएं प्रपने स्तर को बनाए रगना चाहती हैं तो ये बेस्ीय मत्तापों पए 
प्रपिया प्राज्भित बन जाएं । एस प्र यट कीया रि स्थानीय सरकार कई 
एक सैवाप्रों को केंद्रीय सरवार के नियायों क्या दम सगदलों झा मौद 
देगी । स्थानीय सत्तागों को प्राय के घरर खोत दे इस हो होड़ रशोडि «गा 
विदात्प प्रभेक हित में नहीं रहता गिल ऐसा शरता भ! गा गरस उप्म 
नही है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमागा हस जब्य से टी प्रात हो जशाजा है हि 
रेटिंग व्यवस्था दोपप्रण होते हए भी चलो प्रा रही है । 





२५८ ग्रेट ब्रिटेन में हयानोय प्रशानन 


विस्तार के साथ विचार किया | इस समिति ने सन्‌ १६५२ में अपना प्रति- 
वेदन प्रस्तुत किया | इस समिति का निष्कर्ष था कि इस प्रकार का प्रयास 
नहीं किया जाना चाहिए । यह कहा जाता है कि यदि 2334 की प्रक्रिया 
में कोई परिवर्तन किया जाय तो यह परिवर्तत इस प्रकार जाता चाहिए 
कि सम्पत्तियों का मूल्यांकन उनके पू जीगत मृल्य के श्राघार पर किया जाए । 
पू जीगत मूल्य स्वतः ही वातावरण एवं श्रन्य सुविधाओ्रों के मूल्य को तथा 
उसकी सामथ्यं को श्रपने ध्यान में रख लेगा । जब रेटिंग व्यवस्था की आलो- 
चना की जाती है तथा जिन श्राघारों पर की जाती है वे आधार ऐसे हैं कि 
उनको अपनाया नहीं जा सकता । इसमें किसी प्रकार का सुधार तभी हो 
सकता है जब कि कर की प्रकृति को बदल दिया जाए । इसी प्रकार से पतनो- 
न्मुख विशेषता ([र०्ट्टा०इ४ए७ (शआध2८८ांधां)) भी उसकी एक निहित 
विशेषता है। यदि इसे सुधारना है तो पूर्ण रूप से दूसरे प्रकार का कर 
लगाना पड़े गा जहां तक अश्रधिकार-कर्ताओं (0००ए७०/$) की श्रपेक्षा स्वा- 
मियों ॥/0'ाध५) पर कर लगाने का प्रश्त है, इसके सम्बन्ध में यह कहा जा 
सकता है कि स्वामी भ्रपने ऊपर लगाए गए कर के भार को भ्रधिका रकर्त्तो पर 
ही डाल देगा भ्र्थात्‌ उतका किराया बढ़ा देगा | रेटिंग व्यवस्था के हानि- 
लाभों पर विचार करने के वाद यह कहा जा सकता है कि इसमें हानियों की 


श्रपेक्षा लाम अ्रधिक हैं इसीलिए यह भव तक बनी रही भोर मूलत: 
अपने वतंमान रूप में ही. वनी रहेगी ।*. । 


स्थानोय कर के भ्रत्य रूप 
[0फ७क ए0एछए४ ए (०० 775९४] 
चतं मान समय की प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार की हैं कि स्थानीय सत्ताओं 
के काय॑ निरन्तर बढ़ते ही जा रहे हैं प्रौर इन कार्यों के साथ-साथ इनका खच 
भी बढ़ता जा रहा है | यह कहा जाता है कि निकट भविष्य में इस प्रवृत्ति के 
रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसके विपरीत यह शौर श्रघिक बढ़ती 
चली जाएगी । ऐसी स्थिति में स्थानीय राजस्व के लिए भ्रन्य व्यवस्था करता 
प्रमावश्यक बन जाता है। घन का मूल्य परिवर्तित होने के कारण भी स्था- 
नीय सत्ताओं के व्यय में पर्यप्ति, वृद्धि हुई है। स्थानीय सत्ताबों के खर्च 
की चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा भ्रनुदान दिया जाता है भौर इसके 
परिणामस्वरूप स्थानीय सत्ताए' केन्द्रीय सरकार पर भ्रधिक निर्मर हो जाती 
हैं। स्थानीय नियस्त्रण को कम करने के लिए भर उसके बढ़ते हुए उत्तर- 
दायित्वों को सम्पन्न करने की सुविधा देने के लिए यह जरूरी बन जाता है कि 
स्थानीय करों के श्रन्य रूपों की तलाश को जाए । इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी 
कठिनाई यह है कि ब्रिटिश स्थानीय सरकार में श्रन्य प्रकार के कर प्रचलित 
नहीं हैं. भोर रेट्स ही एक मात्र स्थानीय राजस्व का स्रोत लगता है यदि- 
स्थानीय सरकार के अ्रत्यधिक व्यय का . प्रबन्ध. स्थांतीय रूप में ही करना हो 
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स्थानीय सरकार का वित्त २५९ 


तो इसके लिए रेट्स की मात्रा को बढ़ाना पड़ेंगा। स्थानीय राजस्व को इस 
मप में बढ़ाने के विरुद्ध विचारकों द्वारा कई एक तकनीकी समस्याएं उठाई 
जाती हैं. तथा यह सुमाया जाता है कि स्थानीय राजस्व का संग्रह करने के 
लिए कोई नया तरीका ही ढू ढ़ा जाए । ऐसा करना दो कारणों से महत्वपूरा 
माना जाता है। प्रथम इसलिए कि प्रतिरिक्त तरीकों के कारण रेट को 
पौंद से ऊंचा नहीं ले जाना पड़ेगा और दूसरे, स्थानीय कर का कूल स्तर 
ऊंचा होने से केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण स्थानीय सत्ताम्रों पर अत्यधिक 
ने रहेगा । विश्व मर में स्थानीय सत्ताए करों के अनेक रूपों का प्रयोग करती 
है किन्तु इंगर्लण्ड को इसका एक श्रपवाद माना जाता है क्योंकि यहां केवल 
एक ही प्रकार का कर लगाया जाता है । फिर भी यह कहा जाता है कि यदि 
यहां स्थानीय करों के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया जाए तो श्रनुपयुक्त ने रहेगा। 


आय के प्रन्य साधन दूं ढ़ने की प्रावश्यकता, देश के प्रायः उन मांगों 
वो पढ़ती हैजो कि अ्रपेक्षाकृत गरीब हैं, श्राकर्षणहीन हैं भौर जिनकी 
सम्पत्ति के मूल्य नीचे होते हैं | इन क्षेत्रों के जो लोग मधिक घन देने की 
सामथ्यं रखते हैं और भ्रपेक्षाकृत सम्पन्न हैं तो वे या तो ऐसे क्षेत्र को छोड़ 
कर चने जाते हैं अथवा उसके प्रति किसी प्रकार का प्राकर्पण नहीं रखते । 
बाकी लोगो यो सुगतान करने की सामर्थ्यं बहुत नीची होती है श्र इस 
प्रकार स्थानीय सत्ता के राजस्व का उसकी श्रावश्यकताओों के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता । यहां एक बात भौर भी उल्लेखनीय है कि निर्धन क्षेत्रों 
में मम्पप्त क्षेत्रों की अपेक्षा श्रधिक सेवाओं की आवश्यकता होती है जिन्हें वे 
नदी प्रदान कर सकतीं । स्थानीय सत्ताओं में व्याप्त श्रसमानता की दूर करने 
के लिए केस्द्रीय सरकार निर्धन सत्ताश्नों को श्रधिक भ्रनुदान देती है किन्तु 
बह प्रयाम सामयिक होता है झौर वाद में रेटिंग व्यवस्था को बदला जाना 
जररी बने जाता है । कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि यदि स्थानीय 
पत्ताएं प्रपने स्तर को बनाए रखना चाहती हैं तो वे केन्द्रीय सत्ताशों पर 
प्रधिक प्राश्चित वन जाए । इसका प्रर्थ यह होगा कि स्थानीय सरकार कई 
एक सेयाप्रों को केन्द्रीय सरकार के निकायों अयवा दूसरे संगठनों को सौंप 
देगी । स्थानीय सत्ताश्रों को प्राय के प्रन्य स्रोत ढ़ ढ़ने ही होंगे क्योंकि इसका 
विवस्प पनेक हित में नहीं रहता किन्तु ऐसा करना भी कोई सरल कम 
नी है। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस तथ्य से ही प्राप्त हो जाता है कि 
रैंटिंग व्यवस्था दोपपूर्णा होते हुए भी चलो श्रा रही है । 


यह रवानाविक है कि स्थानीव जनता नए प्रकार के कर लगाने में 
रेप नही लेगी । जिस देश में करों का स्तर पहले से ही बहुत ऊचा हो तो 
बेटा धागे फर लगाने के किसी भी प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया जाएगा । 
एनी स्थिति में नए कर लगाना पूणात: धनुपयुक्त एवं श्रसम्मव सा है 
डिन्तु यह किया जा सकता है कि वर्तमान कार व्यवस्था में ही परिवर्तन करके 
एमपडन किया जाए। यह कहा जाता है कि यदि क्यानीय सत्ताएं वर्तमान 
व! छप्तेश्ना बरों द्वारा अधिक घन का मंग्रह कर सके तो उन्हें केन्द्रीय सरकार 
शरा दिए रुए घनुदान की प्रावश्यकता नहीं रहेगी । इससे केन्द्रीय कोपाध्यक्ष 
बा भार हल्का हो डाएया, फन्नतः केनद्रोय कर कम कर दिए जाए“ अह 
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प्रक्रिया श्रत्यन्त महत्वपूर्णा है क्योंकि केन्द्रीय. सरकार अपने करों के किसी 
क्षेत्र को उस समय तक नहीं छोड़ना चाहती जब तक कि उसे धन की 
श्रावश्यकता से मुक्ति प्रदान न कर,दी जाए। इस स्थिति का उदाहरण देते 
हुए आर० एम० जेक्सन ने मनोरंजन कर का उल्लेख किया है । वे वताते 
हैँ कि एक व्यक्ति जो सिनेमा जाता है भ्ौर.टिकट खरीदता है, वह जानता है 
कि उप्तके टिकट का एक भाग केन्द्रीय सरकार को जाएगा | यदि कर का 
यह भाग केद्धीय सरकार. को न जा कर. स्थानीय सत्ता को चला जाए तो 
सिलेमा दर्शक की जेब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु इससे कोपाध्यक्ष 
को करीब चार करोड़ पौंड प्रति वर्ष की हानि होगी । इतना घन वह स्थानीय 
सत्ताग्नरों को दिए जाने वाले श्रनुदान को रोक कर बचा सकता है शोर इस 
तरह से उसे कोई हानि नहीं रहेगी ; किन्तु मुश्किल यह है कि मनोरंजन कर 
की भांति ऐसे कर बहुत कम हैं जिनको स्थानीय सत्ता के लिए हस्तान्तरित 
किया जा.सके। ' कि 


| 


स्थानीय राजस्व की स्थिति को सुधारने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण 
सुंकाव यह दिया जाता है कि स्थानीय आ्रायकर को प्रारम्म किया जाएं । 
रैटिंग व्यवस्था को समाप्त नहीं क्रियः जा सकता । इसकी परम्बराएं बहुत 
पुरानी हैं तथा इनको श्रच्छी तरह से जांचा जा सकता है। इनका उपयोगी 
ज्यायी तथा व्यापक है। इसकी कठिनाइयां गम्भीर होते हुए भी पुराती 
का स्वीकृत हो चुकी हैं । स्थानीय श्रायकर लगाने की शक्ति स्थावीय 
| को देने का कई विन्नारकों द्वारा समर्थन किया जाता है | इस कर की 
“शक्ति काउन्टीज तथा काउन्टी बारोज -को दी जानी चाहिए । स्थानीय श्राय- 
कर का सुझाव भी कई एक कठिनाइयों से पूर्णां है श्रायकर के संग्रह के लिए 
बड़े यन्त्र की श्रावश्यकता पड़ती है जो कि प्रायः किसी भी कर के संग्रह में 
झावश्यक नहीं होता ।.ऐसा यन्त्र स्थानीय स्तर पर स्थापित करना मुश्किल 
रहेगा इसलिए स्थानीय - श्रायकर को मुल्यांकित करंने तथा संग्रहीत 
करने का. कार्य; राष्ट्रीय व्यवस्था पर श्राघारित- रहेगा । स्थानीय प्रायकर को 
व्यक्तिगत भ्रामदनियों:एवं रोजनंद्रारी' प्राप्त करने वालों तेथां वेतन भोगियों 
पर लगाने में भ्रघिक: कठिनाई,नहीं होती «क्योंकि वे पहलें से ही भ्रपती भ्राय 
मे से कर. को काटते हैं। वे स्थानीय सत्ता के लिए भी चाही गई मात्रा 
को, भी कटा सकती. है । यह कहा जाता है।कि यदि -एक व्यक्ति काउन्टी में रहता 
है प्रौर वह कार्य किसी काउन्टी वारो में करता है तो उसकी आय के कर 
को काउन्टी बारो द्वारा लिया जाएगा तथा काउन्टी उसके निवास स्थान पर 
लगाई गई रेट्स को ग्रहण, करेगी । ' स् 


स्थानीय भ्रायकर का संग्रह किस प्रकार क्रिया जाये, इसके सम्बन्ध में 
अ्रलग-अलग मंत हैं । कुछ लोग कहते हैं.कि क़ेद्दीय सरकार को अपनी कर 
की दरें बढ़ा देनी चाहिये श्रौर श्रतिरिक्त, राजस्व में से घन स्थानीय सत्ताओं 
को वितरित कर देना चाहिये, किस्तु इस योजना के. द्वारा भ्रत्य प्रएन उठ 
खड़े होते हैं; जसे,. केन्द्रीय सरकार ,मह किस प्रकार तय करेगी कि प्रत्येक 
स्थानीय सत्ता की कितना भांग दिया.जाये ।. यदि इस व्यवृस्था की रेट्व के 
स्थान प॑र रख दिया जाये.तो स्थानीय सरकाराका सारा घन क्रैद्वीय सरकार 
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मद्राघ में होकर भ्रायेगा श्रौर इसके परिणामस्वरूप स्थानीय श्षत्ताप्रों पर 
इड्रीय नियन्त्रण वर्तमान से मी अधिक हो जायेगा। इसरे लोगों क्रा यह 
इना है कि स्थानीय आयकर को संग्रहीत करने का केवल व्यावहारिक मार्ग 
गढ़ है कि स्थानीय सत्ताए अपने: क्षेत्र के निवासियों की आय को इस कर 
दा छाघार बनाये। ब्स सकाव का विरोध करने वाले यह कहते हैं कि 
ग्घानीय कर के प्रशासन पर विचार करने के लिये अधिकारियों की एक बड़ी 
गना की प्रावश्यकता थी तथा बहुत कुछ उस कार्य को दुहराया जायेगा जो 
हि अलदेगीय राजस्व विभाग का गा किया जाता है। यह भी कहा जाता 
हि जब उन लोगों की आय पर नियन्त्रण करने के लिये पहले में ही केन्द्रीय 
शाग्दर रिथत है तो फिर स्थानीय प्रायकर को पश्लौर क्यों थोषा जाये। 
स्यानाय प्रायकर क्योंकि किसी भ्रन्य निकाय द्वारा लगाया जायेगा जिसमें 
इैड्रीय सरकार के राजनैतिक दल का प्रमाव भी हो सकता है और ऐसी 
रि्पति में बहू निकाय अ्रपनी पझ्क्तियों का प्रयोग सरकार के उद्देश्य के विरुद्ध 
मी पर सकता है । इस कर के विरुद्ध एक प्रापत्ति यह उठाई जाती है कि 
निधन प्षेत्र वाली सत्ताए' भ्रपने तिवासियों की आय से प्रधिक राजस्व एकतित 
गही कर सकतीं श्रौर उनकी प्रभावग्रस्त स्थिति बसी की वैसी बनी रहेगी ॥ 
प्रायकर को प्रवितरित कम्पनी लामों के ऊपर लगाना मुम्किल होता है । 
प्रायगर थे; सम्बन्ध में निश्चित रूप से स्थानीय कुछ भी नहीं होता । एड 
४९ प्यापारिक उद्यम प्रपती विभिश्न णासाग्रों द्वारा पन कमाता है ग्रोर देश 
' दिन्निप्त भागों में बड़ कार्य करता है। पाम्पनियों के लामों को जब ता 
ग्तिरित नही किया जाता है, उस समय तक उस पर कोसे कर संगाया जाग, 
पट एव समरया ह# । 


घायकर की प्रकृति प्रगतिशील (/ठछाव्तर८) होती है घोर ऐसी 
रिप्वति में यहू सम्भावना व्यक्त की जाती है कि यहे रेद्स झी अयवधिनीस 
विषेषता मी प्रतिक्रिया करेगा । 


प्रायकर ये प्रतिरिक्त रघानीय सरगार यो कह प्रन्य कर सोने हा 

। दान बजी जाती है | यह बाटा जाता है दि दिन करों को उर्लगान में 
देय सरकार हारा लगासा छाग रै.उनरो स्थानीय सत्तायों को रस 

पैर ता खाहिये । मनोरंजन इर को ऐसे झर हे उदाहरण के झाप में प्रात 
। जा सकता है । एक दूसरा कर दिसे रदानीय सत्ताशों गों हराराटल 
विया जा सकता है दह है मोटर-गाटियों पर संदापरा होने बाद शर भर 


लाल 5 वी लाइसेस्स फीस । दे गार हस समय बाउस्टी परियदों हथा शाजगटी 
एण्ड द्ारा संग्रहीत किये छाते है । ये सत्ायें शोपाध्यक्ष वे नाश कह र 5 
५ र०। है| वें हिना भी एस ईहड्डा हर्ती हैं उस मंदशों पेख्रीए हरा 
गे है तथा उन्होंने जो ८्चा पिप्ा है उते ने बाद में बदण गाट & 
पाणए मे लाइसेंस शी पौस उतना आाउइतदी ण शउन्टो दारोशगा? हैं 
है श् हि ज्रार्षी हवा है हए। ऐसी दयदन्दा जागो में भोई कह 
हज लत ता इस ल जग अर हा ली रह 
जोड़े । मोच्रणही वा हाइयेंन प्रापः उस शञाइसलदी दा वाहए 
ज्त्ति जाता है मजझडमे बह मोटर साया जाती दे! दुनने हट “7 
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हैं । उदाहरण के लिये श्रधिकांश व्यपपारिक संस्थायें जो मोटर गाड़ियां रखती 
हैं, उनके लाइसेंस वर्गरह वे एक ही स्थान से वनवाती हैं श्रर्थात्‌ जहां पर 
उनका मुख्य कार्यालय होता है। ' 


मोटर-गाड़ियों से सम्बन्धित कर के सम्बन्ध में एक कठिनाई है भौर 
वह यह कि यह कर परम्परागत रूप से सड़क कोष (]२०80 0॥0) से 
सम्बद्ध है । मोटर गाड़ियों के प्रारम्मिक दिनों में यह कहा जाता था कि इन 
पर लगाया गया कर सड़कों की रचना एवं सुधार के काम में ही लाया जाये । 
यह विचार वर्षों पहले ही ठ्ुकुरा दिया गया था किन्तु फिर भी भोटर-गाद़ियों 
से सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्ति का यह मूल विचार रहता है कि मोटर-गाढ़ियों 
५ पर लगाये गये सभी करों को केवल सड़कों के ही काम में लाया जाना 
« चाहिये, श्रन्य किसी काम में नहीं । केन्द्रीय सरकार: भी मोटरों पर लगाये गये 
कर को एक साधारण कर समभती थी तथा उसे सड़कों पर हीः खर्च करने 
की ओर विशेष ध्यान नहीं देती थी। जिस प्रकार तम्बाकू तथा नशीली 
चीजों पर लगाया गया कर नशेबाजों पर ही खर्च किया जाना जरूरी नहीं 
था। उसी प्रकार मोटर-गाड़ी से सम्बन्धित कर को भी सड़कों पर खर्च किया 
जाना जरूरी नहीं था | इतने पर भी यह निश्चित है 'क यदि मोटर-गाड़ी 
फर को स्थानीय सत्ताशोों को दिया गया तो इसका विरोध किया जायेगा 
क्योंकि इससे यह आशा पूरी तरह समाप्त हो जाती है कि सड़क कोष की एक 
दिन पुनः चालू किया जायेगा। | : 


एक सुझाव यह भी दिया जाता है कि खेरूज की बिक्री पर स्थानीय 
कर लगा दिया जाये । यह व्यवस्था संयुक्त राज्य श्रमरीका में व्यापक रूप से 
प्रचलित है । वर्तमान में स्थानीय सत्तात्रों के राजस्व के मुख्य स्रोत रेट्स तथा 
सरकारी भनुदान हैं । 


ध््ा 


कंज 
(7.0975 ) 


स्थानीय सरकार द्वारा किये जाने वाले कई एक कार्यों में बहुत श्रधिक 
घन की श्रावश्यकता होती है | इस धन का प्रबन्ध स्थानीय राजस्व द्वारा 
नहीं किया जा सकता श्रतः उसके लिये कजे लेकर. व्यवस्था की जाती है। 
एक सामान्य मान्यता यह भी है कि जिन कार्यों का लाभ करदाताओरों की भावी 
संततियों को प्राप्त होने वाला है भ्र्थात्‌ वह कार्य स्थायी अक्ृति का है तो 
उसके लिये व्यवस्था कर्ज द्वारा धन लेकर की जानी चाहिये ताकि खर्च को 
कई वर्ष में चुकुया जा सके और मावी संतति भी अपने लाम का अंशदान 
दे सके । एक नियम के अनुसार स्थानीय सत्तायें कर्ज के रूप में जो भी धन 
प्राप्त करती हैं उसे वे एक निश्चित समय के बाद वापिस कर देती हैं । कोई 
भी कर्जा भस्सी वर्ष से अधिक तक नहीं चलना चाहिये । स्थ।नीय सत्ता इसके 
लिये ब्याज देती है । यह नियम स्दव ही श्रपनाया जाता है चाहे किये गये 
खर्च से राजस्व उत्पन्न हो अथवा न हो । यह कर्जा व्यापारिक कम्पनी की 
उस पूजी से भिन्न है जिसमें कर्ज द्वारा घन लिया जाता है किन्तु झ्से उस 
समय तक नहीं -चुकाना होता जब तक कि कम्पनी व्यापार कर रही हू ८5 


श्यलीय मरकार का वित्त २६३ 


स्थानीय मत्ताओ्रों क्री साख प्राय: ग्रच्छी होती है भ्रत: उनको 
खापरिद उठमों की प्रपेष्ा प्रध्िक सस्ते व्याज पर घन प्राप्त हो जाता है, 
लिन हज की वापिस देने के उनके उत्तरदायित्व का अर्थ होता है कि उनके 
ट्राश दिया हारने वाला भ्रगतान व्यक्तिगत उद्यम से ज्यादा हुआ जिसे 
ईद स्थाज ही देता होता है। उदाहरण के लिए हम जल वितरण की सेवा 
डो। हे गये हैं । गंक ब्यन्तिगत उद्यम जब कर्ज लेकर इस सेवा का संचालन 
हरेगा सो बह इसे उस स्थानीय मत्ता की प्रपेक्षा श्रधिक सस्ते दामों पर उप- 
दंग्ए करा सकेगा जो स्थयं भी ब्से कर्ज लेकर चलाती है। इसका कारण यह 
है हि ब्यक्तिगत उद्यम को अपने कर्जदाता को केवल ब्याज की छोटी रकम 
# सी होगी जब कि. स्थानीय मत्ता ब्याज के साथन्साथ रकम का भी एक 
#ग वापिस करेगी । झ्रत: स्वमाविक है कि उसके द्वारा प्रदत्त सेवा का मूल्य 
हुधिक होगा । इस व्यवस्था के परिगामस्वरूप जब स्थानीय सत्ता अपना पूरा 
हर्णा छुका देती है तो जनता को वह सेवा कम दामों मैं ही प्राप्त हो जाती 
|, बे गत उलने में ही जितना कि उसके प्रबन्ध में खर्च किया गया है । 


घने उधार लेने की शक्ति अन्य शवितयों की मांति व्यवस्थापन द्वारा 
प्रदान थी णागी है । यह गक्ति इतनी महत्वपर्ण होती है कि इसको देते समय 
याः प्रायधान रख दिया जाता है छि जब भी कमी इसका प्रयोग किया जये 
हो पाले फेट्रीय सरदार नी स्थीद्भति प्राप्त कर ली जाये । इस स्वीकृति का 
शाद्यान दो लश्यों की साधना के लिए रखा गया । प्रथम यह कि इस प्रकार 
गे रधानीय सा शी सामास्य ग्थिति यी पुनरीक्षा की जा सके तथः यह देखा 
हो सभे कि घह घपने साधनों का प्रयोग सली प्रकार से कर रही है श्रयवा 
गोरी । एह छोर घन उधार लेने के बाद सत्ता उमर घन का उपयोग करती है। 
एदि गन ऐगा गे बारे तो इमसे गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। यह ने क्रेवल 
एग गा मे. लिए ही बश्न सामान्य रूप से स्थानीय सरकार के लिए ही 
गबशएूण शोगा। स्थानीय सल्ापों की प्राज़ साथ बंषी हुई है, इसका कारण 
एण  मि। एगये द्ारा सर्देय शी हसके दायित्यों का पालन डिया गया है । 
गए एज ने भी गंगग झदाप्ग्ग पेण कर दिया तो भय है कि सभी सत्ताप्रों 
दे शाशाग थो एप छगेगा शौर कह लगे जायेगा । हेम्द्रीय मरकार द्वारा 
एशिया बर्जों थो एनटीन णा एक प्रत्य उपयोग यह है कि केद्धीय सत्ता 
पृरीदव बाय णी माषा एर नियस्वर रराने में समर्थ हो जाती है। वर्तमान 
गश| मे बेग्ट्रीय शरशार यो इतनी एन्दि एद सामष्य नहीं है झि सारे कार्यों 
॥। एए गद्य ही झग्पण् शर राधे । प्रत: वह बांशनीय शार्यों का दायित्व 
स्णतीश गछाणों पर ऐल देटी है रिसतु मदर्रग इनशी हिय्याओ्नों पर निमन्त्रण 
रतहोी है हाकि थह देख से वि संरार थी सामान्य नोति के प्नुमार 
शपशबादा दो जा रहो है दघशा नहीं । यदि देस्द्रीय मरगार यह प्रनुमत 
इरे दि विस्ती दिश्च स्थादीए मचा द्वारा इटत प्रधिश दिशास-वायें सम्पन्न 
गए रहिए गा है हो हर दसे पम बारने झे: विए एक सरल माधन पग्रपता 
रहते है दि एस्वादिट शा मो स्दीहति प्रदाट न गे । ठछ रैसी परिम्थि- 
हिए भी पा जाते हैं झद दि मेज सरकार स्पानीद मगदारों को पृठीगत 


8्टर मे लिए प्रोाहिद शरही है! बढ सट्टा शाटा है. कि हद शमी बद् 





4 


कक 


१ ; ग्रेट ब्रिटेन में रुण्णनीय प्रशासन 


आवश्यक समभा णाये कि सामान की मांग को बढ़ाया जाय अ्रथवा, रोजगार 
की स्थिति को श्रच्छा किया जाये तो स्थानीय संस्थाश्रों को .प्रधिक कार्य 
बा जाते हैं श्रौर ऐसा करने पर उनको कर्ज लेने की. शक्ति भी दे दी 
जाती है। 5 2 


स्थानीय सत्ता जब कर्ज लेती है तो वह किसी भी ऐसे तरीके को 
भ्रपना सकती है जो कि किसी भी. श्रन्य उद्यम द्वारा श्रपताया जाता है। इसके 
प्रतिश्क्त इसको कुछ विशेष सुंविधाए' भी प्रदान की जाती हैं। बैंक श्रोवर- 
ड्रापट, गिरवी (0/०7282०5), वाण्ड्स श्रादि द्वारा, कर्ज लिया जाता है। 
बंक श्रोव रडाफ्ट का प्रयोग बहुत कम किया जाता है । इसे प्राय: प्रस्थायी 
उद्देश्य के लिए काम में लाया जाता है। 'बान्ड तथा गिरवी की व्यवस्था 
द्वारा कर्ज लेने की प्रक्रिया ' सरल होती है। इस व्यवस्था में बाहरी दलाल 
रखने की झावश्यकता नहीं होती तथा खर्च को भी कम से कम रंखा जो 
सकता है । जब कभी स्थानीय परिषद को कर्ज लेना होता. है तो वह इंसके 
लिए समाचोर पत्रों में विज्ञापन देती है क्रि उसे इन शर्तों पर कर्ज लेना है । 
स्थानीय सत्ता की सम्पत्ति एवं रेट्स द्वारा प्राप्त राजस्व एक प्रकार से उसकी 
जमानत होती-है | प्रार्थना-पत्र॑ परिषद .के कार्यालय में, दिये जाते हैं। यह 
कर्ज एवं निश्चित काल,के लिएः श्रौर प्रायेः सात वर्ष के लिए होता है । इसे 
पर दिया जाने वाला ब्याज भी निश्चित होता है। . ' 4 


आह का ये आम 7 आह ० 
/ स्थानीय सत्तायें जिन तरीकों से कर्ज ले सकती- हैं उनमें सबसे महत्व- 
पूर्ण. तरीका जनकायें कर्जा आयुकतों (270॥0 9०070 [,085 (00ग्राए5#०- 


५ ॥०8) से कर्ज लेना है। इन श्रायुकतों को संसद के भ्रधिनियम द्वारा स्थापित 
65 + 53६ ५ गैप 
/ किया-गया है। राजकोष (77०88॥/) -द्वारा उनको कुछ घन सोंप दिया 


जाता है । इसमें से वे स्थानीय एवं सार्वजनिक सत्ताओं को कर्जा दे सकते हैं। 
जिस:सत्ता को कर्ज लेने की श्रावश्यकता-होती है वह श्रायुक्‍तों को प्रार्थलार 
पत्र भेजती है। आयुक्त इस बात पर विचार करते हैं कि उनको प्रार्थता- 
पत्र-का समर्थन करना चाहिये भ्रथवा नहीं। आयुक्त सामात्य रूप से कर्ण की 
प्रनुमति दे देते हैं. भ्रथवा अनिच्छा दिखाते. हैं-यह-बात सरकार की आधिक 
नीति पर निभेर करेगी । -कर्ज पर लिया जाने वाला ब्याज पहले-ही सरकार 
तय कर देती है.। जव श्रायुक्तों द्/रा: ऋण देना स्वीकार कर लिया जाये तो 
सरकार-यह निशा य करती: है कि यह कितने : समय तक के लिए- दिया जाना 
चाहिए । उसके बाद स्थानीय सत्ता- को यह बता दिया जाता है कि प्रति वर्ष 
उसे ब्याज के रूप में तथा मूलघन लौटाने के लिए कितनी रकम देनी होगी ! 
स्थानीय सत्ता प्रायः इस व्यवस्था में -सुविधा का प्रसुभव करती है ।. भरागुक्तों 
के/तिकाय का भअ्रपना: महत्व एव. उपयोगिता-हैं ।. >. "7 "+ “| 

(6 यह कजं के श्रन्य स्रोतों को ब्यांज के रूप में. अनुचित. घन कमाने से 

रोंकती है। योरोप के देशों में यह व्यवस्था न होने के कारण वहाँ की नंगर- 
पालिका संस्थांग्रों को धन उधार लेने में भारी कठिताई का भनेमवे होता है। 
प्रार० एम० जेक्सन का यह.कहना सच है कि छोटे कस्बे खुले बाजार में नहीं 
जो सकते और उतको बैंकों, बीमा कम्पनियों - तथा' अत्य व्यावसायिक धने- 


2 


ग्था 


वे सरकार का वित्त श्ष्र 


दासापओं की दया पर निर्भर रहता होता है भौर ऐसे कस्त्रों को प्रायः अधिक 
ब्गड़ देसा पड़ता है ।* 


4 


८६ बार गैसा होता है कि वीमा कम्पनियां स्थानीय सरकारों को इस 
ईरत वर ऋण देसी हैं कि किसी निश्चित स्थान को उनका कार्यालय बनने के 
दिए ८ दिया जाये । इंगर्ूस्ड में यदि कोई संस्या स्थानोय सत्ताओं से ऋण 

| अधिद दर प्राप्त करना चाहे अबत्रा कोई अनुपयुक्त शर्ते को मन्जूर कराना 
बाड़ मो थी पश्रायक्तों के पास जा कर ऋण की मांग कर सकती है । 
धायुकी के ब्याज की दर सभी को ज्ञात रहती है। श्रायुक्तों की व्यवस्था का 
ग्पप्ट कर्व यढ़ है कि राजकोप के पास इतना घन रहता है कि वह स्थानीय 
चाहा को बज वा हने झआायक्तों के सके । 


थानीय सत्ता द्वारा जब श्रायुक्तों से कर्ज लिया जाता है तो यह 
ममभीता शिया जाता है कि थे इतने वर्षो तक इतना घन प्रति वर्ष देती 
थी । प्रगोेक तकनीकी कठिनाइयों एवं सुविधाओं का अध्ययन करने के 
पद बंटी स्थानीय सत्तायें हन्दे वाजार से घन लेना पसन्द करती हैं जब कि 
छोटी स्थासीय सल्ताक्षो' को प्रायुवतों के पास जाने में सुविधा महसूस होती 
ट्रिसीय विश्ययद्ध मे बाद के वर्षो में श्रायुवतों हारा यह नीति श्रपनायी 

गई थी कि थे प्रायः कज दे ही देते थे । सरकार भी कम व्याज लेने में रुचि 
गगादी थी गाकि स्थानीय सत्ततओं के पूजीगत कार्यों को बढ़ाया जा सके | 
सगे १६५४ में कोपाष्यक्ष द्वारा यह नीति बदल दो गई । उसने पूजीगत व्यय 
पे) पूर्ण ते: कम करने की प्लोर कदम उठाये। ग्रायुक्‍्तो' के कार्य एकदम 
हक प८ गये । पाले ये प्रायः कर्जा दे दिया करते थे किन्तु श्रव की 
गोविंद के घजुसार थे स्थानीय सत्ता को केवल तभी धन देते थे जब कि 
“प सझगय हर रग ते ग्लोर बहा विसी शोर साथन से धन प्राप्त करने में 
शा ध थे +] । एके प्रतिगरितित ब्याज ये वर भी बढ़ा दी गई । इसके परिणाम- 
ग्यग्ष शटी सपानीम सन्ताप्नों ने प्ले वाजार से घन छेना प्रारम्म किया 
८वत छोटी स्थानीय गत्लायें गिरी द्वारा घन उधार लेने लगीं। इस 


ए््प्रगा के शाप्रोन रघानीय सत्ताथों वा पू नीगत कार्यो पर व्यय कम हो 


गंदा । 
७ ए न द ग़जा दिप्विफ्र ला पर याटा बहन घन रलता 
ऐप पद दो झोति एसदे पास झुछ एड बीए रहते है 


॥। गग व्यवस्था द्वारा 


द्रद्ेए बण्ट में मादी बघय दे लिए दचत बरने वा प्रावधान भी 
। ऐसा रेट शिया डाये तो शिस दर्ष घन वी ब्रावश्यकता होगी 
'य गता वी ग्रषिय एन हद व रूप मे लगा हागा। श्रतः यह 
है वि इसगा पहले से हो प्रवन्ध कर लिया जाये । उद्ा- 
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हरण के लिए यदि एक स्थानीय सत्ता कर्ज लेकर एक मोटर-गाड़ी खरीदी है 
तथा दस वर्षो में वह उस कर्ज को चुका पाती है तो तब तक ली हुई मोटर- 
गाड़ी पुरानी हो चुकेगी तथा उसके स्थान पर नई लेना जहूरी हो जायेगा । 
नई मोटर गाड़ी लेने के लिए पुनः कर्ज लिया जाये श्रोर उसे दस साल तक 
च्रुकाया जाये । इस प्रकार वह स्थानीय सत्ता निरन्तर रूप से कर्जदार ही बनी 
रहेगी तथा लगातार व्याज चुकाने में घन व्यय करती रहेगी | इत स्थिति से 
बचने के लिए एक उपाय यह बताया जात! हैं कि स्थानीय सत्ता प्रति वर्ष भ्रपने 
विशेष कोष में पर्याप्त घन रखे श्रौर जब कभी मोटर गाड़ी नई बदलने 
की श्रावश्यकता हो तो उस कोष के घन का प्रयोग कर लिया जाये | इस धन 
पर उसे ब्याज भी नहीं देना पड़े गा । & 

जब स्थानीय सत्ता के पास एक विशेष कोष होगा तो उसको भी वह 
तभी खर्च करेगी जबकि उसे घन की आवश्यकता है। वह इस धन को चाहे 
तो किसी कार्य में लगा भी सकती है तथा इस पर व्याज भी ले सकती है। 
स्थानीय परिषद जब श्रपने विशेष कोष के घन को किसी कार्य में लगायेगी तो 
पहले इस बात की पूरी जांच पड़त्ताल कर लेगी कि उसका घन वहां सुरक्षित 
भी रहेगा अथवा नहीं भौर ऐसी स्थिति में उसको उसकी भ्रपेक्षा कम ब्याज 
प्राप्त होगा जितना कि उसे स्वयं को उघार लिये गये घन पर देना होता है । 
यह थुभाव दिश्ग जाता है कि उपयुक्त एवं सुविधाजनक व्यवस्था यह रहेगी 
कि स्थानीय सत्ता अपने विशेष कोष के धन को पू जीगत व्यय में लगा दे और 
उस पर के ब्याज को विशेष कोष में जमा करे | यह श्रान्तरिक (#707रशे, 
४०7०४४०४) वाहय केजेदारी की तुलना में श्रेष्ठ रहती है । 


स्थानीय सत्ता एक ऐसा विशेष कोष भी रख सकती है जिसका एक 
मात्र लक्ष्य पू जीगत व्यय की व्यवस्था करना ही हो । स्थानीय सत्ता के बजट 
में प्रति वर्ष इस प्रकार .के कर्ज के ब्याज तथा मूलधन को चुकाने का प्रावधान 
रहता है । यह॒ घन स्थानीय सत्ता के उस विशेष कोष. में ही प्र॒ला जाता है 
जिससे लिया गया था। जहां तक स्थानीय सत्ता द्वारा कर्ज लेने की शक्ति 
का प्रश्न है, उप्तमें अ्रत्यधिक. नियंत्ररण नहीं किया जाना चाहिए किन्तु इसका 
श्र्थ यह नहीं है कि उतको पूरी तरह से स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये क्‍योंकि ऐसा 
करना भ्रन्य स्थानीय सत्ताश्रों के हित में न रहेगा । प्रत्येक स्थानीय सत्ता 
अपने पड़ौस की स्थानीय सत्ता में रुचि रखती है तथा उसे उसकी सीमाओं में 
ही रखना चाहती है । जिस सत्ता के नागरिक जागरुक होते हैं वे स्वयं इस 
बात की निगरानी रखते हैं कि उनकी सत्ता उतना धन न ले जितना कि वह 
चुका न सके किन्तु प्रत्येक स्थानीय सत्ता इतनी योग्य नहीं होती। यदि 
वह श्रपनी सामर्थ्य से बाहर कर्ज लेते का प्रथास करे तो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा उस पर सीमा लगाई जा सकती है । ' 


व्यापारिक सेवायें एवं ग्रामदनी के अन्य स्रोत 
[पाग्गागह 8शरां९०४ भाव 0क2० 80॥065 [7९0॥6 ] 
. स्थानीय सत्तायें श्रपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं 22 बदले तथा 
किराये के रूप में मी धन प्राप्त -कंर सकती हैं. इनें सर की विभिन्न 
'सैबाओं को व्यापारिक सेव। एवं.गैर-व्यापारिक सेवाश्रों के रूप में वर्गीकृत 
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किया जा सकता है । व्यावहारिक रूप से उस सेवा को व्यापारिक सेवा कहा 
ज,ता है जिसको व्यक्तिगत उद्यम द्वारा भी संचालित किया जा सके । उदा- 
हरण के लिए यात्री यातायात सेवा को ले सकते हैं। यह सेवा व्यापारिक 
रूप में संचालित की जाती है। दूसरे प्रकार की सेवात्रों में कुड़ा-क्रकट को 
हटाने के कार्य को लिया जा सकता है | कोई भी व्यक्तिगत उद्यम प्राय: इस 
कार्य को नहीं करना चाहेंगा । स्थानीय सत्तायें भी इन सेवाओं को व्यापारिक 
रूप में संचालित नहीं करतीं । 


व्यापारिक सेवायें (77908 $09शं८००५) वे होती है जिनके संचालन 
के लिए करों के माध्यम से घन संग्रह किया जाता है। प्रारम्म में मान्यता 
यह थी कि सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय का घन उस आय से लिया 
जाये जो कि.सरकारी सम्पत्ति से प्राप्त होती हैं। पहले राष्ट्रीय राजस्त्र में 
तथा राजा की व्यक्तिगत सम्पत्ति में कोई भेद नहीं समका जाता था। उस 
समय यदि किसी उच्च अधिकारी को कुछ घन देना हो तो उसे एक भू-भाग 
प्रदान कर दिया जाता था तथा उससे प्राप्त होने वाली आमदनी का प्रयोग 
करने की उसे छूट रहती थी ।-जब स्लामाजिक परिस्थितियां वदलीं तो स्थानीय 
सत्तायें प्रनेक्त सवाप्रों का संचालन करने लगीं | इन सेवाओं से ही नगर- 
पालिका वाणिज्य का विकास हुआ । वैसे नगरपालिका वारिज्य से स्थानीय 
सत्ताओ्ों को जो घन प्राप्त होता है वह न के बरावर है। नगरपालिका 
वारिज्य (](३ांटं0 । 7०078) उन सेवाग्रों को कहा जाता है जिनके 
प्रयोग के लिए स्थानीय सत्तायें प्रयोगकर्त्ता से प्रत्यक्ष रूप में धन वसूल करती 
हैं । गैस वितरण सेवा को इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था सकता 
है । गैस वितरण के क्षेत्र में पहल करने का श्रेय मैन्वेस्टर को दिया जा 
सकता है | गैस उत्पादन का विकास गलियों में प्रकाश करने के लिए किया 
गया था किन्तु बाद में यह इतना उपयोगी सिद्ध हुप्रा कि श्रधिकांश लोग घरों 
के लिए इसकी मांग करने लगे फलत: इस क्षेत्र में उल्लेखनीय तकनीकी विकास 
किया गया और श्रव कई एक स्थानीय सत्तायें एक बड़ी व्यापारिक सेवा का 
8 कर रही हैं । जल-वितरण की सेवा भी कुछ इसी प्रकृति की 

वाहै। 


स्थानीय सत्ताओं की इन व्यावसायिक सेवाओं के विकास में समाज- 
वादी आन्दोलनों ने महत्वपूर्ण रूप से भाग लिया। फेवियन समाजवादी 
विच,रकों का मत था कि नगरपालिका क्रियाओ्रों के माध्यम से समाजवाद 
की स्थापना की जा सकती है | इसी मत से प्रभावित होकर उन्होंने नगर- 
पालिका की दूकानों, धोवीखानों, फैक्ट्रियों आदि का समर्थन किया । नगर- 
पालिका के व्यापार की सफलता को प्रदर्शित करने के एक उदाहरण के रूप में 
उन्होंने यात्री यातायात को लिया । झनेक कस्वों को द्राम चलाने की शक्ति 
प्राप्त हो गईं श्रौर उन्होंने इस शक्ति का प्रयोग वड़ी सफलता के साथ किया । 
वे वित्तीय दृष्टि से प्र्याप्त सफल रहीं । कई एक स्वानीय सत्ताओं 
घीरे विद्य त एवं गैस के वितरण का कार्य भी सम्भाल लिया । 


पिछले कुछ वर्षों से नगरपालिका सेवाड्रों केक्ष न मं 
भ्राया । कुछ सेवाओं की प्रकृति में तकवीकी रूप से परिवर्तन. 


ल्‍्पग 
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को भ्रव कम कर दिया गया तथा मोटर बसों द्वारा किया जाने वाला सड़क 
ग्रातायात केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित .न रहा वरन्‌ यह देहाती इलाकों 
मैं फैल गया । गैस तथा विद्युत की खपत ,बहुत बढ़ जाने के. कारण इन दोनों 
ही सेवाश्रों का. राष्ट्रीयकरण करना पड़ा । श्रव स्थानीय सत्ताश्रों को इन 
दोनों ही सेवाओं के वारे में कुछ भी नहीं करना होता ।:. 


. जब ग्रेट ब्रिटेत का श्रौद्योगीकरण हो गया तो वहां क्रियाश्रों के राष्ट्र- 
ब्यापी क्षेत्र तथा बड़ों इकाइयों की श्रोर अधिक ध्यान दिया ज़ाने तगा। 
व्यक्ति क्षारा उपयुक्त प्रत्येक चीज का उत्पादन स्थानीय स्तर पर करना न तो 
उपयोगी रह गया श्रौर'न. सम्मव ही । यदि किसी सेवां की. स्थानीय स्तर 
पर चलाया भी.जाये तो वह राष्ट्रीय स्तर की सेवा के मुकाबले. प्रतियोगिता में 
नहीं टिक सकती | :.. । जा 

नगरपालिका. व्यापारं द्वारा लाम वैदा क्रिय्रा जॉये प्रथवा ते किया 
जाये; इसके बारे में भी: श्राजकल -विचार बहुत कुछ वदल ' गये हैं । प्राचीन 
मान्यता के भ्रनुसार यदि ऐसी सेवाश्ों से लाम प्राप्त किया जा सके तो अवेश्य 
ही करता चाहिए । इस प्रेकॉर जों लाभ कमायो जाये, वह सत्ता “के सामान्य 
कोष में जाये ताकि करों. की मात्रा कों कम किया जा सके | इस सम्बंध में 
वर्तमान विचार यह है कि इन सेवाओं को इस भ्रकार संचालित किया जाये 
कि वे अ्रपना खर्चा स्वयं ही निकाल सके अर्थात न॑ तो फायदा ही प्राप्त किया 
५ जाये भ्ौर त नुकसान ही। इसके लिएं यह तक दिया जाता है कि एक नगर: 
“पालिका उद्यम को न तो कर का रूप घारण फेर लेना चाहिए कौर न ही. 
स्थावीय सरकार को संहायँता देने का ही। उदाहरण के लिए शहर की बस 
सेवा को लिया जा सकतें। है। यदि शहर की बंस सेवा ला प्राप्त करती है 
तो इसका स्पष्ट श्र यह है कि यात्रियों से जो लिया जाना” चाहिए उससे 
प्रधिक लिया जा रहा हैं। इससे करों में कमी की जायेगी अर्थात यात्रियों ते 
एंक प्रकार से स्थानीय सत्ता को कर प्रदान किया जो कि गलत था; योंकि 
कोई भी कर कुछ चुने हुए लोगों पेर ही ते लग कर सामान्य जनता पर लगना 
चाहिए था । दूसरी शोर यैदि शहर की बस सेवी हानि के साथ चलती है तो 
सत्ता को रेद्स से प्राप्त धन में से प्रवन्ध' करना होगा। इसका भर्थ हुआ कि 
यात्रियों को जो सेवा प्राप्त हो रही है उसका घन सारे स्थानीय करदातायों 
की जेब से श्रा रहा है । ये-दीनों ही स्थितियां गलत हैं। -तिष्कर्ष यह है कि 
सेवा को भ्रपना खर्चा स्वयं ही चलाना चाहिए! ऐसा हो सकता है कि मरम्मत 
या बदलाव के लिए एक विशेष कोप भी बना दिया जाग्रे। इव सेवाश्रों से 
इतना श्रेतिरिकृत घन नहीं कमाना चाहिए कि स्थानीय करों को राहत प्रदान 
की जो सके । यहीं सिद्धान्त राष्ट्रीयक्वत्‌ उद्ोगों में मी पपनाया गया है। 
वर्तमान समय में जब कभी “नगरपालिका सेवाओं के प्रसार का सुभातें 
रखा जाता है तो कई लोग जिनके हिंतों पर इसका विपरीत अभाव पड़ता 
है, इसका विरोध करतें हैं । युंद्े के दौर त “संकट काल : की. स्थिति में तगर- 
पालिका ने जो रेस्तरां प्रोरम किये. उंवमें से कई एक'को तो 288 कर 
दिया गया है। भरनुँमेव ने यंहँ बताया है कि नगरपालिका का रः व्यविंत- 
गत उद्यमों के साथ प्रतियोगिता करता हुझआा अ्रष्चिक दिन नहीं चने तकता हा 
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तक कि सरकारी कोष द्वारा उसको सहायता न दी जाये। यह प्राय: असम्मव 
सा है कि नगरपालिकाओं को कोई ऐसी नई सेवा मिल सके जो कि लाभदायक 
हो शोर स्थानीय निवासियों के लिए उपयोगी भी हो |: 


' यदि स्थानीय सरकार द्वारा स्वामित्व की गई स्थानीय सत्ताश्रों एव 
व्यक्तिगत उद्यमों के बीच तुलना का प्रयास किया जाये तो हमें पर्याप्त कठिनाई 
का सामता करना होगा। दोनों के तरीकों एवं मूल्यों के बीच पर्याप्त अन्तर 
रहता है, | उदाहरण के लिए हम जंगलात को ले सकते हैं| जो जंगलात व्य- 
क्तिगत कार्य-कर्त्ताओं के हाथ में हैं वे उत्तके सम्बन्ध में नीतियां ग्रपनाते समय 
एवं योजनाओं को क्रियान्वित क-ते समय दीघ॑क्/लीव लाभ पर विचार नहीं 
करते । यही कारण है कि कई एक जंगल समाप्त हो गये क्योंकि उनके भावी 
विक/स को ध्यान में रख कर नये पौधे लगाने की श्र कोई ध्यान नहीं दिया 
गया । इसके विपरत स्थानीय सत्ता द्वारा वह सब कार्य किया जाता है जो 
कि किया जावा चाहिए तेंचा जिसके आधार पर भविष्य को सुरक्षित बनाया 
जाना चाहिए | यदि हम तंत्कालीन हानि-लाभ की दृष्टि से विचार करें तो 
पुंयेंगे कि व्यक्तिगत प्रबच्धक भ्रधिक सफल रहता है किन्तु जब॑ हम दीर्घकालीन 
तीति की दृष्टि .स सोचते हैं तो लगता है कि स्थानीय सत्ता का व्यवहार 
मितव्ययतापूर्ण था । । 8 
वस्तु स्थिति को देखकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नगरपालिका 
सेवायें कुल मिलाकर श्रधिक लाभदायक नहीं होतीं । यहाँ तहां कुछ उद्यम 
ऐसे हो सकते हैं जो भ्रच्छी भ्राय प्रदाव कर सकें किन्तुं फिर भी व्यावसा- 
यिक सेवाओं का राजस्व इतना नहीं होता कि स्थानीय सत्ता केवल इसी 
की भाय प्र अवलम्बित रह सके | स्थानीय सत्ता का मुल' खर्च तो स्थानीय 
करों पर ही आधारित रहता है । केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाला अनुदान 
भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है । की ा 


शनुमव के भ्राधार_ पर यह बताया जाता है कि स्थानीय सरकार को 

प्रत्यक्ष रूप से किसी सेवा में कुछ मी व्यय नहीं करना चाहिए । यदि एक 
उद्योग के श्रनुकूल वातावरण तैयार करने में घन खर्च किया गया तो इसके 
परिणामस्वरूप जिले.की कर देने की सामथ्ये बढ़ जायेगी तथो करों के हारा 
प्रावश्यक घन. आसानी से भ्राप्त किया जा सकता है | भते: यह सुझाव दिया 
जाता है कि उद्योग, कृषि एंव व्यापार का वातावरण सुधारने के लिए संचार 
व्यवस्था .जुल-वितरण एवं झन्य ऐक्ी ही मेच्राप्रों पर विशेष ध्यात दिया 
जाये । यह कहा . जाता है कि यूदि रेलवेज की तथा सड़कों की व्यवस्था को 
सुधार दिया जाये तो अपेक्षाइंत भ्रधिक मूगफलियां पैदा हो सकेंगी | 
स॒म्मवतः उससे भी अधिक पैदा होंगी जितनी कि उनके उत्पादन वृद्धि की 
को योजना को बपताने. प्र होतीं । ० न 
.. नगरपालिका घ्यवताय के लाभ [प्गाढ 80७8घ४३९४ ०0 ॥/शएा- 
न हर पए8008 |--तगरपालिका द्वारा सम्पन्न की जाने वाली व्यापारिक 
सेचा गा के क्षेत्र का प्रसार करने की मांगःकरने वाले विचारक इनके भ्रभेक 
लाभ गिनाते है। उनका कहना हैं कि ये ज़नस्वाध्य एवं सुविधा को दृष्टि से 
उपबोगी रहती हैं, -उद्ाहरण के लिए स्थानीय सत्ताप्नों द्वारा जल के बितरणा 


२७० ग्रेट ब्रिटेन में 7थानीय प्रशासन 


को लिया जा सकता है | यह सेवा इतनी मूल प्रकृति की होती है कि इसके 
उपयोग एवं सार्वजनिक महत्व को भुलाया नहीं ना सकता । दूसरे, एक अन्य 
तक यह दिया जाता है कि कई एक सेवाश्रों की प्रकृति ऐसी होती है जिनको 
व्यक्तिगत व्यवसायी सम्पन्न नहीं करना चाहते | सम्वतः इसका कारण यह 
है कि इन सेवाओं से प्राप्त होने वाला लाभ संतोपजनक नहीं होता | यदि 
स्थानीय सत्ता इन सेवाश्रों का संचालन न करे तो सामान्य जनता इनका 
उपभोग करने से वचित रह जायेगी । ऐसी सेव/ के उदाहरण के रूप में यात्री 
यातायात सेवा को लिया जा सकता है। तीसरे,.नगरपालिका उद्यम कम 
दामों पर अच्छी सेवा प्रदान कर पाता है। ऐसा इस कारण सम्मव बनता 
है क्योंकि ये उद्यम अधिक लाभ कमाने की फिक्र-में नहीं रहते । चौथे, नगर- 
पालिका सेवाओं द्वारा जी लाम प्राप्त किया जाता है वह पूरे समाज के काम 
में आता है । इसके विपरीत उसे कुछ सीमित भागीदारों की जेब में ही नहीं 
रख दिया जाता | पांचवें, जव श्राथिक संकट अ्रथवा मन्दी का समय होता है 
उस समय भी मूल सेवायें प्रदान की जाती हैं। छटे; लोक प्रशासन में प्रायो-. 
मिक क्रियाओ्रों को निरुत्साहित नहीं किया जाता श्रौर यही कारण है कि 
व्यक्तिगत प्रशासन की श्रपेक्षा लोक प्रशासन को इन सेवाओं के सम्बन्ध में 
कुशल माना जाता है। सातवें, केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण ने इन सत्ताओ्ं को 
वित्तीय स्थायित्व प्रदान किया है | - । 


नगरपालिका व्यवसाय को हांनियां [0 उमतएक32९ रण शा: 
श्ंएश 7790९ ]--नगरपालिका उद्यम द्वारा संचालित की जाने वाली सेवायें 
सर्देव है! उपयोगी एवं .लाभदायक ही नहीं होतीं ।/ इनके भी प्रत्येक मानवीय 
क्रिया की भांति भ्रच्छे व बुरे दोनों ही पक्ष हैं। कुछ विचारकों का कहना है 
कि ईंन क्रियाओं में बाद वाला पक्ष भ्रधिक -प्रबंल रहता है भौर इसलिएं 
इनको कम से कम प्रयुक्त किया जाना- चाहिए.। ये विचारक अपने पक्ष के 
समर्थन में कई एक तक. प्रस्तुत॑ करते हैं। उनका.प्रथम तक॑ यह है कि जब 
स्थानीय सत्तायें श्रपने मौलिक कार्य क्षेत्र से वाहर के विषयों पर ध्यान देने. 
लगतो हैं तो उनकी कार्यकुशलता का स्तर गिर.जाता है। दूसरे, प्रशासन में 
भ्रष्टाचार की सम्मावनायें बढ़ जाती हैं । तीसरे, . क्योंकि इन सेवाश्रों को 
भागीदारों के लाभ के लिए संचालित नहीं किया: जाता श्रतः ये लामदायक 
कम तथा खर्चीली श्रधिक- होती हैं। चौथे, यह हो सकता है कि मितव्ययता 
की दृष्टि से एक सेवा के क्षेत्र को व्यापक. बनाना-जरूरी हो जाये किन्तु 
स्थानीय सत्ता या तो ऐसा होने न देगी और यदि हुआ भी तो वह प्रभावहीन 
बन जायेगी क्‍योंकि उसका श्रप्तिकार क्षेत्र एक निश्चित सीमा प्रदेश 
ही हो सकता है । पांचवे, जब एक स्थानीय संत्त। व्यापारिक सेवाये सम्पन्न 
करने के लिए ही बहुत श्रधिक कर्जा ले डालती हैं तो वह प्रधिक उपयोगी 
सेवाओ्रों के लिए कर्ज नहीं ले सकेगी । | हे 


गेर व्यावसायिक सेवायें [०णान0॥8 $0ह९०४ [--यह एक वष्य 
है कि स्थानीय सत्ताश्रों की सेवाओं में कोई भी ऐसी नहीं होती गे 
बिना किसी रूप में धन प्राप्त किये ही सम्पन्न किया जाता हो ।-कीमत, फीस 
इधवा किराया, किसी भी रूप में एन सेवाओं के बदले घन लिया जाता है। 
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इस घन की मात्रा कम मी हो सकती है श्रौर अधिक भी । सावेजनिक पुस्त- 
कालय से जो लोग पुस्तकें निकलवाते हैँ, उतको कुछ धन जमा कराना होता 
है । यद्धपि यह केवल ताम मात्र का होता है। भ्रजायबघरों में प्रवेश निःशुल्क 
होता है किन्तु वहां भी निर्देशक पुस्तिकायें एव चित्रित पोस्टका्ड बेचे जाते 
हैं। शिक्षा सेवा सबसे  भ्रधिक खर्चौली रं.वा होती है किन्तु महत्वपूर्ण होने के 
कारण इसके बदले जो घन प्राप्त किया जाता है उत्तकी मात्रा बहुत कम होती 
है । जिस सेवा से अधिक घन प्राप्त किया जाता है, चह श्रपेक्षाकुत उतनी ही 
कम महत्वपूर्ण होती है । ४ «क 


गृह-निर्माण के लिए स्थानीय सरकार द्वारा जो घन प्राप्त किया जाता 
है वह भ्रपेक्षाकृत अ्रधिक होता है । गृह-निर्माण को एक स्थानीय सत्ता की 
सेवा बनाने का कारण यह था कि व्यक्तिगत उद्यमों द्वारा इस कार्य को सम्पन्न 
नहीं किया जा सका । प्रारम्भ में जब गृह-तिर्माण को एक सेवा बताया गया 
तो उसमें लगने वाले मूल्य का प्रबन्ध किराये से, सरकारी सहोयता से तथा 
रेट्स से होने वाले योगदान से किया गया | फ़िर भी गृह-निर्माणा को एक 
व्यावसायिक सेवा कहा जा सकता, यह सेवा रेट्स के कोष की सेवा है । गृहों 
पर जो रेट्स या किराये की दर लगाई जाती है.वह पर्याप्त ऊची होती है । 
इसके परिणामस्वरूष यह ज्नोत स्थानीय सत्ताओ्रों की अतिशय आमदती का 
स्त्रोत बन जाता है।. कु 


स्थानोय सत्ताप्पनों का बजट 
[706 8708५ रण ]0०स॥ &॥॥णांध०४] 


सरकार द्वारा प्रदान की जाते वाली सभी सेवाओं में वित्त प्रावश्यक 
रूप से लगाता होता है। यह घन जहाँ से आता है तथा इस पर जिसका 
अधिकार होता है वही वास्तविक शक्ति सम्पन्न समझा जाता है । स्थानीय 
सत्ताओं को जब तक वित्तीय स्वतंत्रता नहीं सौंपी जाती, उस ससय तक उनसे 
वह कार्य सम्पन्न ह करने की आशय नहीं की जा सकती जो कि उनको करने 
चाहिए। किन्तु यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि स्थानीय सत्ताओं को 
उनके क्षेत्र में के स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की जा सकृती | इसका कारण यह 
है कि स्थानीय सत्तायें 'पूर्ण" का एक भाग मात्र होती हैं उत्तका अपने आप 
में कोई स्वंतन्त्र श्रस्तित्व नहीं होता | उनका सम्प्रभुता प्राप्त नहीं होती । 
वित्तीय क्षेत्र में केन्रीय' एवं स्थानीय सत्ताप्रों के बीच सम्बन्ध रखना परम 
भ्रावश्यक समझा जाता है, इसका कारण यह है कि दोनों की भ्राय का च्ोत 
अम जनता है। साधारण नागरिक की जेबों से ही दोनों ही स्तर पर घन 
धाता है। यदि दोनों को श्रसम्बद्ध रूप से व्यवहार करने दिया ज,ये तो अनेक 
व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं । उदाहरणर्थ प्रायकर को लिया 
जा सकता है। केन्द्रीय सरकार नागरिकों की श्राय पर कर लगाती है । यदि 
स्थानीय सत्तायें मी असीमित रूप से नागरिकों की आय पर कर लगा सकें 
तो इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि नागरिकों को अ्रपनी पूरी श्राय 
कर के रूप में ही देनी पड़ जाये । ऐसी स्थिति में इस बात का निर्णय करना 
जरूरी हो जाता है कि स्थानीय सत्ताओ्रों को कितनी स्व॒तन्त्रा प्रदान की जाये । 
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इसका एक तरीका यह हैं कि स्थानीय सत्ता को एक सीमित मंद 
में धन प्रति वर्ष रखने की स्वतंत्रता दी जाये तथ। उंससे भ्रधिक. धन रखने की 
उसे श्रनुमति न दी जाये |. इसके लिए ऐसा भी किया जा सकंतां है कि केन्द्रीय 
सरकार स्थानीय- सत्ताओ्रों को एक निश्चित -मात्रों में घन प्रदान करे प्रथवा 
स्थानीय सत्ताश्रों को स्थानीय कर के माध्यम से घंन एकत्रित करने की भ्रनुमति 
दी जाये । ऐसा करते समय अ्रधिक से श्रधिक एकत्रित किये जाने वाले घंन कीं 
सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इस स्थिति की तुलना गृह-कार्य के लिए 
सौंपे जाने वाले एक निश्चित घन से भी की जा सकती है | इस बात की प्री 
जानकारी रखी जाती है कि जो धन निर्धारित किया जाये वह भ्रधिक से अधिक 
लाभ के लिए प्रदान किया जाना चाहिए । यहां. यह बात ध्यान में रखने योग्य 
है कि वित्तीय प्रावप्रान चाहे कितृंता भी.संजगतापुर्णा क्यों न किया जायें 
किन्तु हर इच्छित कार्य को भ्रच्छी प्रकार सम्पन्न करने के लिए प्रावधान नहीं 
किया जा सकता | प्रबन्ब की विशेषता यह होती है कि वह लक्ष्यों का चयन 
करने में पर्याप्त बुद्धि से. काम लेता है तथा उन लक्ष्यों को क्रिंयांन्वित करने में 
मितव्यंयत्ता का व्यवहार करता है । आ्थिक साधनों पर जो सीमा लगा दी 
जाती है उसके परिरंमस्वरूप 'दुर्माग्यपूणा फल भी उत्पन्न हो. सकते हैं। 
ऐसी स्थिति में यह परम आवश्यक हो जाता है कि भाय तर्था व्यय की व्यय का 
बजट पूर्ण तः स्तोच विचार कर बनाया जाये। 


स्थातीय सरकार की केन्द्रीय सरकार द्वारा जो सहायता प्रदान की 
जाती है उसकी एंक* सीमा होती है और उस सीमा से आगे वह घन प्रदान 
करने में प्राय: श्रसमर्थ -रहती है। अतः यह जरूरी हो जाता है कि स्थानीय 
सत्ता श्रपनी प्राय का श्रधिकांश भाग स्थानीय. -कर द्वारा संग्रहीत करे । जहाँ 
तक बजट का सम्बंध है,यह प्रति वर्ष बनाया जांता है तथा इसका मुख्य उद्ृश्य 
करों. द्वारा प्राप्प किये, जाने वाले धन तथा ज्यय का निर्धारण करना होता 
है । लोक वित्त के व्यवहार में ऐसा होता है कि पहले हम इस बात का भिण ये 
करते है कि हमको क्या. खर्च. करना है तथा उसके; बाद: यह देखते हैं कि यह 
खर्च कहाँ से किया जायेगां। उसके लिये आवश्यक झ्ाय का प्रबन्ध कहां से 
किया जायेगा | यह प्रक्रिया पूर्णत 20, क्योंकि ज॑ब ,तक यह पता 
ने हो कि खर्च क्या करता है, उस समय तक॑ यह नहीं जाना जा-सकता कि कर 
द्वारा कितना घन एकत्रित किया जाये; किन्तु इसके. साथ ही यह भी आाव- 
श्यक है कि एक उत्तरदायी निकाय ऐसी नीति को मान्यता नहीं देगा जिसमें 
एक बहुत बड़े घन की श्रावश्यकता हो तथा जिसे- एकत्रित भी न. किया 
जा सके | वजट के द्वारा प्रतियोगी मांगों के बीच एवं श्राय तथा व्यय के बीच 
संतुलन स्थापित किया जाता है । 


इगलैण्ड में कानून हांरा यह निर्धारित. कर दिया गेया है कि काउन्टी 
परिषद .वाषिक बंजर्ट बनाये तथा एक वित्तीय. समिति का गठन करे | ये 
दोनों हीं. बातें. स्थानीय संरकार के उंचित कार्य-संचालर्त के लिए इतनी 
जरूरी हैं ये प्राय/ समी स्थानीय संत्ताओं के व्यवहार की सामान्य वात 
बन गई 


स्थानीय सरकार का वित्त २७ 


स्थानीय सता की प्रत्येक समिति पहले. बजट के श्रनुमानों पर 
विचार करती है । उसके बाद ये अनुमान वित्तीय समिति के पास जाते हैं । 
यह समिति इन समी श्रनुमातों पर विचार करती है। वित्तीय समिति चाहे 
तो किसी भी समिति को कुछ प्रस्तावों पर पुनविंचार के लिए भी कह सकती 
है। वित्तीय समिति द्वारा उसका प्रतिवेदन परिषद के सामने का जाता है, 
उसके बाद प्रपत्र तैयार किये जाते हैं। जिन॑ विभिन्न समितियों के हारा बजट 
के भ्रनुमान पास किये जाते हैं वे इन पर अपना अश्रधिक समय नहीं लगातीं । 
मूल रूप से जिन विष्यों पर वाद-विवाद किया जाता है वे प्राय: ऐसे होते 
है जिनमें भ्रधिक व्यय की बात कही गई हो । यदि समिति का समापति तथा 
विभाग का मुंख्य श्रघिकारी. बजट के अनुमानों 'से सहमत हो जाये तो 
अन्य सदस्य उन पर प्राय: आ्रापत्ति नहीं करते . तथा एक लम्बे वाद-विवाद की 
भ्रावश्यकत्ता नहीं होती । के ' 


सभी भ्रनुमानों को वित्तीय समिति के.पास भेजा जाता है, वहां पर 
कोषाध्यक्ष तंथा उनका स्टाफ उनका सर्वेक्षण करता है; साथ ही वित्तीय 
समिति के सम्मुख श्रपत्ती राय जाहिर करता है। वित्तीय समिति का कार्य 
अत्यन्त जटिल , प्रकृति का होता है क्योंकि इंसी को यह निणंयं करना होता 
है कि क्या प्रस्तावित व्यय अनिवार्य हैं? यह निरशंय' वह व्यय का नीति के 
साथ सामंजस्य स्थापित करके केरती है । इसकी जटिलता एक श्रन्य कारण 
पर भी अ्रवलम्बित करती है भ्ौर वह कारण यह है कि विभागीकरण- की 
समस्या उत्तन्न हो.जाती है जिससे ब्रिटिश प्रशासंत बड़ी जल्दी ही प्रमा- 
वित हो जात है । प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष यह चाहता है कि उसकी ही 
्रियाप्नों का प्रसार कियां जाये । प्रत्येक समिति अपनी ही सेवाश्रों के बारे में 
सोचते लगती है। प्रत्येक संभिति प्रंपने ही भ्रनुकूल वातावरण बनाने की घुन 
में रहती हैं। एक समिति प्रत्य समिति से उतना ही भेद रख सकती है 
जितना एक स्थानीय सत्ता. श्रन्य स्थानीय सत्ता से रखती .है। जब 
एक समिति अन्य समिति के साथ किसी प्रकार का संम्बन्ध रखती है तो 
उसकी खराब प्रवृत्तियां उमर उठती हैं। वित्तीय समिति विभिन्न विश्ञागों 
एवं समितियों के विरोधी दावों तथा मांगों के बीच सामंजस्य पैदा करंने का 
प्रयास करती है। यह समिति परिषद की सम्पूरां. क्रियाओं से सम्बन्ध रखती 
है जत्र कि भ्रन्य सभी समितियां एक या अधिक श्रलग-प्रल्लग़ सैवा्रों से सम्बंध 
सखती हैं। वित्तीय समिति विषयों पर सामान्य दृष्टिकोर से विचार करती 
है किन्तु वित्तीय समिति के सदस्य भ्न्‍्य समितियों के मी सदस्य होते हैं । 
वित्तीय समितियों के सेवीवर्ग के बारे सें एकरूप व्यंबहार नहीं होता । कुछ 
परिषदें भ्रपने सभी सदस्यों को वित्तीय समितियों में नियुक्त . कर देती हैं। 
पूरी परिषद अ्रनेक विषयों पर गहराई के साथ विचार नहीं- करं सकती इसलिए 
अनेक विषयों पर परीक्षण करने एव' प्रतिवेदन करने के लिए प्रिषंद द्वारा कई 
समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका भरथ हुंभ्रा कि वित्तीय. समिति को 
नियुक्त तो कर दियां गया किन्तु उसे यह नाम: नहीं. दिया गया तथा .उसकी 
बना की समस्या को भी नहीं सुलभायां जा सका. दूसरी कुछ संत्ताओं भें 
वरिष्ठ श्रधिकारियों को वित्तीय समिति में नामंजद का दिया जाती हैं। 


॥। 
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प्रायः व्ययकारी समितियों के सदस्यों को वित्तीय समिति का 
सदस्य बनाया जाता है तथा इसके पक्ष में यह तक दिया जाता है कि वे 
प्रपती समितियों की श्रावश्यकताओं को अधिक अ्रण्छी तरह से स्पष्ट कर 
सकते हैं | यह वात बहुत कुछ सही भी है किन्तु इसके साथ ही यह भी सही 
है कि इस प्रकार से संगठित समिति के सदस्य एक दूसरे के बढ़े हुए व्यय: 
का समर्थन करें। उनमें से कोई भी शअ्रन्य सदस्य के व्यय में कदोती करने के 
लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने पर उसे यह खतरा नहीं रहता है 
कि वह भी ऐसे ही श्राक्मण! का निशाना बन सकता है। यह खतरा इतना 
गम्भीर है कि इस प्रकार के संगठन से प्राप्त लाभ महत्वहीन सा बन जातो 
है । यह कहा जाता है कि. विभिन्न व्ययकारी विभागों की श्रावश्यकताश्रों की 
पर्याप्त जानकारी के लिए यह भी व्यवस्था की जा सकती है कि इन 
समितियों के समापतियों को उस समय आामन्त्रित कर लिया जाये जबकि 
प्रनुमान पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय समिति का कौन सा प्रकार 
ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 
फिर भी यह तो स्पष्ट है कि कहीं भी यह निष्पक्ष न्यायाधीशों की भांति कार्य 
नहीं करती । ' ' 


ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है जबकि वित्तीय समिति स्पष्ट रूप 
से यह विचार रखती है कि प्रस्तावित व्यय का योग स्थानीय करों की संख्या 
एवं मात्रा को बढ़ा देगा किन्तु ऐसा होने पर भी. वह ऐसा कोई विषय नहीं 
देख पाती जिस पर होने वाले व्यय की मात्रा को कम किया जा सके । ऐसी 
हालत में यह समिति विभिन्न व्ययकारी समितियों से श्रनुमानों की पुनरीक्षा 
करने को कह सकती है ताकि एक निश्चित प्रतिशत तक इसमें कमी की जा 
सके। मितव्ययता लाने का एक ग्राम तरीका यह भी है कि कुछ कार्यों को छोड़ 
ही दिया जाये | वित्तीय समिति पूजीगत व्यय की घन व्यवस्था करने का 
कार्य भी करती है। है न 


जब वित्तीय समिति द्वारा भ्रनुमानों को स्वीकार करके कुल व्यय का 
निर्धारण कर दिया गया है तो उस व्यय का प्रबन्ध करने. के. लिए परिषद कर 
लगाती है । इस व्यवस्था का प्रावधान करके प्रति वर्षा श्राय एवं व्यय के 
बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास. किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता 
कि परिषद यह निर्णय कर ले कि ये दिन सम्पन्तता के दिन हैं प्रतः आव- 
एयकता से भ्रधिक घन का कर के रूप में संग्रह कर लिया जाये तथा उस धन 
का उस समय प्रयोग किया जाये जजकि कठिन समये उपस्थित हो जाये। 
इसी प्रकार वह यह निश य भी नहीं ले सकती कि इस समय स्थिति कठित 
तल रही है श्रतः कर की मात्रा को कम कर दिया जाये । हामि का बजट 
तेयार कर लिया जाये तथां इस कमी को उस वर्ष पूरा कर लिया जाये जब 
स्थिति श्रच्छी हो जाये। स्थानीय सत्ता के हाथ में .जो कार्य है उसे 
सम्पन्न करने के लिए उसके पास उचित घन का. होना अत्य॑न्त श्रावश्यक है । 
नियमानुसार स्थानीय सत्ता को न तो हानि वाला [/2७#0] बजट बनाना 
चाहिए भर न ही श्रतिशय [$णा9।४5] वाला ही; किन्तु परिस्थितिवश ऐसा 
बताना जरूरी भी हो जाये, उसको संतुलित करना होगा 4 यदि कमी .हानि वाला 
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बजट बताता जरूरी हो तो स्थानीय सत्ता को अपने कार्य सम्पादित करते रे 
लिए पर्याप्त घत उधार लेना होगा । भाने वाले वर्ष के बजट में इस कर्ज क 
छुकाने का भी प्रावधान रखना होगा। वैसे वास्तविक व्यवहार में भ्रनेक 
कारणों से हानि का वज* एक असामान्य चीज बन जाता है। 


किसी मी स्थानीय सत्ता के लिए यह प्रायः. श्रत्यन्त कठिन हो जाता 
है कि वह प्रति वर्षा उन सभी कार्यो को सम्पन्न कर सके जिनको करने का 
उसने संकल्प किया है किन्तु वह इन सेवाओं को सम्पन्न नहीं कर पाती तो 
इनके लिए किसी प्रकार का कर क्‍यों दिया जायेगा । जो सेवा सम्पस्त नहीं 
कौ जाती, उसके कर्मचारियों को भी वेतन देने का प्रश्व नहीं उठता । स्टाफ 
के सदस्थ हटा दिये जाते हैं तथा नवीन नियुक्तियां 'न होने तक रिक्त स्थान 
बने ही रहते हैं । इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप वेतन के रूप में बहुत कम 
खचे किया जाता है । बजद प्रति वर्षा आय और व्यय के बीच काम चलाऊ 
संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है । यह कुल मिल। कर 
वित्तीय प्रस्ताव होता है जिसमें लगाये जाने वाले रेट्स का भी वृतान्त 
रहता है | इसे समिति की सिफारिश के रूप में परिषद के सामने रखा जाता 
है। वित्तीय समिति का सभापति इन प्रस्ताओों को प्रस्तुत करते समय 
स/मान्य वित्तीय नीति की एक पुनरीक्षा प्रस्तुत करता है । 


प्रान्तरिक वित्तीय नियंत्रण 


[7स्‍शा॥। पॉ।॥एशं॥्र। (७४४० ] 


श्रान्तरिक वित्तीय नियन्त्रण का प्रयोग परिषद, वित्तीय समिति एवं 
उसके भ्रधिकारियों द्वारा किया जाता है जबकि बाह्म नियन्त्रण को एक 
बाहरी भ्रभिकरण “्राडिट' द्वारा लागू किया जाता है। प्रान्तरिक वित्तीय 
नियन्त्रण के पीछे कार्य करने वाले मुख्य रूप से दो सिद्धान्त हैं। प्रथम यह कि 
प्रत्येक व्यय पर परिषद की स्वीकृति प्राप्त होना जरूरी है। परिषद के कार्यों 
पर जो भी घेंने खर्च किया जाये उसके लिए परिषद के किसी प्रस्ताव की 
शक्ति अवश्य प्राप्त होनी चाहिए । दूसरा सिद्धान्त यह है कि परिषद के लिए 
जो भी भुगतान किये जायें वे कोषाध्यक्ष के द्वारा किये जाने चाहिए श्र. 
परिपद द्वारा जो, भुगतान, किये जायें वे भी कोषाध्यक्ष द्वारा ही किये जाने 
चाहिये। कोषाध्यक्ष वैधानिक शक्ति सम्पन्न एक कानूनी भ्रधिकारी होता है 
जिसे भुगतान प्राप्त करने एवं देवे की शक्तियां रहती हैं। वह भुगतान करते 
समय उसकी पूरी छाववीन करता है तथा मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान 
देता है कि यह परिषद द्वारा स्वीकृत है श्रथवा नहीं । यह कानून के अनुसार 
है भ्रथवा नहीं । यदि उसे यह ज्ञात हो कि भुगतान ग्रैर-कानूनी है तो वह उसे 
न करेगा । कुल मिला कर कोषाध्यक्ष की स्थिति श्रत्यन्त कठिन बन जाती है। 
वह परिषद का भ्रधिकारी होता है तथा उसका कार्य है परिषद के निर्देशों का 
पलिने करना | यदि वह परिपद के व्यवहार को अस्वीकार कर दे तो परिषद 
उसको हटा भी सकती है। इतने पर भी यदि कोषाध्यक्ष यह देखता है कि 
कोई भुगतान गैर-कानूनी है तो वह उसे स्वीकार करने-से मना कर सकता 
'है। ऐसी स्थिति में यह भी सम्मव है कि परिषद को यह गलत सूचना दे दी 
जाये कि कोषाध्यक्ष उसकी सत्ता के विरुद्ध भ्न्यायपुरणों रूप से भ्रपनी शक्तियों 
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का प्रयोग कर रहा है। कोषाध्यक्ष भी श्रन्य ग्रधिकारियों .की भांति तथा 
प्रन्य साधारण नागरिकों की भांति कानून को तोड़ने की शंक्तिं नहीं रंखता । 
कानून के मामलों में कोषाध्यक्ष क्लके के परामर्श को मान कंर श्रपने मार्ग को 
सुरक्षित बता-लेता है। क्लर्क परिषद का भी कानूनी परामशेदाता होता है। 
यदि कोषाध्यक्ष एवं क्‍लर्क' के मतों के बीच कोई भ्रन्तर हो तो परिषद की 
राय को मान्यता देने की प्रथा है । ' 


यह जरूरी नहीं है कि कोषाध्यक्ष स्थानीय सत्ता का मुख्य वित्तीय 
अधिकारी हो । अतीतकाल में अधिकांश स्थानीय सत्तायें स्थानीय बैंक मैनेजर 
को अपना कोषाध्यक्ष नियुक्त कर देती थीं। यह मैनेजर दिये जाने वाले तथा 
लिए जाने वाले भुगतानों की वेघानिकता को देखता था। परिषद में एक 
वित्तीय भ्रधि भरी होता था जो परिषद को वित्तीय विषयों पर परामर्श 
देने की शक्ति रखता था एवं वित्तीय विभाग को संचालित करता था। 
बाद में इन दोनों कार्यों को,मिला दिया गया । वर्तमानकाल में कोषाध्यक्ष इन 
ोनों ही-कार्यों को सम्पन्न करता है। आन्‍न्तरिक वित्तीय नियन्त्रण के मुल्य 
रूप से तीन पहलू माने जाते हैं। प्रथम, नये व्यय कोः स्वीकार करते की 
प्रक्रिया; दूसरे, बजट का प्रभाव श्रौर तीसरे, समभौतों, भुगतानों एवं स्वी- 
कृतियों का प्रबन्ध करना । | 


() नये व्यय फी स्वीकृति--प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धिता 

'अनेक ऐसे प्रोजेक्ट श्रा्तें हैं जिनको कि विभिन्न समितियों में विचाराजा 
सकता है; साथ ही भ्रनेक प्रस्तावों को प्रत्येक परिषद की बैठक में विचार का 

“विषय बनाया जाता है। इन प्रोजेक्टों एव नवीन योजनांभों के प्रस्तावों में 
स्वाभाविक है कि कुछ घन ख्च होता है। यदि यह खर्च वर्तमान वित्तीय वर्ष 

में किया जाये तो बजद से भिन्‍न व्यवहार को भ्रपनाना होगा;.'. किन्तु प्रोजेक्ट 

ऐसा भी हो सकता है जिसमें वतेमान' वर्ष में कोई. भी व्यय करने की 

झावश्यकता न हो । सुद्दर” भविष्य में ऐसे ही प्रोजेक्ट्स परिषद के व्यय पर 

प्रभावशील भ्रसर रखते हैं। प्रत्येक चीज अपने श्राप में भ्रत्यन्त श्रावश्यक हो 

सकती है और ऐसा होने पर भी विशेंषत:, व्ययकारी नहीं हो किन्तु सबका 

कुल मिलाकर पड़ने वाला -असर उल्लेखनीय हो सकता है । यही कारण है 

कि ऐसे विषयों में व्यय प्रति वर्ष बढ़ता ही * चला जाता है । यह विशेष रूप से 

उस समय होता है जबकि इन'कार्यों 'की संल्‍्या भी प्रति वर्ष बढ़ती चली 

जाये । स्टाफ को बढ़ाना एक ऐसा ही कार्य है। स्टाफ को एक बार बढ़ा देने: 

के बाद यह बड़ा कठिन होता है कि व्यय, को कम किया जा सके । सामान्य 

जनता यह मानती. है कि वाषिक बजट पास करते समय मितव्ययंतां बरती 

जानी चाहिए किन्तु कानूनी दृष्टि से यह .एक “भ्रम-मात्र है। बजट 

परिषदः में पहुंचता' है उप्तसे पूर्व ही अनेक मदों का व्यय 'निश्चित कर 
लिया जाता है। स्थानीय सत्ता से सम्बन्धित किसी भी नये व्यय की सूचना 
परिषद को दी. जाता जरूरी है जो क्रि उस पर . पर्याप्त “विचार , करती है, 
उसे स्वीकार करती है तथा क्या हो रहा है इस बात से अपने भाषको [री 
तरह परिचित. रखती है। पर कह 
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(॥) बजट का प्रभाव-बजट के मुश्य रूप से दो भाग होते हैं । 
इसके प्रथम भांग में किया. जाने वाला व्यय होता है तथा दूसरे भाग में वह 
धन होता है जिसे कर के रूप में इकट्ठा किया जाना है। रेट्स इकट्ठा करने 
के लिए जी निणंय लिया जाता है वह निर्धारित समय तक ही प्रभावशील 
रहता है। यह समय परिषद की रेट लगाने की शक्ति एवं रेट देने वले की 
उपयुक्तता श्रादि पर निर्भेर करता है किन्तु व्यय पक्ष की श्रोर ऐसी कोई 
वध्यता नहीं होती । परिषद द्वारा स्वयं के निर्देशत के लिए योजनायें बनायी 
जाती हैं तथा इन योजंनाओों पर खर्च करने के लिए बजढ में घन की मात्रा 
निश्चित की जाती है । इस मात्रा को मानते के लिए वह बाध्य नहीं होती ) 
यदि वह भ्रावश्यक समंफ्रे तों अ्रपती किसी बैठक में सड़क पर किये जाने वाले 
व्यय को भाघा कंर सकती है तथा उस सारे धन को पुस्तकालय की पुस्तकें 
खरीदने में ख कर सकती है । 

वेघानिक रूप से ऐसा करने भें परिषद को किसी प्रकार की कठिनाई 
का भ्रनुमव नहीं होता किन्तु भ्रसल में जब वह व्यवहार करने लगती है तो 
इस प्रकार के परिव्तनों के लिए बहुत कम स्थान रहत/ है। यदि परिषद ने 
कुछ समझौते कर लिए हैं तो इन समभझौतों को वह केवल इस कारण रह 
नहीं कर सकती कि उसने भ्रपना विचार बदल लिया है। कोई भी बड़ा 
परिवर्तत_ उस समंय तक नहीं किया जा सकता- जब तक कि उसके लिए 
पृष्ठभूमि तैयार न कर ली जाये। ऐसे परिवर्तत जब भी कभी होते हैं उनका 
विरोध किया जाता है।. बजट के कई एक प्रस्तावों का सम्बन्ध केन्द्रीय 
अनुदानों से होता है। यदि ये प्रस्ताव माने न जायें तो श्रनुदान भी समाप्त 
कर दिया जायेगा । जब यह कहा जाता है कि परिषद प्रस्तावित बजट के 
भस्तावों को मानने के लिएं. बाध्य नहीं है तो उसका: मूल लक्ष्य एक यही 
होता है कि परिषद को ही वित्तीय कार्यो के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया 
जाये । इगलैण्ड की स्थानीय सत्ता समय-समय पर अपने बजट में परिवर्तन 
करने पर विचार करती है ।- - . . 

वजट के व्ययकारी भाग में कुछ मदों को रख देने से ही धन खर्च करने 
का कानूनी श्रषिकार प्रार्ष्व नहीं हो जाता | इस प्रकार के व्यय की शक्ति 
प्रदात करने के लिए परिषर्द'को विशेष प्रस्ताव पास करेंता होता है । उन 
विभिन्‍न विषयों के बीच भी भ्रत्तर रखना होता है जिनके लिए घन प्रदान 
किया गया है । प्रायः सभी मदों पर व्ययकारी समितियों द्वारा विस्तार के साथ 
विधार कर लिया जाता है । इसके बाद वित्तीय समिति इनका भ्रच्छी प्रकार 
पे मत्थन कर लेती है । बाद में इन पर विचार करने के लिए भ्रधिक कुछ शेष 
नहीं रह जाता, केवल परिषद की स्वीकृति की . जरूरत होती है । कुछ ऐसी 
मर्दे भी हो सकती हैं जिन पर विस्ता* से विचार न॑ किया गया' हो । उदाहरख 
के लिए वालकों से सम्बन्धित समिति बाल-रक्षा के लिए एक मकान किराये 
पर लेने के. लिए घन का प्रावधान करती है तो वह गोल रूप में एक मद को 
निर्धारित कर देती है तथा इस. परिणामस्वरूप यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि 
असल में कितना घन व्यय किया जथिगा । ऐसे मामलों में परिषद सिद्धान्त रूप 
में स्वीकार कर लेती है किन्तु घन को व्यय करने की शक्ति नहीं देती । जहां 
कहीं एक लिशेण भवन एक निश्चित किराये पर लेता हो, वहां इसके लिए भ्रलग 


॥$ ३ ॥। 
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से प्रस्ताव किया जाता है। यह प्रस्ताव वित्तीय समिति द्वारा विचारा जाता 
है तथा स्वीकृति के लिए इसे परिषद के पास भेजा जाता है। परम्परा के 
प्रनुसार बजट में इस प्रकार की मदों को इग्रित कर दिया जाता है। परिषद 
इन मदों के अतिरिक्त श्रन्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास कर लेती है। 


एक वित्तीय वर्ष में कई वार यह श्रावश्यकता उठ सकती है कि वजट 
के प्रस्तावों से भिन्न मार्ग अपनाया जाये । किस्तु जब कभी ऐसा किया 
जाता है तो उसे विचारार्थ पहले परिवद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। 
इसी प्रकार जब वणट द्वारा व्यय की शकित दिये बिना ही एक मद रख दी 
जाती है तो उसके विस्तारों पर भी परिषद की स्वीकृति लेना जरूरी होता है। 
किसी भी समिति को यह अधिकार नहीं होता कि वह “बजट द्वारा स्वीकृत 
किसी कार्य को सम्पन्न ते करके बचत कर ले श्रथवा, किसी अन्य, कार्य पर घन 
खच्चे कर दे । यदि कमी भी वह ऐसा करना चाहे तो उसे परिषद को प्रति- 
वेदित करना होगा तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी का होगी । यह कहा जाता 
है कि जत्र योजनाओं में परिवर्तत किया जाये तो ऐसा करने के लिए बति- 
रिक्त धन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । कारये करते समय इस सिद्धान्त 
को ध्यान में रखना चाहिए कि घन को परिषद की स्वीकृति के बिता खर्च न 
किया जा सके । यदि कोई समिति उन मदों पर घत खर्च करना चाहे जिनको 
श्रनुमानों में समाहित नहीं किप्रा गया है तो वह इसके लिए अनुप्टरक अनु- 
मान मेज सकती है । यह अनुप्ूरक भ्रनुमान भी उसी प्रकार विचार एवं स्वी- 
कृति के विषय होंगे जिस. अ्रकार प्रनुमान हुआ करते हैं । भ्रनुपूरक भनुमान 
पहले वित्तीय समिति को ही भेजे जाते हैं । यह प्रावधान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है 
क्योंकि यह खतरा रहता है कि अधिक घने खर्च करने के प्रस्ताव को परिषद 
विता उसके परिणामों पर भली प्रकार से विचार ऊ़िये ही स्वीकार 
कर ले । ४ 


श्रनुप्रक श्रनुमावों को स्वीकार करने के मार्ग: में एक सबसे बंड़ी वाधां 
यह उत्पन्त हो जाती है कि उनके स्त्रीकार करने के लिए पर्याप्त घन ही न॑ 
हो । श्रतः वित्तीय समिति का एक कार्य यह भी होना चाहिए कि . वह प्राय 
तथा व्यय पर निरन्तर देख-रेख रखे और यदि कभी श्रतिरिक्त व्यय का प्रश्न 
उठे तो वह परिषद की वित्तीय स्थिति को बता सके । कुछ भ्रनुपूरक. प्रनुमान 
परिषद को प्रायः कोई विकल्प ही नहीं सौंपते । मूल्य. बढ़ने के कारण, वैतग 
बढ़ने के कारण तथा नवीन व्यवस्थापन द्वारा नई सेवायें . बढ़ जाने के कारण 
जो परिणाम होते हैं वे प्रायः ऐसे हैं जिनको भौतिक प्रनुमान बनाते समय 
नहीं देखा जा सकता किन्तु फिर भी परिषद को उनके ध्यय का भार वहन 
करना होता है | अन्य श्रनेक कारणों से भी अतिरिक्त अनुपूरक प्रनुमान जरूरी 


हो सकते हैं । 5 


(॥) समभौते एवं भुगतान--जब परिषद द्वारा व्यय को स्वीकार कर 
लिया जाता है, उसके.बाद भी एक व्यापक क्षेत्र बच रहता है जिस 
नियन्त्रण की श्रावश्यकता रहती है । व्यय ' की स्वीकृति का अर्थ निकट है 
जानने के वाद ही उसके पूरे श्र्थ को समझा जा सकता है; कित्तु विर्भिी 
प्रशासनिक मामलों में परिषद कितनी दूर तक जा सकती है, यह बात विपय हैं 


! 
| 
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स्थानीय सत्तायें राष्ट्रीय कोपाध्यक्ष ते गहायता परदुदग दे कप दे बेड 
प्रात करती है तथा स्थानीय रेट्प के रूप में माय॑जनिक पते हदरचरर हि 
हूँ। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है हि उनके ब्यय दो बई ५४३ हम हिट 
त्रित किया जाये । प्रथम, साधारण कानूत द्वारा यह स्ययस्पा इश २ ४, | 
कि प्रमुचित श्रथवा प्रनधिकार व्यय न किया जा मय । इधर ! 


ीय गा 
पर को सावेजनिक रह श्य के लिए प्राप्त एक दज का एस मं ज१० 
तय एक स्थानीय तत्ता या इसके व्यक्तिगत सदस्ध जदा धषिकाएी <५ है 
कानूनी रुप से इसका प्रयोग करते ्ँ तो इनमे! विद प्रयंवा टाग्य पतद थे 
की बायेगी । दूपरे, ऐसे कानूती प्रावधान बना दिये गये हैं जिगये धगूआए 
सती सत्ताथों को व्यवस्थित रूप से तेसे ग्सने होते है। प्रयेक «हरी 
जिना परिषद को एक से मान्य रैंट कोप रखना होता है । वह इसकी लेता 
खेती , जिम कि सभी प्राप्तियों को रखा जावा है थ्रौर जियो! गे ग्ी 
पधवयों को लिया जता है । देहाती जिले भी सामान्य रेट कोष रफते है 
किनतू उनको लें के, दो सेट रखने होते ह-मागान्य खर्च के लिए गामाम्य 
जिला रेड भ्रौर विशेष 


सर्च के लिए विशेष जिला छेषा देहाती पेरियों के 
विचारों को सीमित 


फायर मधा 


हे 
$ 
| 


। वां परिपरों ते करने वाले नियम निर्धारित कर दिये गये है । 
| बता ७ को भी प्पना सामात्य रेट फोप बताना होता है तथा इमका 
पेया मी रखता होता है! वारो 


का कोपाध्यक्ष समी प्राप्तियाँ इसमें रखता 
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से प्रस्ताव किया जाता है। यह प्रस्ताव वित्तीय समिति द्वारा विचारा जात 
है तथा स्वीकृति के लिए इसे परिषद के पास भेजा जाता है। परम्परा 
श्रतुसार बजट में इस प्रकार की मदों को इंगित कर दिया जाता है। परि। 
इन मदों के अतिरिक्त श्रन्य के सम्त्रन्ध में प्रस्ताव पास कर लेती है। 


एक वित्तीय वर्ष में कई बार यह श्रावश्यकता उठ सकती है कि * 
के प्रस्तावों से भिन्न मार्ग अपनाया जाये । किन्तु ,जब कभी ऐसा 
जाता है तो उसे विचारार्थ पहले परिवद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता 
इसी प्रकार जब बजट द्वारा व्यय की शक्ति दिये विना हो एक मंद + 
जाती है तो उसके विस्तारों पर मी परिपद की स्वीकृति लेना जरूरी हूं 
किसी भी समिति को यह अधिकार नहीं होता कि वृह -बजद द्वारा 
किसी कार्य को सम्पस्त न करके बचत कर ले भ्रथवा किसी गन्य,कार्र 
खर्च कर दे | यदि कभी भी वह ऐसा करना चाहे तो उसे परिषद 
वेदित करना होगा तथा उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी | यह व 
है कि जब योजनाओं में परिवर्तत किया जाये तो ऐसा करने के 
रिक्त घन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए | कार्य करते समय * 
को ध्यान में रखना चाहिए कि घन को परिषद की स्वीकृति के | 
किया जा सके । यदि कोई समिति उन मदों पर घन खर्च करना 
श्रनुमानों में समाहित नहीं किप्रा गया है तो वह इसके लिए [7 
मान भेज सकती है । यह अनुपूरक श्रनुमान भी उसी प्रकार वि 
कृति के विषय होंगे जिस. भ्रकार श्रनुमान हुआ करते हैं । श्र 
पहले वित्तीय समिति को ही भेजे जाते हैं । यह प्रावधान प्रत्यन्तरशर 
क्योंकि यह खतरा रहता है कि अधिक घने खर्च करने के प्रस्ता:/०/ 
बिना उसके परिण मो पर मली प्रकार से विचार किये _.... 
कर ले । हर 


भ्रनुप्रक श्रनुमातों को स्वीकार करने के मार्ग: में एक सबसे 
यह उत्पन्न हो जाती है कि उंनके स्वीकार करने के.लिए पर्याप्त ८: 
हो | श्रतः वित्तीय समिति का एक कार्य यह भी होना चाहिए कि . 
तथा व्यय पर निरन्तर देख-रेख रखे और यदि कभी भ्रतिरिक्त व्यय 
उठे तो वह परिषद की वित्तीय स्थिति को बता सके | कुछ श्रनुपरक 
परिषद को प्रायः कोई विकल्प ही नहीं सौंपते ।. मुल्य. बढ़ने के कारण, 
बढ़ने के कारण तथा नवीन व्यवस्थापन द्वारा नई सेवायें बढ़ जाने. ' 
जो परिणाम होते हैं वे प्रायः ऐसे हैं जिनको भौतिक प्रनुमान व१।५” 
नहीं देखा जा सकता किन्तु फिर भी परिषद को उनके व्यय का भार 
करना होता है । भन्‍्य अनेक कारणों से भी भ्रतिरिक्त अ्रनुपुरक अनुमान 


हो सकते हैं । ' 


(॥ ) समझौते एवं भुगतान --जब परिषद द्वारा व्यय को स्वीद 
लिया जाता है, उसके वाद भी एक व्यापक क्षेत्र बच रहता है 
नियन्त्रण की श्रावश्यकता रहती है| व्यय की स्वीकृति. का भर्प . 
जानने के वाद ही उसके पूरे श्रथे को समझा जा सकता है; किन्द 
प्रशासनिक मामलों में परिषद कितनी दूर तक जा सकती है, यह बात 


स्थानीय सरकार का वि-। र८१ 


जाये उसको अधिकृत बनाने वाले व्यक्तियों या व्यक्ति से उस व्यय को वसूल 
करना । सम्बन्धित व्यक्ति स्थानीय सत्ता के सदस्य भी हो सकते हैं दो कि 
प्रस्ताव द्वारा इस प्रकार के व्यय को श्रधिकृत बना दें । श्राडीटर द्वारा जिस 
व्यक्ति का नाम लिया जाये, वह गैर-कालूनी रूप से खर्च किये गये धन के 
लिए स्थानीय सत्ता के कोष में रकम जमा करायेगा । तीसरे, श्राडीटर द्वारा 
इस प्रकार लिए जाने वाले धन की रकम निर्धारित व प्रमाणित की जायेगी । 
चौथे, वह श्राडिट के निष्कर्ष रूप में लेखों के श्रपने भत्ते को प्रमाणित करेगा । 
जिला भ्राडीटर के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी व्यय पर स्थानीय 
सर पर का कोई भी निर्वाचक भ्रापत्ति कर सकता है। परिषद के जिस सदस्य 
से पैसा वसूल (8॥०॥७726 ) .किया जाता है उसेकार्यालय के लिए कुछ समय 
तक श्रयोग्य ठहरा दिया जाता है'। 8 व 5 
स्थायो भ्रादेशों द्वारा व्यय का मियन्त्ररण 
[0एगाएण ण॑फ्र्ृंभागंएार 97 5थाकाए 00५ ] 

ही स्थानीय... सरकार भ्रपनी- समितियों के: /कार्यः का संचालन स्थायी 
प्रादेशों के माध्यम से करती है । सन्‌ १६३४ में स्वास्थ्य मन्‍्त्री ने पूर्व अनुभव 
के भ्रघार पर नमूते के लिए स्थाग्री आदेश जारी किये स्थानीय सत्ताये' केवल 
'ठेकों के 2000 में ही स्थायी श्रादेश जारी कर सकती हैं। प्रायः सभी स्थानीय 
त्त्ताओ्रों को. इत्की श्रावश्यकता पड़ती है श्रतः इन्होंने नमूने के तौर पर स्थायी 
आदेशों की- रचना कर.ली है। इसके माध्यम से प्रक्रिया को एकरूप बनने 
!में सहायता. मिलती . है । ठेकों के मामले में जो स्थायी श्रौदेश दिये जाते हैं, 
वे स्थायी सत्ता. को .निम्नतम दर वाले टेन्डर के अतिरिक्त टेन्डर स्वीकार 
करते से रोकतेः- हैं। यदि कभी ऐसा करना जरूरी भी हो तो इसके लिए 
'उचित व्यावसायिक .परामर्श लिया जायेगा । श्रन्य स्थायी श्रादेशों में से कुछ 
“पूजीगत (लेखें;:तथा साधारण सामयिक व्यय के भुगतान के तरीके को निय- 
-मित करते हैं-।; इसके द्वारा यह मी निर्धारित किया जाता है कि स्थानीय 
:सत्ताओं के जो सदस्य सत्ता के सम्मुख श्राने वाले.जिस विषय में स्वार्थ रखते 
हों वे ' उसकी' प्रक्रियाओं में माग न ले । इस प्रकार स्थायी आदेश स्थानीय 
-सत्ताओं .के अनुचित व्यय के विरुद्ध एक भन्य सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। 
* इसे प्रकार वित्तीय क्षेत्र में स्थानीय सरकार की क्रियाओ्रों को नियंत्रित 
.करने के? लिए .विभिन्न तरीके श्रपनाये जाते हैं। यदि हम ग्रेट ब्रिटेन की 
स्थानीय. सरकार: के वित्त - पर एक समग्र दृष्टिकोण से विचार करें तों पायेंगे 
.कि यहाँ के प्रशासन 'की *आ ईमानदारी एवं न्‍्यायोचितता किसी भी 
: देश की तुलना में कम नहीं है । 


दर हू 
समिति सवस्था . 


[प'प्त& 00४शाप।एफफ 8श्श'एश ] 
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ह समिति को व्यक्तियों का एक ऐसा निकाय कहा जा सकता है जो 
कि विशेष कार्यों को सम्पन्न: करने के लिए परिषद हारा नियुक्त की जाती 
है । इस प्रकार से नियुक्त समितियां परिषद के कार्यों के किसी एक भाग का 
संचालन करती हैं तथा. उस कार्य पर परिषद की स्वीकृति प्राप्त कर लेती हैं। 
समितियों की स्थापना करना कई एक कारणों से श्रावश्यक बन बांता है । 
स्थानीय सत्ता के पास करने के लिए भारी. कार्य होता हैं तथा इस सवको वह 
अपने बड़े श्राकार के कारण सुविधापूर्वक कर सकने में भ्रसमर्थ रहती है। वेह 
;इस कार्य को कुशलता के साथ भी नहीं कर सकती । परिषद की कार्यवाही में 
श्रनेक भ्रनौपचा रिकतायें बरती जाती हैं जिनके कारण वह किसी विषय पर 
विस्तार के साथ विचार कर सकते में भ्रसमर्थ नहीं हो पाती । इसके परिणाम- 
स्वरूप समिति व्यवस्था को प्रारम्म किया गया है । इस व्यवस्था के श्राधीन 
परिषद की शक्तियों एव' कत्तं व्यों का व्यवहार समिति ह्वारा किया जाता है। 
समिति व्यवस्था इ गलैण्ड के : स्थानीय प्रशासन की एक मुख्य विशेषता समभी 
जाती है । इन दोनों का विकास बहुत कुछ साथ-साथ - ही हुम्मा है। समिति 
व्यवस्था का-विकास इस कारण किया गया है क्योंकि छोटे-छोटे प्रतेक कार्य 
परिषद के दायित्व वन गये हैं। पहले जो कई कार्य एडहॉक (/0॥०८) 
निकायों द्वारा किये जाते थे उनको भश्रव स्थानीय सत्ताओं द्वारा ले लिया गया 
है। स्थानीय सत्ताश्रों द्वारा जो सेवायें ग्रमी.ली गई हैं, उनका .संचालन पृथक 
विभागों द्वारा एवं उन्हीं श्रधिकारियों के माध्यम से किया जाता है जो 
उनको पहले संचालित करते थे । 


समिति व्यवस्था के लाभ 
[400भा886 0 एणायां॥९६  $5एछॉशा ] 
समिति व्यवस्था केवल झ्रावश्यकता की ही जननी नहीं है वरन्‌ इसके 


ग्रनेक लाभ भी हैं। प्रथम, परिषद को अपने द्वारा सम्पन्त की जाने वाली 
सैवाश्रों के बारे में विस्तार के साथ स्तोचना होता है तथा ऐसा करते हुए वह 


सम, व्यवस्था... हैफरे 


प्र «भी दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकती तथा केवल समितियों तक 
प्रपन श्रापको मर्थादित कर लेती ह। समिति व्यवस्था उसे इस परिस्थिति 
के विरद्ध सहारा देती है । दूसरे, परिषद का कोई भी नया सदस्य उस समित्ति 
के कार्यो से 'परिचित नहीं होता जिसका वह सदस्य बनाया गया है। 
परिषद के कार्यों के केवल एक भाग मात्र से ही सम्बन्ध रखने के कारण वह 
शीघ्र ही एक समिति के कार्यो का परिचय पा जाता है । यह ऐसी परिस्थिति 
में भ्रत्यन्त महत्वपूर्णा है जब कि समस्त स्थानीय सरकार की सेवायें अधिक 
से श्रधिक तकनीकी होती जा रही हैं। इसके लिए या तो सवेतनिक अधि- 
कारियों को ही रखा जाये श्रथवा निर्वाचित सदस्यों भें तकनीकी ज्ञान का 
विकास किया जाये । तीसरे, समिति व्यवस्था भ्रत्यन्त लोचशीले होती है इसको 
परिस्थिति के श्रनुसार ढाला जा सकता है । यदि नई सेवाओं का संचालन 
करना है श्रथवा स्थापित सेवाश्रों का कोई भाग इतना बढ़ गया है कि 
उसके लिए भ्रलग से विचार करने की श्रावश्यकता है तो नई समितियां स्था- 
पित की जा संकती हैं। जब एक समिति की श्रावश्यकता नहीं रहती तो 
उसको समाप्त किया जा' सकता है। जब कभी -एक विभाग को दूसरे 
के साथ मिला दिया जाये भ्रथवा सेवा को स्थानीय सत्ता के श्रन्य निकाय 
को सौंप दिया जाये तो समिति की जरूरत ही नहीं रह जाती श्रौर ऐसा होने 
पर अ्रासानी से समिति को समाप्त किया जा सकता है। चौथे, समिति की 
बैठकों में फरिया जानें वाला वाद-विवाद पर्याप्त तकतीकी होता है तथा एक 
वार जब समिति द्वारा तकनीकी निर्णय ले लिग्रे जाते हैं तो परिषद भ्रपना 
समय 30 से सम्बन्धित मामलों .पर विचार करने में लगा सकती है। पांचवे, 
एंक समिति में पूरी परिषद की भ्रपेक्षा केवल . कुछ लोग ही बैठते हैं। अपनी 
छोटी सख्या के कारण समिति अपना कार्य आसानी से कर सकती है। स्थानीय 
सरकार की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि कार्यों पर विस्तार के साथ विचार 
किया जाना जरूरी होता है । समिति एक ऐसा निकाय होती है जो कि संतोष- 
जनक रूप से छोटी-छोटी बातों पर भी विच/र कर सकती है। छंटे, समिति 
की बंठकें व्यक्तिगत रूप से होती हैं जबकि परिषद की बैठकें सामान्य जनता 
के लिए भी खुली हो सकती .हैँ | समिति में कंगयें, का संचालन श्पेक्षाकृत 
श्रधिक श्रनोपचारिक रूप से किया जा सकता है ।- परिषद का व्यवहार वाद- 
विवाद के श्रनेक नियमों से तथा स्थायी श्रादेशों से मंर्यादित रहता है | समिति . 
का सदस्य जो भी उसके दिमाग में श्राये वह अपने साथी सदस्यों से कहने के 
लिए स्वतन्त्र होता है, किन्तु परिषद की बैठक में दिया जाने वाला भाषण 
ऐसा ही होता है मानो जनता के सामने दिया गया-हो । ऐसी स्थिति में परि- 
पद का सदस्य कई वार भ्रपनी वास्तविक इच्छाओं को प्रकट नहीं करना 
चाहता । वह वही बात कहता है जो उसे भ्रेस के सामने कहनी चाहिए 
तथा जिसके लिए वह जनता की प्रक्रिया सहने को तैयार हो । 


,.._ समिति व्यवस्था की हातियां ' 
[ 9540च8४९४ ७ 6 (एर।॥०० 8एछशा। ] 
समिति व्यवस्था उपयोगी है, श्रावश्यक है तथा लाभदायक किन्तु 
मह सब होने पर भी - वह भ्रालोचनाजों से परे नहीं है। ' शालोचका द्वारा 


श्र ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


समिति व्यवस्था की कई प्रकार से श्रालोचनायें की जाती हैँ.। इसकी प्रथम. 
झ्रालोचना यह है कि परिषद के सदस्यों के पास एक सीमित समय होता हैः 
श्रौर वह केवल कुछ ही समितियों में कार्य कर पाती है | जितसमितियों में वे: 
ये करते हैं, उनके सम्बंन्ध में उनका ज्ञान व्यापक एवं तकनीकी हो जाता: 
है किन्तु वे शेष कार्यो के बारे में प्रायः अ्रनभिज्ञ रहते हैं । दूसरे, परिषद यह. 
प्रयास करती है कि वे अधिक से अधिक समितियों में कार्य - कर सके जहां कहीं 
भी वे ऐसा करने लगते हैं. तों उनकी कार्यकुशलंता समाप्त हों जाती है। 
पा द प्रायः उन समितियों. में कार्य करना चाहते. हैं जो -जनता में भधिक- 
लोकप्रिय होती हैं, उदाहरंश के लिए शिक्षा समिति । भन्य-कम महत्वपूर्ण ; 
समितियों में कार्य करने के प्रति. अधिकांश सदस्य प्राय: अभ्रपत्ा उत्साह अकेठ- 
नहीं करते उदाहरणार्थे पुस्तकालय समिति । इंस प्रकार. की.कम महत्वपूर्ण. 
समितियां इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप और भी अ्रंधिक महत्वेहीन बनती घल्ी- 
जांती हैं । तीसरे, समिति व्यवस्था स्थॉनीय सत्ता के :कार्य॑-को बांट देती है; . 
तथा प्रत्येक समिति अपने आ्रापकी एक स्वतन्त्र “निकाय समभने लगती है! यह- 
स्थिति उस समय और भी खराब हो - जाती है जंब- परिषद समितियों को 
पर्याप्त सत्ता सौंप देती है तथा.एक तकनीकी विशेषज्ञ. को . विभाग का प्रध्यक्ष 
बना दिया जाता है । विशेषज्ञों की. यह प्रकृति होती है-कि. वे दूसरे कार्यों- 
को ग्रहण करने में बहुत कम रुचि लेते हैं तथा जहां. पारस्परिक सहयोग 
की आवश्यकता होती है वहां. संघर्ष पूर्ण-स्थिति पैदा हो जाती है चौथे, समि-. 
तियों की बैठकों से जनता को अलग रखा . जाता है। इस-व्यवहार के कारण 
“जनता से सम्बन्धित विषयों को. , भी जनता --से गुप्त रखने::का प्रयास किया: 
3ैशषाता है । इस व्यवस्था का:दुरुपग्रोग भी किया जा सकता. है । जिन. विषयों 
पर परिषद में सार्वजनिक रूप से विचार किया जाना चाहिए था उनको निर्वा- 
* चकों से छिपा कर रखा जाता है. ह ह५छ | 


८ समितियों के प्रकार :: 

5 ; [008 ० (ए०शण्राऑ(०७७ | 
३ स्थानीय स्तर पर जिन शक्तियों -का _ प्रयोग - किया * जाता है उन ; 
संमितियो' को कई भागों में विभाजित किया जाता हैं.। इनमें से बुछ 
प्रभुख निम्न प्रकार हैं--  .- . ... कि आ " 
:. - स्थायों समितियां'[50था्मेए8 (७॥ँा//०६६ |---स्थायी समितियां 
उनको कहा:जाता हूँ,. जिनको: स्थानीय सत्ता द्वारा भ्रनिश्चित काल के लिए 
या.प्रत्येक वाषिक्‌.बैठक:में नर्गरप्रालिका के :प्रशासकीय. .वर्ष, की अवधि 'में 
करने के लिए नियुक्त - करते हैं.। परिषद प्रत्येक वर्ष -किसी-मी- विशेष सेवा में 
सम्पन्न करने के लिए इस प्रकार की समितियों की नियुक्ति करती है । स्थायी 
समिति को भी कार्य की अति केंआधारः पर आय: दो भागों में विमाजित 
किया जाता-है-।: प्रथम हैं: सेवा समितियां: "[$छश८८- ए०राप्रं।९०४) । ये 
समितियां बें-होती हैं. जी कि परिपद्‌-के कार्यों में)से ही,किसीःएक को सम्माव 
लेती हैं; किसी विशेष सेवा-के ग्वन्ध का.मार/अपने ऊपर जे लेती हैं।  इंवरी 


समितियां विभागीय सिर्मितियां ((0०ए8प्राशाशे 00पाण्ं॥००४) कहचाती 


परमिति व्यवस्था न 
। द्न समितियों के कार्यो की अब उनसे भिन्‍त्र होती है थो विभाग 
पा विभागों द्वारा संचालित: किए जाते हैं । 


- २. विशेष समितियां: [908०४ (०घाप।(९९ |--पिशेष शामिति पे 
पपिद्‌ हरा किसीः विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है तथा एशा 
गरमिति का कार्यकाल उतना ही होता है जब हे कि बह कार्य समाप्त: ही 
हे गाता! इस प्रकार यह एक अस्पायी समिति है। फभी-फभी पह कार्मे 

| गिपके लिए इस प्रकार की समिति को स्थापना की जातो है, एतता अधिक 
। झजाता है कि यह एक प्रकार से स्थायी समेति हो बन जाती ह । इस 
| पारकी समिति के उदाहरण के रूप में हम उत्त समिति को रख सकते है 
। गे किंत्री नयी समस्या, एक प्रस्तावित नई सवा या किसी सास प्रशासफीय 
एप के प्वन्ध में छानवीन करती है । परिषद्‌ में जब समय-समय पर चित्तेष 

गा उमन्न होते हैं. तो-नियमत रूप से उनके लिए विशेष समितियां नियुक्त 
एदीवाती हैं। इस प्रकार की चमितियों का एक प्रन्य उदाहन्ण युद्ध 

। शाैय सत्ताभों द्वारा नियुक्त वे समितियां हैं जिनका सक्ष्य मेयर को चुनना 
हे है। मेयर का चुनाव:एक ऐसा कार्य है जिसमें लोगों के व्यक्तित्व 

३ प्रावश्यक रूप से. विवेचना का प्रश्न आता है । यह विवेचना यदि 

छ ग्िति के माध्यम से आ्रान्तरिक वि हक तथा समभोते की प्रत्रिया से 

| शैगा तो अधिक भ्रच्छा रहे । परिषद्‌ की खुली बैठक में ऐसे विषयों पर 
लिएजज़े से भ्रनेक जटिलतायें पंदा हो जाता हैं किन्तु जब समिति अपनी 
पोज बैठक में इस सम्बन्ध में निणय से लेती है तो कार्य अधिक 

। एक उ्मल हो जाता है। वहीं-कहीं यह प्रन्यात्त है कि भेयर का 

एप वर प्रतग-अलग दलों से किया जाये । ऐसे स्थानों पर भी भेगर 
| हिए एक समिति (348) 09॥9 (छाध्रा(९८) नियपत्र गो जा 

कई) जब परिषद्‌ मेयर का वेतन निश्चित करना चाहती » तो इसके 
धर्तत्ाकधी समिति से परामर्श लेती है, स्थानीय परिर प*ियों पर 

गा है तथा मेयर बनने याले व्यक्ति भी मम्गफ सयापित 

जरै। हु 
3248 5 


*हीष दाता निध्ित समितियां [5090007/ (०छागरा( ७४ |: 
2 मार बुच्च समितियों दी स्थापना करना जरूरी होता 2। एसी 
हर शैजापना के लिए स्थानीय सत्ता बाध्य होवी है । प्रधुत स्वानीय 
494 प्रकार की मा द्वारा किया जाए। है । एक 
५४ गैकार की समितियां रांगी ! यह वात दंग नध्य पर 
पक जगीय सत्ता किस प्रकार की है 5 मुस्य-झूरय परि- 
एक दे की स्थापना करती है । पाउन्टी परिकदें को दश्ध 
न ब्वि का की स्थापना करनी 'ऐती हैं। ऊाहरण वो 
फ्रेकि अब, वित्त एव वत्याथ से सम्बन्धित संनितियां । 
'अेपलशार की समिति. को मिथक्त कर दिया जा। है, 
पे पर. मेज प्रकार दी समिति को विचायर्थ प्रस्तुत किये 
0 2 संबंधित किसी भो विपय पर १रिपद्‌ 
वे तक्क बह समिति की पिफारित एवं 
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प्रतिवेदन प्राप्त न कर ले । संकट काल में इस नियम का प्रपवाद भी हो 
सकता है। इस प्रकार की समी समितियां स्थायी समितियां होती हैं किन्तु 
समी स्थायी समितियां इस प्रकार की समितियां नहीं होती । 


इस प्रकार की समितियों की रचना एवं गठेन के सम्बन्ध में विशेष 
प्रावधान रखे.जा सकते हैं। एक वितीय समिति. में परिषद्‌ के ही सदस्य होते 
हैं. वहां सहबृत सदस्यों (20-00/०0 ध्राभा5०४) के लिए. कोई स्थान नहीं 
रहता । शिक्षा समिति में प्रनुमवी तथा ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो क्षेत्र 
की शैक्षणिक परिस्थितियों से सम्बन्ध रखते हों तथा परिचित हों। इस 
समिति की रचता की मुख्य बात यह है कि इसका प्रबन्ध शिक्षा मंत्रालय द्वारा 
स्वीकृत किया जाता है। राष्ट्रीय सहायता श्रधिनियम के श्राधीत गठित की 
जाने वाली समिति: में पुरुषों की भांति स्त्रियां मी हो सकती हैं। इस प्रकार 
की समितियों की बनावट के सम्बन्ध में एक. अन्य :महत्वपूर्ण बात यह देखनी 
होती है कि सहवृत सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रावंघान रखा गया है प्रथवा 
नहीं! वतंमान के फुछ श्र ग्रे जी श्रधिनियम यह व्यवस्था कर देते हैं कि समिति 
के कम से कम आधे सदस्यों को परिषद्‌ से हीलिया जाये। इस प्रकार 
सहवृत सदस्य श्रधिक नियुक्त करने का श्रवसर प्राप्त हो जाता है । 


४, पझनुमति द्वारा निर्मित समितियां _ [?शाप्रांडआए8 (०७ ]-- 
संविधि द्वारा निभित समितियों का क्षेत्र भ्रधिक, व्यापक. नहीं है। शनकी 
तुलना में उन समितियों का क्षेत्र अ्रधिक व्यापक है. जिनकीं स्थापना स्थानीय 
सत्ता द्वारा इसलिए की जाती है कि उनको ऐसा करने की अनुमति प्राप्त है। 
उन समितियों का गठत करते समय सत्ता, को. यह. स्वतम्त्रता रहती है कि 
सम्रिति के विशेष कार्य-क्षेत्र के भ्रनुसार जिस॑- प्रकारं की समिति का संगठन वे 
च.हैं कायम कर लें । कई बार यह सुझाव दिया- जाता है कि यह प्रधिक 
उपयुक्त होंगा यदि कानून द्वारा निम्ित समितियों के लिए सभी निर्देश उठ 
दिये जाते या उनको ए%जित करके एक सरल निर्देश का रूप दे दिया जाता। 
जिन कतूएों के द्वारा. स्थानीय सत्ता की स्थापना की जाती है वे काबूत 
उनको इस प्रकारे की समितियां नियुक्त करने को तथा ऐसी शक्ति की 
हस्तांतरित करने की सत्ता प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार की समितियों की रचना 
से सम्बन्धित कानून समय-समय पर पास किए-गये हैं। भ्रतः वें एक वा 
स्थानीय प्रकार की सत्ताओं के बारे में विचार करते हैं। सभी प्रकार की 
स्थानीय सत्ताओं के बारे में एक साथ नहीं । विभिन्न प्रकार की स्थानीय 
सत्ताओं को समिति नियुक्त क 'ने की जो शक्ति दी जाती है वह भलगनबा 
होती है । स्थांनीय सरकार अधिनियम, १६३३ के अनुसार सभी पूर्व व्यकत्ता- 
पनों को महत्वहीन बना दिया गया और स्थानीय सत्ताम्रों को यह शर्कित दी 
गई कि . अपने कार्य का संचालन करने के लिए वे जो भी आवश्यक सके 
समिति- नियुक्त कर लें। लय एल 

५. सांधारण समितियां [ 070॥ब्ाए 00एरएा॥९2४]--एक समा 
नियम के अ्नुसारं परिषद उतनी समितियां बना सकती हैं जितनी #ई 
झावश्यंक समझें । इन समितियों में पूरी तरह से परिषद के संदस्य हो सकी 
हैं अथवा सहवृत सदस्य; किन्तु सामान्य रूप से समिति के कम से कम दी: 


[40०४/०7 ० ६6€८एणा्/आ।ए 00 एणणाणं(/९६ ] 

जव स्थानीय परियद द्वारा अपनी सदिविवयों को चेता सौंपी जाती दे 
तो इसके लिए वह दी प्रकार के तरीके अपना सकतीं है । प्रयम, प्रत्येक देवा 
के लिए जिसके लिए कि झत्ता उत्तरदायी है, एक समिति निवुक्त कर दी हादी 
है। वह तरीका अपने आप में बहुत पुराना है। जब स्थानीय खत्ताओं का 
प्रारम्म किया यया था उसी समय से इस प्रकार की समितियां प्रचलित हैं छर 
वर्तमान में भी ये अत्यन्त महत्वपूर्णा हैं । जव एक स्थानीय झत्ता च्मिदियों क 
गठन के इस ठरीके को काम में लेती है तो वह स्वास्व्य, शिक्षा, जल वितरण 
'एवं अपने द्वारा सम्पन्न होने वाली समी सेवात्रों के लिए एक-एक स्थायी 
समिति नियुक्त कर देती है । प्रायः सभी संव्चि द्वारा निमित समिद्धियां एक 
विशेप सेव से सम्बन्ध रखती हैं । दूसरे, परिषद्‌ के कर्त्तंत्यों को कार्य के 
प्रकार के अनुसार मी विभाजित किया जा सकता है। इस व्यवस्था के श्रनुमार 
वित्त, कानूनी व्यापार, सचिवालय-क्रार्य, समिति चिकित्सा सम्बन्धी कार्य, 
इन्जीनियरिय-कार्य, थ्रादि के लिए एक-एक समिति नियुक्त की जाबगी । सनी 
काउन्टी पंरिप्दे एवं राजबानी वारो परिपदे कानून के अनुसार एक वित्तीय 
समिति रखती हैँ ॥ इस समिति को छोड़ कर सभी संविधि द्वारा निमित समि- 
नियां एक प्रदत्त सेवा का नियन्त्रण करती हैँ । ब्रन्य प्रकार की सत्तागं में 
वित्तीय समिति श्रनुमति द्वारा निमित ममित्ति होती है तथा श्रधिकांश 
परिपदें इस प्रकार की समिति का गठन रूरती हैं । कार्य के प्रकार पर 
प्राधारित अन्य समितियां जिनको प्राय: श्रव्रिकांश परिपदों द्वारा नियक्त 
किया जाता है वे हैं स्टाफ समितियां (5 4 0०ए००॥॥०८5) श्र कार्य 
"समितियां (ए०॥5 0०7्राणां(72०5)-। रे 


बन्द 


न 


यह कहा जाता है कि जब स्थानीय सत्ता समितियों के गठन का निर्णय 
परे तो उसे मुख्य रूप से तीन बातों पर विचार करना चाहिए । प्रथम, 
* परिषद के समी कार्यो को इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि.हरकोई 
- यह जान सके.कि कौन सी समिति कौन सा, कार्य सम्पन्न करती है । इसी 
विधि के द्वारा यह निश्चिचत हो पाता है कि - सभी विपग्नों पर विचार क्रिया 
जाता हैं श्नौर सभी सम्बन्धित तत्वं। को ध्यान में रखा गया है। हर समझ 
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ऐसी अनेक समस्याए' रहती हैं जो कि वर्तमान समितियों के अ्रधिकार क्षेत्र 
से बाहरं होती हैं। इन पर विचार करने के लिए एक सांमान्य उद्देश्य पर्मित 
का गठन फिया 'जा सकता है । दूसरे, जन समितियों के कार्यों को समहीकृत 
किया जाय तो सत्ता की क्रियाग्रों के सुपरिचितं 'सम्मागों की ध्यात में रक्षा 
चाहिए तथा इसे उन लोगों की स्वेच्छा पर . नहीं छोड़ -देना चाहिए जो 
कार्य निर्धारित करते सभय परिपंद'में कार्य .कर रेहे हों। जन-स्वात्य एवं 
गुह-निर्माण जैसी कुछ सेवाएं होती हैं जिन प्र, विचार करने के लिए पृषक 
समितियों की श्रावश्यकता होती है। समितियों की रचना चोटी एवं कम 
'महत्वपूर्णा' सेवाओं के लिए भी उतनी ही महत्वपूंरां है। इनको समितियों 
इस प्रकार संयुक्त किया जाता है ताकि उचित समन्वय बना रहे । तीपो, 
यह कहा जांता है कि समितियों की सख्या जितनी क्रम होगी उतना ही गच्चा 
है। इसका प्रर्थ यह नहीं कि समितियों की संख्या इतंनी कम हो जाग कि 
उनका कार्य-भार श्रधिक :बढ़ जाए तथा : उनकी लम्बे. समेय तक वैठकें की 
पड़ें; किन्तूं जब समितियां श्रधिक होती हैं तो खंतरा ' यह हो।जाता है कि 
सत्ता का: एकीकरण समाप्त हो जाता है । “पत्येक समिति अपने प्रापकी 
परिश्द की एक छोटी इकाई मानने की अपेक्षा एक स्वतन्त्र- व्यक्तिल गाली 
लग जाती हैं । व 34 मय जा आन 
एक पारषद सम्पूर्ण स्थानीय सत्ता के 'हितों को ध्यान में रहे विन 
कैवल प्रपनी ही समिति के लक्ष्यों को पूरों करना चाहेगो। वर्तमान परमय में 
यह प्रवृत्ति अधिक जोर पर है कि कई समितियों का गंठन किया जाती 
चाहिए | प्रधिक समितियों को प्रजातन्त्र का प्रतीक माना जाता है। [क 
: 4 के लिए पृथक समिति की रचना करके उसेकार्य में लोगों का उतार 
"दृढ़ इच्छा भी जागृत की जा सकती हैं. इसका परिणाम भच्छा भी है 
. ' सकता है श्रौर'धुरा भी । श्रंघिक समितियां होने से सेमड्जस्म की प्मस्पा 
रहती हीं हैं साथ ही यह मनोवेज्ञानिक दृष्टिसे भी खराब समझी ाती है। 


अत्येक' समिति में एक भ्रलग विचारधारा विकसित करने की प्रवृत्ति प्रमुं् ही 


जाती'है। यह प्रवृत्ति अपने श्राप में लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है किंतु 


इसका एक मेंहल्वपूरा पहलू है कि यह एक' गुंलत अकार की सतत हैं 
आवना को जम्म देती है जो कि भ्ासानी से दूसरी समितियों के साध वा 
पैदाकरदेतीहै। ,.. .  , «०. . 
ि, समितियों की रचना :. 
... [76 (०0एणश्ल07 ,.ण (0०॥ए॥०४४] 
किसी समिति.की रचना किस प्रकोर्र की'जाएंगी. उसके सदर हि। 
प्रकार नियुक्त होंगे तथा उसका प्राकार[वया होगा; 'प्रोदि बातों की दिए 
स्थानीय सत्ताश्रों द्वारा लिया जाता है । सामान्य रूप से यह मात्रा हक है 
छोटीः समितियां. संवश्रे ष्ठ ढंग से कामःकंर॑ती हैं. किन्तु कंगील ट 
समितियां प्राप्त करता ' भ्रत्यन्त कठिन हो जातों है।। “ विशेष ' हप दे 5 
सत्र में जहां कि सामान्य भावना यह रहती है कि कांउन्टी के को लेक बरस 
प्रेत्येक समिति में प्रतिनिधित्व होता चाहिए ॥! श्रंधिक घने शहरी सा! 
आावता नहीं पाई जाती छोटे -तेया पुराने/बॉरोज में. यह सोचा बार े 
3. बटन 5 पक कली ?: हर 5 5 के 40 हक कक न 


5 पर. हो 


सामात प्यवस्या रण 
समितियों का गठन करत समय प्रत्येक वां से एक-एक सदस्य लिया जाए 
किन्तु वड़े शहरों में यह सिद्धान्त काम में नहीं लिया जाता । शहरी क्षेत्रों 
में राजनेतिक दल व्यवस्था स्थानीय सत्ता में मली प्रकार समाविष्ट हो जानी 
हैं। एक समिति की वनावट पर राजनंत्रिक दृष्टि से विचार किया जाता है 
तथा एक समिति के सदस्यों को इस प्रकार नियुक्त किया जाता है हि समिति 
का राजनंतिक सम्माग सम्पूर्ण परिषद के राजनेतिक सम्माग को प्रदर्शित 
करता है | जहां समितियों की सदस्यता राजन तिके ग्राधार पर निर्घारित होती 
है वहां प्रवर समित्ति की सिफारिशों को कार्यात्मक रूप दिया जाता है । स्थायी 
समितियों के समापति का चुनाव करते समय दल की महत्ता काम कर 
जाती है। कहीं-कढीं पर प्रमुख दल समापतित्व के समी स्थानों को 
ले लेता हैं । 


समिति की रचना से सम्बन्धित एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 
इसमें कितने परिषद के सदस्य हों तथा कितने सहवृत सदस्य हों । जब कमी 
एक सेवा के संगठन पर विचार किया जाता है तो ऐसे अवसरों पर एक 
समिति के संविधएत को प्रायः नि.श्चत कर लिया जाता है श्रौर जब कभी 
श्रावश्यक समझा जाए तो इसमें संगोधत कर लिया जाता है | प्रनेक संविधि 
द्वारा निभित समितियों का श्राकार एवं रचना ससद के अधिनियम द्वारा 
निर्वारित- फी जाती है । कई वार यह प्रावधान किया जाता है कि समिति 
के सदस्य परिष्रद के सदस्य न हों किन्तु वे अनिर्वाचित सदस्य हों तथा उनको 
समिति की सेवाग्रों के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान एवं अनुमव के कारण समिति 
का सदस्य बना दिया जाए। कई वार एक समिति के भ्राकार एवं बनावट से 
सम्बन्धित नियमों को सेवाओं के प्रशासन के लिए सत्ता द्वारा निरमित एवं 
मन्त्री हारा स्वीकृत योजनाग्रों में सम.हित्त कर लिया जाता है । 


जिन सदस्यों को किसी निकाय में उसके स्थित सदस्यों के मतदान 
दारा चुना जाता है' उनको सहवृत सदस्य ((0००09/८( ॥(९७॥967६) कहते 
सन्‌ १६३३ से पर्व श्रनेक संविधि द्वारा निर्मित समितियों में बहुत से सहवृत 
सदस्य होते थे । इनको सम्बन्धित संसदीय अधिनियम द्वारा निर्धारित तशीफे 
से चना जाता था । सन १६३३ के स्थातीय सरकार अधिनियम ने एक सामान्य 
प्रावधान रखा जिपके श्रनुसार समी स्वानीय सत्ताएं वित्तीय समिति को छोड़ 
कर सभी समितियों के लिए ऐसे सदस्पों को सह॒वृत कर सकती हैं जो कि 
परिपद के सदस्य नहीं हैं । इस प्रकार से नियुवत व्यक्तियों को सहव त सदस्य 
कहा जाता है। ये पारपद के रूप में कार्य करने के योग्य दोने चाहिए। 
किसी भी समिति के एक-तिहाई से भ्रधिक सदस्यों को सहवृत नहीं किया जा 
सकता । इस प्रकार प्रत्यक समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्य परिषद 
सदस्य होते हैं प्रौर इप्त प्रकार स्थानीय सत्ता नियन्त्रण रख पाती कै । पे 


२६० ग्रंट ब्रिटेन में स्थ्यनीय प्रशासन 


प्रजातन्‍्त्र यह मान कर नहीं चलता कि सा्वंजनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति 
निर्वाचित ही होगा । इस दृष्टि से केवल यही पर्याप्त है कि निर्वाचित तत्व को 
प्रधानता दी जाए। स्थानीय सरकार के कार में ऐसे व्यक्तियों को साथ लेने 
के भ्रनेक अवसर भ्रात हैं जो कि परिषद के सदस्य नहीं हैं। इन अवसरों को 
कई दृष्टियों से न्‍्यायोचित बताया जाता है । प्रथम, चुनाव की प्रक्रिया निश्चित 
रूप से यह प्रदर्शित नहीं करती कि स्थानीय मत के प्रत्येक पहलू का प्रतिनि- 
घित्व किया गया है । ऐसा इसलिए होता है क्योंकि “चुनाव प्राय: समहों 
द्वारा नियन्त्रण रहते हैँ जिनमें वे समी लोग प्रम्मिलित नहीं होते जो कि 
स्थानीय सरकार के कार्य में माग लेना चाहते हैं । ऐसे श्रनेक लोग होते हैं जो 
स्थानीय सरकार के कार्यों को महत्वपूर्ण रूप से सम्पन्न कर सकते हैं किन्तु 
जो भश्रपने श्रापको राजनैतिक दलों में नहीं मिलाना चाहते तथा स्वतन्त्र उम्मी- 
दवार के रूप में चुनाव प्रचार एवं मत प्राप्त करने के पचड़ में नहीं पड़ना 
चाहते । 


दूसरे, यह हो सकता है कि प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए 
भर्थात्‌ परिषद में स्थानीय मत के सभी रूपों को स्थान मिल जाए किन्तु ऐसा 
होने पर भी यह सम्भव है कि सदस्यों के पास बुद्धिपूर्ण निर्णय लेबे के लिए 
झ्रावश्यक ज्ञान एवं विशेषज्ञता न हो । यह विशेष रूप से उस समय होता है 
जब कि राजनैतिक दल व्यवस्था सुस्थापित होती हैं और सदस्यों का निर्वाचित 
दलीय स्तर के भ्राघार पर होता है न कि उनकी बुद्धि एवं ज्ञान के आधार 
पर । तीसरे, पारषद प्राय: सार्वजनिक भावना से प्रभावित लोग होते हैं जो 
कि श्ननेक स्थानीय क्रियाओं में भाग लेते हैं जिनका सम्बन्ध परिषद से नहीं 
होता । यदि परिषद के सदस्य श्रपना सारा समय स्थानीय सरकार के कार्यों में 
लगा दें तो भी वे विशेषज्ञ नहीं बन सकते । विशेषज्ञता के अभाव में वे 
बेठकों में भाग लेना नहीं चाहेंगे । ऐसी स्थिति में उन्त लोगों को समितियों में 
रखन। उपयुक्त रहेगा जो कि श्रपनी रुचि एवं विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान के कारण 
समितियों में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित होंगे । चौथे, श्रपती सहवृत की 
शक्ति का प्रयोग करके एक स्थानीय सत्ता अपनी समितियों में ऐसे लोगों की 
शक्ति एवं विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान का लाम उठा सकती है जिनका परामर्श उस 
समय बहुत महंगा पड़ जब कि सत्ता इसके लिए वेतन देने के लिए 
तैयार हो । है 


सहवृत्ति का सिद्धान्त लाभदायक होने के साथ-साथ कुछ दोष भी 

रखता है । कई स्थानों पर इस सिद्धान्त का प्रयोग नहीं किया जाता । पारषदों 
में यह भावना मुख्य रहती है कि वे ऐसे व्यक्ति को सहवृत सदस्य बनाना 
चाहते हैं जो उनका साथी है तथा जो चुनाव में हार चुका है। इस प्रकार 
मतदान के समय जनता द्वारा श्रभिव्यक्त. इच्छा का उल्लंघन किया जाता है। 
परिषद के संदस्य प्राय: ये नहीं देखते कि व्यक्ति समिति के कार्यों से सम्ब- 
न्धितं ज्ञान एवं रुचि रखता हैं कि नहीं भ्रौर वे भ्रपने मित्रों या स्थित पारपदों 
की पत्नियों को सहचूत बना देते हैं । सहवृत्ति के सिद्धान्त का एक श्रन्य खतरा 
'यह बताया जातां है कि इसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों को शक्ति सौंप दी जाती 
हैँ जो कि मतदाताओं के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते | यह कहा 


समिति व्यवस्था २६१ 


जाता है कि परिषद के पास इतना समय नहीं होता कि वह अपनी समितियों 
के कार्यों को निकट से देख सके या संशोधित कर सके। इसके परिणाम 
स्वरूप एक समिति के दो या तीन सदस्य अपने विशेषीकृत ज्ञाव के कारण 
समिति को प्रभावित करने में समक्ष हो जाते हैं। ह 

एक वार जब समिति स्थापित कर दी जाती है श्रौर वह कार्य करने 
लगती हैँ तो उसकी रचना में सुधार मो किया जा सकता है। समिति के 
स विधान में किसी प्रकार का सुधार करने की शक्ति स्वयं समिति के पास ही 
रहती हैं । इस सम्बन्ध में लिया गया कोई भी निर्णय एक सिफारिश के रूप 
में होगा, इसे परिषद के सम्मुख विचाराथे प्रस्तुत किया जाएगा श्रौर परिषद 
इसके लिए प्रस्ताव पास करेगी । । 


समितियों का श्रधिकार क्षेत्र (थ७॥ा5 ० एशशिशा९९ ० (6 एणााए- 
0०९५) --एक समिति को क्या कार्य करने के लिए उत्तरदायी ठहराया 
जाएगा यह वात उस प्रस्ताव में मिहित रहती है जिसके द्वारा परिषद 
समिति को स्थापित करती है । इस प्रस्ताव के शब्दों का श्रत्यन्त महत्व होता 
हैं प्रौर उनको ध्यान से देखा जाना जरूरी हैँ तमी परिषद के कार्यों का संचा- 
लन आसानी से किया ज। सकेगा जवकि यह जानना सरल हो कि किस कार्य 
को किस समिति द्वारा सम्पन्न किया जाता हैं ) समिति की शक्तियों के प्रसार 
के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । यह स्पष्ट रूप से उल्लेख कर 
देना चाहिए कि समिति का मुख्य कार्य परिषद की परामर्श देना मात्र है 
अथवा यह परिषद की भ्रोर से हस्तान्तरित शक्तियों का प्रयोग करेगी । 


समिति के सदस्यों का चपन ($ल«००णा रण 06 (0ग्राएा(6९ 

' शशा॥श5) --कुछ समितियों का निर्वाचन प्रति वर्ष किया जाता है जहां 
परिपद के मदस्प एक निश्चित श्रनुपात में प्रति वर्ष सेवा निवृत्त होते हैं और 
नए सदस्परों को निर्वाचित किया जाता हैं वहां यह जरूरी बन जाता हूँ कि 
समितियों को प्रति वर्ष नए सिरे से नियुक्त किया जाय। जिन सत्ताओं में परि- 
पद के सदस्य तीन वर्ष तक श्रपने पद पर रहते हैं वहां यह सम्भव होता हूँ 
कि समिति के सदस्यों को श्राम चुनाव के समय नियुक्त कर दिया जाय श्रौर 
तीन वर्ष तक उनको पद पर रहने दिया जाए। वंसे वाधिक निर्वाचन के 
अपने कुछ लाम हैं क्योंकि प्रतिवर्ष नई समस्याए' उत्पन्त होती हैं और उनके 
भ्रनुसार परिवर्तत किया जाना भी जरूरी हो जाता हैँ । श्रतः यह परिवर्तन 
थोड़ा बहुत करने की भ्रपेक्षा प्रति वर्ष प्री तरह से ही किया जाए तो श्रधिक 
प्रच्छा रहेगा । परिषद एक व्यक्ति को एक वर्ष के लिए नियुक्त करती है । उस 
काल में वह सदस्य श्रावश्यक रूप से परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता । परिषद 
हारा यह भी भ्रस्ताव पास किया जा सकता है कि समिति के एक सदस्य को 


परिषद को सदस्यता से वंचित रख दिया जाए तथा उसके स्थान पर अन्य 
सदस्य को नियुक्त कर दिया जाए । 


.. समिति में कार्य करने के लिए सदस्यों का चुनाव करते समय कई 
तत्वा को ध्यान में रख कर चलना होता है। सदस्यों की. प्राथमिकताओं 
को देख कर चलना अधिक उपयुक्त रहता हैं। इसके लिए उचित तरीका... 
यह है कि परिषद के सभी सदस्यों को समितियों की एक सुची प्रदान कर ही .. 


| 
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जाए प्रौर उनसे उनकी प्र।। मकता के पता लगाया. जाए कि वे किस समिति 
में सेवा करना चाहते हैं। # सदस्य को एक से अधिक समितियों का सदस्य 
भी बनाया जा सकता हें। एक सदस्य प्रायः धोन या चार समितियों का 
सदस्य रहता है किन्तु सदस्थों को जितती अधिक समितियों का सदस्य बनाया 
जाता है उतना ही समिति व्यवस्था को नुकसान रहता है| समिति का सदस्य 
अपने विसूत कार्य को एक या दो मुख्य क्षेत्रों में ध।मित करके अपने विशेष- 
ज्ञतापूण ज्ञान का विकास, करता है तथा परिषद के कार्य के-विशेष पहलुभों 
में रुचि को बढ़ाता है । ह 


समिति के सदस्यों की नियुक्तियां परिषद के प्रस्ताव द्वारा की जाती 
हैं जिसमें यह बता दिया जाता है कि कौन सदस्य किस समिति में कार्य 
करेगा । परिषद के अन्य सभी कार्यों की मांति समिति की सदस्यता तय करने 
में भी पूरी तैयारी की जरूरत होती. है | यह एक प्रकार से एक जटिल समस्या 
का समाधान करने के समान है। कुछ टुकड़ों को उचित रूप से संयुक्त 
कर दिया जाता है भौर तब यह ज्ञात होता है कि इससे कोई भ्रन्य भाग 
विस्थापित हो जाएगा। जब इस भाग को समायोजित किया जाता है तो 
प्रन्य भाग को भी समाग्नोजित करने. की श्रावश्यकता उत्पन्न हो.जाती है | जब 
कभी परिषद में किसी राजनैतिक दल का प्रभाव होता है तो समितियों की 
सदस्यता का निण मर भी राबजनैतिक- दलों द्वारा "किया जाता. है किल्तु जहां 
राजनेतिक दल शक्तिशाली नहीं होते वहां दो तरीके अपनाए जाते हैं । 


प्रथम तरीका यह है कि परिषद के ' सदस्य एके व्यक्तिगत बैठक बुलाते 

हैं जिसि तकनीकी रूप ' से सत्ता की बैठक नहीं कहा जा सकता | वे यह 

विचार करते हैं कि किस -प्रकार समित्िग्रों का गठन-किया जाए भौर इसके 

लिए वे एक सूची बताते हैं ऐसा वे या तो एक समभौते के द्वारा कर लेते 

हैं भ्रववा मतदान द्वारा ऐसा करते-हैं। बाद में यह मभी:निर्धारित कर दिया 

जाता है कि कुछ व्यक्ति तामों का प्रस्ताव करेंगे श्रौर कुछ उनका समर्थंत 
करेंगे । जब इस सूची- को परिषद, के सम्मुख रखा जाता है तो कोई एक 

सदस्य नामों को प्रस्तावित करता है भ्रौर पारषदों का बहुमत उस प्रस्ताव 

को स्वीकार कर लेता, है जिसे-. उसने अपनी व्यक्तिगत बैठक में पहले ही 
स्वीकार कर लिया है । समिति के सटस्यों : की नियुक्ति का एक दूसरा तरीका 

चयन समिति हारा नियुक्ति:है। यह समिति परिषद की प्रतिनिधि होनी 
चाहिए | इसमें नेता लोग तथा प्रभावशाली सदस्य होते हैं। यह समिति प्रत्येक 
समिति के लिए नामों की एक सूची वनःती -है श्ौर इसे परिषद के सदस्यों 
के पास सुझाव के रूप में भेजती है.। जिस परिषद में चयन समिति होती है 
वह इस वात पर जोर देती है (कि परिषद में झ्ाने से पुवे समितियों की सभी 
तियुक्तियों को चयन समिति द्वारा विचार लिया जाता चाहिए। इसका श्रर्थ 
यह हुआ कि यदि कोई परिपद का सदस्य किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने. या 
घटाने के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत करे तो परिपद इस पर तब तक निर्णय 
नहीं लेगी जब तक कि विषय को चयन समिति के पास नहीं भेज दिया जाए । 


हे > - समितियों के सम्बन्ध में और विशेष- रूप से चयन समिति के सम्बन्ध 
: में एक मुख्य कठिनाई, यह रहती-है कि ये वास्तविक की श्रपेक्षा सैद्धान्तिक 
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प्रधिक होती हैं। परिषद के कार्यों का ध्ंचालन विविवाद हप से क्या ा 
है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि समितियां उत्त समय तक बर्त पे 
जब तक कोई नई समिति नियुक्त न की जाए। कानून के पनुस्तार एक प + 
पद के समाप्त होने के बाद जब दृछरी परिषद निर्वाचित ती है तो 
वीच में कोई अवकाश नहीं रहता। दित्च प्रकार एक नई कक 
तुस्त वाद नहीं मिल पाती, उसी प्रकार इस सम्बन्ध में भी कोई वघान 
होगा चाहिए कि कुछ दिल तक पूर्व परिषद द्वारा नियुक्त समितियां काय 
करती रहें । इसके विरुद्ध यह कहा जाता हैं कि चुनाव द्वारा न स्प 
ही बदल दिया जाता है और ऐसी स्थिति में ये समितियां गैर प्रतिनिधि हो 
सकती हैं। ऐसा होता कम से कम चयन समिति के लिए अ्नाग्यपूर्ण रहेगा। 
इससे कुछ कठिताई भी उत्पन्न हो जाती है । जद एक समिति को यह मालूम 
हो जाता है कि चुनाव परिणामों के कारण शीघ्र ही उत्तको तद्त्यता में 
परिवर्तन होते वाले हैं तो वहूं भ्रपने कार्य को पहले की भांति ही रहेगी। सहवृत 
सदस्य सामान्यतः किसी भ्रत्य सत्ता या स्वेच्छापूर्र निकायों के प्रतिनिधि 
होते हैं। ऐसी स्थिति में परिषंद का कल्क सत्ता से या निकाय से उन व्यक्तियों 
$े नाम. पूछता, है जो." सहवृत होना चाहते हैं। इन व्यक्तियों को हि यक््त 
करते के लिए नहीं कहा जां सकता क्योंकि यह॒ शक्ति परिषद में निहित होती 
है। जिस सदस्य को नामांकित किया जाता है उस्ते परिषद प्रावः नियुक्त ही 
कर लेती है। यदि वह व्यक्ति पूर्णतः श्रनुपयुक्त ही हो तो वाह दूसरी है। 
कमी-कम्ी तीन या बार नामों की प्रार्थना की जाती है ताकि परिषद को 
चयन का भ्रवस्र मिल सके ) न्‍ | 


वित्तीय समितियों की सदस्यता के बारे में कुछ कहना विशेष हप से 
महत्वपूण है। व्यावहारिक रूप से कुछ छोटी पत्ताओं को छोड़कर प्राय: 
सभी सत्ताए वित्तीय समिति नियुक्त करती हैं। परिषद के वित्तीय कार्यो पर 
नियन्पण करने के लिए किस प्रकार की सप्रितिं भ्रधिक उपयवत रहेगी, इस 
उम्बन्ध में श्रलग-अलग मत हैं कुछ लोगों का कहत। है कि यदि वित्तीय समिति 
में भ्रत्य सभी समितियों के सभापति रस दिए बोएं तो कं।यं सरल हो 
86 । 3 ५8 20४ ही 0 वित्तीय संभिति की बैठक में 
उपस्थित होते हैँ तो वे ग्रपती प्रमितियों दृष्टिकोण £ एव 
क्त कर सकते हैं। अन्य लोगों का कहना है कि हक गा 


योग्यता एवं रुचि के 
किया जाना दिए । यह भी तक दिया जाता है कि यदि समिति के सदा 
अन्य समितिय के समापति नहीं रहे तो वे अधिक स्वतत्वतापू्वक विचार 
कर सकते हैं। यदि अन्य समितियों के समापत्ियों को वित्तीय समिति ; 
वाया ग्रया तो वे प्राप्त कोष को आप में वाँटने के लिए सौदेवाज कह 
करेगे भर बचत की सो व्यय करते पर क्ेद्धित हो जाएगे। 
सम्रितियों के सभापति 
[708 (कक्षाश्रध्ात्‌ (०ए॥०६४ ] 

स्पानीय सत्ताथरों को समितियों का समभ,पेति एक विद्ेष है... 

होता है । वह बैठकों को निय॑न्त्रित 'करने:के परतावा प्र्य कप 
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पूर्ण होता है। समिति के समापति एव' समित्ति द्वारा किए जाने वाले कार्यों 
से सम्बन्धित भ्रधिकारी के बीच विशेष रूप से घतिष्ठ सम्बन्ध रहता है। 
जब कभी ऐसे तत्कालीन विषय उत्पन्न हो जाते हैं जबकि समिति की दूसरी 
बेठक में विचार करने से पृर्व. ही निरशाय लिया जाना जरूरी हो तो झ 
दोनों के बीच विशेष रूप से घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ जाते हैं । ऐसी परिस्थितियों 
में अधिकारी का कार्य निर्णय लेने का होता है भौर परिषद उस निर्णय को 
मानती है । नि य लेते समय अश्रधिकारी समिति के सम्मापति से विचार 
करता है श्रौर समापति उसे परामर्श एवं निर्देशन देता है । परामर्श देते समय 
सभापति यह ध्यान रखता है कि उसकी समिति उससे वया करने की ग्राशा 
करती है । उसे यह. जानना चाहिए कि समिति के सदस्य किस प्रकार सोचते 
हैं। समिति का समापति उत्तका एक मान्य सदस्य होता है | वह समापतिं 
तभी बन पाता है जब कि उसने समित्ति में एक लम्बे समय तक कार्य 
किया है या वह समिति के कार्य का कुछ विशेष ज्ञान रखता है या वह प्रपती 
स्थानीय राजनैतिक संस्थ। का एक प्रमुख व्यक्ति है। सभी 02028 में 
वह एक महत्वपूण स्थान रखता है श्लोर समिति का नेतृत्व एवं निर्देशन 
'करने की स्थिति में होता है । 7 । 


परिषद समिति के समापति को नियुक्त कर सकती है क्योंकि रुमिति 

को परिषद द्वारा बनाया जाता है भौर वही इस बात का नि य लेती है कि 
समित्ति का क्या रूप होगा । इतने पर भी परिषद स्वय' सभापति की नियुक्ति 
नहीं करती वरन्‌ वह प्रत्येक समिति पर ही छोड़ देती है कि वह अपने समा- 
पति को नियुक्ति करे । यदि किसी समिति में उप-समापत्ति की आवश्यकता 
हो तो वह भी इसी रूप में नियुक्त किया जाएगां जिस प्रकार समापति को 
नियुक्त किया जाता है | समिति के समापति की निमुक्ति प्राय: प्रति.वर्ष की 
जाती है। यद्यपि एक ही व्यक्ति को कई बार नियुक्त किया जा सकता है। 
- समिति की प्रथम बैठक का समापतित्व परिषद के सभापति द्वारा अ्रथवा किसी 
वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जा प्रकता है प्रथवा समापति की कुर्सी को खाली 
: छोड़ा जा सकता है ऐसी स्थिति में क्लर्क नामजदगी प्रामन्त्रित करेगा तथा 
- नियुक्ति के लिए एक उचित मोशन रखेगा । जहां कहीं परिषद दलीय श्राधार 
पर संचालित होती है वहां समापति का चयन दल कौ व्यक्तिगत बैठक में 
किया जा सकत है । इसका अर्थ यह कदापि नहीं है जिस दल का परिषद में 
. अहुमत है वह श्रावश्यक रूप से सभी समितियों में भ्पने दल का सभापति और 
' उप-सभापति रखना चाहेगी। कुछ परिषदें राजनैतिक दिमाग वाली भी होती 
हैं जो कि अपनी समितियों पर राजनीतिक को हावी नहीं होने देतीं । जहां कहीं 
ये बातें दलीय यन्त्र द्वारा निश्चित नहीं की जाती वहां प्रमावशाली सदस्य 
ही इस बात पर विचार करते हैं कि किस व्यक्ति के नाम को श्रागे रखा 
जाए | भ्रषिकांश स्थानीय सत्ताएं वर्षों तक सभापति को उसके पद पर बनाएं 
रखती हैं। इसके लिए शर्ते यह है कि वह व्यक्ति परिषद का सदस्य बना रहे 
वर भ्रन्य सदस्यों का विश्वास-पात्र बना रहे । किसी समिति के सभी कार्यो 
को सीखने में समय लगता है इसलिए यह श्रत्यन्त उपयोगी रहेगा कि एक 
भनुभवी व्यक्ति को लगातार समापति पद पर बनाए रखा जा सके । इसके 
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कुछ दुष्परिणाम मी हैं। समापति के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं प्रौर उतका 
निर्वाह करते हुए व्यक्ति जिन बातों को सीख पाता है उनको साधारण सदस्य 
नहीं सीख सकता । ऐसी स्थिति में एक सदस्य को प्रशिक्षित करने का सर्व- 
श्रेष्ठ मार्ग यही है कि उसको समिति का समापति बना दिया जाए। जब एक 
समिति के सभापति को प्रति वर्ष बदल लिया जाता है तो इसके परिणाम- 
स्वरूप यह सच है कि समिति का समापति कम योग्य एवं कुशल रहेगा 
किन्तु इससे समिति के समी सदस्य श्रधिक उत्तरदायी वन जाएगे । 

समितियों के सभापति परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों में महत्वपूरा 
तत्व होते हैं | वे समिति द्वारा संचालित की जाने वाली सेवा के साथ एका- 
कार हो जाते हैं तथा समिति के संचालन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 


सम्तितियों की बढकें 
[7॥6 ४४७॥०९५ ए (०ए्राआ(९९४ ] 


परिषद तथा उसकी समितियों की सभी वंठकों के लिए एक कार्य-क्रम 
होता है । समिति की बैठकें प्रायः उसके कार्य की मात्रा से निर्धारित की 
जाती हैं किन्तु फिर भी कार्यक्रम कुछ सीमाए लगा देता है। समितियों के 
कार्य का मुख्य लक्ष्य परिषद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। कई एक 
समितियां सीघे परिषद को प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करतीं वरन्‌ वे अपने विचार- 
विमश के तिष्कर्प भ्रन्य समिति के सामने रखती हैं | इस प्रकार कई एक 
समितियाँ सिल कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हैं | ऐसी स्थिति भें यह जरूरी 
होता हैं कि इन समितियों का कार्य -क्रम पहले से ही निश्चित कर दिया जाए 
ताकि कार्यो में देरी न हो प्रौर भ्रम पैदा न हो। पूरे वर्ष के कार्य क्रमों को 
एक डायरी के रूप में छपाया जा सकता है। ३... 


समितियां श्रपनी वैठकें गुप्त रूप से करती हैं श्र्थात्‌ .प्रेस श्रथवा 
जनता उसमें नहीं बेठते | कमरे का भ्रवन्ध भी इस दृष्टि से महत्व रखता है। 
सदस्य गोल मेज के झूप में वंठ्ते हैं श्रौर वाद-विवाद में भ्रनौपचारिकता बरती 
जाती हैं । समिति के समापति के एक श्रोर कल बैठता है श्नौर दसरी भोर 
सम्बन्धित विमाग का अध्यक्ष । यदि कोई भ्रन्य विभाग भी कार्यों में रुचि ले 
रहा हे तो उसके उचित प्रतिनिधि मी बैठक में भाग ले सकते हैं । यदि 
समिति को अपना कार्य उचित रूप से संचालित करना है तो उसे पर्याप्त 
सचिवालयी सहायता प्राप्त होनी चाहिए । इसका एक एजेन्डा उचित रूप 
में तैयार किया जाना चाहिए भौर उसके साथ सभी आवश्यक कागजात 
लगाए जाने चाहिए । अधिकांश विषय वस्तु सम्बन्धित विभाग से प्राप्त होगी 
गौर यह सुविधाजनक प्रतीत होता है कि विभाग के प्रध्यक्ष को समिति का 
वलर्क बना दिया जाए । कानून के झ्रनुसार ऐसी कोई बाघा नहीं है कि स्वा- 
स्थ्य के मेडिकल झधिकारी को स्वास्थ्य समिति का क्लर्क न बनाया जा सके 
या शिक्षा संचालक को शिक्षा समिति का; किन्तु व्यवहार में एक समिति 
का सचिवालय सम्बन्धी कार्य अन्य विभागों के कार्यों से भी सम्बन्धित रहता है 
झोर उम्पूर्ण परिषद से भी उसका सम्बंध रहता है| परिषद का क्लर्क परिपद 
के सनी दार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता है. 
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यदि उसका विभाग समितियों के लिए .- सचिवालय :के रूप में कार्य करे तो 
समितियों के बीच तथा विभिन्‍तर विभागों के श्रधिकारियों के बीच कार्य 
भ्रच्छी प्रकार से संचालित हो सकेगा । मल 8 
' परिषद का कल कितनी समितियों में उपस्थित रहेगा तथा उसके 
सचिवालय सम्बन्धी कार्ये को करेगा, यह बात सत्ता के श्राकार पर ॒निर्मर 
करती है। समिति का कल श्रावश्यक परिपत्रों को एकत्रित करता है, उनको 
व्यवस्थित रूप में रखता है और उन्हें सदस्यों के पास भेजता है। बैठक के 
समय वह समस्त कागणी कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। वह प्रक्रिया 
के विषय में तथा व्यवहार के सामान्य सचालन के बारे में समिति को परामर्श 
देता है। वह सदस्यों की उपस्थिति को लिखता है तथा समिति की प्रक्रियात्रों 
एवं निणु यों का अभिलेख रखता है। बैठक के बाद वह समिति के उन 
निर्देशनों को संचालित करता है जो सच्रिवालस. सम्बन्धी कार्य की सीमा 
' में श्राते हैं। वह भ्रावश्यक कागजों को तथा:समिति के:निर्णयों को उन उचित 
कार्यालयों एव विभागों को भेजता है जिनसे उनका. सम्बन्ध है । एक अच्छे 
कार्यालय का सगठन, इसलिए जरूरी समझा जाता है ताकि वह विषयों को 
विभिन्न विभागों के बीच में खो जाने से बचा सके भ्रौर सूचना एवं प्रतिवेदन 
को वापिस समिति में मंग्रवाने का प्रयत्न करू सके - ताकि समिति का-क्लके 
श्रागे की बैठक के लिए कार्यक्रम बना सके । इसे वह कार्य श्रपने हाथ में नहीं 
लेना चाहिए जो कि अन्य विमागों के अधिकार क्षेत्र में ग्राता है। उसे 
विभागीय स्टाफ के पर्यवेक्षक के रूप में - का4 नहीं करता चाहिए फिर भी 
उसे समिति के कार्य से उत्पन्न समी विषयों की देख-रेख करनी चाहिये | यदि 
भ्रधिकारियों के बीच कोई मतभेद हो तो उसकी सूचना फौरन दी जानी 
चाहिए। सदस्यों को ऐसे कोगज प्राप्त नहीं करने चाहिये जिनमें विरोध- 
पूर्ण प्रतिवेदन दिये गये हैं या उनके श्रधिकारियों द्वारा बैठकों में विरोधी परा- 
मर्श दिया गया है। समिति के क्‍्लके को यद्दि किसी विषय में कोई सन्देह हो 
तो उसे चाहिये कि वह परिषद के कलक के सम्मुख उसे रख दे । 


समिति का एक भ्रच्छा क्लक॑ वह माना जाता है जो श्रधिकारियों 
तथा सदस्यों के बीच के सम्बन्ध को भ्रच्छी-तरह से समभता है । उसके पास 
स्थायी आदेशों तथा परिषद के व्यवहार के. सम्बन्ध में विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान 
होना चाहिए; इसके भ्रतिरिक्त समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्य 
की प्रकृति से भी वह परिचित होना चाहिए। विभिन्न कागजों को उसे केवल 
यह देखने के लिए नहीं पढ़ना-चाहिए कि वे व्यवस्था के श्रनुसार हैं या नहीं 
किन्तु यह भी देखना चाहिए कि उसमें किन-किन बातों का विशेष झूप से 
उल्लेख किया गया. है- तथा वाद-विवाद में कौन सी वात प्राकर्पण का विपय 
रही । समित्रियां प्रायः-अपने समी निण य स्वयं नहीं लेतीं। क्‍्लक की हमेशा 
यह ध्यान रखना चाहिये कि वह निर्णयों का भ्रमिलेख रखने के लिए वहां है। 
न कि. उनका श्राविष्कार करने के लिए। यदि समिति किसी नि य पर नहीं 
पहुंची है या उसे स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है कि वह निर्णाय वंगा 
है तो वह स्थिति को स्पष्ट करने के लिए समापति को कह सकता है। $& 
विषयों में उसे कुशलतापूर्वक यह देखना चाहिए कि समिति के सम्मुख एक 
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संक्षिप्त रूप में प्रस्ताव रखा जा सके जिसे सभापति श्रासानी से पढ़ सके 
भौर उसे समभने में कोई कठिनाई न हो । 
संयुक्त समितियां 
[गा ए०ण्रण्या((००४ ] 
स्थानाय सत्तायें एक दूसर के साथ मिल कर एक संयुक्त गा बनाने 
'को राजी हो सती ईं; इसमें सम्बन्धित परिपद के प्रतिनिधि रहेंगे। इस प्रकार 
की संयुक्त समितियों को गठित करने का मुख्य लक्ष्य इस प्रकार की सेवाए 
प्रदाव करना है जिनमें भारी खर्नण करना होता है तथा कोई भी एक 
सत्ता पूरी तरह से उसे सम्पन्न नहीं कर सकती। छोटी सत्ताए सार्वजनिक 
यातायात की सेवाझ्रों के लिए भ्रथवा विकसित तकनीकी के लिए कोई भी 
कदम उठाने में उस समय तक असमर्थ रहती हैं जब तक कि वे एक साथ 
मिल कर कार्य न करें। ये सेवाएं किसी भी एक़ निर्मायक सत्ता द्वारा प्रशा- 
सित की जा सकती हैं. तथा पढ़ौसी सत्ताओ्रों द्वारा इनके लिए इतना ही 
योगदान दिया जायेगा जितना कि वे इन सेवाश्नों का लाभ उठायेंगी | जब 
कमी एक संविधि द्वारा निम्िित समिति के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए 
संयुक्त समिति का गठन किया जाता है तो इसके लिए उन विद्येष प्रावधानों 
की भ्रावश्यकता होती है जो सविधि द्वारा निभित समिति की स्थापना .के 
लिए आवश्यक हुआ्ना करते हैं। संयुक्त समितियों का प्रचलन स्थानीय स्तर पर 
इतना भ्रधिक नहीं है। ये प्रसल में वहीं प्रयुक्त की जाती हैं जहां भ्रावश्यक 
होती हैं। 
पसम्रितियों की हस्तांतरित शक्तियां 
[7स्‍6 0०७०६१३४९० ए०फ्तदा5 ण॑ (ण्गरणां((९०४] 
समितियों के लिए शक्ति का हस्तांतरण श्रर्थात परिषद के नाम पर 
इसे कार्य करने का श्रवसर प्रदान करना स्वयं परिषद की स्वेच्छा पर ही निर्भर 
करता है । एक स्थानीय परिषद द्वारा अ्रपनी समितियों को कितनी सत्ता 
' हस्तांतरित की जाती है इसके सम्बन्ध में कोई एक जैसा व्यवहार नहीं है । 
परिषद को यह भ्रधिकार है कि वह अ्रपनी किसी भी शक्ति को समिति के लिए 
हस्तांतरित कर सके । यह जरूरी नहीं है कि जिस समिति को हस्तांतरण 
किया जा रहा है वह भ्रावश्यक रूप से स विधि द्वारा निमित समिति ही हो। 
परिषद प्रपनी रेट लगाने की शक्ति एवं घन उधार लेने की शक्ति को हस्तांत- 
रित नहीं कर सकती । कानून के अनुसार काउन्टी परिषद वर्ष भर में केवल 
घार बार ही मिलती है जबकि इसका मिलना जरूरी होता है। काउन्टी परि- 
पद भ्पनी हस्तांतरण की शक्ति का प्रयोग व्यापक रूप से करती है । समितियों 
को नीति सम्बन्धित प्रश्नों पर निर्णय लेने की शक्ति भी हस्तांतरित कर दी 


जाती है। यह सामयिक रूप से भपनी प्रक्रिया से सम्बंधित प्रतिवेदन परिपद 
को देती रहतो है । न 
उपसभमितियाँ 
[87%-00णा९९४ ] 


स्थायी समितियां प्राय: सामयिक या स्थायी उपसमितियों 
शे रचना कर लेती हैं। यदि कोई समिति बह ाह 30 836588 


चाहती है कि प्रत्यायोजन में __ 


रश८ ग्रेट ब्रिठेन में स्थानीय प्रशासन 


उसे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग उसकी उपसमिति द्वारा किया जाये तो इसके 
लिए यह जरूरी है कि शक्तियां स्वयं परिषद द्वारा ही उपसमिति को सौंप दी 
जायें । ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की 
कानूनी कठिनाई पैदा न हो । वैसे समितियां उपसमितियों की रचना करने की 
स्वतंत्र शक्ति रखती हैं । उनके ऊपर परिषद का आ्रादेश या निर्देश तो रहता ही 
है | इसे एक श्रत्यन्त महत्वपूर्ण नियम माना जाता है कि शक्ति को उस समय 
तक हस्तांतरित नहीं किया जाये जब॒ तक विशेष वैधानिक मान्यता उसके 
पीछे न हो । परिषद द्वारा जब किसी समिति को शक्तियां हस्तांतरित. की 
जाती हैं तो इसका यह प्नर्थ कदापि नहीं होता कि वह समिति इन प्राप्त 
शक्तियों को किसी श्रौर को हस्तांतरित कर दे । ः । 


यह कहा जाता हँ कि उपसमितियां कायम रखने की. प्रथा पर कुछ 
निगरानी रखी जानी चाहिए । कुछ समितियों में यह प्रवृत्ति पाई जाती हँ कि 
वे छोटी-छोटी कठिनाई उन्पन्त होने पर भी उपसंमितियां नियुक्त कर देती 
हैं । दूसरी श्रोर कई एक समितियां आवश्यकता ' होने पर भी उपसमितियां 
नियुक्त नहीं करतीं । ये दोनों ही प्रवृत्तियां उचित निर्देशन के बाद रोकी जा 
सकती हैं | उप-समितियों के सदस्य ऐसे होते है जो कि श्रपने कार्यों में पूरी 
समिति की अपेक्षा भ्रधिक रुचि लेते हैं, कुशलता के साथ करते हैं तथा कम 
समय में ही सम्पन्न करने का प्रयास करते हैं। साधारणतया यह समभा जाता 
है कि यदि नित्य प्रति के कार्यों को सम्पन्त करने के लिए उपसमितियों की 
._. नियुक्ति कर दी जाये तो ्रधिक श्रच्छा रहे | कोई भी उपसमिति यदि पूरे 
, ; वष के लिए स्थायी रूप से नियुक्त कर दी जाये तो श्रधिक उपयक्त रहेगी । 
/ * स्थायी वाषिक उपसमिति की रचना कई एक <दृष्टिकोणों से सर्वोत्तम मानी 
' - जाती है। नित्य प्रति के कार्यो के श्रतिरिक्त कुछ विशेष समस्‍यायें भी समय- 
समय उत्पन्न होती रहती हैं.जिन पर विचार करने के लिए उपसमितियों की 
नियुक्ति करना उचित समभा जाता है। ये उपसमितियां. स्थायी नहीं होनी 
चाहिए । विशेष समस्या:का समाधान होते ही .इनकी' स्थापना का महत्व 
जाता रहता है | प्रमुख सम्रिति द्वारा प्राय: ऐसे विपयों को उपसमिति में 
विचारार्थ भेजा जाता है जो कि विशेष ज्ञान की भश्रपेक्षा स्थिरता एवं भ्रधिक 
, विचार की ग्रावश्यकता- रखते. हैं। उपसमिति उन पर नियमितता एवं शीघ्रता 
से विचार कर सकती है । उनके निर्ण-यों की भ्रवहेलना प्राय; कम ही की जा 
सकती है । बड़ी योजनाश्रों तथा नीति- सम्बन्धी -विषयों.पर' प्रमुख समिति ही 
भली प्रकार विचार कर सकती है । - शेड 


उपसमिति का सचिवालय- सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित विभाग के एक 
ग्रधिकारी द्वारा सम्पन्त किया जाता है। उपसमितति प्रमुख समिति को अपना 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है । इनके कार्यों में उचित' समन्वय भी आसानी से 
स्थापित किया जा सकता है । एक प्रमुख समिति में उपसमितियों तथां उप- 
उप-समितियों की वनावट रह सकती' है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कि 
परिषद में उपसमितियों की रचना रहती है-!इस प्रकार शिक्षा समिति में 
* ग्राथमिक, माध्यमिक एवं- भ्रागे की.शिक्षा के. लिए भी गअ्रनेक उपसमितियां 
- गठित,की जाती हैं । एक ऐसा कार्यक्रम. होना चाहिए जिसके अअ्रनुसार पूर्ण 


समिति व्यवस्था २९६ 


शिक्षा समिति को उसकी समी उपसमितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हो सके तथा 
यह समिति अन्य समितियों से विचार-विमर्श करने के बाद कोई निर्णय लेती 
है । इस प्रकार परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने से पूर्व विपय को प्राय: सम्ब- 
न्वित समितियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 
परिषद एवं समितियां 
[ए०एथों ज्ञापे (णगरात्रा(।९९५ ] 


स्थानीय सत्ता के अनेक कार्य: एवं उत्तरदायित्व होते हैं श्रतः उसको 
ग्रनेक समितियों एवं उपसमितियों के:माध्यम से कार्य करना होता है। इन 
निकायों की रचना आंशिक रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा की जाती है और 
ग्रांशिक रूप से परिषद के बाहर वाले सदस्यों से । परिषद को 
इन छोटे निकायों के कार्यों के वीच समन्वय भी स्थापित करना होता है। 
साथ ही यह भी देखना होता है कि किसी समिति या उपसमिति द्वारा ऐसी 
मीति मं श्रपपाई जाये जो परिषद की मूल,नीति से भितन हो । उनके कार्य 
परिपद की सामान्य नीति में उपयुक्त बैठने वाले होने चाहिए । 


समन्वय प्राप्त करने के लिए परिषद श्रनेकः प्रकार के तरीके प्रपना 
सकती है । यह हस्तातरित किये जाने वाले कार्यों को श्रच्छी प्रकार से पारिभा- 
पित कर सकती है ताकि समिति को अपने कार्यों के बारे में किसी प्रकार का 
स देह न रहे । यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जब कोई ऐसा विषय उपस्थित 
हो जाये जिससे एक से श्रधिक समितियों का सम्बन्ध हो तो क्या कदम 
उठाना चाहिए। उदाहरण 'के लिए यदि स्तान समिति (फकक8 00फां- 
((००) यह प्रस्ताव रखे कि स्कूल से बच्चों के जो दल स्कूल के घंटों में तरण- 
ताल को देखने आते है उनसे लिए जाने वाले पैसे 'बढ़ा दिए जायें तो यह 
स्पष्ट है कि इस प्रस्ताव से शिक्षा समिति भी प्रभावित होगी क्योंकि वही बढ़ी 
हुई दरों को देने के लिए उत्तरदायी होगी; ' न्‍ 
कुछ परिपदें परिषद की सेवाओं को सम्पन्त करने के लिए एक सामान्य 
उद्देश्य समिति (0था८ा॥ ९०:90$० 0०४०(७०४) नियुक्त करती हैं। यह 
समिति ऐसे विषयों पर भी (विचार कर सकती है जिसका सम्बन्ध एक से 
थ्धिक समितियों से हो ।. यह्‌ समिति सम्बन्धित समितियों के दृष्टिकोण के बीच ' 
समन्वय स्थापित करती है । इस सामान्य ठहश्य बाली समिति एवं श्रन्य 
समितियों के दीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कुछ परिपदें श्रन्य सभी 
समितियों के समापतियों को इस नीति निर्मायक निकाय में नियुक्त कर 
सकती हैं । ४ 
समितियों फो भ्रपने कार्य का संचालन करने में पर्याप्त घन का उपयोग 
वरना होता है । केवल कुछ ही समितियां ऐसी होती हैं. जो या 
को सम्पन्न करने के लिए घन का उपयोग नहीं करतीं | समिति को कोई रेट 
हे हक कक करने को ३ नहीं होती अ्रतः परिषद्‌ का समितियों 
२. पुरा वित्तीय नियंत्रण रहता है'। काउन्टी 
हा एन वि बम काउन्टी परिषद्‌ तथ। राजघानी वारो 


| य स्थापना करनी होती है । श्रन्य स्थानीय 
सत्ताए इस समिति की स्थापना करने के लिए वाध्य नहीं है वरन्‌ वास्तविक 


घ्यदहार में प्राय: वे सभी वित्तीय समिति का संगठन करती हैं । प्रत्येक. 


३०० ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


श्राय तथा व्यय का वर्ष भर-का - अनुमान तय करती है। जहां आवश्यक 
समभती है वहां इतमें कभी करती हैं तथा परिषद के सम्मुख अपनी सिफारिश 
प्रस्तुत करती है। परिषद का यह वित्तीय नियंत्रण समितियों के कार्यों पर 
देख-रेख करने में तथा उन पर नियन्त्रण रखने में श्रत्यस्त प्रभावशाली होता 


हैँ । 
.... ह्टाफ समिति 
[ छात्रा (णरपरा66 | 


स्टाफ समितियों को स्थानीय सरकार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नवीन 
विकास माना जाता है। ये समितियां संविधि द्वारा. निर्मित (झाक्वंपाता॥) 
नहीं होती वरन्‌ इनको स्वेच्छा से (एऐशपआ5आ५७) कायम किया जाता हैं । 
हैडी विभागीय समिति (प्लू8600ए9 [0९ए0077०7(8- (१० ँञाए/॥०८) मे अपने 
१६३४ के प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह कहा था कि ऐसी समितियां स्थापित की जानी 
चाहिए जो कि स्थानीय पदाधिकारियों की भर्ती, प्रशिक्षण एंवं योग्यता आदि 
के वारे में विचार कर सके । सन्‌ १६३४ के पूर्व भी' बड़ी-बड़ी स्थानीय 
सत्तायें इस प्रकार की समितियां नियुक्त करने लगी थीं-। इस प्रकार की 
समिति की स्थापना के प्रायः वे समी कारण थे जो कि वित्तीय समिति की 
स्थापना के कारण थे । जब परिषद के कार्यों का क्षेत्र बढ़ा तो यह भी 
स्वामाविक था कि स्थानीय सत्ता के कमेचारियों , की संख्या एवं प्रकार भी 
झनेक हो जाते । इन सभी कर्मचारियों की स्थिति एवं समस्याओ्रों पर परि- 
. पद द्वारा पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया जा सकता । प्रशासन' को कुशल 
| रूप से संचालित करने के लिए यह परम श्रावश्यक समभा. जाता है कि कमे- 
' चारियों के प्रबन्ध में तथा आधिकारियों के कार्यों की विभिन्न शाखाओं में 
श्र णी का निर्धारण करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाये । इस कार्य को 
यदि सूक्ष्म परीक्षण के बाद सम्पन्न किया जाना है तो यह जरूरी है कि इस 
कार्य के लिए एक श्रलग से .समिति स्थापित की जाये । 

वतंमान स्टाफ समितियां यद्यपि कर्मचारियों से सम्बंधित विभिन्न 
समस्याझ्रों पर विचार करती है किन्तु इसका श्रर्थ यह कदापि नहीं है कि उनकी 
नियुक्ति योग्यता, प्रशिक्षण आदि पर “इस समिति का ही एकाधिकार हो 
जायेगा। कुछ परिपदों का विचार है कि इस प्रकार का केद्धीकरण न तो 
प्रावश्यक है और न उपयोगी ही। स्टाफ समिति को मुख्य रूप से जिन 
कार्यो के लिए उत्तरदायी रखा गया वे हैं- वेतन, सेवा की शर्तें तथा भ्रंणी 
विभाजन शआ्रादि के संबंध में साधारण योजना को लागू करना, स्थायी समित्ति . 
की सिफारिश के. अनुसार प्रत्येक विभाग की स्थापना की स्वीकृति देना, स्थायी 
समिति की श्रेणी के पुनविभाजन तथा नये पदों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर 
विचार करना आये । जब स्थायी समिति के हाथों में नियुक्ति का काम सौंप 
दिया जःता है तथा पदोन्नति एवं श्रेणी के पूनविभाजन की सिफारिश बह 
करती है तो इनका सूक्ष्म परीक्षण रटाफ समिति द्वारा किया जाता है । 

कार्यो के इस विभादन के विरुद्ध यह कहा जाता है कि जहां इस प्रकार 
कार्यो का विमाजन होता है वहां संतोषजनक परिणाम प्राप्त होने की 
गुजायश वहुत कम रह -जाती है । कार्यों के वीच विभाजन रेखा भी 











सप्ठ हर से रहीं खींची दा उक्तदी क्योंकि करमंचारियों का स्थिति एवं 
धबा की जन निरन्‍्दर इदलतों रहती हैं। यदि कार्यों का री 
रऊच्रल्‍त पं स्थायी रूप ले कर दिया जाये तो नी विचार एवं विवरख, 
ही समिति मे दवसे सनिदि तक नेदे दाने में पर्याप्त सनध लग झावन 








ह + हि कप 
>> हहेगी नल कद हि ० मह-्यंद> ००. 
द्रौट बद् पिया अधिक सुवंदादनक ना नहीं रहेगी । कई लखदतग का 
८. >> + धनन भर , सेवा की भंत , दहाली प्रशिक्षण 
(विदार टू कक्ष सूनचारियों के दतन, मत्त, सवा का शत , 5हा/%का, 3ाललच् 


के के यदि स्टाफ समिति के में सौंप दिया जाये 
दाता का बाद स्टाफ सामात 5 हायों मे सत्र दिया ऊाद 


त 











दो अत्यन्त सद्ृत्वद््य रहेगा वेचा उपयोगी भी । वित्तीय समिति ५ 

बक्से के मभार्तियों के उपस्थित सेने की जो कही जाती है वह 
मपितियों के सझमायतियां के उपस्‍्थत हाने का जो वात कहो जाता हूं वह 
>> ८मिति 


साठ नतिति के प्रसंग में झौर मी अधिक उपयोगी रहेगी | स्वावी सनितियों 
मणापदियों क्षो विभाग के कर्मचारियों के बारे में अधिक जानकारी रहती 
| इस समिदि में संतुलन स्थापित रखने के लिए कृछ तटत्व चदस्वों को 
सवा ढाता अत्यन्त आवश्यक है किन्तु इस बात का ध्यान रहें कि सदस्यों 
को मंस्दा बहुत अधिक न हो जाये । 
काय समिति 
[776 एण5 (एणगणा॥०४ | 















































न रा मा बन विवादपूर्स ५ 
कार्य समिति की स्वापना एक अश्रत्वन्त विवादतृणं विषय है। इस 
ब्रज. टनार लज्द् 3 जे >० बा होदा १] झजिनको से विभाग रा मजदरों 
ममिति हा सम्दन्व उन सेवाग्नों से होता हैं जिनको विमाय द्वारा मजदूरों 
3 42028 नह कि 3, भाग छ 
गडेरों के दाश्यम से सन्पस्त किया जाता हैं। ये विभाग प्रत्यक्ष रूप से 
ओ न बे जी हि शत समय कलम जाके, कक नहीं 
जनता हु लठा वनत द& । व अन्य विनादया का ऋवद महबणा सात्र ही ह्‌ 
इन बग्मे स्थायी मामिद्रियों के ग्रादेश के इनयार अपने ५ 
इसे बरनू सथाया खानादतया के आदख के अदुयार अपन उचर्द्ायत्व का निभाते 
हा द्षारो का प्रनियन्‍ता स्वास्थ उमिदि से निर्देच्न प्राप्त करेगा 
र्ै । इस प्रत्ार द्वादा का प्लानदन्ता ऋच्थ दादाद ते वचदुद प्राप्त करर 
ज्ट द्ि उज्े अराओ मलवाहिनी न >> >+>-+> व्न््ल््ज 5 ञ> इसी 
ऊद कक उसे सुगम सहवाहदा उ रबावद काय का उन्पनय करना हा । इसी 
प्रयार यदि उमके बाय का इंम्बंद संदकों ते हे नो वह सडक सनिरि का 
हल जनक अल मम हिल पड 2 उपचात वे 
प्रामश गब 4ददश शारे रकरया | बयां ७दादपाददा से यहू ऋआऋधजा की कऊाती 
हैंदिये इन कार्यो में नाग लेंगी तथा इच्ध प्रक्तार वे अपने प्रशाउक्रीय च््यों 
ना जि बडे जन छ्सी परिमस्दिदियों रे >> मय किया ड्ज5 3 के ५ 
पेय तल दरया । सना पाराच्याठया ने बह ए्रश्त किया दाना हे क्त कार्य 
समिति को क्यों स्थापित किया डापे | ः स-जडि-ज >ज> किसी 
मात का बा स्थवाउत किया बाद । उनसे स्थापित करके हस किसी लक्ष्य 
जिज्मल वासना चाहते >> झट कार्य छा बा न बे कब की 
दे| पूरा कारन हुत हू) कागे साभात के समथर्क्नों का रू 





भाटचा। 
पाय ४ 2च्टक्‍लओईी: कार्यों संचालित के करेगी 5७० «2 2 ए्‌ 
पाय सानात कार्यो को नंच्रालित करेगी, छेक्तों का प्रवन्ध करेगी ठथा हेके 
दाम में उत्सत्त प्ग्तों पर विचार करेगी । इन उद्र कार्यों को एक समिति 
पच्टो 58% मे सम्पन्त कर सकती हैं क्योंकि बह विनिनन श्षेत्रों में प्राप्त 
भेद से श॒द् पारस्परिक सम्बन्ध काबम करके इन प्रश्नों के सम्दन्ध में परम 
छनुमर ने शाम ले सकते हैं । कि 


सभापति, सदस्यों एवं श्रधिकारियों के बौच्च सम्बन्ध 
[॥06 कशंशा०णाष्ाए 0 (कगंगाबा, शधाएध5 ३७ छत 


अनु- 


कम मगहन मे 35 रे घि्न5 | 
« मत के संगठत में उसके सन्रापति का स्थार दुख्य रूए २ महत्व: 
पूरा दाता है | वह देठकों की अध्यक्षता करता है रे 2 2 मी 

दर॒म्प राय रूप से, न्यायपूवंक एव कप गन कम 
रा मे मम एवं निपक्षता के माच कार्य सम्पन्न करने 
्‌ थ:« बह दिस न नीति द्च मर; ५ ५ ्ः 
॒ 'प नात मे रचिद्वेता होतों वह कौर उसके 


जा 


३०२ ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशामन 


सदस्थ इस प्रकार की नीति अपना. सकते हैं कि उसे स्वीकार कर लिया जाये । 
जब एक 8 का समापति अन्य, समितियों: के साथ सम्बन्ध रखता. हैः 
अथवा, परिषद से कोई, बात करता है तो. वह केवल! उस समिति का ही प्रवक्ता. 
तहीं होता वरन्‌ उन सेवाओं के अ्रधिकारियों का भी,होता है! जिनके साथ 
समिति का सम्बन्ध है।। इस प्रकार प्रत्येक समिति में सम्वन्धों के तीन रूप 
हमारे सामने श्राते हैं -- प्रथम है सर्भापति- एवं अधिकारियों .के वीच, दूसरा 
है समापति एवं सदस्यों के बीच झ्ौर तीसरा है सदस्यों एवं अधिकारियों 
के बीच । है हु (५१४ 

. समति का सम्मापति. भ्रधिकारियों एवं" समिति के वीच एक जोड़ने 
वाली कड़ी होता. है । वह यह- देखता है कि ये-दोनों एक दूसरे को भली 
प्रकार समझ सके । प्रत्येक बैठक से पूर्व समापति, को कुछ समय मुख्य अधि- 
कारियों के साथ व्यतीत करना चाहिए । एजेन्डा को मली प्रकार पढ़ कर यह 
देखना चाहिए कि वह उसे समभ पाता है भ्रथवा नहीं तथा प्रत्येक विषय पर 
लिये जाने वाले निण य के सम्बन्ध में वह स्पष्ट है अथवा नहीं । अ्रघिकारियों 
को चाहिए कि वे एंजेन्डा के पूरक के रूप में सभी आवश्यक लेख समापति 
कोप्रस्तुत करें । इसका रूप सभापति की श्रादतों के भ्रतुसार निर्धारित होगा । 
कुछ सभापति कठिन. प्रश्नों पर मौलिक स्पष्टीकरण को प्रमुखता देते हैं जब कि 
भ्रन्य लिखित को ,प्राथमिकरता देते हैं । । - 


स्थानीय सरकार की सफलता बहुत कुछ - उसके श्रधिकारियों एवं 
सदस्यों के श्रच्छे सम्बन्ध पर निर्भर करती है ॥ समिति के सदस्य यह श्रासानी 
से जान सकते हैं.कि श्रधिकारियों के पास विंशेषीक्षत ज्ञान एव अनुभव होता 
है । ऐसी स्थिति में सन्तिति का बहुत कुछ कार्य. इनके ही द्वारा सम्पन्न किया 
जाएगा । यह बहुत कठिन बात है .कि सदस्य यह देख सकें क्रि अधिकारियों 
का मुख्य कार्य क्या है श्रथवा अधिकारी यह देख, सकें कि निर्वाचित सदस्यों 
का महत्व क्या है | कुछ सदस्य मूर्ख तथा भज्ञानी होते हैं तथा वे उत्तरदायी. 
अधिकारियों के कार्यो में हस्तक्षेप करते हैं । फिर भी भ्रधिकारी को यह मान 
कर चलना चाहिए कि सारा संसार कुशल एवं सुसूचित लोगों से ही पूर्ण 
नहीं है भ्ौर यद्यपि ग्राहक उपयुक्त नहीं है किन्तु फिर भी बाजार तो ग्राहकीं 
पर ही निर्भर करता है । निर्वाचित सदस्य यदि योग्य नहीं हैं. तो भी वे ही 
स्थानीय सरकार का मूल होते हैं। जब श्रधिका री _श्रधिक गहराई से सोचता 
है तो उसे ज्ञात होता है कि यदि उसकी विशेषज्ञता एव साधारण सदस्य की 
विशेष योग्गताओं को मिला दिया जाये तो यह प्रशांसकीय दृष्टि से उपयोगी 
रहता है । 
एक व्यवसायिक प्रशासक अपने व्यवसाय - से सम्बन्धित कुछ विद्येष- 
द्ात्नों का विकास कर सकता है | वह सामान्य लोगों की आदतों से ही ऊपर 
उठता है | वह जितना ऊपर उठता है उतना ही उसके स्वांश लेने की हवा कम 
होती चली जाती है । वह चीजों को एकरूप देखता चाहता है तथा सर्देव ही 
उचित कानूनों को लागू करना चाहता है | इस व्यवहार द्वारा बह पक्षपातदृएं 
व्यवहार की प्रांलोचनाश्रों से ऊपर उठ जता हैं किन्तु पूर्ण व्यवस्था का 
तलाश में वह कई एक समस्याएं भी पैदा कर देता है। परेशानी उस समय 


है ह्06 
समिति व्यवस्था पे 


उत्पन्न होती है जन्र कि साधारण 2 यह पाता है कि प्रशासकीय भवन 
प्राराम एवं सुविधा से युक्त उसके विचारों के श्रनुरूप, नहीं है । 

निर्वाचित सदस्यों के श्रत्य दो गुण होते हैं । एक उम्मीदवार वन जाने 
तथा सनाव लड़ने मात्र से भी पर्याप्त शिक्षा प्राप्त शव । एक सदस्य के 
हप में यह अपने निर्वाइन क्षेत्र के लोगों के सम्पर्क में रहता है। वह यह 
जामता है कि साधारण लोग क्या चाहते हैं तथा कया नहीं चाहते हैं तथा 
उनकी सहनशीलता की क्या सीमाये हे । इस सम्बन्ध में श्रार० एम० जेक्सन 
महोदय का यह कहना उपयुक्त ही प्रतीत होता है कि यदि अ्रधिकारियों एव 
सदस्यों को एक साथ मिल कर भ्रच्छी प्रकार कार्य करना है तथा प्रत्येक से 
इसका श्र प्ठ कार्य प्राप्त करना है तो पारस्परिक सम्मान एवं भ्रच्छे श्राचरण 
रहने चाहिए । समिति का समापति इस स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में 
बहुन कुछ कर सकता है। 


समिति की बैठकों की प्रक्रिया श्रोपचारिक नहीं होती चाहिए ! यद्यपि 
सदस्यों के व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण भ्रवश्य होना चाहिए । उनको अपने 
भाषणों में उपयुक्त तथा श्रपने व्यवहार में व्यवस्थित रहना चाहिए । समिति 
के मद्स्य बोलते समय प्राय: बैठे ही रहते हैं। समापत्ति यह देखता है कि 
प्रधिकारियों को बोलने का पूरा भ्रवसर प्राप्त हो सके । उसे पहले से ही यह 
ज्ञान कर लेना घाहिए कि अधिकारी बोलना चाहता है अथवा बेठक के 
दौरान उमे प्रनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं | सदस्यों एवं श्रधिकारियों 
पे बीच कमी-कमी मतमुठाव भी पैदा हो जाते हैं। ये प्रायः सदस्थ की गलती 
से होते है । उनको स्टाफ पर नियंत्रण की शक्ति दी जाती है किन्तु उन्हें यह 
भी समभागा चाहिए कि यदि वे किसी से श्रच्छा काम लेना चाहते हैं तो 
उगके साथ भ्रच्छा व्यवहार करें। कई एक सदस्यों के साथ कठिनाई यह 
दीतवी है कि वे श्रपने श्रापकों श्रनिश्चित समभते है तथा यह श्रनुमव करते 
है कि अभिकारियों हारा गपेक्षाकृत उनके ज्ञान के प्रभाव का लाभ उठाया 
जा रहा है।इस प्रकार के सदस्य प्रात्मस्वामिमानी तथा ग्रवले होते है 
तथा अपनी स्वतंत्रता दिखाने में सर्दव प्रयत्नशील रहते हैं । यदि एक समिति 
का सभापति प्रनुमवी है तो वह कई एक समस्याग्रों को आसानी से दूर कर 


मक्केगा । इसके लिए वह परिषद के कल या समापति का भी सहयोग भ्राप्त 
फर सकता है । 


एस सम्बन्ध में मुख्य समस्या यही होती है कि सदस्य गण अधिका- 
रियों वी] स्थिति को किस प्रकार समझ । कुछ सदस्य यह मानकर चलते 
है कि प्रधिदारी परिषद के सेवक होते हैं तथा उतके साथ एक सेवक जैसा 
ही व्यवहार किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोश वकीलों का दृष्टिकोण है 
तथा गत हैँ । यदि तही दृष्टि से देखा जाये तो मुख्य श्रविकारी व्यावसायिक 
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व्यक्ति होते हैं। इनके व्यावसायिक व्यवहार की एक आचरण संहिता होती 
है । सदस्यों को उनकी सलाह मानना उसी प्रकार जरूरी नहीं है जिस प्रकार 
कि वे श्रपने डाक्टर, वकील या भ्रन्य व्यावसायिक व्यक्ति की सलाह मानने 
के लिए वाध्य नहीं होते । श्रधिकारी-गण को यदि श्रवसर प्रदान किया गया 
तो वे सहायता दे सकते हैं। अधिकारी परिषद के सेवक होते है न कि व्यक्तिगत 
सदस्यों । के इन अधिकारियों को श्रादेश दिये जा सकते हैं, उनके कार्यों की 
जांच की जा सकती है तथा उन पर प्ननुशासन रखा जा सकता है; किन्तु 
यह सब परिषद द्वारा श्रधिकृत उचित प्रक्रिया द्वारा ही सम्पन्न किया जा 
सकता है। समिति के समापति को अधिकारियों की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि 
परिषद की बहस में उनको बोलने का भ्रधिकार नहीं होता । दूसरे, समापति 
को श्रच्छे व्यक्तिगत. सम्बन्धों की रचना के लिए स्व ही प्रयत्नशील रहना 
चाहिए। इसके लिए कुशलता, सहानुभूति एवं दृढ़ नेतृत्व की भ्रावश्यकता 
रहती है । । 


€& 
समरसाएं एवं भावी सम्भावत्ा 
[?27058,0५७ 3० शग|एरए ए2052टा5 ] 


इजलेण्ड की स्थानीय सरकार की बनावट, श्रधिकार क्षेत्र, कार्ये, 
प्रादि का भ्रध्ययत करने के वाद यह श्रावश्यक हो जाता है कि हम इन 
विभिप्न विययों में स्थानीय सत्ताश्रों द्वारा वहन की जाने 68 विभिन्‍न 
समरयाप्रों का प्रध्ययन करें श्रोर इन समस्याओं की भूमिकाओं में उसके भावी 
बिकाग वी झूपरेखा निश्चित करें। वस्तु-स्थिति को देखने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ६जुर्लण्ड की स्थानोय सरकार के प्रति प्राशावादी एव निराशा- 
यादी दोनों ही दृष्टिकोण प्रपनाये जा सकते हैं। फ्र क जेसप ( गिश्माए 
१८४६७) के कथनानुसार स्थानीय सरकार श्रपने विकास में एक श्रालोचनापुर्ण 
गोपान तक पहुंच घुकी है जहां पर यह या तो व्यापक एवं मानवीय का बन 
भती हूँ पर एस रूप में उस मार्ग की श्रोर सामूहिक नियमसन के नये रूपों का 
उदुनय करेगी जिंधर कि हम जा रहे हैं श्रथवा यह जल्दी ही समाप्त हो 
जायगी । इन दोनों हो मार्गो में से प्रथम मार्ग वांछित है किन्तु फिर भी 
गेट फटिन है जब कि दूसरा मार्ग श्रवांछित होते हुए भी स्वाभाविक सा 
रूगता हैं। यदथपि स्थानीय सरकार की समस्याश्रों के बारे में सामान्य रूप से 


फुए भी कहना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि श्रनेक रूप होने के कारण इसके 
गम्दन्प में कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता । जो बात एक स्थान 
एवं एक समय के लिए सच है वह बात दूसरे स्थानों, दूसरे समयों के लिए 
पावश्यक रुप से सच नहीं हो सकती । 
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इंगरलुण्ड की स्थानीय सरकार के सम्मुख विकास के इन क्षणों में 
एक खतरा श्राया हुआ हैं । इस खतरे के मुख्यतः दो रूप हैं--प्रथम यह कि 
स्थानीय सरकार श्रपने वर्तमान रूप में उन सामाजिक सुधारों को लाने में 
श्रसमर्थ रहेगा जो कि इसे सौंपे गये हैं तथा जिन्हें प्राप्त करते के लिए पूरा 
देश प्रयत्तशील हैं । इसके परिणामस्वरूप सुधार की श्राशाएं मन्द पड़ जाती 
हैं श्रथवा समाप्त हो जाती हैं। दूसरे, वर्तमान समय में सर्वाधिकारवादी 
राज्य की श्रोर जी समय का बहाव चला जा रहा है उसमें स्थानीय सरकार 
भी मिल सकती है और अन्तिम रूप से समाप्त हो सकती है। जिस प्रकार 
स्थानीय सरकार को मार्ग में ये दो खतरे हैं इसी प्रकार इसके सामने दो 
महत्वपूर्ण आशाए' भी हैं। प्रथम यह कि स्थानीय सरकार के द्वारा सामाजिक 
सुधार के कार्यक्रमों को कागजों से तिकाल कर व्यवहार में क्रियान्वित किया 
जा सकता है। दूसरे उचित रूप से विकसित हो कर यह व्यक्तिवाद एवं समष्टि- 
वाद के वीच का मार्ग प्रशस्त कर सकती है । छोटे समाज के राजनैतिक संगठन 
व्यक्ति के महत्व को नहीं भुला देते और उसे समूह के ध्षाथ पूर्णतः एकाकार 
नहीं कर देते ओर ऐसी स्थिति में वे स्वतन्त्रता एवं समानता के बीच सामउ- 
जस्य स्थापित करने का सफलतापुरण प्रयास करते हैं । 


इंगलेण्ड की स्थानीय सरकार के पिछले सौ वर्षों का इतिहास देखने 

पर यह ज्ञात हो जाता है कि इसकी प्राप्तियां महत्वपूर्णा हैं। जन स्वास्थ्य, गृह- 
निर्माण, शिक्षा, पुलिस, श्रादि दर्जनों ही सेवाओं के क्षेत्रों में इसने जो विकांस 
>- किये हैं उनको देखते हुए इप्तका महत्व भुलाया नहीं जा सकता । इतना होने 
* । पर भी इसका वर्तमान कार्य मी ऐसा है जिसे देख कर बहुत कम लोग सन्तोप 
की भावना व्यक्त कर पाते हैं। कई बार इसे गलत कारणों से आलोचित 
किया जाता है। आलोचना करने वाले प्राय: गलियों में चलने वाले और रेट 
देने वाले लोग होते हैं वे इसे रेट बढ़ जाने के लिए श्रथवा ऐसे कार्यो के लिए 
आलोचना का पात्र बनाते हैं जिनके लिए असल में स्थानीय सरकार उत्तरदायी 
नहीं है । जतता का ध्यान स्थानीय सरकार की ऊपरी कमियों की शोर जाता 
है और स्थानीय सरकार श्राजकल श्रसल में जिन समस्याओं का सामता कर 
रही है उनकी श्रोर, उसका ध्यान बहुत कम जाता है । स्वानीय सरकार द्वारा 
उठाई जाने वाली मुरूय समस्याझ्रों को संक्षेप में दो प्रकार की माना जा सकता 
है । प्रथम, स्थानीय सरकार के यन्त्र का संचालन करने के लिए निर्वाचित 
प्रतिनिधियों एवं!अधिकारियों के रूप में पर्याप्त संख्या में उपयुक्त व्यक्तियों 
की तलाश और दूसरे, पर्याप्त वित्तीय ज्ञोतों की उपलब्धता । ये दोनो ही मूल 
समस्‍यायें हैं । इनके भ्रतिरिक्त कुछ कम मौलिक समस्याएं भी होती हैं जो कि 
अ्रपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण नहीं होतीं | यदि स्थानीय सरकार की सेवाग्रों के 
क्षेत्र को न भी वढ़ाया जाए तो भी इसकी जो दो मौलिक समस्याएं हैं वे कई 
एक गम्मीर कठिनाइयां उत्पन्न करती हैं। यदि स्थानीय सरकार का कार्य 
क्षेत्र बढ़ाना हो तो सरकार को उन दोनों ही क्षेत्रों में शक्तिशाली बनाना 
होगा । यदि यह बज़रहीं किया गया तो अनेक सामाजिक सेवाएं विकसित होने 
के स्थान पर स्वयं क्थानीय सरकार व्यवस्था के साथ समाप्त हो जाएगी । 
सामाजिक सेवाओ्रों का प्रशासन केंद्रीय सरकार के हाथ में झा जाएगा शोर 
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हक 

मात्र रह झग्रनों । 

स्थानीय मरकार दो क्रीमन पर केन्द्रीयकरणा की ओर प्रव्नत्ति दत्तमान 
सत्य दी एक व्शिपता दस गई है। बुद्ध से पूर्व राज्य व्यक्ति के जीवन में 
पटाने पथ व़्म्द््ले पकरनाथा किन्तु युद्ध के बाद की परिम्यितियों ने उसके 
नारयों में प्रमार ला दिया है । ऊुव कमी इस केन्द्रीयक्रण से पूर्ण प्रवृत्ति के 
प्रति प्रम्य किय्रे जाते हैं तो इसे आरात्मसन्तोपी अकल्पनाणील और साहस-विहोन 
ब्यद्ित के प्रति क्रिय्रवादी प्रवत्तियों का प्रतीक माना जाता है । यह सच है 
दि इस प्रवच्ति छा विरोध करने वाले लोग प्रायः वे हैं जो कि इसके कारण 
शहीद बेन चक्े हैं प्रथवा बसे ही भाग्य के सताये हुए हैं। किन्तु दूसरी 


प्र जो लोग केन्द्रीयकनर्ण के विनोध को दुरा वततत्ते हैं वे सौभाग्यणाली 

द्र ट। बस्तियों में नहीं रहे, उनको रहने के स्थान का कमी अभाव 
करनी स्वायी रूप से भूले नहीं रहे, उन्हें वेरोजगारी के प्रभाव 

का पता नहीं है, वे खतरनाक कार्य में रहने वाली असुरक्षा से परिचित नहीं 
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£, थे गैलगिक अवसरों के श्रमाव में उत्पन्त होने वाली निराशा से परिचित 
नही £, उन्कें कमी यह प्रनुनव नहीं हुम्मा क्रि उतके वीमार बच्चे अथवा पत्ति 
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त मेटीकल सहायता के प्रभाव में तड़फ रहे हैं। ये समी परिस्थितियां 
थी भी उनते अनमद वेश विषय नहीं वनीं और इसी कारण वे उन लोगों के 

प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते जिनके लिए ये समस्याएं प्रतिदिन के 

जायन था एक भाग हैं। जिन लोगों पर उनका भाग्य हंसता है वे ग्रासानी से 
मे खतरे को देख सकते हैं जो कि व्यक्ति के कल्थाण के लिए राज्य के बढ़ते 
एग््नन्न प से उत्सन्त होता है । 
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केन्द्रीयकरण के खतरों से आतंकित लोग जब इससे बचने के लिए 
उपाय सुमाने लगते हैं तो उनका कहना होता है कि केन्द्रीय सरकार के 
प्रशासकीय दायित्वों को स्थानीय सरकार को सोंप दिया जाए । इस सुझाव के 
प्रति दो प्रकार को आलोचनाए प्रस्तुत की जाती हैं। ये दोनो' ही आलोच- 
ताए' स्थानीय सरकार को श्रकर्यकुशल मान कर चलती हैं । प्रथम प्रापत्ति 
करने वाले वे लोग हैं जिनका यह विश्वास है कि केवल शक्तिशाली केन्द्रीयकृत 
सरकार ही सुधारों को लाने में श्रावश्यक गति प्रदान कर सकती है और वही 
इन सुधारों को कार्य रूप देने में निर्णायात्मक कदम उठा सकती है। इन लोगों 
का कहता है कि वे सत्तोषजनक परिस्थितियां जिनमें कि लोग रह सकें तथा 
अपनी जीविका कमा सकें, सरकार की प्रकृति एवं साधनों से सम्बन्धित किसी 
भी भ्रच्छी विचारधारा से श्रधिक महत्वपूर्ण है। सन्‍्तोषजनक परिस्थितियों 
को प्राप्त करने का केवल मार्ग यही है कि विशेषज्ञों का समृह उद्देश्यपूर्ण रूप 
से लगातार कार्य करता रहे । यद्यपि यह प्रजातन्त्रात्मक परिषद के प्रति 
उत्तरदायी रहेगा किन्तु इसे सार्वजनिक भलाई के लिए कुछ भी कर सकने की 
व्यापक शक्तियां हो गी। यह सिद्धान्त स्पष्ट रूप से इन शब्दों में प्राय: बहुत 
कम सामने भ्राता हैं किन्तु यह सामाजिक प्रगति से सम्बन्धित श्राजकल के 
प्राय: सभी विचारो' में निहित है। इस विचार को श्रप्रजातान्त्रिक कह कर 

प्रस्वीकार करना सरल अ्रधिक है किन्तु लाभदायक कम । 
यह संच है कि एक भूखा एवं गृह विहीन व्यक्ति सरकार की किसी 
भी ऐसी व्यवस्था को स्व्रीकार कर नेगा जो कि उसे भोजन श्रौर रहने का 
* स्थान प्रदात कर सके । वह ऐसी प्रजातस्त्रात्मक सरकार के पीछे नहीं पड़े गा 
' जो उसकी समस्याओं को सुलझाने में अ््तमर्थ रही हो । एक दूसरी आपत्ति 
प्रायः इस प्रकार की जाती है कि जब हम उन व्यापक शक्तियों के वितरण 
में स्थानीय सर+र का अ्रधिक से अधिक प्रयोग करने का तक॑ देते हैं जो कि 
प्रत्यक्ष या अभत्यक्ष रूप से अवश्य ही राज्य सरकार के विषय हैं तो हमारा 
यह तर पूर्वकल्पित भूमि पर श्राधारित है श्रोर इस प्रकार के आधारों पर 
निश्चय ही एक श्राकर्षक सिद्धान्त वनाया जा सकता है। किन्तु जब हम 
स्थानीय सत्ताओं के वर्तमान वास्तविक काय का श्रध्ययन करते हैं तो हमारा 
यह सिद्धान्त खेण्ड-खण्ड हो जाता है। दुर्माग्य से यह सच है कि स्थानीय 
सरकार वर्तमान में जिस प्रकार कार्य कर रही है वह अनेक श्रपृर्ण ताओं से 
यक्त है । इस आपत्ति के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि मनुष्य द्वारा रचित 
सरकार का कोई भी यन्त्र पूर्ण ता को प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिए वर्तमान 
व्यवस्था को केवल इसलिए घातक ओर खतरनाक बताना उचित नहीं रहेगा 
कि उसने कुछ गलतियां की हैं! स्थानीय सरकार को जिन समभस्याश्रों का 
सामना करना पड़ता है वे कई प्रकार की होती हैं। इनमें से कुछ का सम्बन्ध 
सरकारी कार्यों के वितरण से है, कुछ का स्थानीय वित्त से कुछ का स्थानीय 
सरकार की वनावट से ओर कुछ का स्थानीय सरकार के भ्रन्य पहलुओ्रों से 
है । इन समस्याझ्रों का वर्णन निम्न शी कों के अ्रन्तर्गत किया जा सकता है। 

पसरकारो कार्यो का वितरण 
[6 ग्रह्रपंणांणा ए 6०एथ॥लाए एफलाॉणा5] 


जव व्यक्ति सामान्य ज़ियाप्रों के लिए एक समूह की रचना करते हैं 
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तो उत समूह्‌ का झाकार, क्षेत्र एवं संविधान उसके तक््य के भाधार पर हो 
निश्चित किये जत्ते हैं। सदियों तक यह माना जाता रहा है कि कुछ उद्देश्य 
ऊसे विदेशों प्राक्ृमण के विरुद्ध रक्षा, सशस्ण सेवा की रचना तथा म॒द्रा 
दिनियमन प्ादि को छोटी इकाइयों को नहीं सौंपा जा सकता । ये तो राष्ट्रीय 
स्तर की संस्या द्वारा ही सम्पन्न किये जा सत्ते हैं। इस प्रकृति के प्रवेक कार्यों 
को राष्ट्रीय स्तर की संस्था से नीचे की संस्था द्वारा सम्पन्न नहीं किया जा 
सकता क्योंकि उनमें सभी राज्यों प्थवा इकाइयों के सहयोगपूर्णा कार्य की 
सावस्पकृता होती है। उदाहरण के लिए भणशब्ति के नियन्त्रण को लिया 
जा सकता है। ये कार्य राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्पन्न नहीं हो सकते । इनके 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जावा जरूरी हो जाता है । यदि कोई 
सक्ष्य ऐसा है जिसे प्राप्त करने में केवल कुछ लोग ही रुचि ले रहे हैं तो 
इसका ज्षर्य ्नावश्यक रूप से यह कभी नहीं होता कि उनकी साधता के लिए 
छोटा संगठन तैयार किया जायेगा । यह एक अत्यन्त हो स्पष्ट सिद्धान्त है कि 
सरकार की प्रक्रिया एवं इकाई को सम्पन्न किये जाने वाले कार्य पर बाघारित 
होगा चाहिए किन्तु समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जबक्ति इस सिद्धान्त का 
प्राय: उल्लंघन किया जाता हैं । इ गरलैण्ड में सामाजिक सेवाझ्ों को मुख्य रूप 
से चार वर्मो में विभाजित किया जाता है। इस विमाजन का याधार उनको 
सम्पन्न हिये जाने का तरीका हैं। प्रभम वर् में वे सेवायें ग्राती हैं जिनका 
उत्तरदायित्व पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार पर ही बाता है, उद्हरण के 
लिए बेरोजगारी सहायता एवं दृद्धावत्धा की पेस्थन गादि । 


प्रयान की जाने वाली सेवा की प्रकृति एवं प्रसार को पिल्तार के 
साप संसद के झधितियम द्वारा बंघवा विभागीय नियमन द्वारा निर्धारित 
किया जाता है। इस सेवा का संचालन या तो स्वयं सरकारी विभाग करता 
है सथवा सामप्रिक्त रूप से निर्मित एवं मर्जी के प्रति उत्तरदायी एक 
निकाय हारा किया जाता है। सेवा का प्रशासन करने वाला संगठन 
कितना केन्द्रीयकृत होगा, यह बात उस सेवा की प्रकृति पर ही निर्मर 
करती है। दूसरे वर्ग में वे सेवायें माती हैं जिनको केन्द्रीय सरकार हारा 
नियोजित किया जाता है किन्तु जनता द्वारा प्रत्यक्ष या पप्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित स्थानीय सरकार हारा पज्यासित किया जाता है । उदाहरण के विए 
पूलिस या शिक्षा सेवाों का तराम लिया जा सकृता है। इन सेवाग्रों के 
व्यवस्थापन एव नियोजन सम्बन्धी कार्य, संसद तथा सरकारी विभागों द्वारा 
सम्पन्न किये जाते हैं तथा स्पानीय प्रशासन केन्द्रीय पर्यवेक्षण के घ्ाधीन 
स्पावीय तविर्वाचित निकायों को त्तोप दिया जाता है।यह समकौतेपूर्ण 
व्यवस्थाएं प्रायः उत सेवापों के बारे में प्रा तः संतोषजनक सिद्ध होती हैं 
जिनको राष्ट्रीय रूप में तियोजित तथा संगठित किया जाना चाहिए 
किन्त जिनके प्रशासन में अर्पात वास्तविक कफ़ियान्ययत में कुछ स्वेच्छा 
को आवश्यकता होदो है तथा केवल दियमों का पालव करना पर्याप्त नहीं 
समका जाता ।*'* 


तीसरे वर्ग की सेवाभों का नियोजन एवं प्रशासन दोतों हो कार्य 
स्थानोप सरकार द्वारा किये जाते हैं। बजायदघर एवं व्याववायिक उधकूँ, 


क्षन 


| 


गा 


३१० प्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशा 


को इस श्रेणी की सेवाओं में लिय। जा संकता है। स्थानीय स्तर पर उनके 
नियोजन का श्र यह नहीं है कि स्थानीय सत्ता को उनके विएय में कार्य 
करने की पूरी स्वतन्त्रता रहती' है क्योंकि इन सेवाओं को जब कमी सम्पन्न किया 
जाता है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया को श्रपनाना 
होता है । इन सेवाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय पर्यवेक्षण री त कम रहता है तथा 
सत्ता द्वारा व्यापक स्वेच्छा का प्रयोग किया जाता है । वही मूलत: यह निण य 
लेती है कि सेवा को किस रूप में प्रदान किया जाता चाहिए । 


चौथे वर्ग में उन सामाजिक सेवाओं को लिया जाता है जिनको स्वेच्छा- 
पूर्णा संगठनों (४०णा।४9 ०ह_ट॥४४३४०॥) द्वारा सम्पन्न किया जाता है । 
यह सर्वविदित है कि सामाजिक सेवाओं के <नेक क्षेत्रों में स्वेच्छापूर्ण अग्नि- 
करण ही प्रथम प्रवर्तक रहे हैं । कुछ सेवाओ्रों का संचालन भ्राज भी उनके द्वारा 
प्रकेले रहकर ही किया जा रहा है किन्तु अन्य क्षेत्रों में केद्धोय प्रथवा स्था- 
नीय सरकार ने उत्तरदायित्व सम्माल . लिया है । इनका स्वरूप कभी-कभी तो 
स्व्रेच्छापूर्ण संगठनों जैसा ही होता है किन्तु . कभी-कभी पर्याप्त भिन्न होता है । 
सामाजिक सेवाश्रों में सेव ही परिवर्तन करने की श्रावश्यकता रहती है । 
उनमें परिस्थितियों के अनूसार प्रयोग-किये जाते रहते हैं । इन स्थितियों में 
स्वेच्छापूर्ा संगठतों का श्रस्तित्व इस बात का द्योतक है कि ये संगठन बदली 
हुई सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थितियों के श्रतुरूप अपने कार्यों को बदलने 
की इच्छा रखते हैं । 


सरवरी क्रियाप्रों के रूप में नियोजन एव: प्रशासन दो स्पष्ट श्रे णियां 
हैं, जिनको कि भ्ासानी से पृथक-पथक किया जा सकता है। यद्यपि इन दोनों 
के बीच निश्चित सीमा को परिभाषित करना बड़ा कठिन है । केन्द्रीय नियो- 
ज़न सर्देव ही स्थानीय प्रशासन के साथ श्रनुरूपता रखता है । सन्‌ १६४४ के 
प्रधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि स्थानीय शिक्षा की सत्ता को 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए विकास योजना प्रस्तुत की 
जानी चाहिए । जव शिक्षा भन्‍त्री उसे संशोधन के साथ था उसके बिना ही 
स्वीकार करले तों स्थानीय सत्ता को उसे ककत्तव्य मान कर पूरा करता 
चाहिए । यह एक डदाहरण है जो कि स्थानीय प्रशासन, को नियोजन के साथ 
एकरूप करने का प्रयास करता है तथा राष्ट्रीय मापदण्ड के साथ इसका कीई 
संघर्ष नहीं रहता । वर्तमान प्रवृत्तियों के श्रनुसार केद्धीय सरकार न केवल 
नियोजन में ही वरन्‌ सामाजिक सेवाग्रों के वास्तविक प्रशासन में भी प्रधिक 
से श्रधिक भाग लेना चाहती हैं। स्थानीय सरकार की .इकाइयां बड़ी होतीं जा 
रही हैं। केद्रीय एवं स्थानीय दोनों ही सत्ताएं उन उप्तरदाबित्वों को 
सम्मालने की भ्रोर प्रवृत्ति होती जा रही हैं जो कि पहले र्वेच्छापूर्णा संगठनों 
को सौप दिये जाते थे । सड़कों से सम्बन्धित प्रशासन का इतिहास इन प्रव॑- 
त्तियों का स्पष्ट उदाहरण है । 

कुछ सेवाओं की प्रकृति ही ऐसी होती है जिनमें राष्ट्रीय एवं एकरूप 
नीति अपनाना अनिवार्य सा बन जाता हैं। यदि वृद्धावस्था'की पेन्णन को 
प्रत्येक कस्बे में अलग-प्रलग प्रकार ते रखा जाये तो अन्याय होने की सम्मा- 
बना रहती है । कुछ लोग अवसरों की समानता” के तर्क से बहुत कम प्रमा- 
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वित होते हैं, उनका यह कहना होता है कि विभित्त काउन्दीज में 00% 20 
उम्र के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने चाहिए। जब कुछ सामाजिक सेवीश्र 
में एक तिम्ततर स्तर रखने की प्रावश्यकता होती है तो ऐसा करने के लिए 
राष्ट्रीय हस्तक्षेप जरूरी बन जाता है। एक क्षेत्र के स्वास्थ्य का प्रश्न केवल 
उस क्षेत्र की सोमाग्रों तक ही मर्यादित नहीं रहता, वरन्‌ यह आस-पास के 
क्षेत्रों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के साथ भी एकाकार हो जाता है| इसी 
प्रकार एक क्षेत्र का शैक्षणिक स्तर दूसरे क्षेत्र के शेक्षिणक स्तर पर भी पर्याप्त 
रूप से प्रमाव डालता है । एक स्थातीय सरकार का क्षेत्र बड़ा होता चाहिए 
प्रथवा छोटा. यहू एक विवाद पूर्ण प्रएन है । असल में दोनों ही स्थितियों का 
प्रपता-ग्रपता लाभ है । स्थानीय सत्ताप्रों का आकार उनके द्वारा सम्पन्त किये 
जाने वाले कार्यो के आधार पर तय किया जाता चाहिए। दो विरोधी प्रदत्तियों 
के बीच संतुलन स्थापित किया जानो भ्रत्यन्त आवश्यक होता है । बड़ी इका- 
इयों को श्रधिक तकनीकी कार्यकुशलता के कारण और छोटी इकाइयों को 
जनता के साथ उनके निकट सम्पर्क के कारण पसन्द किया जाता है। इन 
दोनों प्रवृत्तियों का संतुलित रूप ही उपयुक्त रहेगा । 


दो प्रकार की सामाजिक सेवाओं के प्रशासन “में लोचशोलता विशेष 
रूप से उपयोगी मानी, जाती है। प्रथम वे ऐसी आ्रावश्यक्रताओं की 
पूर्ति के लिए सम्पन्त की जाती हैं जो कि देश के एक भाग से दूसरे भाग के 
वीच पर्याप्त भिन्‍नता -रहती हैं तथा दूसरी वे कि प्रमाव की दृष्टि से 
वातावरण मूलक न हो कर व्यक्तिगत होती हैं। एक प्रसिद्ध कह व़ते के अचु- 
सार जूता पहनने वाल[| ही यह भली प्रकार जानता है कि वह कहां चुम हा 
है। इसके आ्राधार पर यह कहा जा सकता है.कि जो सेवायें स्थानीय परि+ 
स्थितियों के अनुसार स्त्रीकृत की -जाती हैं उनके बारे में स्थानीय जनता ही 
यह भ्रच्छी प्रकार से, जान सकती है । श्रावश्यकतायें- क्‍या हैं ” उनका 
समाधान किस प्रकार किया जा सकता है ? यह घारणा सदेव, ही, सत्य सिद्ध 
नहीं होती क्योंकि अनेक बार बाहर का पर्यवेक्षक भ्रधिक शीघ्र ही आाव-- 
श्यकताओं का पता लगा लेता हैं तथा आवश्यक उपाय भी सुझा देता है। 
स्थानीय लोग प्राय; इतनी जल्दी यह सब नहीं कर पाते । बाहर के व्यक्तिद्वारा 
सुझाये गये उपाय, भावश्यक रूप से श्रेष्ठ सरकार की साधना नही करते 
क्योंकि श्रष्ठ सरकार भ्रसल में एक ऐसी चीज है जो केवल कुशल सरकार 
से भिन्‍व होती है। अच्छी सरकार प्रायः वह होती है जो कि लोगों की बुद्धि 
के साथ-साथ उनकी भावनाओं को भी भवृत्त कर देती हैं। फिर भी -इसमें 
कोई शक नहीं है कि स्थानीय लोग अपनी विशेष आ्रावश्यकताओं -का निर्णय 
अ्रधिक भ्रच्छी प्रकार.कर सकते हैं। अत: जिन सेवाओं में स्थानीय आव- 
श्यकृताओों के अनुसार भिन्‍्तताये अभिव्यक्त होने की श्रावश्यकता हो उनको 
स्थानीय रूप से कंकल प्रशासित ही नहीं किय। जाना चाहिए किन्तु जहां तक 
पा न्य कल्याण पअनुमति दे सके, उनको स्थानीय रूय से ही संगठित एवं 
नियोजित किया जाना चाहिए। 2 


_.. ६ स्थानीय संत्ताप्रों द्वारा संपन्‍त की जाने योग्य सेवाओं के ण अन्य स 
में दे सेवायें ग्राती हैं जिनको स्थान भिन्न प्रावश्यकताओं के अ्रनुरूप ही नहीं 
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वरन्‌ भिन्न व्यक्तियों के श्रनुतार भी समायोजित करना होता है। असल में 
इन सेवाओं की प्रकृति ही स्थानीय प्रशासन को प्रावश्यक बनाती हैं । स्थानीय 
एजेन्ट के कई रूप हो सकते हैं, जैसे-नागरिक सेवक, निर्वाचित सदस्य प्रथवा 
किसी स्वेच्छापूर्ण संगठन का अधिकारी । यह कहा जाता है कि जहां से वां 
में केवल तकनीक की कुशलता से कुछ अधिक की श्रावश्यकता हो या विनियमो 
को केवल गणितीय ढंग से लागू करमेसे भश्रधिक की जरूरत हो, जहां व्यक्ति- 
गत स्थितियों का समाधान करने के लिए विशेष प्रावधानों की स्थापना एवं 
स्वेच्छा पूर्णा व्यवहार की श्रावश्यकता हो वहां सं वाझ्नों को नागरिक सेवा कै 
भाध्यम स सम्पन्न करने की श्रपेक्षा स्थानीय सरकार के माध्यम से सम्पत्न 
करना अ्रधिक उपय क्त रहेगा । इसका अर्थ यह नहीं कि स्थानीय सत्ताओं के 
सदस्य नागरिक सेवकों की श्रपेक्षा अधिकारी भ्रधिक जागरूक तथा मान- 
वीय होते हैं किन्तु इसका मुख्य कारण यह है कि नागरिक से वा प्रायः प्रशासन 
में उन तरीको' को भपनाती है जो कि सामान्य दृष्टिकोण श्रपनाते हैं तथा 
नियमों के एक रूप व्यवहार पर निर्भर करते हैं । 


स्थानीय सरकार सवा के राष्ट्रीय पहलू से बहुत कम सम्बन्ध रखती 
है; अत: वह एक समस्या के सम्बन्ध में विशेष हृष्टिकोश अपताती है और 
उसका समाधान करने में सफल हो जाती हूँ । यदि हम इनके पूर्ण श्रतिशय 
पर विचार करें दो नागरिक सेवा वाला तरीका न्यायविह्वीन क.नुन का तथा 
स्थानीय सरकार वाला तरीका कानून द्वारा अ्विनियमित न्याय के प्रशासन का 
प्रतीत होता है । स्थानीय सत्ता द्वारा प्रशासित की जाने वाली जिन से वात्रों 
में स्वेच्छा की प्रावश्यकता पड़ती है उन पर पर्याप्त नियत्रण रखे जाने की 
व्यवस्था भी की जानी चाहिए । यह नियंत्रण उस जनता का होगा जो कि 
स्थानीय प्रशासन के संचालन के व्यय का भार वहन करती है । यह कहा जाता 
है कि स्थानीय सरकार अनुरूपता वनाम एकरूपता एवं निश्चितता श्रौर 
अधिकारियों की स्वेच्छा वरताम लोकप्रिय नियंत्रण जैसे विरोधाभासों के लिए 
उपय क्‍त प्रावधान करती है (+ कार्यों के वितरण के ये सभी सामान्य सिद्धान्त 
प्रत्यन्त स्पष्ट हैँ किन्तु इगरलण्ड में विभिन्न केद्धीय एवं स्थातीय सरकार के 
विभिन्‍न प्रभिकरणों के वीच स गठनात्मक एवं प्रशासकीय कार्यों के वितरण 
पर इनका वहुत कम प्रमाव है। वर्तमान व्यवस्था में कार्यों का जो वितरण 
किया गय। है वढ़ उलभनों के बाद तथा प्राय: श्रचेतन रूप से ही किया गया 
है । यह समय-समय पर लिए गये झ्राकस्मिक नि्णयों का परिणाम है। 
उदाहरण के लिए माप और तोल का निरीक्षण ([%९णांणा रण एंहरा5 
40 ए६4507९$) एक ऐसी सेवा है जिसमें निष्पक्ष, प्रवैयक्तिक एवं. एकरूप 
प्रशासन की श्रावश्यकता है किन्तु फिर भी इसे स्थानीय सरकार के हाथ प्र 
छोड़ दिया गया । दूसरी झ्ोर अस्पतालों का प्रशासन एक ऐसी सेवा है जिसमें 


5 
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यथा सम्भव घनिष्टता एवं व्यक्तिगतता को होना श्रावश्यक है उसे केन्द्रीय सर- 
कार को सौंप दिया गयां है । 


सामान्य सिद्धान्तों को गिता देना श्रत्यन्त सरल कार्य है किन्तु उनको, 
विशेष सामाजिक सेवाश्रों में लागू करना उतना ही कठिन है| यह कठिनाई 
उस समय भ्रौर भी अधिक बढ़ जाती है जब कि दो सिद्धान्त दो भिन्न दिशाओं 
की शोर खींचते हैं। भ्रस्पताल सेवा को उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया जा 
सकता है । यह एक ऐसी मेव। है जिसको घनिष्टंता एवं व्यक्तिगतता के लिए 
स्थानीय स्तर पर प्रशासित किया जाना चाहिए किन्तु इस सेवा की विभिष्नता 
एवं क्षेत्र के कारण इसको जनस रूया की बड़ी ईक्राई पर प्रशासित करना 
जरूरी होता है । 

:. . चित्त सम्बंधी समस्‍यायें 
[77० शिशश्ारंश एणाणा&] 

: स्थानीय सरकार का राजस्व भ्रनेक प्रकार की समस्याय उत्पन्त करता 
है क्योंकि यह इसके स्रोत अपर्याप्त हैं, इसकी प्रक्रिया दोषपूर्ण है, इसमें भूल 
की सम्भावता अ्रंघिक रहती हैँ तथा यह ॒ व्यावहारिक दृष्टि से उतना उपयोगी 
नहीं हँ | वास्तविक-सम्पत्ति पर -लिए जाने वाले रेट के चार्ज को स्वामी 
नहीं वरन्‌ वह व्यक्ति देता हँ जिसने कि उस पर श्रधिकार किया हुआ हँ । 

यैंह चार्ज स्थानीय प्रकार के राजस्व का एक 'रम्परागत॒ >्लोत हा । इस स्रोत 
में अ्रनेक निहित दोष होने के कारण ही इसकी अन्य प्रकार के स्रोतों से अनु- 
पूंरित किया णांता है । इसी प्रक्रिया द्वारा श्रमी तक॑ स्थानीय सरकार का 
प्रशासन संचालित किया जाता रहा हैँ किन्तुं स्थानीय प्रकार के कुल 
राजस्व पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया हँ ताकि बीसवीं शत्ताब्दी 
को आवश्यकताझों को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन किये जा सकें । एक 
प्रमावशील तथा व्यापक स्थानोय सरकार के लिए भ्रधिक संतोषजनक वित्तीय 


व्यवस्था परम झ्रावश्यक हूँ ।_ - 


 सत्रहवीं शताब्दी में स्थानीय सरकार :के , उत्तरदायित्व थोड़े , 
इनका निर्वाह करने के लिए भूमि एव चल सम्पत्ति पर,लंगाये रेटस बा 
राजस्व पर्याप्त होता था। सरकार,के कार्य सामाजिक. उपलब्धियों के प्रावधान 
स॑ प्रत्यक्ष रूप स॑.. सम्बन्धित होने. की. भ्रंपेक्षा नियर्मनकोरीं अंधिक थे | स्थानीय 
सरकार हारा सम्पन्न की ,जाने- वाली संथाशों में - वास्तविक सम्पत्ति के 
स्वामियों तथा श्रधिकारकर्त्ताओ' के हितों को. ही ,मुख्य रूप से ध्यान में रखा 
जाता था । १६वीं शताब्दी में सामाजिक सं वाभो' का द्रतगति से. विकास 
हुआ जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय वित्त पर मारी वजन पड गया । इस 
शताब्दी के पूर्वाघे में ही केन्द्रीय सरकार ने स्थानीय सरकार को सहायता देना 
प्रारम्भ कर दिया । शिक्षा के लिए २०००० पौण्ड का प्रथम अनुदान सत्त्‌ 
१८३३ में किया गया था किन्तु यह असल में कुछ -घांमिक सस्‍्थाग्रो' के 
लिए प्रनुदान था न कि स्थानीय सरकार को । प्रारम्भ में सहायता श्रनुदान 
का एक कप गत लक्ष्य था यह स्थानीय सत्ताम्रों को 'करियान्विंत करने के लिए 
'घिंते करता था जो कि कम लोक प्रिय थीं । सहायतो अ्रनुदान की मात्रा 
भी धीरे-धीरे बढ़ती चली गई । पहले यह कुंत व्यय का १/३ भाग थी किन्तु 
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८० वर्ष के बाद ही यह २/५ भाग हो गई । १९वीं शताब्दी के अ्रन्तिम दिनों 
में केद्दीय सरकार को यह महसूस होने लगा कि वह सहाइंता श्रनुदान की 
मात्रा बढ़ा कर मी स्थानीय सरकार पर श्रपत्ता नियंत्रण रख संकेगी यह स देह 
शील है | सन्‌ १६२६ के अधिनियम ने सहायता भ्रनुदात- की एक ऐसी व्यवस्था 
का प्रारम्म किया जो कि विशेष सेवाओं के लिए नहीं <वरन्‌ क्षेत्र में स्थानीय 
सरकार के सामान्य व्यय के लिए दी जाती थी। . पट 
यदि स्वास्थ्य मंत्रालय यह श्रनुभव करे कि स्थानीय सत्ता श्नपने कर्तव्यों 

का पालन करने में भ्रसमर्थ रही हैं तो वह उसके स॒हायंता अनुदान को रोक 

भी सकता था। इस श्रधिनियम के दो परिणाम हुए । इसने स्थानीय सरकार 

के विरुद्ध उद्योगों की सहायता की और इसने स्थानीय वित्तीय स्वतन्त्रता 

को कमजोर कर दिया । १६४८ के स्थानीय सरकार अभ्रधितियम ने केन्द्रीय 
सरकार की सहायता के नये आ्राधार का आ्रॉकलन किया किन्तु इसने भी 
स्वास्थ्य मंत्री को यह शक्ति प्रदान की कि यदि स्थानीय सत्ता कार्य कुशलता 

का एक निश्चित स्तर प्राप्त न कर सके तो उसके सहायता अनुदान को रोक: 
दिया जाये । मंत्री को अ्रपना प्रतिवेदन संसद के सम्मुख रखना होता था 
श्रौर भ्रनुदान में कमी केवल तभी की जा सकती थी जब कि कामन्स समा. 
एक प्रस्ताव द्वारा के पेरन तवेदन को स्वीकार कर ले । इस अधिनियम ने केद्धीथ: 
सरकार को श्रोर अ्राप्रिक सशक्त बना दिया । केन्द्रीय सरकार स्थानीय सर्ता; 

को चाहे जैसे प्रमाकुति कर सकती थी तथा स्थानीय सत्ता की स्थिति केवल: 

.. एक श्रनुचर की सी रह गई । सन्‌ १६२६ के श्रधिनियम ने सरकारी भ्रनुदानः 
->- को समानता के आधार पर श्रांकलित करने का प्रथम बार गम्भीर रूप से. 
. भ्यास किया । पहले अनुदान स्थानीय सत्ता के कुल व्यय का एक प्रतिशत: 
/ मात्र होती थी। इस व्यवस्था का एक स्पष्ट लाभ यह था कि यह सरल थी 

“ इसके द्वारा प्रगतिशील सत्ता का पक्ष लिया जाता था क्‍योंकि वह जितना 
भ्रधिक खर्च करती थी उतनी ही श्रधिक उसको सहायता प्राप्त हो जाती थी । 

एक निश्चित श्रनुपात में घन को एकश्रित करने का दायित्व स्वयं सत्ता पर 
छोड़ दिया जाता था। सत्ता श्रपने हित के कारण ही भिन्नव्ययतापूर्ण 
व्यवहार करने का प्रयास करती थी । केन्द्रीय सरकार को सेवा की गहरी 
छानवीन नहीं करनी होती थी । कुछ सेवाओं में भ्रव भी प्रतिशतपूर्ण श्रनु- 
दान को व्यवस्था जारी हैं । यह व्यवस्था स्थानीय सत्ताओ' की श्रावश्यकता 

का कम ध्यान रखती हैं तथा उसके साधनों को सहायता का आधार बना 

कर चलती है। | 


सहायता प्ननुदान स्थानीय सरकार के संचालनार्थ श्रत्यन्त प्रावश्यक 
तत्व माना जाता है। सिडनी वेब (90767 १७७०) के कथनानुसार चार 
कारणों से सहायता प्रनुदान भ्रपरिहाय वन जाता है । प्रथम भार की श्रसमा- 
नताओं को समानता के स्तर पर लाने के लिए, दूसरे, राष्ट्रीय सरकार के 
ग्रावश्यक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिये । तीसरे, समाज के हित में श्रधिक 
बांद्धित व्यय को प्रोत्साहन देने के लिए और चौथे, संसद द्वारा प्रस्तावित 
राष्ट्रीय कम से कम स्वर को श्राप्त करने के लिए। सहायता श्रनुदान की 
व्यवस्था होने पर भी स्व नीय रेद्स से प्राप्त राजस्व स्थानीय सरकार के व्यण 
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के १/३ ढंग से भी भ्रधिक भाग की पूति करता है । हज स्थिति भें स्मानीय 
सरकार केन्द्रीय सरकार का एक ऐजेन्ट मात्र व कर नहा रह जी । 


रेट व्यस्था से प्राप्त राजस्व की भ्रपर्याप्तता इस व्यवस्था ही पा सोचना 
का मुक्य भाग है। रेट्स को समाज के केवल एं* बंग पर ही लगाया झाता 
हैं। केवले वास्तविक सम्पत्ति के अ्रधिकार कर्त्तों ही इसे देने क्र विए फेलर 
दायी होते हैं। अन्य प्रत्यक्षकारों से मिन्न रेट्स करदाता के सापना थे सस्बद 
नहीं रखती । एक बड़े परिवार वाला गरीब व्यक्ति ज़िसने वी मदस्मों को 
प्रधिक संख्या के कारण वड़ा मकान लिया हुआ है उस घनवान व्यक्ति हा 
ग्रपेक्षा श्रधिक रेटस देगा जो कि एक छोटे घर में रह रहा है। एक जमे 
श्राकार के परिवारों में भी रेट्स का भार गरीबों पर ही प्रतितः पढ़ता है 
क्योंकि वे ही अपती भ्राय का भ्रधिकतर भाग रेट्स के रूप में प्रदान करते *। 
रेट्स क। मुगंतान प्राप्त किये जाने वाले लाभ से भी संबंध नहीं एाता। जो 
क्षेत्र कम सम्पन्न होते हैं वहां पर रेट्स का अनुपात भ्रधिक होता है । मे के 
सम्पन्न निवासियों की भ्रपत्ती ओर आकपित नहीं कर पाते । एस प्रगार गरोव 
क्षेत्र अपने भाग्य-को परिवर्तित करने का अवसर ही नहीं रखते । गरीबी भे 
गरीबी जन्म लेती है | 
रेंट्स व्यवस्था की श्रालोचनाश्रों में सर्वाध्कि महत्वपूर्ण यह है कि 
मूल्यांकन में ग्रसमानता बरतो जाती है। यदि एक ही जिले की एक झंसी 
सेम्पत्तियों को श्रलग-अलग मात्राओ्रों में मूल्यांकित किया जाये तो स्पप्ट है कि 
श्रन्याय किया गया है। इस श्रन्याय का एक स्पष्ट प्रमाण यह है छि कोपा- 
ध्यक्ष द्वारा मिलने वाले सहायता ग्रनुदान की मात्रा का निएवय एक शत्ता की 
रेट योग्य स/मर्थ्य के श्राधार पर किया. जाता है । जो सत्ता श्रधिक रेट लगा 
सकती है उसको सहायता भी प्रषिक़ प्राप्त हो जात्ती है और जिसका राजस्व 
पहले ही कम है वह्द सहायता भी कम ही प्राप्त करेगा। सन्‌ १६४८ के प्रधि- 
नियम से रेट योग्य मूल्यों को आँकने के लिए कुछ तरीकों का वर्णन किया 
था किन्तु यह क्राधक्र संतोषजनक न रहा । यह विषय श्रत्यन्त तकनीकी है 
प्त्त: इस पर विचार करने के लिए एक अलग वादविवाद की प्रावश्यकता है 
जो गहन होने के साथ-साथ विस्तृत भी होगा । निवास स्थान पर लगाई गई 
रेट्स की कई एक समस्याएं होती है किन्तु ये समस्‍यायें अन्य प्रकार को 
सम्पत्ति पर विचार करते समय झौर भी अधिक हो जाती हैं । यह बहुत कठिन 
होता है कि किसी व्यक्ति को एक सड़क से क्‍या लाभ हो रहा है या एक 
नहर से वह क्या फायद( उठा रहा है इसका मृल्यांकन किया जा सके। ऐसे 
करते समय स्वेच्छा पूर्ण, तरीके से ही काम करना होता है। 


रेंदिंग व्यवस्था के भ्रतिरिवन कुछ स्थानीय सत्तायें व्यवसायिक सेवाश्रो' 

से मी राजस्व प्राप्त करती हैं। वैसे गैस, विद्यूत एवं: प्रन्य कुछ सेवाशों का 

राष्ट्रीयरण हो जाने से स्थानीय सत्ता के राजस्व का यह स्रोत कुछ मद्धम 

पड़ गया है। वर्तमान समय में मुख्यतः इस समस्या पर विचार विमशे किया 

जाता है कि इन सेवाओं की संख्या को बढ़ाया जाये प्रथवा नहीं । यदि श्म 

सेवाओं के द्वारा राजस्व को बढ़ा कर रेद्स की मात्रा में कमी की जाती है 
इसका श्रथं होगा कि व्यवसायिक सेवाओं के लाभ वा फायदा सभी ' 
हि 


| 


३१६ ३, « ग्रोट ब्रिटें में त्थानीय प्रशासन 


को प्राप्त दो सकेगा अथवा इन सेवाओं का उपयोग इस प्रकार भी किया 
जा सकता है कि केवल उपमोक्‍ता ही इनसे लामान्वित हो सकें | - 


कभी-कभी यह सुझाया जाता है कि स्थानीय सरकार के राजस्व को 
उचित स्रोत स्थानीव श्राय-कर होगा। यह कर कई विज्नारकों द्वारा 
समर्थन का विषय बना है। .इसक्रा सबसे बड़ा लाम यह.है कि यह साधनों 
के साथ समायोजित हो जाता है। स्थानीय भ्रायकर के प्रति की जाने वाली 
आपत्तियां भी स्पष्ट हैं। यह राष्ट्रीय वित्तीय नीति के साथ भी संघर्षपूर्ण 
सम्बन्ध रखती है । इसको एकत्रित करना मंहगा पड़ता है। जत्र राष्ट्रीय एवं 
स्थानीय आयकर को मिला दिया.जाता है तो करदाता पर भार अधिक बढ़ 
जाता है । उप्तकी आय का एक बहुत बड़ा भाग कर. के रूप . में उससे ले 
लिया जाता है । ॥ "् 


स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति का गठन किया जो स्थानीय 

राजस्व की समस्या पर विचार कर सके | इस समिति ने .पर्याप्त विचार-विमर्श 
करने के बाद यह सुझाव दिया कि स्थान ।9॥6) के. मूल्य का भी कर लिया 
जाना चाहिए । इस सम्बंध में एक समस्या यह उठ खड़ी होती है कि स्थान 
कर को विकास के लिए करों के साथ किस प्रकार समायोजित किया जायेगा । 
स्थानीय सरकार के राजस्व के सभी स्रोतों .पर्‌ विचार करने के बाद यह कहा 
जा सकता है कि इसमें उत्पन्न समस्याओं के बारे में कोई एक सुमाव प्रस्तुत 
नहीं किया जा सकता । जो भी सुझाव प्रस्तुत किया जायेगा. वह नया दृष्दि- 
कोण श्रपनाये बिना श्रनुपयुक्त रहेगा । एक परम्परागत विचार के अनुसार 
““» से प्राप्त राजस्व स्थानीय सरकार को जायेगा श्रौर प्राय कर से प्राप्त 
प्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व केन्द्रीय सरकार को जायेगा । यह मान्यता 
“हथ्य को भूला देती है कि सरकार का एवं उसके राजस्व का पारस्परिक 

: «वेब लाभपूर्ण स्वामित्व का नहीं है वरन्‌ यह एक प्रकार से राजस्व की 
सरक्षक (777५०८) होती है । नागरिक अपनी श्राय का एक भाग सामृहिक 
रूप से सरकार के प्रवन्ध के आवीन रखने को राजी हो जाते हैं | ऐसी स्थिति 
में इस वात के लिए कोई कारण नजर नहीं आता कि श्रायकर से प्राप्त श्राय 
को स्थानीय सत्ता को क्‍यों ये सौंपा जाये तथा रेट्स से प्राप्त श्राय को 
केन्द्रीय सरकोर के प्रवन्ध के श्रघीन क्‍यों न रखा जाये | जब 
स्थानीय. सत्तायें केन्द्रीय पूल के राजस्व पर निर्मर करती हैं तो 
स्थानीय पहल एवं रुचि घातक खूपः से प्रभावित होता है । जो सेवायें 
प्रनिवार्य नहीं है मूल्य को तथा श्रनिवार्य सेवाग्रों में भी रिश्चित 
दर से अधिक स्तर को प्राप्ति के मूल्य को स्थानीय सत्ताओं द्वारा प्रदान करना 
चाहिए । इस प्रकार स्थानीय जनता स्थानीय सेवाओं के प्रशासन से श्रावश्यक 
एवं प्रत्यक्ष रुचि लगी ! श्रावश्यकर श्रनुपूरक झ्राय को प्राप्त करने के लिए रेट्स 
व्यदस्थ, का संशोधन किया जा सकता है । ऐसा संशोधन करते समय प्रदान 
करने की योग्या एवं प्राप्त लामों के श्रतुपात को घ्यात में रखा जायेगा तथा 
इस प्रक्रिया से स्थानीय मार को वहन करने के प्रयास की न्यायपूर्ण भी 


माना जा सकेगा। 
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इस सुझाव की ,कई श्राघारों पर श्रालोचना की, जाती है। कहा 
जाता है कि कुछ क्षेत्र प्रन्य क्षेत्रों की भ्रपेक्षा अधिक घनवान होते .हैं तथा, कै 
अधिक श्रेष्ठ सेवाओ्रों के मार को भी वहल कर सकते हैं। यंदि श्रन्य क्षेत्री 
जैसी ही सेवाओं का वे संचालन करेंगे तो उन पर कम ख्च आगयेग । हूसरी 
ओर श्रपेक्षाकृत निधन क्षेत्र सेवाओं का संचालन करते समय विज्लीय मार से , 
दब जायेंगे । इस भ्रसमानता को दूर करने के लिए एक उपाय है कि सामाजिक: 
सेवाश्ों से सम्बंधित सभी चार्ज राष्ट्रीय कोष से लिए जायें; किन्तु यदि स्थातीय 
सत्ताश्रों से उनका वित्तीय उत्तरदायित्व छीन लिया जाय तो इसके कारण 
प्रन्य प्रकार का उत्तरदायित्व भी उन पर नहीं रह पायेगा । परिणामस्वरूप 
स्थानीय सरकार का भी लोप हो जायेगा । पूर्ण सामाजिक न्याय प्राप्त करने 
के लिए प्रसमानता को पूरी तरह दूर करना होगा तथा स्थानीय पहल एव 
स्वेच्छा पर मी समाप्त प्राय हो जयेगी । इस विरोधामास को दूर करने का 
कोई तरीका नहीं. है । कुछ विचारक यह मानते हैं कि यदि सामाजिक न्याय 
की प्राप्ति के लिए स्थपनीय सरकार को री बलिदान करनए पड़े तो कोई हर्ज 
नहीं है । दूसरी ओर श्रन्य विचारक न्याय की भ्रन्य, परिभाण्ण देते हैं । उसके 
कथनानुसार व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाये, 
वह स्वय' ही श्रपनी विजग्न को प्राप्त कर सके तथा गलती करने के लिए भी 
वह.स्वतंत्र हो तो उसे ओर किस त्याय की जरूरत पड़ गी ॥- . 


जिन स्थ।त्तीय सेवाश्रों की केन्द्रीय पुल द्वारा वित्तीय व्यवस्था की जाती 
है वे राष्ट्रीय महत्व की होती हैं | इनके स'चालन में केद्रीय सरकार रुचि 
लेती है तथा इनकी सुव्यवस्था. के लिए वह स्थानीय सरकार के कार्यों पर 
नजर रखती है । वह वित्तीय दब।वों का प्रयोग कर सकृती है श्रर्थात केन्द्रीय 
कोषाध्यक्ष को भुगतान करने से मना कर सकती है। फ्रैन्क जेसप का यह 
कहना सच है कि स्थानीय सरकार के वित्त की समस्या श्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
बन गई है । रेट व्यवस्था वर्तेमातर श्रावश्यकताओं को देखते हुए श्रपर्याप्त है 
तथा कार्य रूप में अन्यायपृर्ण है ।.राज्य की सहायता पर बढ़ती हुई निर्भरता 
की प्रवृत्ति के साथ ही स्थानीय स्वायत्नता की बढ़ती हुई कटौती की प्रवृत्ति 
भी वढ़ती जा रही है। * कोष की शक्ति जब संसद के हाथों में भ्रा गई तो वह 
राख्य के कार्यो पर निय त्रण करने लगी । इस प्रकार जब केन्द्रीय सरकार 
श्राथिक शक्तियों को अपने हाथ में केन्द्रीयकृत' कर लेगी तो यह स्वाभाविक 
है कि स्थानीय स्वायत्तता घीरे-घीरे कम होती चली जायेगी । 


+ु]6 जाकाशा ए 7.000४ (90एशथागपशा ंक्षा०७ 85 
6००76 ण्रपणंध,.. [४६ 68 5एशशा। व ॥0650886 (0 
पर0वशा ॥र6टतं5 शा6 गाच्पुणा०0]6  व5 याणंत०१०७, (8७ 
(60 0एग्ते5 ह्ाध्यथ 060000006 पए०णा ४६8७6 800 ए८ए- 


(०5 5 ४००णाएगांगलत 97 & ॥शात॑ 0प्रध05 06 ०ए७क्ष[- 
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स्थानीय सरकार की बनावट 
[76 छाएलणाह6 ० 7.0८यों 607शागशा[ ] 


'सर्थांनीय सरकार का पूरा-पुरा उपयोग करने से सम्बंधित कोई भी 
तर्क उमः समय तक अश्रधिक उपयोगी नहीं रहेगा जब तक कि वर्तमान आाव- 
श्यकताओं के अनुरूप स्थानीय सरकार की एक नई प्रमावशील व्यवस्था का 
प्रारम्भ किया जाये । स्थानीय सत्ता की इकाइयों की समस्या भी इस दृष्टि 
से अत्यन्त महत्व रखती है। स्थानीय सरकार की वर्तमान बनावट को बहुत 
कुंछ असंतोपजनक माना जाता है । इसकां विकास जिस अव्यवस्थित रूप में 
हुआ है उसमें ऐसा होना स्वाभाविक ही था । पेरिश तथा काउन्दीज दो ऐसी 
इकाइयां है जिनकी सीमायें थोड़ी ही परिवर्तित हुई है । इनका जन्म हजारों 
वर्ष पूर्व हुआ था । श्रपनी स्थापना के समय दोनों में से एक भी निकाय प्रति 
निधि स्थानीय सरकार के संचालन के लिए संगठित नहीं किया गया था | एक 
मुख्य रूप से घाभिक इकाई थी जब कि श्रन्य न्यायिक एवं सैनिक | शहरी 
एवं देहाती जिले, १४वीं शताब्दी के श्रन्तिम दिनों की उपज हैं। इसका 
सम्बन्ध स्थानीय सरकार की आ्रावश्यकताश्रों से था | सन्‌ १८३० से निरन्तर 
स्थानीय प्रकार के कार्यों में वृद्धि होती चली गई | संसद ने अपने व्यवस्था- 
पन द्वारा जब भी स्थानीय संरक.र के कार्यों को ' बढ़ाया तो उसका लक्ष्य 
क्रेवल भ्रच्छी सरकार की स्थापना ही नहीं था। इसी प्रकार सीमाझ्रों का 
परिवर्तन करते समय जनसंस्या सम्बंधी परिवतंनों को ध्यान में नहीं रखा 
गया । यही कारण है कि ब्रिटन (छाा४०॥) तथा ('त्री०५४) जैसे कस्बे 
यद्यपि एक ही साथ एक वड़ी शहरी इकाई में विकसित हुए हैं, किन्तु 
ये स्थानीय सरकार की भ्रलग मलग इकाइयां हैं । 


स्थानीय सरकार की वनावट के सम्बन्ध में समय-समय विचार किया 
जाता रहा है तथा अनेक सुझाव प्रस्तुत किये जाते रहे हैं | प्रत्येक नये कार्य - 
क्रम का सुझाव देने वाले लोग प्राय: उसी प्रकार की सत्ता को एक आदश 
रूप मानते थे जिससे क्रि उनका स्वयं का सम्बन्ध था । सबसे श्रच्छा तरीका 
तो यह है कि पहले उस कार्य पर विचार किया जाये जिसे कि किया जाना 
है । उसके वाद उसके तरीके पर जिसके प्राघार पर उसे किया जाना है 
ओर उसके वाद यह देखना चाहिए कि क्या प्रशासकोय सुविधा एवं सरतता 
की दृष्टि से सर्व श्रेष्ठ सैद्धान्तिक तरीके में तथा बुद्धिपूर्ण व्यवहारिक तरीके 
में किसी प्रकार का समझौता किया जाना चाहिए दृष्टिकोण का यह तरीका 
विभिन्‍न स्थानीय सत्ता की परिपदों को सुझाया जा सकता है । सुधार को 
समस्या पर उनका दृष्टिकोण उनके विभिन्‍न श्रनुभवों एवं इतिहासों से प्रमा- 
वित होना स्वाभाविक है । 


स्थानीय सत्तायें कार्या एवं श्राकार की दृष्टि से पर्यापा मिन्‍नताये 
रखती हैं ! कुछ स्थानीय सत्तार्ये एक विशेष लक्ष्य के लिए संगठित की जाता 
हैं जब कि प्रन्य सत्तायें श्रनेक लक्ष्यों की साधना के लिए स गठित की जाता 
हैं। भ्राकार की दष्टि से भी विभिन्‍न काउन्टीज के बीच पर्याप्त असमानताय 
वतमान रहती हैं। फिर भी समी काउन्टीज को पब्रधिनियम द्वारा एक जैसा 
शक्तियां प्रदान की जाती हैं तथा एक समान ककत्त ब्यों का दायित्व सौँपा जाता 
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है | काउन्टी वारोज के बारे में भी यह सच है। जब किभिन्न प्रकार की स्थानीय 
सत्ताश्नों के वीच कार्यों का वितरण किया जाता है तो यह सिद्धान्त अपनाया 
जाता है कि वस सभी प्राकार एवं साथनों की दृष्टि से एक़छूप है। काउन्टी 
तथ। काउन्टी बारोज का आकार वड़ा होता है ध्रतः इसको मुखुय सेवाओं से 
सम्बन्ध रखना चाहिए । गर-काउन्टी वारोज तथा शहरी एवं देहाती जिले 
छोटे होते हैं श्रत; इनको छोटी सेत्राओं तक ही स्रीमिंत रखना चाहिए । यह 
सिद्धान्त तथ्यों के अनुरूप नहीं है । 


सर्वो्द शीय सत्ता [6 ?ए770१९ &ए॥णा( ]--सर्वोद्त गीय सत्ता 
के पक्ष में अनेक तर्क दिये जा सकते हैं। इ गलंण्ड में केवल काउन्टी वारीज 
ही इस प्रकार की सत्ता के उदाहरण कहें जा सकते हैं। श्रतः काउत्टी वारोज 
के लाम इस प्रकार की सत्ता के लाम बन जाते हैं। ऐसा होना पूर्णतः उचित 
नहीं है वरनु कभी-कभी तो इससे श्रम भी पैदा होने का मय रहता हैं । सर्वो- 
हँ शीय सत्ता के लाम ये बताये जाते हैं--इससे स्थानीय सरकार की सेवाओं 
में एकरूपता स्थापित हो जाती हैं । जब गझनेक सत्ताएं होठी हैं तो उनके वार्य- 
क्षेत्र के वीच संघर्प नी उत्पन्त हो सकता हैं किन्त्र सर्वोद्दि शीद्र सत्ता में बढ़ 
खतरा नहीं रहता*£ यह असम्बद्ध किवादं के विद्ध स्थानीय सरकार की एक- 
हरी मान्यता कै ३ देता हैं । स्वाद जीय स्थानीय में सादोर्गेय 
गरिक यह अच्छी तरह समझता है कि वह कहां है ठवा उसकी झया स्थिति 
ह। ऐसा इसलिए होता हैं क्योंकि उसको को बपने कार्यो क्री सावना के दिए 
कवत् एक ही सत्ता की औ्लोर देखना होता हैं । इससे बढ़ पअ्न में पदने 
वच जाता हैं । बरव एक स्थानीय क्षेत्र में कई साय बदादी जाती हैं ठो 
उनके तिर्वाचनों मेंःखड़ो होने वाले उम्मीदवारों की मन्दा बढ़त अप सह 
है। इनःसंदस्था का स्तर भी अ्रत्विक ऊंचा नहीं रद्रवा। बब्दिजीश मना 
रहने पर जब एक ही स्थानीय उत्ता रहती है तो इदाव की : न्रिद् 
सरल हो जाती है। इत लानों में से कई तो टेसे हे जो हि. ७ 
भहों वरन्‌ केवल तिद्धान्त में ही स्थित रहने डरें। 


कई वार एक बड़ी सत्ता के कार्यों, की इटिलिदा प्र 
समितियों को सत्ता का हस्तातर॒प अविवा्य दसा देदी डे डंब्य टमम 
भ्रधिक विमागीकरण स्थित हो थाता है कि एकनप को 
हो जाता है। यदि वह अ्रपनावी भी गई तो छवे दगादार 
रहना कठिन हो जायेगा । बब कभी बड़ी तीदि छे हाई में मइलवरारे परपर 
उपस्थित होते हैं. तो सर्वहिणीय सत्ता में हितों के गम्दीर प 5 
प्रासातों से मिटाया जा ग्रकता है कि लू हब कमा प्रशायत्रीर 
उपस्थित होती हैं दो वे प्राय बढ़ी नीटि ये सस्बम्धित प्रन्‍से दर >> 
छोटे एवं कम महत्व के विषयों पर उपस्थित होदी हैं । इदकी २१5 ह 
देखा जा-सकता तथा क्याताय सरकार की अन्ध्िी , 
हाथो में केन्द्रित कर देने से भी इनको द नही स्थि हा सह२न 
इस भ्रकार के मतनेदों ऐवं विभिश्नवाओं छा #द्र:+> गाम्कः 2, 
सुधार करके दर नदीं किया जा सकता। डयद्र तक >> 3 हल 
दौच वुद्धिपूर्ण सहयोग स्थापित ऋरना ट्रीगा शिट> बा हक 
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उत्पन्न होने की सम्भावना है। इनके बीच सहयोग स्वाभाविक रूप से स्थापित 
नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भ्रधिकारी, विभिन्‍न त्त्ताओं की सेवा में 
रहते हैं। यह मी कहा जाता है कि सर्वोद्दिशीय सत्ता के आझ्राधीन साधा- 
रण नागरिक की, स्थिति. का सुघारना संदेहजनक है क्योंकि यहां अनेक 
सत्तायें तो नहीं होतीं किन्तु अनेक विभाग होते हैं श्र इन विभागों मे उसके 
भ्रमित हो जाने की सम्भावना पूरी तरह बनी रहती है । 


सर्वोद्दिशीय स्थानीय सत्ता के विंरुद्ध एक मुंख्य तक॑ यंह दिया जात है 
कि स्थानीय सरकार द्वारा सम्पन्त की जाने वाली सेवायें प्रनेक प्रकार की होती 
हैं। उन सभी को एक ही सत्ता द्वारा क्रियान्वित किया जाना भ्रनावश्यक ही 
नहीं हानिकारक मीं है। ये सेवायें इतनी भिंश्न-रूपी होती हैं कि एक क्षेत्र के 
लिए जो सेवायें उपयोगी तथा भझावश्यक हैं वे दूसरे क्षेत्रे के लिए अनावश्यक 
बन जाती हैं | कुछ सेवाओं को छोटे क्षेत्र या कम जनसंख्या वाले समूह द्वारा 
अच्छी प्रकार सम्पन्न किया जा सकता है जब. कि श्रन्य के लिए व्यापक क्षैत्र 
एवं बड़ी जनसंख्या वाले समूह'की आ्रावश्यकता होती है। संर्वो् शीय सत्ता 
का यह श्रन्तनिहित दोष काउन्टी बांरोज पर लोगू नहीं होता क्योंकि इसका 
क्षेत्र इतना छोटा होता है कि पारस्परिक सम्बन्ध को कायम किया जा सकता 
है किन्तु इसकी जनप्ंरुया पर्याप्त बड़ी होती है, इसलिए यह अधिकांश 
सेवांग्रों को सम्पन्न कर सकता है । 


एबंहााफ सत्ता [4000८ ७०॥॥०79--सर्वो्द शीय सत्ता की ठीक विरुद्ध 
प्रकृति वाप्ती एडहॉक सत्ता होती है। यह सत्ता केवल एक ही विशेष उद्देश्य की 
साधना के लिए स्थापित की जाती है तथा उस लक्ष्य के श्रनुरूप ही इसको 
ढ़ाला जाता है। बाहरी विचार-विमर्श द्वारा, इसको बदलने की आ्रावश्यकता 
नहीं रहती । इस प्रकार की इकाई को संगठित करने के लिए उम्त विशेष सेवा 
की आ्रवश्यकताग्रों को ही ध्यान में रखा जाता है श्रक््य ,किसी बात को 
नहीं । जब इस प्रकार की सत्ता के लिए होने वाले निर्वाचनों में व्यक्ति 
उम्मीदवार वनते हैं तो वे इस सत्ता द्वारा .सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों में 
विशेष रुचि रखने के कारण तथा उससे सम्वन्धित.ज्ञान रखने के कारण ही 
ऐसा करते हैं। दूसरी श्रोर सर्वोर्दि शीय सत्ता के सदस्यों को सभी व्यवसाया 
का जानकार (280८६ ० ॥ (290८5) होना चाहिए.। वर्तमान समय में 
शुद्ध रूप से एडह्ॉक सत्ता की रचना करना लोकप्रिय नहीं है । 


एडहॉक सत्ताशों के आालोचकगण इनको विप्लवयुकत एवं अकार्य- 
कुशल स्थानीय सत्ता का प्रतीक बताते हैं। १६वीं शताब्दी के मध्यकाल मे 
इन्ही कारणों से इनका वहिप्कार किया गया था। यद्यपि उस समय का 
अकार्यकुशलता पूरी तरह से स्थातीय सरकार के दोपपूर्ण यन्त्र परही 
भध्राघारित नहीं थी किनन्‍्त्‌ फिर भी यह सच है कि एडह्ॉक सत्ताओं की व्यवस्था 
को संचालित किया जाना कठिन होता है। प्रत्येक कार्य के लिए ग्लग मैं 
स्थानीय सत्ता को स्थापना करना कठिन तथा उलभानपर्ण सहैगा। प्रनुनत्र 
पह भी बताता है कि सभी स्थानोय सत्ताओं में रखे जाने के लिए उचित एव 
योग्य स्वय सेवक भी नहीं मिल पार्येगे । निवच्चिन व्यवस्था इतनी जटिल हा 
जायेगी कि साधारण मतदाता एक प्रकार से मूलभुलेया में पढ़ जाता है। यह 
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सच है कि सभी चुनावों को एक हो साथ कराया जा सकेगा किन्तु इस व्यवस्था 
में जो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी उनके कारण इसे अपनाने का साहस कोई भी 
नहीं कर पाता । 


सर्वोद्दिशीय सत्ता एव एडहॉक सत्ता दोनों ही श्रतिशय के दो किनारे 
हैँ । दोनों ही किनारे के श्रपने दोष हैं | वर्तेमान व्यवस्था को कोई भी संतोप- 
जनक नहीं बताता किन्तु इसे सुधारा किस प्रकार जाये, इस सम्बन्ध में कई 
सुझाव समय-समय पर रखे जाते रहे हैं। सन्‌ १६४५ का श्वेत-पत्र, 
सीमा भ्रायोग का प्रतिवेदन श्रादि को श्रधिकारी पक्ष के सुफाव कह सकते हैं। 
राजनैतिक दलों या स्थानीय सरकार से सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा मी समय- 
समय पर ये प्रस्ताव रखे गये हैं। गैर-अधिकारी प्रस्तावों में से जो प्रकाशित 
हो छुके हैं वे नगर निगमों की संस्थाओ्रों, मजदूर-दल तथा स्थानीय सरकार 
के भ्रधिकारियों की राष्ट्रीय संस्था द्वारा रखे गये हैं । 


नगर निगमों के संघों का एक शक्तिशाली घर्गे यह चाहता है कि 
स्थानीय सरकार को सर्वोह शीय सत्ताओ्रों के श्राघार पर संगठित किया जाना 
चाहिए | इसका क्षत्र श्रावश्यक रूप से बड़ा होगा क्योंकि कुछ लक्ष्यों की 
साधना के लिए सत्ता का क्षेत्र बड़ा होना जरूरी हो जाता है। सर्वो्द शीय 
सत्ता का कम से कम भ्राकार पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है । मजदूर 
दल की योजना द्वि-सूत्री योजना थी । इसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित क्षेत्रीय 
एवं क्षेत्र परिपर्दे (२९९०8 श0 6७7०8 (१०0००) रखी गईं। यह 
योजना शहरों में स्थानीय सरकार के वर्तमान संगठन से पूण त: भिन्न थी 
क्योंकि इस समय कार्यों को काउन्टी परिषद तथा बारो या शहरी जिला 
परिषदों द्वारा सम्पन्त किया जाता है। 


इस सम्बन्ध में सन्‌ १६४४ में प्रकाशित ' श्वेत-पत्र ने अपने सुझाव 
प्रस्तुत किये । इसमें कहा गया था कि फम से कम वर्तमान में बनावट के रूप 
को परिवर्तित करना श्रनावश्यक है तथा भ्रवांछित भी | विश्व-युद्ध के बाद 
जो पुनर्निर्माण के कार्य श्रावश्यक थे उनको सम्पन्न करने के लिए स्थानीय 
सरकार में किये गये क्रान्तिकारी सुधार एक वाधा सिद्ध होंगे । ्वेत-पत्र में 
यह स्वीकार किया गया कि कुछ सेवाओं के संर्चालन के लिए. काउन्टी या 
काउन्टी बारो से भी बड़ क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। श्वेत-पत्र ने 
सुझाया कि इन सेवाओ्रों पर विचार करने के लिए संयुक्त मण्डल या संयुक्त 
समितियां गठित की जानी च।हिए । इसके लिए पर्याप्त परम्परायें भी विद्यमान 
हैं। यह माना गया कि कई एक सत्तायें अ्रपने : कार्यो' को सम्पन्न करने में 
श्रत्यन्त छोटी हैं । ग्रतः स्थानीय सरकार की वत्ंमान सीमाश्रों को बदला 
जाना चाहिए। ' * 


सीमा परिवर्तेन का काये भत्यन्त घोमी गति से न हो इसलिए यह 
उपयोगी रहेगा कि एक स्थायी सीमा श्रायोग स्थापित कर दिया जाये । इसे 
किसी भी स्थानीय सत्ता के स्तर एवं सीमाओं में परिवर्तेन करने का श्रधिकार 
हा दाता मामलों में यह संसद की स्वीकृति प्राप्त करले । संसद द्वारा इन 
| को स्वीकार कर लिया गया तथा सनू १६४५ के स्थानीय सरकार 
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ग्रधिनियम में इनको अभिव्यक्ति प्रदान की गई | श्रधिनियम ने एक आयोग 
की रचना की जिसमें कि पांच सदस्य होते हैं। इस आ्रायोग को स्थानीय 
सत्ताग्रों की सीमायें एवं स्तर बदलने की शक्ति दी गई ताकि स्थानीय सरकार 
की सभी सत्ताओ्रों को व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से प्रमावशील 
तथा सुविघाजनक बनाया जा सके | आयोग किसी भी स्थानीय सत्ता पर 
पृथक अकेले रूप में विचार नहीं करता था वरन्‌ यह भी देखता था कि यदि 
इसकी सीमाओं में परिवर्तत किया गया तो उसका भश्रन्य सत्ताओ्रों पर क्‍या 
प्रभाव पड़ेगा। इन सत्ताओं की समस्‍यायें प्रायः परस्पर सम्बद्ध होती हैं 
तथा एक की क्रियाश्रों का प्रमाव दूसरे पर भ्रवश्य पड़ता है। काउन्टीज तथा 
काउन्टी बारोज से सम्बन्धित श्रादेशों को संसद के सामने रखना होता था 
किन्तु अन्य सी मामलों में श्रायोग का निरा य. श्रन्तिम रहता था। लब्दन क्षेत्र 
को आ्रायोग की दृष्टि से भ्रलग रखा गया क्‍योंकि यह कई एक विशेष 
समस्‍यायें प्रस्तुत करता है तथा इस पर अलग से विचार किया जाना जरूरी 
हो जाता है । ः 

सीमा श्रायोग (80फ्राप्वाए 00णा8भ०॥) ने अपना प्रथम प्रति- 
बेदन भ्रभ्नोल १६४७ में प्रसारित किया । इसमें बनावट सम्बन्धी सुघारों पर 
कुछ रोचक आलोचतायें की गई थी । काउन्टी वारोज की समस्याओं पर 
विशेष ध्यान दिया गया। काउन्दी बारोज की सीमाओ्रों में परिवर्तन करने 
के लिए जो सामान्य सुकाव दिये गये थे उनको तीन शीपंकों में विभाजित 
किया जा सकता है । प्रथम, अतीत की नीति के श्रनुरूप काउन्टी बारोज में 
सीमित रूप से प्रसार कर दिया जाये । दूसरे, काउन्टी के कुछ भागों में 
काउन्टी वारोज का ठोस खण्ड वता कर काउन्‍्टी वारोज का श्रधिक प्रसार 
कर दिया जाये | तीसरे, नये काउन्टी क्षेत्रों की रचना जिसमें कि सभी 
वर्तमान काउन्टी वारोज अपना काउन्टी वारो का स्तर छोड़ देंगे 

इन सुझावों में से .दूसरे नम्बर का सुकाव एक वर्ग के दृष्टिकोंण के 
पनुरूप था। तगरनिगमों का संघ इसी रूप में सोच रहा था तथा तीसरा 
सुझाव कुछ-कुछ मजदूर दल के अनुरूप था। भ्रायोग का दूसरा प्रतिवेदन 
ग्रप्नेल, १६४८ में प्रकाशित हुआ था । इसने इवेत-पत्र की इस मूल धारणा 
की ही प्लालोचना कौ कि वर्तमान काल स्थानीय सरकार की रचना में सुधार 
करने का काल नहीं है। इस प्रतिवेदन में कहा गया कि श्रायोग ने दो वर्ष 
के श्रपने जीवन काल में एक भी ऐसा भप्रादेश प्रसारित नहीं किया जो कि 
स्थानीय सरकार की वर्तमान सीमाओं में कुछ परिवतंन करता हो । ऐसा 
इसलिए हुआ क्योंकि सीमाओं एवं कार्यों के बारे में अलग-अलग विचार 
करना मूर्खतापुर्ण है। सीमा प्रायोग का कायें क्षेत्र केवल मीमाओ्रों तक ही 
मर्यादित था वह कार्यों के सम्बन्ध में विचार नहीं कर सकता था । भत्त: 
व्यवस्थापिका से इस झायोग का ग्रधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए कहा गया । 

झ्रायोग के द्वितीय प्रतिवेदन ने स्थानीय सरकार की कमजोरियों का 
विश्लेषण किया । श्रायोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशों निम्न प्रकार थी । 

१. स्थानीय सरकार की इकाइयां तीन प्रकार की होनी चाहिए- 
काउन्टीज. काउन्टी वारोड तथा काउन्टी जिले [सी गैर-काउस्टी बारोज, 
गहरी जिले एवं देहाती जिले) इसी श्रेणी में बाजते हैं| 
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२. इगलैण्ड तथा वेल्स को नयी काउन्टीज में विभाजित कर दिया 
जाना चाहिये । उनमें से अधिकांश को दो सूत्रीय व्यवस्था के अ्रतुसार प्रशा- 
सित करना चाहिए किन्तु कुछ एक सूत्र की सत्तायें मी हो सकती हैं । 

३. काउन्टी बारोज (स्रामान्यतः ६०,००० से २००,००० तक की 
जनसंख्या वाले. को श्रधिकांश उद्देशीय सत्तायें होना चाहिए। इनको काउन्टी 
प्रशासन का ही एक भाग होना चाहिए जब कि ये कुछ विशेष सेवाओं का 
संचालन करें | उदाहरण के लिए पुलिस या भअग्निरक्षा सेवायें, शहर नियोजन 
आ्रादि | इसके भ्रतिन्क्ति पशुश्रों कौ बीमारी, स्वीकृत स्कूल आदि मामलों में, 
जिनमें से कोई मी शहर की सरकार के लिए महत्व नहीं रखता, फिर भी उसे 
काउन्टी के एक भाग के रूप में ही कार्य करना चाहिए । 

यदहापि इस श्रयोग ने यथासम्मव एक राय स्थापित करने का प्रयास्त 
किया तथा इसकी कुछ सिफारिशों में समझौते की लगन भी प्राप्त होती है 
किन्तु प्रतिवेदन की बादविवाद के लिए प्रोत्साहन देना ही था। उदाहरण 
के लिए काउन्टी परिषदों को प्रस्तावित श्रधिकांश उह्े शीय काउन्टी बारोज 
में तथा बहुउद्देशीय काउन्टी बारोज में कोई भ्रन्तर नजर नहीं श्राया । 

सीमा भ्रायोग ने सन्‌ १६४७ के श्रपने प्रतिवेदन में यह बताया कि जो 
वात एक काउनन्‍्टी या काउन्दी वारो के लिए सच है वह आवश्यक रूप से 
'अन्‍्य के लिए सच नहीं होगी । अतः जब स्थानीय परिस्थितियां इस बात की 
भींग करें तो उनको श्रपने मूल सिद्धान्तों को छोड़ देना चाहिए । भश्रायोग ने 
यह भी सुझ्रांया था कि कम साधन स्रोतों वाले कुछ काउन्टी जिलों को प्रपने 
कुछ कार्य काउन्टी को सौंप देने चाहिए. जबकि शक्तिशाली काउन्दी जिलों 
को कुछ शक्तियां काउन्टी से हस्तांतरण के रूप में प्राप्त करती चाहिए । 


इस प्रकार श्रायोग ने यह माना कि ,कार्यो पर स्थानीय सरकार की 
चनावट के' एक अ्रविमाज्य भाग;के रूप में विचार करना चाहिए | दूसरे, एक 
ही श्रेणी में आने वाली सभी सत्तायें श्रावश्यक रूप से एक जैसी शक्तियों का 
उपभोग नहीं करेंगी । इतने पर भी लगता था (कि श्रायोग के. दृष्टिकोरा उसके 
पुराने अ्रषिकार क्षेत्र के रंग में रंगे हुए थे.।.यदि श्रायोग सीमा एव स्तर 
(80808) की अपेक्षा कार्यों से ही विचार -करना .प्रारम्भ-करता तो उसकी 
सिफारिशों का रूप ही दूसरा होता । 
लन्दन श्रपने भ्राप में एक भिन्न ही ःसमसस्‍्या है । लन्दत के एक स्वतस्त्र 
नगर के रूप में रहने से समस्‍यायें प्रोर भी उत्पन्न हो जाती है ॥ लन्दन काउ- 
नटी परिषद तथा राजघानी बारो परिषदों फे बीच शंक्तियों के उचित वितरण 
की समस्या तथा उनके वीच उचित सम्बन्ध की समस्‍यायें श्रत्यन्त गम्भीर 
हैं। लद॒न महान की भी अनेक समस्‍यायें हैं क्योंकि इसमें इकांइयां शामिल हैं । 
इतने . निवासियों के लिए स्थानीय सरकार पद का प्रयोग करना शब्द का 
गलत प्रयोग. है किन्तु कुछ सामाजिक सेवाओं के नियोजन के लिए लन्दन महान 
(0:680 .07007 ) को स्थानीय-इकाई माना जाता है । एक सम्मव सरकारी 
रचना पुरुय रूप से लन्‍्दन महान के लिए एक क्षेत्रीय सत्ता (स९हणा्ो 
8णी079) होगी। समस्त क्षेत्र (ए८200).को चार या पांछ क्षेत्रों में 
बांट दिया जायेगा जो कि एक प्रकार से काउन्टीज के अनुरूप होंगे। काउन्टीज 
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को आगे भी बारोज में उपविभाजित कर दिया जायेगा औरं अन्त में बारोज 
को भी वार्डों में बांद दिया णायेगा। ये वार्ड केवल चुनाव की दृष्टि से ही 
नहीं वरन्‌ स्थानीय सरकार की इकाइयों कें रूप में भी महत्ववृर्ण होंगे | क्षेत्रीय 
स्तर (२९४०॥४ ।6४९८)) की लनन्‍्दन सरकार केद्धीय सरकार पर अपरिहार्य 
रूप से प्रमाव रखती है। यह राष्ट्रीय दृष्टि से मी उतनी ही महत्वपूरण है 
जितनी कि स्थानीय दृष्टि से । 


इस सम्बन्ध में मूल बात यह है कि जब भी कभी स्थानीय सरकार की 
इकाइयों पर विचार किया जाये, इन पर व्यावहारिक रूप से विचार क्रिया 
जाता प्रारम्म किया जाना . चाहिए न कि पूर्व अनुभव की मान्यताओं या 
घारणाम्रों से । ह 
स्थानीय सरकार में राजनीति 
[?णांग0 ॥ ॥.07] 60एशगधथा। | 


स्थानीय सरकार की प्रकृति राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार की प्रकृति से 
पूरी तरहं भिन्‍त होती है। यहां हम उन. सिद्धान्तों एवं व्यवहारों को भ्रपना 
भी सकते हैं ओर नहीं मी अपना सकते जो कि राष्ट्रीय राजतीति के अवि- 
भाज्य अग माने जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पर विचारकों में पर्याप्त मत- 
भेद है। दलीय राजनीति का स्थानीय सरकार में महत्व है अथवा नहीं है, 
इसे यहां श्राकर सक्रिय रूप से योगदान करना चाहिए अथवा नहीं, यह भी 
एक उलमा हुआ प्रश्त है । इसके पक्ष एवं विपक्ष में कई प्रकार के तके समय- 
समय पर प्रदान किये जाते रहे हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार स्थानीय. सरकार 
बिना राजनीति के भी बहुत अच्छी प्रकार कार्य करती रही है भ्रतः राजनीति 
को इसमें प्रविष्ट करके क्‍यों नई-नई समस्यायं उत्पन्न की जायें । इसके श्रति- 
रिक्त स्थानीय सरकार द्वारा जो अनेक सेवायें प्रदान की जाती हैं उन सेवाओं 
को दलीय श्राधार पर सम्पन्त करना कठिन वन जायेगा। स्थानीय सरकार 
ब्रास्तविक समस्याओं के लिए व्यावहारिक सुझाव ढूँढती रहती है। दलीय 
राजनीति इन प्रश्नों को सुलभाने की अपेक्षा श्रधिक अटिल बना देगी। एक 
दूसरे दृष्टिकोण के श्रनुसार जिन प्रश्नों पर स्थानीय सरकार द्वारा विचार 
किया जाता है वे प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर कि राजनैतिक दलों का दृष्टिकोण 
अलग-भ्रलग होता है ! यह भ्रत्यन्त वेईमानीपूर्ण माना जायेगा कि इस तथ्य 
को छिपाया जये । स्थानीय परिपषदों में राजनीति का प्रवेश नहीं है यह कहने 
का श्र्थ केवल यह होता है कि इसकी राजनीति रूढिवादी होती है | इसके 
ग्रतिरिक्त जब राजनीति का स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है तो स्थानीय 
सरकार के कार्यों में जनता की रूचि आवश्यक रूप से बढ़ जाती है । 


कई एक विचारक यह मानते हैं कि इन दोनों ही दृष्टिकोणों में से 
बाद वाला सत्य के अधिकतम निकट है। राजनीति को स्थानीय सरकार के 
छैत्र में अवश्य आना चाहिए । इन विचारकों के मतानुम्तार यह पूछना गलत हैं 
कि राजनीति का स्थानीय राजनीति में प्रवेश है श्रथवा नहीं किन्तु पूछना इस 
तरह चाहिए कि दलीय राजनीति का स्थानीय सरकार में क्या काय है | ग्रेट 
बिटेन की स्थानीय सरकार में भारत से मिन्‍त वहां के राजन तिक इल खुलकर 
श्ञाग लेते हैं। दलों के स्थानीय संगठन भी हैं | इन संगठनों द्वारा दलोय बन 
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शासन के भ्रवीन रहकर एक छोटे स्तर पर वे समी कार्य किये जाते हैं जो कि 
वह स्तर पर राष्ट्रीय दल द्वारा किये जाते रहे हैं । स्थानीय सरकार से 
सम्बन्धित विभिन्न प्रश्तों के बारे में वामपक्षी एवं दक्षिणपक्षी दलों के बीच 
पर्याप्त श्रन्तर है । इन दोनों के बीच जो भौतिक अच्तर है उनको दलों परी 
घोषित नीतियों में स्पष्ठ नहीं किया जाता क्योंकि वे समयनसमय पर बदलती 
रहती हैं । यह कहा जाता है कि 'नीति' दिये हुए तथ्यों एवं दी हुईं परिस्थि- 
तियों में व्यवह्ृत राजनंतिक दर्शन की अभिव्यक्ति है। परिस्थितियां एवं तथ्य 
बदलते हैं श्रतः इसका मी परिवर्ततशील होता स्वामाविक है । मजदूर दल 
भी ऐसी नीतियां अपना सकता है जो कि रूढित्रादी दल की विशेषता है । इसी 
प्रकार रृढ़िवादी दल भी उदार नीतियाँ भ्रपताने को मजबूर हो सकता है 
यद्यपि विचारधारायें तो अपने नाम के अनुसार चलती है किन्तु नीतियां 
वर्तमान वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखती हैं । 


वामपंथी एवं वक्षिणपंथी विचारकों के बीच कुछ स्थायी अन्तर भी 
वर्तमान हैं। ये अन्तर नक्ष्य की दृष्टि से नहीं है क्योंकि दोनों ही पञ्म प्राय: 
एक जैसे लक्ष्यों की साधना के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इन दोनों के बीच 
मूल भ्रन्तर विचार करने की आदतों का है। वामपंथी लोग प्राय: निगमन 
(2०00०४४७ ) रूप में सोचते हैं तथा सममान्य सिद्धान्त बनाने की घुन में 
रहते हैं जबकि दक्षिण॒पंथी विचारक सामान्य सिद्धान्त नहीं बनाना चाहते 
वरत्‌ उनके हाथ में जो मूर्त समस्या है उसके लिए वे उपयुक्त सुझाव या समा- 
धान दूढने की फिराक में रहते हैं । प्रथम तरीका तीन्र गतिपूर्ण है जबकि 
दूसरे की गति मन्द है । कई बार तो यह अत्यन्त मन्द पड़ जाती है । यह श्रनु- 
भव एवं परम्पराश्रों पर प्राधारित रहता है। प्रथम तरीका व्यवस्थापिकाओओ्रं 
के माध्यम से तथा दूसरा सामान्य न्यायालयों के माध्यम से कार्य -करता है । 
यह तय कर पाना कठिन है कि इन दोनों ही संस्थाओ्रों में से किसने इंगलेण्ड 
के लोगों के जीवन के: तरीकों को श्रधिक प्रभावित किया है । वैसे सरकार में 
इन दोनों ही तरीकों की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक के श्रपने कुछ लाभ हैं 
२ प्रत्येक को भ्रपनीः कुछ परेशानियां । असल में ये दोतों ही एक दूसरे के 
पूरक हैं। दोनों की तुलना दो प्रकार के यात्रियों से की जा सकती है | वाम- 
पथी यात्री भ्रपनी यात्रा के लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है और तब उसे प्राप्त 
करने के लिए वह किम्ती भी साधन को श्रपनाने में पीछे नहीं रहता किन्तु 
दक्षिणपंथी यात्री मंजिल की भ्रपेक्षा उसे प्राप्त करने के साधनों पर अधिक 
जोर देता है । वह रास्ते में पड़ने वाले रोड़े को हटाने में श्रपता ध्यान लगाता 
है। वँसे दोनों का लक्ष्य एक ही है यद्यपि वे दोनों प्रायः इस वात को स्वीकार 
करने में भ्रागे-पीछे देखते हैं । यात्रा के दौरान भी वे लगातार यह तक करते 
रहते हैं कि किस मार्ग से जल्दी पहुँचा जा सकेगा। एक यात्री प्रकार! 
हर पद प्राप्त कर लेता है श्रौर दूसरा 'विरोधी” का । 


परम्परागत रूप से सरकार के कार्य को तीन भागों में विभाजित 

किया जाता है-व्यवस्थापिका, कार्य पालिका एवं न्यायपालिका । यहाँ कार्य 

पातिका से हमारा श्रर्थ प्रशासकीय कार्यो से है । व्यवस्थापिका द्वारा निगमन 
तरीके को श्रपनाया जाता है जब्यकि न्यायपालिका श्रागमन तरीके से काम . 
/व् 
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लेती है । यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि राजनैतिक दलों को व्यवस्थापन 
की रूप रचना में मुख्य माग लेने की छूट दे दी जाती है किन्तु इस संम्बन्ध में 
सांमान्ये समझौता रहता है कि वे न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर हो रहेंगे । 
इस प्रंकार सैद्धान्तिक रूप से प्रशासन का एक भाग राजनैतिक दलों के लिए 
खुला हुआ है किन्तु दूसरा माग ऐसा नहीं है। भ्रनुंमव द्वारा इस सैद्धान्तिक 
निष्कर्ष का समर्थन किया जाता है । स्थानीय सरकार का मुख्य सम्बन्ध प्रशा- 
सन से रहता है । यह विशेष स्थितियों पर प्रदत्त सामान्य सिद्धान्तों को लागू 
करती है । ऐसी स्थिति में केन्द्रोय एवं स्थानीय दोनों ही स्तरों पर राजनैतिक 
दलों को एक जैसा स्थान प्रदान करना गलत होगी । स्थानीय सरकार मूर्त 
समस्याश्रों के लिए प्रार्य:ः ऐसा समाघात तलाश कंरती है जो कि सामान्य ज्ञान 
(0007००० $520786) पर आधारित हो । श्रलग-अलंग दलों के विचारक भी 
जब सामान्य वृद्ध से सोचने लगते हैं तो उनके निष्कर्ष बहुत कुछ एक जैसे ही 
रहते हैं । स्थानीय स्वामिमक्ति दलीय बन्धनों को भी काट देती है । समी दलों 
के सदस्य सामान्य हितों को प्रोत्साहत देने के लिए एक हो जाते हैं । 


स्थानीय एवं केद्वीय सरकार: के वीच केवल कार्यों की प्रकृति का 

ही भेद नहीं है वरन संसद एवं स्थानीय सत्ता के यंत्र की बनावट भी पर्याप्त 
श्रन्तर रखती है। भेयर श्रथवा परिषद का सभापति प्रधानमंत्री जैभी ही 
स्थिति में होता है। समिति के समापति क्राउन के मंत्री से समानता रखते हैं । 
'अन्तर यह है कि मंत्री अपने विभाग के निरणायों एवं कार्यों के लिए स्वय ही 
“उत्तरदायी होता है जबकि स्थानीय सरकार में यह उत्तरदायित्व समिति के 
'कन्धों पर॑ होता है | स्थानीय सरकार में केविनेट जैसी कोई चीज नहीं होती । 
बड़ी स्थानीय सत्ताश्रों में से कुछ में समन्वयक्रारी समिति ((०0ण९०॥०78 
*00ग्रप्रा।०6 ) की रचना की जाती है । वैसे केविनेट जैसे किसी निकाय का 
स्थानीय सरकार में कोई कार्य नहीं रहता । केविनेट का कार्य है व्यवस्थापन 

को निर्देशन बैना तथा नीति से सम्बंधित विषयों में मार्ग दर्शन करना। यह 

विभागों के चालू प्रशासकीय कार्यो से कम सम्बंध रखती है, किन्तु स्थानीय 

सत्ता का मुख्य सम्बंध प्रशासन से रहता है। वह व्यवस्थापिका एवं श्रध॑- 

व्यवस्थापन की क्रियाश्रों को सुलभाने से सम्बंध नहीं रखती । 


स्थानीय सरकार में विरोधी दल एवं सत्ताघारी दल के मेदों की भी 
प्रांवश्यकता नहीं रहती । स्थानीय स्तर पर ऐसी कोई परम्परा नहीं है कि 
यदि स्थानीय सत्ता की समिति द्वारा रखा गया कोई प्रस्ताव परिपंद में पास 
'न हो सके तो उसे त्यागतत्र दे देना चाहिए। इसी प्रकार संसद को भंग 
करने तथा मतद।ताप्नों की राय जानने जैसी प्रक्रियायें मी यहाँ नहीं है । कठोर 
दलीय अनुशासन संसदीय सरकार का श्रावश्यक भाग होता हैं. किन्तू यह 
स्थानीय सत्ता के कायों में कोई भाग नहीं रखता । स्थानीय स्तर पर सदस्यों 
को पूर्ण स्वतत्नता प्रदान की जाती है केवल यही वन्धन होता है कि वे सरकारा 
यंत्र के संचालन के लिए खतरा न वन जायें । 

स्थानीय स्तर पर यदि कहीं सन्‍्कार एवं विरोधी दल जैसा वर्गकिरण 
भी कर दिया जाये तो वहां उनका कार्य संचालन बड़े रोचक ढंग से किया 
जाता है परिषद की बैठक होते के पहले ही प्रत्येक दल व्यक्तियत रूप से प्रयर्तो 
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वैठक करता है तथा उसमें यह निर्णय लेता है कि परिषद में ब्रिचारार्थ रखे 
जाने वाले विषयों पर दल को क्या नीति अपनानी चाहिए । दल का सदस्य 
इस निर्णय को स्वीकार करता है । परिषद के सदस्यगण वैसे मी व्यक्तिगत 
वैठकें करते रहते हैं जहां कि वे परिषद के कार्यो' के बारे में विचार-विमशें 
करते हैँ । इस व्यवस्था के श्रपने कुछ वास्तविक या सम्मावित दोष भी हैं । 
व्यक्तिगत रूप से पहले ही नि य ले लिया जाता है श्र दूसरे पक्ष के श्रमाव 
में परिषद को वाद-विवाद भी मात्र श्रौपचारिकता रह जाते हैं। सदस्य पहले 
ही श्रपना एक निश्चित दृष्टिकोण बना कर परिषद में प्राते हैं। वे प्रपने 
विरोधी पक्ष की वातों को सुनने में कोई रुचि नहीं लेते। श्रावश्यक सूचना 
प्रदात करने के लिए अधिकारीगण भी उपस्थित नहीं रहते । यह तरीका र्प 
की दृष्टि से भी कमी-कभी श्रप्रजातंत्रात्मक्त मान लिया जाता है क्‍योंकि 
बहुमत वाला दल भी परिषद की कुल संख्या में अल्पमत ही होता है और 
उसकी राय का क्रियान्वयन प्रजातंत्रात्मक नहीं कहा जा सकता । बहुमत की 
राय क्षेत्र की जनता के बहुमत की राय नहीं होतो। स्थानीय सरकार में 
दलीय राजनीति के भ्रा जाने से जो भ्रनेक दोष पैदा हो जाते हैं वे इसके 
स्वाभाविक दोप नहीं है वरन्‌-उसके दुरुपयोग के दोष हैं । | 


दलीय राजनीति द्वारा उचित योगदान किया जा सकता है। अपने 
श्रेष्ठ रूप में दल मूल्यवान होते हैं तथा वे जनता के राजनैतिक प्रशिक्षण के 
लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जो भी साधत जनता को स्थानीय सरकार 
में उसके कर्तव्यों एवं श्रधिक्रोरों से परिचित करायें उनको प्रोत्ताहन दिया 
जाना चाहिए। अनुभव के श्राधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनैतिक 
'ल प्राय: स्थानीय रुचि को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण रूप से भाग लेते 
हैं। वे धीरे-धीरे मतदाताप्रों की संख्या बढ़ाते हैं। फ्रेन्क जेसप (#78४४६ 
४05४09) के शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दनीय राजनीति संसदीय 
कार्यो की श्रपेक्षा स्थानीय सरकार में भ्रधिक सुघरे हुए रूप में भाग लेती है । 
बिना दल व्यवस्था के संसद काये नहीं कर सकती किन्तु स्थानीय सरकार कर 
सकती है । * स्थानीय सरकार में दलीय र/जनीति का योगदान संतुलित रूप 
में होना चाहिए । जब दलीय राजनीति पर बहुत जोर दिया जाता है तो ऐसा 
लगता है कि मानों दल ही प्रधान हो गया तथा उसी के भाग्य की 
रचना स्थानीय राजनीति का लक्ष्य बन गया और अ्रच्छी सरकार का घ्येय 
भोंण वन गया । इसी प्रकार यदि राजनैतिक दलों को कोई भी स्थान प्रदान 
करने से मता कर दिया जाये तो यह एक प्रकार से तथ्यों को अस्वीकार करना 
प्मझा जायेगा। राजनैतिक दलों से स्थानीय स्तर पर जो #ार्य करने की 
भाशा की जाती है उनको संक्षेप में परिभाषित नहीं किया जा सकता ! 


ल-लजीजत-+000तहुु... 
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--४70, ?, 98 


रैरे८ ४  भ्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


स्थानीय सरकार के श्रधिकारी एवं सदस्य 
[0क्‍तंगञ5 भा१ शिक्ाफ्श5 ० [.0सबो 607शाएशा।] 

स्थ।नीय सरकार को जो विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं तथा इससे 
जो श्राशार्ये की जाती हैं उनको उस समय तक पूरा नहीं किया जा सकता जब 
तक कि इनको संचालित करने वाले लोग उचित आदर्शों से प्रेरित न हों तथा 
ग्रावश्यक तकनीकी योग्यता न रखते हों । केवल यही पर्याप्त नहीं होता कि 
योग्य एवं अच्छे सदस्यों को निर्वाचित कर लिया जाये श्रथवा श्रघिकारियों 
की नियुक्ति कर दी जाये । उनके कार क्षेत्रों को भी स्पष्ट रूप में परिसिमित 
कर दिया जाना चाहिए ताकि अ्रतिराव एवं गलत निर्देशन को रोका जा सके। 
परम्परागत रूप से निर्वाचित सदस्यों का यह कार्य होता है कि वे नीतियां 
निश्चित करें जब कि वैतनिक श्रधिकारी इन नीतियों को क्रियान्वित' करने का 
कार्य करेंगे । ये अ्रधिकारी छोटे मोटे नीति सम्बन्धी प्रश्तों को भी तय कर 
सकते थे | श्रधिकारी एवं सदस्यों के कार्यों का यह आसान वर्गीकरण प्राज 
के तथ्यों को देखते हुए सही नहीं प्रतीत होता । 


वर्तमान प्रवृत्तियों की श्रालोचना करते हुए कई वार यह कहा जाता है 
कि सदस्यों के नि य लेने की शक्ति को कम महत्व के प्रश्नों पर ही सीमित 
कर दिया गया है । उदाहरण के लिए कार्य के घंटे तय करना श्रादि किन्तु 
नीति से संवधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को श्रधिकारियों के हाथों में छोड़ दिया 
गया है केवल वे ही उनको तय करने का विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान रखते हैं । 
यह दृष्टिकोण सही दिखते हुए भी गलत है। इसका मन्न श्राधार यह है कि 
इसे अपनाते समय नीति की पहल ([ग्रांधंगधं००) तथा निर्णय (46९४०) 
के वीच भेद नहीं किया गया हैं। यह सच है कि स्थानीय सरकार द्वारा 
संचालित साम्गजिके सेवाश्रों का प्रसार ज्यों-ज्यों बढ़ता जा रहा है ध्यों-त्यों 
विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान की ग्रावश्यकता भी बढ़ती जा रही है । जिन कार्यों के 
बारे में गर विशेषज्ञ लोग भी श्रपना मत आसानी से प्रकट +र सकते हैं उनके 
सम .नघ में भी नीति की पहल प्राय: स्थानीय सरकार के अ्रधिकारी वर्ग द्वारा 
ही की जातो है । उदाहरण के लिए शहर नियोजन का कार्य नियोजन के 
के तकतीशियनों का कार्य होना चाहिए। यह हो सकता है कि 'योजनां बनाई 
जानी चाहिए, यह विचार उनके द्वारा प्रतिपादित न किया गया हो । वर्तेमान 
काल में यह प्रवन्ति बढ़ती जा रही है कि श्रधिक महत्व के विषयों पर विचारों 
की पहल गैर-विश्वेषज्ञ द्वारा कम से कम की जाय तथा किसी प्रधिकारी या 
सरकारी विभाग द्वारा अधिक से श्रधिक की जाये। विचार चाहे सी के 
द्वारा प्रारम्म किया गया हो किन्तु एक प्रशासक्रीय प्रस्ताव के रूप में उमके 
विकास का काय॑ ग्रथिकारी द्वारा ही किया जायेगा। इस स्तर पर यह नीति 
की रचना नहीं कहा जायेगा वरव्‌ यह एक प्रशासकोय प्रस्ताव मात्र ही कहां 
जायेगा ! 


निर्वाचित मदस्यों के ग्रनेक कार्य होते हैं। उनका एक सर्वाध्रिक महत्व- 
पूर्ण कार्य यह है कि प्रस्तावों को नीति के रूप में परिवर्तित क्रिया डाग्रे। 
प्रस्तावों की स्वीकृति संजोघन एवं प्रस्दीकृति जो भी सदस्यों के सामने रखी 
जाती है वह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि उसे माने या ने माने। इसका 
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निर्णय दे स्वयं ही करेंगे प्रत्तावे। ७ क्‍या महत्वपूर्ण है, किसकी श्रवहेलना 
की गई है तथा किसे स्वीकार किया जाना चाहिए। पे यद्यपि विशेषज्ञों 
द्वान महत्वपर्णो कार्य किया जाता है किन्तु अन्तिम निर्णय लेने की शक्ति 
उनके हाथ में नहीं रहती । अधिकारीगरण सत्य के केवल एक ही पक्ष को देख 
पाते है। उनका दृष्टिकोश इतना पक्षपातपूर्णा बन चुका होता है कि पूर्ण 

सत्य को देखने में वे श्रसमर्थ प्रायः रहते हैं जबकि साधारण व्यक्ति श्रथवा 
गै र-विशेषज्ञ ऐसा कर सकता है । 


विशेषज्ञ एवं गैर-विशेषज्ञ, श्रधिकारी एवं गैर श्रधिकारी के बीच स्थित 
सम्बंध में इससे कोई खास अन्तर नहीं आता कि कुछ:“स्थानीय सत्ताओ्रों की 
सम्रितियों में बाहर से ऐसे भी लोगों को ले लिया जाता है जो कि उन 
समितियों के कार्यो-में विशेष ज्ञान रखते हैं। ये सदस्य कई बार समिति को 
मल्यवान रूप में सहायता करते हैं । सहवृति के सिद्धान्त को श्रधिक साहसपूण 
एवं कल्पनात्मक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है । यह देखने में 
प्रप्रज।तंत्रात्मक लगता है किन्तु यदि हम मेजिनी की प्रजातंत्र की परिमाषा को 
ध्यान में रखें तो कोई प्रापत्ति नहीं रहेगी । मेजिनी का कहना था कि प्रजातंत्र 
बुद्धिमान एवं सर्वश्रेष्ठ नेठत्व के आघीन सभी के माध्यम से सभी की प्रगति 
हैं। सहवृत सदस्यों के रहने पर भी निर्वाचित सदस्यों को महत्वपूर्ण कार्य 
करना होता है। उनको स्थावोय सरकार के कार्यों में सामान्य रुचि लेनी 
होती है। वे कार्य के एक क्षेत्र में ही विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान रखने की भ्रपेक्षा 
सभी विपयों में सामान्य ज्ञान रखते हैं। सदस्यों का एक दूसरा काये यह है 
कि वे श्रकेक्षणकर्त्ता या दर्शक के रूप में कार्य करते हैं। इनको श्रधिकारियों 
द्वारा साप्ताहिक, मासिक, त्रेमासिक, या वापिक प्रतिवेदन दिये जाते हैं जिममें 
वे भ्रपने कार्यों का लेखा-जोखा प्रदान करते हैं। अधिकारियों को यह 
ज्ञात रहता है कि उनके काय॑, प्रकार्य ग्रादि का लेखा रहता है तथा इनको 
चुनोती दो जा सकती है, इनकी श्रालोचना की जा सकती है । इस ज्ञान के 
कारण वे स्वेच्छा पूर्ण , वेईमानी पूर्ण एवं भ्रवहेलना पूर्ण रवेया नहीं भ्रपना 
सकते। भालोचना करने के कार्य को सम्पन्न करते समय बहुत सावधानी 
वरतने की भावश्यकता होती है क्योंकि इसे यदि श्रनुत्तरदायित्वपुर्ण रूप से 
किया गया तो इसके परिणामस्वरूप पहल की शक्ति प्रमाप्त हो जायगी । 


दूमरी घोर यदि इसे व्यवहृतत नहीं किया गया तो डर है कि नौकर- 
शाही प्रवृत्तियां विकसित हो जायेंगी । सदस्यों का तीसरा कार्य श्रपने चुनाव 
क्षेत्र के लोगों से लगातार सम्पर्क वनाये रखना हैं। परिषद के निर्वाचित 
सदस्य क्षेत्र के समी भागों से बाते हैं। इनके माध्यम से स्थानीय सत्ता 
स्थानीय प्रारकाक्षाप्ों एवं प्रावश्यकताओं के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रख सकती 
हैं । सदस्यों का यह कार्य उन जिलों में तथा काउन्टीज में और भी श्रधिक - 
महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि विखरे रूप में वसे हुए होते हैं। यह बड़े श्राकार 
कक क्षेत्रों में नो महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। सदस्य द्वारा सूचना प्रदान * 
करने का जो काये किया जाता है वह द्विमागीय प्रक्रिया है। वह एक ऐसा 
माध्यम है जिसकी सहायता से स्थानीय भावना एवं ज्ञान 


बम कह 828: सत्ता तक पहुंचाया. 
जाता है तथा सत्ता के कार्यों एवं उन कार्यों के कारणों का ज्ञान स्थानीय लोगों 
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को दिया जाता है। सदस्यों के माध्यम से नागरिक सत्ता के सम्मुख अश्रपनी 
शिकायतें भेज सकते हैं । स्थानीय सत्ता उन शिकायतों की जांच करती है । 
जनता संसद सदस्यों से भी भय्ननी समस्याज्रों की शिकायत कर सकती है किन्तु 
ससद सदस्य को प्राप्त करना सुगम नहीं होता । इसऊे अ्रतिरिक्त शिकायत 
करने की कार्यवाही भी इतनी उलभी हुई तथा जटिल होती है कि जन- 
साधारण प्रायः इसे नहीं कर पा । स्थानीय सत्ता के सदस्य साधारण 
नागरिकों की पहुंच की सीमा में रहते हैं उनको गलियों में पाया जा सकता 
है, वे चर्च में मिल सकते हैं अयवा ग्राकस्मिक रूप से कहीं मी मिल सकते 
हैं । इस भ्रनौपषचारिक सम्पर्क के द्वारा सदस्यगणा नाग्ररिकों की समस्‍यायें 
सुलभाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। शिकायत करने की प्रक्रिया में अधिक 
श्रौपचारिकता नहीं बरतनी होती। शिकायत चांहे कितनी ही छोटी या 
महत्वहीन क्यों न हो किन्तु सदस्य द्वारा उसको इतना हल्का नहीं लिया 
जाता | हो सकता है कि दिखने में महत्वहीत लगने वाला एक प्रश्न ही 
गम्मीर परिणाम उत्पन्त करने का कारण वन जाये । कुछ भी शिकायत करने 
वाले के जीवन के लिए तो यह प्रश्त उपयोगी एवं - महत्वपूर्ण ही रहता है । 
एक मरीज ही सही रूप में जान सकता है कि दांत के डाक्टर के आपरेशन का 
क्या प्रभाव हुग्मा, डाक्टर इस बात की जानकारी नहों रखता । इसी प्रकार 
शिकायत करने वाले की समस्या छोटी होते हुए भी उत्तके लिए गम्भीर सिद्ध 
हो सकती है । प्रशासन को चाहिए कि इन सभी समस्याझ्रों के निराकरण के 
लिए कोई झ्ासान तरीका निकाले । सत्ता के सदस्यों को यह देखना होता है 
कि प्रशासन का लक्ष्य भ्र्थात्‌ मनुष्य का अ्रच्छा जीवन श्रपना महत्व न 
भूल जाये । 


सदस्यों का एक श्रन्य महत्वपूर्णा कार्य उच्च स्तर के श्रध्रिकारियों की 
नियुक्ति करना है। इस कार्य को सम्पन्त करने में सत्ता को सफलता या 
ग्रतफलता ही उसके कार्य. पर निण यात्मक प्रमाव डालेगी। इस शक्तिका 
पर्याप्त महत्व है । इसी कारण महत्ववू्ण पदों पर मुख्य भ्रधिकारियों की 
नियुक्ति की स्थानीय सरकार की शक्ति को केन्द्रीय सरक/र द्वारा मर्यादित 
कर दिया गया है । कुछ मामलों में श्रधिनियम द्वारा यह व्यवस्था कर दी 
जाती है कि नियुक्ति पर सरकारी विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाये ताकि 
इन श्रधिकारियों की उनका कार्या सम्पन्न करने में गलत दवाव से सुरक्षित रखा 
जा सके । स्वास्थ्य के मंडीकल श्रधिकारी, सफाई निरीक्षक श्रादि को ऐसे 
ग्रधिकारियों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सीमा 
कई धार गम्मीर श्रालोचना का कारण मी बनती है | यह कहा जाता है कि 
इस से स्थानीय सत्ता अपने अ्रधिकारियों को नियुक्त करने एवं हटाने की 
शक्ति से वचित रह जाती है । यदि केन्द्रीय ब्रिमाग स्वेच्छाचारी रूपसे 
निषेघाधिवार का प्रयोग करने लगे तो सत्तायें अपने उचित दायित्व से वंचित 
रहेंगी, साथ ही व्यविदगत अधिकारियों के साथ श्रन्याय का व्यवह्वार पता 
सकता हैं। 


शवथिकारियों को उनके उचित झाय क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करने 
का बयें है कि सदस्यों को उनके निर्णय में तवा उनकी नियुवित में विश्वास 


समस्याए' एवं मावी सम्मावनाएं ३३१ 
है। व्यवहारिक रूप से यह सम्मव नहीं है कि अधिकारीगण अपता प्रत्येक 
कार्य करने से पूर्व भ्रनुमति प्राप्त करे क्‍योंकि इस प्रक्रिया से पर्याप्त भ्रम एवं 
देर होने की सम्भावना रहती है | इस सम्बन्ध में जे. एस. मिल का यह कहना 
सच है कि प्रशासन के विषयों में एक प्रतिनिधि समा का उचित कार्य यह नहीं 
है कि वह स्वयं” ही निश य ले वरत्‌ उसका कार्या यह देखता है कि जो लोग 
निणु य ले रहे हैं वे उचित व्यवित होते चाहिए। सदस्यों एवं अ्रधिकारियों के 
वीच उचित सम्बन्ध यह मान कर चलता है कि इनमें से प्रत्येक एक दूसरे के 
कार्यो का उचित सम्मान करेगा। साथ ही यह दोनों ही पक्षों में पूर्णा सदुमावना 
की मांग करता है। 


स्थांनीय सरकार के सदस्यों एवं अश्रधिकारियों के पारस्परिक सम्बन्ध 
की समस्या को एक श्रन्य समस्या के भाग के रूप में जाना जा सकता है जिसका 
सम्बन्ध सरकार एवं प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञ एवं गर-विशेषज्ञों के 
कार्यों से रहता है । यह समस्या मंत्री एवं नागरिक सेवकों के पारस्परिक 
सम्पत्तों में उठती है. एक व्याप।रिक कम्पनी के हिस्सेदारों एवं सचालकों के 
पारस्परिक सम्बंच्धों में उठती है, एक विश्वा द्यालय की परिषद्‌ एवं सीनेट के 
बीच उठती है, एक अ्रस्पताल के प्रणःसकीय निकाय एवं मैडीकल स्टाफ के 
बीच उठती है, एक स्कूल के प्रशासकों एवं हैडम[स्टर के पारस्परिक सम्बन्धों 
में उठनी हैं। यह समस्या वर्तमान प्रशासन में इतनी श्रधिक हो चुकी है कि 
प्रथक सरकार यह चाहती है कि विशेषज्ञता के साम ने लोकप्रिय नियंत्रण को 
प्रमायोजित किया जाये । प्रशासन में विशेषज्ञ एवं गैर-विशेषज्ञ दोनों ही प्रकार 
के अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के लिए स्थान होता है किन्तु दोनों के 
कार्यों को निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। प्रशासन में 
विशेषज्ञता की ओर बढती हुई प्रवृत्ति को तुलनात्मक अ्रध्ययन के आ्राघार पर 
दा जा सकता है। १६वीं शताद्दी का प्रशासक एक सामान्य व्यवहार 
दत्ता मात्र था। वह श्रपता सारा सप्रय प्रशासनः के कार्या में न लगा कर 
कवर आंशिक समय ही इसमें लगाता था। शेष समय में वह श्रपना श्रन्य' 
कीय करता था। यह व्यवस्था उस समय उपयुक्त थी जबकि सरकार के 
ऊाीय केवल नियमनकारी थे। किन्तु ज्यों-ज्यों सामाजिक सेवाओं का क्षेत्र 
है गया त्यो-त्यों विभेषज्ञवापू्ण ज्ञान वाले भ्रधिकारियों की नियुक्ति करना 
प्रपन्द्ाव' बनता ५ विशेषज्ञों के बढ़ते हुए महत्व के साथ ही स्थानीय 
पर्आार के प्रश्निकारियों की संख्या भी बढ़ती गई; उनका वेतन श्रधिक हो गया 
पं ना करते सम अधिक प्रिक्षा के स्तर की मांग'की जाने लगी। 
ना सरकार के प्रत्विकारी मुख्यतः कार्य पर ही प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । 
28800 280 शिक्षा को सीमित द्वी रखा जा सकता है। स्थानीय सरकार 
है रकम 5 व में यो सुवार हुआ है बह बहुत कुछ स्थानीय सरकार 
277। या के जास्‍्ट्राय सब के प्रयासों का परिणाम है। 


अविकारियों के सम्दन्ब में एक बन्य समस्या यह उठायी जाती है कि 
चाहिए अ्यवा नहीं | यह 


इनक हु दौर पर दलीय शाउतीति में भाग खेना न 
समस्य देननी अक्िक गशम्पी बयोंकि चारों 
। वयाकि चारों श्रोर सदुभावना 
दवा का अवत्तर प्रायः कम ही 


्् 


को 


'ब्गा का, 8 
दा ४75 >> आज द्र्द्रा वन प्रद्रा द् 
_ सा गय उडदे है कारद सन भेद इसन्न 
्ज्ड्रा। 
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स्थानीय सरकार के सम्बन्ध में प्रमुख समस्या यह है कि ग्राज कल 
परिषद भवन की सीटों पर बैठने के लिए ऐसे व्यक्तियों ) तलाश करना 
कठिन और कमी-कमी तो प्रायः असम्मव भी हो जाता है जिसमें कि पर्याप्त 
उत्साह हो तथा जिनके पांस काय करने के लिए अतिरिक्त समय हो | यह 
एक तात्कालिक एवं गम्भीर समस्या है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती 
तथा जिसके परिणाम-स्वरूप अन्य कई समस्‍यायें उठ खडी होती हैं। फ्रेन्क 
जेसप (8787 2०४5०9७) का यह कहना पूर्ण रूप से सही है कि सरकार का 
यत्र चाहे कितना भी अ्रच्छा क्‍योंन हो; सरकार का स्तर भ्रन्त में उन 
पुरुषों एवं स्त्रियों, सदस्यों एवं भ्रधिकारियों पर निर्भर करता है जो कि 
मानवीय एजेन्ट हैं । यदि वे अच्छे हैं तो अ्रच्छी सरकार भी सम्मव हो सकती 
है चाहे यत्र भ्रपूण ही क्‍यों नहों। किन्तु यदि वे मानवीय एजेन्ट गरीब 
हालत के हैं तो सरकारी यंत्र के पूर्ण होते हुए भी असंतोषजनक सरकार 
सामने झ्रायेगी । * स्थानीय सरकार की बनावट के वारे में तो पर्याप्त विचार 
विमश किया जाता है किन्तु उस में काय करने वाले श्रधिकारियों पर विचार 
कम किया जाता है । बनावट पर तो विषय गत रूप में विचार किया जा 
सकता है क्योंकि उसके आंकड़े व तथ्य उपलब्ध हो जाते हैं किन्तु अधिकारियों 
से सम्बन्धित किसी भी वाद-विवाद में या विचारबिमश में विपयगत पहल 
का उत्पन्न होना भ्त्यन्त स्वामाविक बन जाता है । यंत्र से सम्बंधित विचार 
विभर्श करना श्रास्ाान भी होता है । अतः इन विभिन्न का रणों से सेवी-बर्ग की 
समस्या पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता । 


पर्याप्त योग्ग्रता वाल्ते निर्वाचित सदस्य क्‍यों नहीं-मिल पते हैँ इसके 

प्रनेक कारण हैं जो प्रायः सर्व विदित हैं किन्तु फिर भी संक्षेप छप में 
इनका वर्ण न-किया जाना उचित रहेगा । इसका प्रथम कारण यह हैं कि कई 
लोग प्रारम्म में स्थानीय सरकार के कार्यो में रुचि लेगा पसन्द नहीं करते 
क्योंकि ऐसा करना उनको रुचिकर प्रतीत नहीं होता । स्थानीय परिषद को 
जन जीवन में श्रनेक गलतिग्नों एवं कार्य की श्रवहेलनात्रों के लिए दोषी ठह- 
राया जाता है । परिषद जिन कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होती उनके 
सम्बन्ध में बढ़ने वाली समस्याञ्रों के लिए भी उम्ती के ऊपर लोग प्राय: दोपा- 
रोपण करते हैँ | स्थानीय परियद के विरुद्ध लगाए जाने वाले लांछनों का 
प्रकृति सामान्य होती है । दैनिक व्यवहार की बात-चीत में स्थानीय सरकार 
के अ्रप्टाचारपूर्णा कारनामें ग्राम विषय वन जाते हैं। स्थानीय परिषद का 
उम्मीदवार बनने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति के मस्ति८ः में परिषद का यही दोप- 
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पूर्ण चरित्र रहता है तथा-वहु अपने आपको इसके साथ एकीकार नहीं करना 
चाहता । सौगाग्य से अ्रष्टाचार वर्तमान स्थानोय सरकार की समस्या नहीं 
है | भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनेक कानून प्रावधान बनाए गए हैं। यदि किसी 
शिकायत के पक्ष में पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो जाए तो यह एक नैतिक कततंव्य 
माना जाता है कि कनूत उचित कार्यवाही करें| तथ्यों के ऊपर आधारित 
ईमायदारीयृर्ण आवोब/ एक स्वस्थ्य प्रक्रियः नानी जाती दे किसत सस्ती 
श्रौर घटिया प्रकार को पनुत्तररायित्वपू्ण बातों को समाज विरोधी समका 
जाना चाहिए। किसी भी नागरिक को यह नहीं समझना चाहिए कि स्थानीय 
सरकार में सक्रिय योगदान किसी प्रकार उसके ४क़तित्व को नीचा गिराएगी। 


जो व्यक्ति अपने किसी विशेष स्वार्थ की दष्टि से स्थानीय परियदों 
के लिए उम्मीदवार बनते हैं तथा स्थानीय सरकार के कार्यों में रच लेते 
वे कभी मी शअ्रच्छे पारपद नहीं बन सकते। मनोवेज्ञानिकरों द्वारा यह सर्क 
प्रस्तुत क्रिया जाता है कि पारपद बनने के पीछे मूल उद्दे श्य तो प्राय: सभी 
का एक ही होता है और वह है शक्ति का प्रयोग करने को इच्छा । एस तर्क 
में सत्यता होते हुए मी उम्मीदवारों को दो भागों में विमाझित किया जाता 
है | प्रथम में वे लोग श्रात हैं जो स्थानीय सरकार में अपना कुछ गोगदान 
करना चाहते हैं । ऐसे लोगों को दूमरे प्रकार के उन लोगो से भिम्न देगा जाना 
चाहिए जो कि स्थानीय सरकार को श्रपने स्वार्थों की मिद्धि वा! साधन बनाना 
चाहते हैं । 


योग्य व्यक्तियों के परिपद का सदस्य बनने के मार्ग में एक प्रन्य कठिगाई 
यह है कि जहां कहीं निर्वाचन “लीय प्राघार पर लड़ जाते हैं यहां सार कोई 
व्यक्ति भ्रपने पीछे शक्तिशाली दलीय पृष्ठभूमि नहीं रसता या बह प्रवा दल 
वी नोति की कमजोरी तथा शक्ति दोनों का हो नली प्रकार दग पाता £ तो 
उसका पारपद वनना कठिन होगा। जिस व्यक्ति को किसी दल का 
समर्थन नहीं प्राप्त होता श्रौर जो चुनाव में सफलता प्राप्त करन का अ शा 
नहीं करता वह स्थानीय सरकार के लिए महत्वहीत बन जाया है। यह स्वा- 
भाविक है कि एक राजनैतिक दल प्रायः उसी व्यक्ति का समर्थन कन्या जो 
कि समय-समय पर दल की नीतियों का प्रचार ऋरतः रहे | दलीय स्था्तीववित 
के साथ निर्णय की ईमानदारी को समायोजित करना कई बार बोदिक इका- 
ग्रता पर एक गम्भीर भार बन जाता है । 

केन्द्रीय सरकार का स्थानीय सरकार थे कार्यो पर बढ़ता हुग्रा 
नियन्त्रण भी इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तत्व वा जाता है। भ्रयव्रिर बेद्रीय 
नियन्त्रण की स्थिति में स्थानीय सरकार को स्वायत्तता समाप्त हो जादा है । 
वह एक प्रकार से कार्यों का अमाव सा महसूस करने लगती है। टस प्रहार 
की संस्था में दौद्धिक योग्यता वलले स्त्री शोर पुम्प झ्ाते में कांच नहीं लेते । 
यद्यपि स्थानीय पर परी नरह से पग्रधीतस्थ स्थिति में नहों पहुंची 
है किन्तु फिर नो यह सच है कि स्थानीय मत्तागों की स्वतस्थदा को सरीसण 
इनाकर स्थानीय सरकार के कार्यों में भाग लेने में योग्य ब्याक्त्यां बा विमुस 
कर दिया जाएगा गदि ऐसे लोग रुचिहीन हो जाए ता म्वानाद सरहद 
में वोद्धिक संकट उत्पन्न हो जाएगा । 


३३४ : ग्रेट ब्रिटेन में स्थानीय प्रशासन 


कुछ -लोग ऐसे भी हैं जो कि स्थानीय सरकार के कार्यों में भाग लेने 
में रचि रखते हैं। इसके लिए पर्याप्त योग्य भी हैं किन्तु फिर भी श्रनेक 
भ्राथिक परिस्थितियां उनको ऐसा करते से रोक देती हैं । जो व्यक्ति वास्तव 
में स्थानीय ,सरकार के कार्यों में रचि लेता है श्नौर सामाजिक सैवाश्रों के 
क्षेत्र में सचमुच कुछ योगदान करना चाहता है उसे श्रपना अधिकांश समय 
इस कार्य में लगाना होगा किन्तु इतना श्रतिरिक्त समय जिन लोगों के पास 
होता है उनकी संख्या बहुत भ्रधिक नहीं है । इसके परिणामस्वरूप स्थानीय 
सत्ताश्रों में श्राने वाले सदस्यों का श्रनुपात या तो ऐसे लोगों में से होता है 
जो कि अपने. सक्रिय जीवन से सेवानिवृत हो चुके हैं श्रथवा जो सम्पन्न घराने 
के हैं । केवल कुछ ही स्थानीय सत्ताएं ऐसी हैं जो कि विभिन्न उम्र एवं 
आधिक स्थिति वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करें। इसके श्रतिरिक्त परिपद 
की वैठकें प्रायः उस समय होती हैं जबकि काम करने के दिन होते हैं । 
इसलिए साधारण काम करने वाला व्यक्ति तो वैसे ही इसके वाहर हो जाता 
है। स्थानोय परिषद की वैठकों में रहने वाली उपस्थिति बहुत कम 
रहती है । ७“ “३ ० बड़ 


परिषद के कार्यों में जो समय लगता है उससे कहीं भश्रधिक समय 
उसकी समितियों, उप-समितियों एवं सम्मेलनों की बैठकों में लगता है । इसके 
भ्रतिरिक्त स्कूलों एवं अन्य संस्याश्रों का. निरीक्षण करने में समय लग जाता 
है । समय की इत कठिनाइयों को दूर करने के लिए संध्याकालीन बैठकों की 
व्यवस्था की जाती है किन्तु जहां सदस्यों को एक विस्तृत क्षेत्र से लिया जाता 
है वहां संध्याकालीन वेठकें भ्रसम्मव वन जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप 
महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय दिन के श्रन्त्र में लिया जाता है जब कि उपस्थित 
सदस्यगण शारीरिक एवं मातसिक दोनों ही दृष्टियों से थक: चुके होते हैं । 
प्रत: यह स्वाभाविक है कि निर्णाय श्रधिक उपयुक्त नहीं होंगे। कुछ जागरूक 
नियुक्तिकर्त्ता श्रपने किसी भी कमेचारी को जो कि स्थानीय सत्ता में निर्वाचित 
हो छुका हो, सार्वजनिक काये में लगाए गए समय के लिए भी वेतन प्रदान 
करते हैं । निःसन्देह यह श्रम्यांस बढ़ता जा रहा है किन्तु यह छोटे स्तर के 
नियुक्तकर्त्ताश्रों के लिए व्यवहारिक नहीं है। एक दुकानदार जिसके केवल दो: 
सहायक कार्यकर्त्ता हैं वढ़ श्रपने एक कार्यकर्त्ता:को स्थानीय सत्ता के कार्यों में 
भाग लेने के लिए कैसे भ्रनुमति दे सकता है । यह एक ऐसा स्वेन्ष्छापूर्णा वरदान- 
है जिसके लिए जनता किसी भी नियुक्तिकर्ता पर दवाव डालने का श्रधिकार 
नहीं रखती । 


] कमी कभी इस समस्या पर यह सुझाव दिया जाता है कि स्थानीय 
सत्ता के सदस्यों को वेतन प्रदान किया जाना चाहिए। जब संसद के सदस्यों 
को वेतन प्रदान किया जाता है तो उन सदस्यों को क्‍यों न प्रदान किया जाए 
जो कि स्थानीय सरकार के कार्यो का भार वहन करते हैं। इस प्रकार की 
तुलना करना भ्रधिक उचित नहीं. कहा जा सकता क्योंकि संसद के सदस्य 
श्रपेने करत्त व्यों को पूरा, करने में प्रधिकांश समय व्यतीत करते हैं प्रोर इस 
प्रकार यह उनका प्रमुख व्यवसाय वन जाता. हैं । “दूसरी शोर स्थानीय सत्ता 
की सदस्यता का मूल उत्व यह है कि यह ,एक भर शेकालीन सेवा है जिसको 
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कि प्रति दिन के कार्यों के साथ-साथ सम्पन्न किया जा सकता है, उनके स्थान 
पर नहीं । वेतन प्रदान करने के लिए सिद्धान्त के प्रति और भी कई अ्रापत्तियाँ 
की जाती हैं। यह कहा जाता है कि यह व्यवहार इस सिद्धान्त के विपरीत 
होग। कि स्थानीय सरकार के कार्यो में योगदान सेवा की-मभावना से किया 
जाना चाहिए । दूसरे, यदि वेतन की मात्रा कम होगी तो इससे कठिताइयां 
दूर नहीं हो सकेगी और यदि वेतन बहुत भ्रधिक हुआ तो इन पदों को प्राप्त 
करने के लिए बड़े बइई राजनैतिक दाव-पेव लड़ाए जाएंगे। तीसरे, जब 
स्थानीय सरक.र के सदस्यों को पुनः निर्वाचित होने में कोई सन्देह रहता है 
तो वे उस स्थिति की कल्पना कर लेते हैं जब कि परिषद की सदस्यता छोड़ने 
के वाद वे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उनकी जीविका का कोई साधन नहीं 
रहेगा । इस स्थिति से श्रपने श्रापतो बचाने के लिए वे जनता का समर्थन 
प्राप्त करने हेतु घटिया साधनों को श्रपनाने में मी नहीं हिचकिचाते । चौथे, 
जब सदस्यों को वेतन देने की परम्परा प्रारम्म हो जाएगी तो सर्वतनिक 
विशेषज्ञ अधिकारियों एवं श्रवेततिक गैर-विशेषज्ञ सदस्थों के बीच का अन्तर 
समाप्त हो जाएगा । पांचवें, मितव्ययता लाने के लिए परिषदों का श्राकार 
छोटा कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में केवल कुछ ही लोगों को उनकी 
प्रपनी स्थानीय सरकार में निरन्तर सक्रिय भाग लेने का भश्रवसर प्राप्त हो 
सकेगा । यद्यपि सवेतनिक सदस्यों के बिरोध में श्रनेक तर्क प्रस्तुत किए जा सकते 
हैं किन्तु फिर भी ऐसे किसी साधत की तलाश करनी होगो जो कि साधारण 
स्प्री हा को भी स्थानीय सरकार के कार्यों में भाग लैने के लिए प्रोत्साहित 
फर सके। | 


उचित प्रकार के लोगों को स्थानीय सरकार कीं श्रोर श्राकषित करने 
की समस्या का भ्रभी तक मान्य समाधान नहीं हो सका है। सुकाव चाहे कुछ भी 
रखा जाए प्रोर स्थानीय सरकार के कार्यों में योग्य व्यक्तियों की रुचि को 
जागृत करने के पा चाहे कोई भी प्रयास किया जाए किन्तु यह एक तथ्य है 
कि स्थानीय परिषदों में निरन्तर सामथध्यंवान्‌ एवं सूचित स्त्री. पुरुष भ्राने 
चाहिए जो कि निःस्वार्थ भाव से अपने साथियों के कल्याण के कार्यों में 
खच्छापूवेक अपनी शक्ति एवं समय लगा सकें | जब भी कभी स्थानीय सरकार 
में सुधार की बात की जाती है तो सेवी दर्ग के तत्व को बहुत कम महत्व 
दिया जाता हैं तथा बनावट पर ही भ्रधिकतर ध्यान केन्द्रित रहता है । यद्यपि 
दाद का मो अपना महत्व है, शरीर पें अस्थिविज र का भी महत्व है किन्तु जिस 
मा द्वारा श्से ढका जाता है, जिस मस्तिष्क के द्वारा इसे प्रशासित किया 
गत € योर जिस श्रात्मा के द्वारा इसे चेत- दी जाती है वे इससे भी श्रधिक 
महत्वपूर्स हैं । परिषद के तिर्वाचित प्रतिनिधि न केवल इन बाद वाले गुणों 
को ही प्रदान करते हैं 8 वे ऐसे साधन भी हैं जो कि यन्त्र को चालू रखने 
डे का दान करते हैं। जॉन स्टुआ्ट मिल का यह कहना दिल्कुल सही 
है * यन्त्र की जांति राजनीति में मी इजजन को चलाने. वाली शक्ति यन्त्र के 
हक आए जानी चाहिए ।जो शक्ति 
संचा।तित रखती है गैगों ; उत्साह में 
5 अनार 5० की रुचि एवं उत्साह में प्राप्त होती है जो 
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दोनों के लिए न किसी उत्तरदायित्व का अनुमव करता है श्ौर न ही नियन्त्रण 
की भावना रखता है ।* 
सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी में इगलैण्ड में जवकि संसद नियन्त्रण 
रखने के श्रपने कार्यों का पालन करने में श्रसफल रही तो इसके परिणाम 
स्वरूप व्यक्तिगत शासन का जन्म हुआ श्र श्रव यदि सीमा: निर्धारण करने के 
कार्यों को जनता द्वारा सम्पन्त किया गया तो इसके ५१रिणामस्वरूप नौवार- 
शाही श्रौर केन्द्रीयकरण का जन्म होगा । जहां कहीं तौकर' शाही श्रौर 
केन्द्रीयकरण का बोलवाला हो जाता है वहां सरकार लोचशील नहीं रहजाती 
झभौर वह अपने भ्रापको जतत# की इच्छाओं के श्रनुरूप नहीं ढाल पाती । राज- : 
नीति के इस तरह से स्थायी . बन जाने से श्रनेक दुर्भाग्यपूण' परिणाम सामने 
श्राते हैं । राजनैतिक .संस्थाश्रों को श्रपने श्रापतों बदली हुई परिस्थितियों के 
अनुरूप समायोजित करते रहना चाहिए किन्तु केन्द्रीयकृत सरकार से उत्पन्न 
कठोरता परिवतंन पर रीक़ लगा देती है। इसी क्रिया और प्रतिक्रिया के 
चक्कर में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हो गया । ' 


स्थानीय सरकार के कार्यो में इ गल॑ण्ड की.जनता रूचि नहीं लेती तथा. 
उदासीन रहती है। इसके लिए उत्तरदायी कई एक-कारण हैं । इसका पहला' 
कारण श्रज्ञान है । स्थानीय सरकार का क्षेत्र एवं तरीके, इसके द्वारा नियन्त्रित - 
कार्य, इसकी उपलब्धियां, इसकी प्रसफलताएं एवं समस्याए', इसके प्रति 
नागरिकों के श्रधिकार एवं कर्तंव्यं जादि को बहुत 'कमं ' समभा जादा हैं।. 
उस भ्ज्ञान का एक कारण अतीतकालीन शिक्षा है जो कि वहुत कम खच : 
में प्रदान की जाती थी । यह सच हूँ कि भावी संतति' अधिक शिक्षित एवं 
; जागरूक होगी किन्तु स्थानीय सरकार की प्रगति की वर्तमान दर ऐसी है कि 
/ इसे देश के जीवन का एक प्रभावशील भाग 'नहीं माना जा सकता । सब्‌ (६४८ 
के भ्रधिनियम में दो ऐसे सम्माग़ थे जिनके अनुसार स्थानीय सत्ताएं सूचना 
केण्दों की रचना कर सकती थी, जो कि ''सूचनां प्रकाशित करें, भाषणों का 
प्रबन्ध करें तथा स्थानीय सरकार के प्र॒एंनों पर विचार विमर्श एवं प्रदर्शन' 
करें। ये गत्यन्त उपयोगी प्रावधान थे किन्तु इन पर पूरी तरह से निर्भर करना ' 
उसी तरह से बेकार है जिस प्रकार कि मशीन -में .ही शक्ति का स्रोत देखने 
का प्रयास करना है । स्थानीय सरकार की शिक्षा का प्रसार करने में भ्र स 
या सिनेमा भ्रत्यन्त शक्तिशाली साधन 'सिद्ध हो सकते हैं । श्रब॒ तक के तथ्यों 
को देखनें पर यह ज्ञात होता है कि श्रखबारों में स्थानीय सरकार के कार्यों 
को जिस रूप में प्रतिवेदित किया गया वह पर्णत: बचकाना था। 'हो 'सकता 
हैँ इसका कारण यह हो कि सम्पादकों ने पाठकों की रूचि को- कम' मूल्यांकित _ 
किया हो या स्थानीय श्रखबारों द्वारा जो समाचार पत्र के कार्यकर्त्ता नियुक्त - 
किए गए थे उनमें. ही राजनंतिक॒,शिक्षा;का श्रमाव हो- या अखबार को: बेचने 
नि 4 कप ) ॥5 ४ : 0 
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का केवल यही एक तरीका हो कि जो चीज व्यक्ति को सबसे अधिक भाती हैं 
उसको वही प्रदान की जाए। इन अ्रखवारों में स्थान भी कम रहता था 
मिसके परिणामस्वरूप सम्प'दकों को और भी अधिक कठिनाई थी । अखबारों 
में जो समाच्रार प्रकाशित होते हैं वे सामान्य नागरिकों के स्तर से अ्रधिक 
नहीं होते और इसलिए उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे स्तर को 
और अरे बढ़ाए गे । 


कमी-क मी जिस रूप में स्थानीय सत्ता अपने कार्यों को सम्पनं७ करती 
है उससे भी जनता की रूचि मन्‍्द पड़ जाती है। कुछ सत्ताग्रों द्वारा इस 
डर के प्राघीत क्राय किया जाता है कि कहीं उनके कार्यों की खबरें उन लोगों 
तक न'पहुंच जाए जिनकी प्लोर से वे कार्य कर रही हैं। प्रेस को' एक 
सम्गावित मित्र समझने की अपेक्षा इसे संदेह की नजर से देखा जाता है श्ौर 
हसके कार्य को यथासम्मव कठिन बनाया जाता है ।- समिति के रूप में कार्य 
को सम्पन्त करने के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाया जाता है ताकि कानून के 
शब्दों को तोड़े बिना ही जनता प्रौर प्रेस को बैठकों से वाहर रखा जा 
सके । ग्रद्मयपि यह सच है कि यदि हम नगरपालिका के प्रत्येक कार्य को 
प्रत्येझ़ स्तर पर स'वंजनिक रूप से करने का प्रावधान रखदें तो यह श्राज की 
प्रन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति की भांति क्रम उपयोगी रहेगा किन्तु फिर भी वर्तमान 
व्यवरधा जिसमें कि महत्वपूर्ण विषयों पर ग्रुप्त रूप से निर्णय लिया जाता 
है प्लौर निर्णयों की घोषणा कर दी जाती है जबकि उनके कारण श्रज्ञात 
ही रहते है । इस स्थिति को प्रजातस्त्रत्मक सरकार के विरुद्ध समझा जाएगा। 
वाई बार इस स्थिति को सुधारने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि जन- 
सम्पक समितियों एवं श्रध्िकारियों की नियुक्ति की जाए। कुल मिलाकर 
प्रचार एवं प्रकाशन प्रणासन का एक भ्रविभाज्य भाग होना चाहिए | कोई 
भी चीज जो कि जनता और प्रशासन के सम्वन्धों को दूरस्थ बनाती है वह 
पतरनाक है। दूसरी झ्ोर स्थानीय सत्ता द्वारा श्रपनाई जाने वाली सक्रिय 
जन सम्पर्क नीति का भी खतरा स्पप्ट है क्योंकि व्यवस्था में कई एक शभ्रावश्यक 
तप्पों हे छिपाया जा सकता है जबकि सभी तथ्य जनता के सम्मुख -रखे 
ज।| चाहिए । यदि स्थानोय सत्ता अपने मतदाताम्रों के प्रति अधिक निश्चित 
प्पन उत्तरदायी रहे तो निश्चय हो स्थानीय कार्यों में जनता की रुचि 
बढ़ेगी । जिन वार्वो में स्थानोय _ सत्ताएं केवेल कनिष्ठ'व भागीदार बन गई 
५ 00% 5020 05 ह वहां उनका दोहरा उत्तरदायित्व 
महक 3 कि 20 तह गा 2082 प्रति । जनता की श्रमि- 
कक ५ मे अत्यन्त महत्व है । यदि यह न हो तो 
ला नर 5 न ह । जब मा नागरिक में व्यक्तिगत एवं सामा- 
हुक उलरदायित्व की भावना नहीं प्रजातन्त्र नहीं 
जार हों है तब तक प्रजातन्त्र का श्रस्तित्व नहीं 
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